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 सहोवय  पीठासीन

 प़श्मों  क ेमोखिक  उत्तर

 ]

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  संशोधन

 *599.  भरी  ली०  एस०  सो०  बालयोगी  :  क्या  प्रधाम  संत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जिला  उपभोक्ता  संरक्षण  मंचों  के  सदस्यों  की

 कृत्यों  और  वेतनों  के  संबंध  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  संशोधन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भोर

 जिला  राज्य  आयोगों  और  राष्ट्रीय  आयोग  ने  1992  तक  राज्यवार

 कितने  मामलों  और  अपीलों  को  निपटायाओहै  ?

 सासरिक  उपलोक्ता  भामले  भोर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कणालहीन  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 जिधरण

 और  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  उपयुक्त  संशोधन  सुझाने  के  लिए

 गठित  उच्च  शकित  प्राप्त  कार्य  दल  ने  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितोष  मंचों  को
 ओर

 अधिक  स्याथिक  शक्तियां  जैसे  प्रश्नाधीन  सेवाओं  में  श्रूटियों  तथा  कमियों  को  दूर

 अंतरिम  व्यादेश  जारी  एंड  डिजिस्टਂ  श्रादेश  जारी  उपभोक्ताओं  के  स्वास्थ्य

 तथा  सुरक्षा  के लिए  अ्षतरनाक  साबित  होने  बाली  तुटिपूर्ण  तथा  असुरक्षित  वस्तुओं  को  वापिस  किए

 जाने  के  निर्देश  अर्चा  उपचारात्मक  विज्ञापत  जारी  करने  के  निर्देश  देने  की  शक्तियां

 प्रदान  करने  की  सिकारिश  की  शिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  इसके  अलाबा  दल  ने

 जिला  मंत्रों  के  मौद्रिक  न्‍्यायाधिकार  को  |  लाख  रु०  से  बढ़ाकर  5  लाख  ६०  करने  की  भी

 सिफारिश  को  जिसा  मंत्रों  के  अध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  बेतन  तथा  अन्य  सेवा  शर्तों  को  राज्य

 सरकारों  हारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  स्वयं  बनाए  गए  नियमों  के  तहत  निर्धारित  किया  जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  आबोग  झै
 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  दायर  किए  भए  1224  मामलों  मे  छे  अब

 1
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 तक  706  मामलों  तथा  रिवीजन  यािकाओं  का  निबटान  कर  दिया  गया  है  ।

 राज्य  भायोगों  तथा  जिला  मंचों  के  संबंध  में  अद्यतन  सूचना  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  की  जा

 रही  है  भौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भी  जी०  एम०  सी०  बालयोगो  :  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  की  घारा  10(1)
 के  अम्तगंत  जिला  मंच  के  दो  सदस्य  व्यापार  अथवा  वाणिज्य  क्षेत्र  के  ख्यातिप्राप्त  व्यक्ति

 तथा  एक  महिला  सामाजिक  कायंकर्ता  होंगे  ।  लेकिन  राज्य  मंत्रों  में  सदस्यों  को  नियुक्ति
 राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  की  जाती  जिनका  उपभोकतावाद  से  कुछ  लेना-देना  नहीं  होता  है
 अथवा  वे  इससे  जुड़े  हुए  नहीं  होते  हैं  ।  कभी-कभी  व्यवसायी  लोगों  की  भी  नियुक्ति  की  जा  रही

 यदि  उपभोकक्‍तावाद  को  बनाये  रखना  है  तो  वास्तविक  उपभोक्ता  गतिविधियों  की  पहचान
 करनी  होगी  और  उसके  पश्चात  सदस्य  नियुक्त  किये  जाने  चाहिए  ।  सिर्फ  तब  ही  उपभोक्ता  संरक्षण

 अधिनियम  के  उद्देश्यों  की  पूर्ति  होगी  ।  अब  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 यह  जानना  याहूता  हूं  कि  क्या  सरकार  वाणिज्य  लायन्स

 उपभोक्ता  परिषदों  तथा  सामाजिक  ओर  महिला  संगठनों  के  क्षेत्र  से  मंच  के  सदस्यों  की  नियुक्ति

 हेतु  मार्गनिर्देशों  पर  विधार  कर  रही

 भी  कमालुद्दीन  अहमद  :  हाल  ही  में  का्यंदल  ने  कुछ  संशोधनों  की  सिफारिश  की  है  और

 धरकार  उन  पर  विचार  कर  रही  है  |  इनमें  से  एक  जिला  मंच्र  तथा  राज्य  आयोगों  के  सदस्यों  की

 महूँताओं  से  सम्बन्धित  है  ।  उन्होंने  कुछ  सुझाव  दिये  हैं  ।

 थो  जो०  एसभ०  सी०  बालयोगी  :  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  यह  यह  अधिनियम

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सिद्ध  हो  रहा  है  तथा  अनेक  लोग  अपनी  शिकायतों  को  लेकर  तथा  उन्हें  दूर

 करने  के  लिए  मंच  के  दरवाजे  खटखटा  रहे  इसके  अतिरिक्त  उपब्रोक्‍्ता  संरक्षण  अधिनियम  के

 झम्तमंत  मामले  शक्तिशाली  व्यवसायी  लोगों  तथा  कमजोर  उपभोक्ताओं  से  सम्बन्धित  यहां  तक

 कि  वैसे  मामले  जो  प्रत्यक्ष  रूप  से  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  आते  हैं

 उन्हें  भी  इन  मंों  द्वारा  संतोषप्रद  ढंग  स ेनिपटाया  जाता  पीठासीन  अधिकारियों  से  भी  इन

 मंत्रों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम के  क्षेत्राधिकार  में

 अल्य  विभाग  जेसे  नंग  सरकारी  विभाग  तथा  व्यावसायिक  विभागों  की  स्थापना  करने

 जा  रही  है  और  क्‍या  सरकार  इन  मंघों  में  मामलों  को  लम्बित  पड़ने  से  बचाने  के  उद्देश्य  स ेनियमित

 झूप  से  मामलों  को  निपटाने  हेतु  मंच  के  गठन  पर  बिचार  कर  रहो

 शो  कसालहीन  अहमद  :  मंल  का  क्षेत्राधिकार  समस्त  संस्थाओं  पर  है  तथा  किसी  को  भी

 इससे  परे  नहीं  रखा  गया  है  |  जिला  मंथ  भी  उचित  रूप  से  काय  कर  रहे  जिला  मंच  में  दर्ज

 किये  गये  मामलों  की  संख्या  से  वहां  दर्ज  को  जाने  बाली  शिकायतों  को  का  पता  चल

 श्री  सुख  राम  अधिनियम  के  प्रावधानों  अथवा  उसके  अन्तर्गत  बताये  गये
 नियमों

 के  भनुसार  जिला  राज्य  आयोग  तथा  राष्ट्रीय  आयोग  को  एक  निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्दर

 ह्ढी
 का  निपटारा  करना  क्‍या  सरकार  इन  प्रावधानों  का  सस्तों  से  कार्यान्वयन



 19  1914  मौखिक  उत्तर

 सुनिश्चित  करेगी  ?  वरतंमान  में  इस  प्रकार  का  कोई  वंधानिक  प्रावधान  नहों  क्‍या  सरकार
 अधिनियम  के  नियमों  अथवा  प्रावधानों  में  संशोधन  करने  पर  विज्ञार  करेगी  ताकि  जिला  राज्य
 आयोग  ओर  राष्ट्रीय  आयोग  द्वारा  एक  निर्धारित  समय-सीमा  के  अन्दर  ही  शिकायतों  का  निप्टाया

 जाना  अनिवायं  किया  जा  सके  ?  अन्यथा  ये  मामले  लम्बित  पड़ते  जाएंगे  जंसा  कि  उच्च  म्यायाखय

 ओर  उच्चतम  न्यायालय  में  हो  रहा  है  और  फिर  एक  अतिरिक्त  जिला  राष्ट्रीय  और  राज्य

 मंच  की  स्थापना  की  मांग  उठ  खड़ी  क्‍या  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ओर  यह

 सुनिश्चित  करेगी  कि  आदेशों  का  अनुपालन  सख्ती  से  किया  जाये  ताकि  शिकायतों  को  समय  से  दूर
 किया  जा  सके  |

 री  कमासुहोस  अहसद  :  अधिकांश  मंच  अच्छी  तरह  से  कार्य  कर  रहे  हैं  और  ये  निधिष्ट

 समय  में  ही  मामलों  को  निपटाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  कुछ  मामलों  में  उनके  लिए  यह  असंभव

 हो  जाता  है  ।  देर  ऐसे  मामलों  में  होती  है  जहां  कि  प्रयोगशाला  की  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  होतो  है  या

 फिर  जिस  व्यक्ति  से  पूछताछ  करनी  होती  है  वह  मंच  के  समक्ष  उपस्थित  नहीं  हो  पाता  है

 इत्यादि  ।  अन्यथा  अधिकांश  मामलों  को  वे  निदिष्ट  समय  में  ही  निपटाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 शो  सुख  राम  :  यदि  मंच  के  समक्ष  किसी  व्यक्ति  को  उपस्थित  होना  है  तो  60  दिनों  का

 समय  दिया  जाता  है  ।  प्रयोगशाला  परीक्षण  आदि  के  सम्बन्ध  में  90  दिन  दिये  जा  चुके  इस
 निदिष्ट  समय-सीमा  के  अन्दर  ही  मामलों  को  निपटाया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रयोगशाला  परीक्षण  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  स्पष्ट  कर  दिया

 शो  सुख्ध  राम  :  प्रयोगशाला  परीक्षण  के  मामलों  में  भी  उन्हें  90  दिनों  से अधिक  बिलम्ब

 नहीं  करना

 झरो  कमाल॒होन  अहमद  :  जंसा  कि  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  अधिकांश  मामलों  को  के
 निदिष्ट  समय  में  ही  निपटा  रहे  हैं  ।

 ओऔ  राम  कापसे  :  सरक'र  अधिनियम  में  संशोधन  लाने  पर  विचार  कर  रही  इस
 प्रतिष्ठित  सभा  के  समक्ष  संशोधन  खाने  का  प्रस्ताव  कब  समझती  दूसरी  बात  यह  है  कि
 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहा  है  कि  अनेक  जिला  मंत्र  उचित  रूप  से  काय  कर  रहे
 लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  वास्तव  में  भारत  में  ऐसे  कितने  बिले  हैं  अहां  कि  कोई  मंतर  नहीं

 है  ।  यदि  वहां  मंत्र  नहों  है  तो  उनके  सुचारू  रूप  से  कार्य  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  मैं  उन
 जिलों  को  संख्या  जानना  बाहूंगा  जहां  कोई  मंत्र  कायं  नहीं  कर  रहा  है  ।  ह

 श्री  कमालुहीन  अहमद  :  मेघालय  तथा  नागालैंड  तीन  २/ज्यों  में  जिला  मंत्रों  का
 गठन  नहीं  किया  गया  इन  तीन  राज्यों  में  जिला  मंचों  का  गठन  नहों  किया  गया  मेरी
 जानकारी  के  अनुसार  देश  के  450  जिलों  में  से  360  जिलों  में  जिला  मंत्र  है  ।

 भरी  राम  कापसे  :  विधान  के  सम्बन्ध  में  आप  क्या  कहते  हैं  ?

 झरो  कमालुद्दोम  अहमद  :  गत  सप्ताह  भी  जब  क्री  आडवाणी  ने
 यह  प्रश्न  उठाया  तो

 मैंने  इसका,उत्तर  दिया.था  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  पर

 ह



 मौखिक  उत्तर  है  1988
 $$ $$ ऋ  भतह“ै

 शरकार  विचार  कर  रही  है  और  इसमें  शामिल  विभिन्‍न  मंत्रलयों  से  हम  विचार-बिम  शंकर  रहेंहूँ
 करोब  12  दिन  पूर्व  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  की  बैठक  हुई  थो  और  उन्होंने  कुछ

 भी  की  इन  सिफारिशों  का  भी  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  |  हु

 थी  बीतीक्ष  कुआर  :  भध्यक्ष  हम  सरकार  से  जानना  चाहते  हैं  कि  उपभोक्ता

 संरक्षण  परिषद  की  जांच  के  दायरे  और  कारेंवाई  के  दायरे  में  जन  बितरण  प्रणाली  को  भी  लाना

 चाहेंगे  कि  नहीं  ?  चूंकि  समाचार  पत्रों  में  यह  ठपा  है  कि  सार्वजनिक  वितरणक्ष  प्रणाली  की  दुकानों  में

 झनाज  का  जो  वितरण  होता  उसमें  49  प्रतिशत  इम्प्पोरिटी  की  इजाजत  दी  गयी  है  तो  हम
 जानना  चाहते  हें  कि  हस  परिप्रेक्ष्य  में  सादंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  दुकानों  पर  जो  मन्दे  किस्म

 का  अनाज  दिया  जा  रहा  वह  गरीब  और  मध्यम  वे  के  लोगों  को  खाने  के  लिए  दिया  जा  रहा
 उसकी  जांच  करते  का  अधिकार  भी  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  को  होगा  कि  नहीं  ?  उसके  दायरे

 में  अगर  फूड  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  व  अन्य  अधिकारी  आते  उन  पर  कारंबाई  होमी  या

 नहीं  ?  यदि  उसके  दायरे  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  आउटलेट्स  आातो  तो  उस  पर

 कारंबाई  होगी  ?

 ]

 लो  कसालुहीन  अहसद  :  उपभोकक्‍ता  संरक्षण  अधिनियम  के  अन्तगंत  सभी  वस्तुएं  और  सेवाएं
 भाती  हैं  ।  जहां  तक  49  प्रतिशत  अशुद्धि  का  सम्बन्ध  है  में  यहू  कहना  चाहूंगा  कि  यह  रिपोर्ट  शायद

 गलत  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि मलत  सूचना  दी  गई  मानमीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  अपने

 विभाग  के  अनुदान  की  मांगों  का  उत्तर  देते  समय  मैं  सभो  बातों  को  स्पष्ट  कर  दूंगा  ।

 श्री  वसा  मेधे  :  अध्यक्ष  मेरी  जानकारी  में  महाराष्ट्र  में  सभी  जिलों  में  यह  विंग

 नहीं  हो  रहा  जिन  जिलों  में  कमेटी  नहीं  क्‍या  वहां  के  लिए  सरकाश  महाराष्ट्र  गवनंमेंट  को
 बताग्रेगी  ?  जो  इसमें  डिले  होता  है भौर  ओ  भी  सुविधा  कमेटी  के  मेम्बरों  की  दी  जा  रही

 उन  सुविधाओं  को  महाराष्ट्र  गवर्नमेंट  न ेअभी  तक  नहीं  दिया  इसके  लिए  फोरम  बराबर

 इफंब्टिव  काम  नहों  कर  रहा  है  |  स्टेट  फोरम  मे  भी  जो  सुविधा  देने  का  काम  वह  भी  नहीं

 हुआ  तो  क्या  सरकार  इसके  बारे  में  महाराष्ट्र  गवनमेट  को  लिखने  बाली  है  तथा  उन  फोरम  को

 एफेक्टिय  कास  करने  के  लिए  आप  क्या  करने  बाले  हैं  ?

 शी  कमाल्‌हीन  अहलद  :  महाराष्ट्र  में  3।  डिस्ट्रिक्ट्स  हैं  और  सारे  डिस्ट्रिक्ट्स  में  फोरम  हैं
 जौर  वे  फंक्शन  कर  रहे  सुविधाओं  की  जो  बात  वह  स्टेट  का  अपना  मामला  है  और  स्टेट

 धुविधाएं  देता  है  ।

 ]
 जेथ  प्रोद्योभिको  का  जिकाल

 *#593.  झो  महासमुत्रंभ  गणेता  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  संत्रो  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 19  1914  मौखिक  उत्तर

 आंध्र  प्रदेश  में  अनुसंधान  संस्थानों  की  स्थापना  के  विशेष  संदर्भ  में  भारत  में  जेब
 ब्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 उन्‍नत  तकनीक  से  औषधीय  उत्पाद  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  हेतु  जेव  प्रोच्चोगिकी
 कम्पनियों  से  प्राप्त  हुए  विभाराधोन  भावेदन-पत्रों  की  संख्या  कितनी  भौर

 इन  पर  अब  तक  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 लोक  किकायत  तथा  पेंक्षम  संभालय  में  राज्य  मंत्रों  सारप्रेट
 से  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है  ।

 विधरण

 सरकार ने  देश  में  जैव  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  सर्वप्रथम  1982  में  राष्ट्रीय  जैब
 प्रौद्योगिकी  बोढ  तथा  तदुपरान्त  1986  में  एक  पृथक  बोयोटेक्नोलोजी  विभाम  बी०
 की  स्थापना  करके  विशिष्ट  उपय  किए  अधिक  दक्षतापूर्ण  जनशक्ति  थैंदा
 अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  का  आधारभूत  एबं  उत्पाद  आधारित  अनुसंधान  एवं  विकास  तथा
 जैव  प्रोद्योगिको  आधारित  ओद्योगिक  कार्य  शुरू  किए  गए  अनुसंघान  एवं  बिकास  तथा

 प्रौद्योगिको  उत्पादों  के  दोनों  के  लिए  अपेक्षित  सुरक्षा  संबंधी  उपाय  किए  गए  भांध्न  प्रदेश

 में  अनुसंघान  एवं  विकास  परियोजनाओं  को  सहायता  प्रदान  करने  के  अलाबा  जिन  क्षेत्रों  भें  कार्यक्रम

 शुरू  किए  गए  वे  इस  श्रकार  राष्ट्रीय  पोषण  हैदराबाद  में  आधुनिक  पशुशाला

 सुविधा  का  कोशिकोय  एवं  आष्विक  जोव  विज्ञान  केन्द्र  सी०  एम०  के  लिए

 कार्यक्रम  संबंधी  उस्मानिया  विश्वविद्यालय  में  पादप  आण्डिक  जीव  विज्ञान

 बायोटेक्नोलोजी  गृह  मंत्रालय  ओर  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  एस०

 आई०  द्वारा  सी०  सी०  एम०  बी  ०  में  संयुक्त  रूप  से  स्थापित  की  जा  रही  डी०  एन०  ए०

 छाप  कोशिकोय  एवं  आध्विक  जीव  विज्ञान  हैदराबाद  में  चालू  डाक्टरोत्तर  प्रशिक्षण

 और  ज॑ंव  सूचना  विज्ञान  चावल  अशुसंघान  हैदराबाद  मे  चावल  जंव  प्रौद्योगिकी

 कार्यक्रम  तथा  पशु-चिकित्सा-विज्ञान  आंध्र  प्रदेश  कृषि  विश्व  विज्ञालय  तिरुपति  में

 पशु  नैदानिक  विकास  ।  नेल्लोर  में  ज॑व  प्रौद्योगिकीय  हस्तक्षेप  के  माध्यम  से  (8.50  टन  श्रति

 हेक्टेयर  प्रति  अधिक  उत्पादकता  के  लिए  अधंगहन  झींगा  संवध्धन  परियोजना  में  सफलता  प्राप्त

 की  गई  है|  कृष्णा  एवं  गोदावरी  जिलों  में  एक  हजार  हेक्टेयर  से  अधिक  क्षेत्र  में  तेलताड़  विकास  के

 लिए  प्रमुख  कार्यक्रम  चालू  बायोटेक्नोलोजी  विभाग  से  सहायता  के  बैशानिक

 करणों  जैसे  भारतीय  कृषि  चिकित्सा  अनुसंधान  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  बेशानिक

 एवं  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  तथा  विज्ञाम  एवं  प्रोद्योगिकी  विभाग  मे  कृषि  पोषण  ओर  आकन्विक

 श्रीव  विज्ञान  संबंधी  उच्च  काये  के  अंतर्गत  अनुसंघान  संस्थाएं  स्थापित  की  हैं  ओर  अनुसंधान  एवं

 विकास  कार्यक्रम  को  सहायता  भी  प्रदान  की  है|

 शून्य

 (4)  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  पैदा  रहीं  होता  ।
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 भो  महासमुद्रम  गणेसा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  आंध्र  प्रदेश  सा्बंजनिक  तथा  निजी  दोनों  कितने  उद्योग  इस  प्रकार के  हैं  जो

 जब  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और  विकास  से  लाभान्वित  हुए  हैं  तथा  हो  रहे  हैं  ओर  इन

 उद्योगों  के  प्रत्येक  उत्पाद  का  वाणिज्यीकरण  किए  जाने  की  मोजूदा  स्थिति  या  इनका  वाणिज्योकरण

 किये  जाने  के  लिए  संभावित  तिथियां  क्‍या  हैं  तथा  देश  में  इनकी  खपत  और  विदेशों  में  इनके  निर्यात
 की  संभावना  कया  है  तथा  इनका  ब्योरा  क्‍या

 झीमती  भार्गरेट  अल्या  :  जैव  प्रोद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  ओर  बिकास  से

 संपूर्ण  देश  में  78  उद्योग  लाभान्वित  हुए  हैं  भौर  इनमें  से  9  उद्योग  आंध्र  प्रदेश  में  इन  क्षेत्रों
 में  किये  जाने  बाले  अनुसंधान  और  विकाम  का  काम  इन  उद्योगों  को  प्रदान  किया  गया  है  ।
 जेब  तकनीक  विभागद्वारा  विकसित  तकनीक  की  सहायता  से  अब  आंध्र  प्रदेश  में  9  उच्चोग  कार्य  कर

 रहे  हैं  ।

 क्री  महासमगम  गजेस्द्र  रेड्डो  :  कया  आंध्र  प्रदेश  में  किसी  जेबतकनीक  परियोजना

 को  विश्व  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  या  अन्य  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  निगमों  इत्पादि  द्वारा  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की  जा  रही  है  तथा  पश्चिम  की  ड्डनਂ  प्रक्रिया  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम
 उठाये  गए  हैं  एवं  क्या  विभिन्‍न  जेवतकनीक  कम्पनियों  द्वारा  बनायी  जा  रही  औषधियों  की  गुणवत्ता
 नियत्रण  हेतु  जेव  तकनीक  विभाग  में  कोई  प्रणाली  निर्धारित  की  यदि  तो  उसका  विवरण

 क्या  है  ओर  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ।

 झोसतो  मार्गरेह  अल्था  :  इस  समय  विश्व  बेक  द्वारा  सहायता  प्राप्त  कोई  परियोजना

 नहीं  इसके  द्वारा  हमें  घनराशि  नहीं  दी  जा  रही  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  मुझे
 विशेष  जानकारी  नहीं  है  लेकिन  जहां  तक  मैं  जानती  इस  समय  हमारा  किसी  के  साथ  सहयोग

 नहीं  यह  हमारे  अपने  प्रयास  एबं  विकास  हैं  जिन  पर  हम  काये  कर  रहे  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  उन  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  के  बारे  में  भी  प्रश्न  किया  है  जो  कि  किये

 जा  रहे  जहां  तक  इसका  सम्बन्ध  है  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  दवाइयों  और  ओऔषधों  में  प्रयुक्त
 किये  जाने  वाले  उत्पादों  से  बेकटीरिया  इत्यादि  पूरी  तरह  से  समाप्त  करने  हेतु  उनका

 परीक्षण  बहुत  ही  सावधानीपूर्वयंक  किया  जाता  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगी  कि  भारत  के  ओषध

 नियंत्रक  द्वारा  बहुत  ही  सुविचारित  सुरक्षा  सम्बन्धी  निर्देश  दिये  जाते  हैं  जिनका  अनुपालन  इनके

 वाणिज्यिक  उपयोग  से  पूर्व  किया  जाता  है  ।

 प्रो०  उम्मारेड्डो  बेंकटेस्थरलु  :  अध्यक्ष  जहां  तक  कृषि  सम्बन्धी  उत्पादों  का

 सम्बन्ध  आंध्र  प्रदेश  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  राज्य  जहां  तक  जेव  तकनीक  का  सम्बन्ध

 कुछ  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  विशेष  रूप  से  आंध्र  प्रदेश  में  6  परियोजनाभों  को

 स्वीकृति  दी  जा  चुकी  लेकिन  किसी  भी  परियोजना  द्वारा  जेब-उबेरक  का  उत्पादन  नहीं  किया

 गया  इसो  प्रकार  जो  कि  क्षि  के  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  रहा  के

 उत्पादन  हेतु  कोई  परियोजना  नहीं  कया  आंध्र  प्रदेश  में  जैंव-उ्बररक  और  बायो-गेस  के

 उत्पादन  हेतु  किसी  परियोजना  पर  विद्यार  किया  गया  है  ?

 श्रीमती  नागेरेट  अल्था  :  मैं  सिफे  यह  कह  सकती  हूं  कि  इस  समय  मेरे  पास  9  ऐसे  उद्योगों
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 को  सूची  है  जो  कि  हमारी  तकनीकों  के  आधार  पर  कार्य  कर  रहे  इस  समय  हमारे  पास  कोई
 जैव-उबं रक  परियोजना  आंध्र  प्रदेश  में  नहीं  मैं  यह  कहना  चाहगा  कि  कृषि  के  क्षेत्र  में  अनेक

 विश्विम्म जैव-तकनी  क  परियोजनायें  चल  रही  हैं  और  उनमें  से  दो  या  तीन  आंध्र  प्रदेश  में  देश  के  विभिम्न

 भागों  में  जेव-उर्व रक  उद्योगों  को  चरणों  में  लागू  किया  जाएगा  |  लेकिन  उस  समय  हमारे  पास  कोई
 प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 महिलाओं  के  लिए  कल्याण  योजनाएं

 *594.  श्री  एम०  थो०  बोी०  एस०  सति  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  विज्ञान  और

 प्रौधोगिकी  के  क्षेत्र  मे ंबलाई  गई  परियोजनाओं/योजनाओं  का  श्योरा  क्या

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  परियोजना/योजना  के  संदर्भ  राज्यवार  क्‍या

 उपलब्धियां  प्राप्त  की  गईं  तथा  कितनी  राशि  खर्

 इनसे  लाभान्वित  हुए  व्यक्तियों  की  राज्यवार  संक्या  कितनी  ओर

 1992-93  92-93  में  इसके  लिए  कितनी  घनराशि  आबंटित  करने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेस्सन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मागरेदह

 से  इसका  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 विवरण

 से  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  के  लिए  विज्ञान कौर
 प्रौद्योगिकीਂ  योजना  के  अधोन  शुरू  की  गई  परियोजनाओं  के  ब्योरों  का  एक  विवरण  संलस्नक

 पर  रक्‍्खा

 वर्ष  1992-93  के  लिए  100  रुपए  की  राशि  के  आवंटन  का  भ्रस्ताव
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 भौद्विक  उत्तर  8  1992
 आिीनीिन-+

 ओऔओ  एम०  वो०  थो०  एस०  मृति  :  मेरा  पहला  पूरक  प्रश्न  यह  है  कि  यद्यपि  कई  योजनायें
 प्रवतित  की  गईं  लेकिन  अधिकांश  चलाई  गई  योजनायें  वास्तविक  रूप  से  हकदार  लाभ  प्राप्तकर्ताओं
 तक  नहीं  अधिकांश  विज्ञान  के  स्नातक  गैर-आदिवासी  लोग  यद्यपि  आंध्र  प्रदेश  के

 विशाश्धापट्टनम  और  पूर्वी  गोदावरी  जिन्हें  सर्वाधिक  आदिवासी  जनसंख्या  वाले  जिलों  के  रूप
 में  मान्यता  प्राप्त  की  भो  हमें  योजनाओं  के  संदर्भ  में  अनदेखी  की  गई  है  ।

 शायद  इसी  तरह  भारत  के  अनेक  जिलों  की  अनदेखी  की  गई  ये  योजनायें

 शहरी  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित

 मैं  आपके  जरिये  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  इन  पहलुओं  पर  गौर

 करेंगी  ओर  इस  प्रकार  की  योजनाओं  को  इन  आदिवासी  बहुलता  वाले  जिलों  में  भी  चलाए  जाने  के
 बारे  में  निर्देश  देंगी  ।

 शो  सतो  मा्गरेट  अह्या  :  छठी  ओर  सातवों  योजनावधि  के  दौरान  हमने  महिलाओं  के  लिए
 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  से  संबद्ध  कई  योजनायें  चलाई  इनका  उद्देश्य  महिलाओों  के  जीवन  स्तर
 को  सुधारना  विशेष  रूप  से  देश  के  प्राचीन  भर  पिछड़े  क्षेत्रों  दूसरा  पहलू  महिलाओं  के

 रोजमर्रा  के  कार्यों  मे ंकाम  के  बोक्ष  को  कम  करने  के  बारे  में  है  ।

 और  तीसरी  बात  महिलाओं  को  उन  नये  उभरते  क्षत्रों  में  रोजगार  के  लिए  प्रशिक्षण  देने  के

 संबंध  में  है  जहां  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  को  कार्यान्बित  किया  जाता

 मैं  मामनीय  सदस्य  को  आश्वासन  देना  चाहती  हूं  कि  जहां  तक  आदिवासी  या  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  इन  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराने  की  बात  इस  संबंध  में  कोई  पक्षपात  नहीं  किया  जाता  है  ।

 अधिकांश  ऐसे  जहां  इस  संबंध  में  ज्यादा  जोर  दिया  गया  ग्रामोन्मुख  और  ग्राम

 आधारित
 ध्र्थ्

 हो  एस०  थो०  बो०  एस०  समति  :  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  यह  हमारा  सौभाग्य  है  कि

 संबद्ध  मंत्री  स्वयं  एक  महिला  हैं  ।  यह  प्रश्न  भी  महिलाओं  से  संबंधित  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  तो  महिला  सदस्य  पूरक  प्रश्त  पूछेंगी  ।

 शो  एम०  बो०  वी०  एश०  सूत्ति  :  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  प्रामीण  क्षेत्रों  तक  नहीं  पहुंची
 है  ।  योजनायें  ऐसी  होना  चाहिए  कि  उनसे  गांवों  में  विज्ञान  का  फैलाव  विशेष  रूप  से  महिलाओं

 इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  केन्द्र  शुरू  किए  जाने  चाहिए
 न  कि  शहहरो  क्षेत्रों  में  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  सभा  को  इस  बात  का

 सन  देंगे  के  भविष्य  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  केन्द्र  शुरू  करने  के  लिए  जोर  दिया  जाएगा  ।

 जिनका  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  उनमें  अधिकांश  केन्द्र  दिल्‍ली  और  अन्य  स्थानों

 पर  स्थित  हैं  |  मेरा  इससे  यह  तात्पयं  है  कि  इस  प्रकार  की  योजनायें  वास्तव  में  उन  महिलाओं  के

 लिए  होनो  चाहिए  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रह  रही  हैं  और  जो  बहुत  पिछड़ी  इस  वर्ष  के  लिए  जो

 घनराशि  आबंडित  की  गई  है  वह  भी  बहुत  कम  यह  लगभग  100  लाख  रुपये
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 अतः  मैं  आपके  जरिए  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  भविष्य  में  निध्चियों  के

 आबंटन  के  बारे  में  और  इन  योजनाओं  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चलाने  के  संबंध  मे  अधिक  जोर  दिया

 जाएगा  । रे  बे

 झीमतो  साग्गरेट  अस्‍्या  :  यह  का्येक्रम  दो  भागों  में  चल  रहा  एक  तो  अनुसंधान  भोर

 विकास  से  संबद्ध  जिसके  अन्तगंत  ऐसे  तौर-तरीके  ढूंढ़ें  जाते  जिनसे  महिलाओं  के  श्रम  के  बोझ
 को  कम  किया  जा  सके  ।  आप  काय॑े  करने  के  नये  नई  प्रणालियां  विकसित  कर  सकते  हैं  ।
 इस  प्रयोजन  के  लिए  हमारे  यहां  विशेष  अनुसंधान  परियो  जनायें  हैं  ।

 दूसरे  हम  प्रौद्योगिकी  का  अन्तरण  कर  रहे  हैं  और  इसे  उन  महिलाओं  को  उपलब्ध

 करा  रहे  हैं  जिन्हें  इस  उन्‍नत  साधनों  की  आवश्यकता  जिससे  उनकी  नियमित

 नौकरियों  या  नियमित  काये  में  जो  कि  उनके  जोवन  के  अभिन्न  अंग  उनका  काम  आसान  हो  जाए
 ओर  समय  भी  कम  लगे  ।

 प्रामीण  महिलाओं  के  लिए  समस्त  अनुसंधान  और  विकास  को  ग्रामीण  आधारित  नहीं
 होना  चाहिए  तथापि  जो  भी  कार्य  किया  जाता  है  और  इसका  कार्यान्वयन  ग्रामीण  आधारित

 होना  चाहिए  ।

 मैं  कहना  चाहूंगी  कि  अधिकांश  स्वेच्छिक  अभिकरण  जो  कि  प्रयोगशालाओं  से  ख्षेतों  में
 प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  में  लगे  प्रामीणोन्मुख  ये  सब  विकास  ऐसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हो  रहे  हैं
 जहां  महिलायें  कार्यरत  हैं  ।

 जहां  तक  आबंटनों  का  सवाल  है  आप  तो  जानते  ही  हैं  कि  परियोजनाओं  के  वित्तपोषण  के
 लिए  कुछ  सामान्य  समस्‍यायें  हैं  भौर  जहां  तक  मेरी  बात  मैं  एक  मंत्री  के  रूप  में  नहों  बल्कि  एक
 महिला  के  रूप  में  यही  चाहूंगी  कि  महिलाओं  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  के  वास्ते
 अधिक  धन  आबंटित  किया  जाए  ।

 कूमारो  घिमला  बर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जो  से  जानना  चाहती  हूँ  कि
 महिलाओं  से  सबंधित  इन  योजनाओं  के  बारे  में  कया  कभी  कोई  असंसमैंट  कराया  गया  है  कि  ये
 योजनाएं  लाभकारी  सिद्ध  हो  रही  हैं  या  नहीं  ।  यदि  असंसमेंट  कराया  गया  है

 जो  उनके
 विचार

 यदि  ये  योजनाएं  लाभप्रद  हैं  तो  फिर  हर  प्रदेश  में  अधिक  मात्रा  में  इन्हें  बलाया  जा  इसके  लिए
 बजट  में  उचित  घनराशि  का  आबंटन  कराने  का  वे  प्रयत्न  करेंगी  क्‍योंकि  ऐसा  कराने  में  मंत्री
 हैसियत  से  वे  सक्षम  हैं  ।

 ]

 भोमतो  मार्भरेट  अल्या  :  इस  समय  19  राज्यों  को  पैसा  दिया  जा  रहा  यदि  माननीय
 सदस्य  चाहें  तो  मैं  उन्हें  एक  सूची  दे

 सकरत

 जहां  तक  प्रत्येक  राज्य  की  बात  यह  भाबंटन  उन  परियोजनाओं  पर  निर्भर  जो

 i
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 प्रवतित  की  जाती  जो  हमें  भेजी  जाती  है  और  फिर  उसके  बाद  ही  हम  उनके  लिए  पैसा

 देते  हैं  ।

 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  संबंध  है  हम  इससे  सीधे  ही  संबद्ध  नहीं  स्वेच्छिक

 संगठनों  या  राज्य  सरकार  के  जरिये  हम  परियोजनाओं  को  प्रवरतित  करते  हैं  ब्यौर  इस  तरह  से  जहां

 कहीं  भी  आवश्यक  हो  या  संभव  हम  महिलाओं  के  लिए  अनुसंघान  और  विकास  संबंधी  प्रयासों

 को  आगे  बढ़ाते  हैं  ।

 झोसती  बिरिजा  देवों  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  की  मंशा  के  लिए  उनको  घन्यवाद  देना

 चाहती  लेकिन  इसका  जो  स्टेटमेट  मेरे  सामने  पड़ा  हुआ  इसको  देख  कर  ऐसा  लगता  है  कि

 ये  किसी  क्षेत्र  की महिलाओं  को  बहुत  ऊपर  उठाना  चाहती  है  और  किसी  क्षेत्र  की  भौरतों  को

 बिलकुल  मदद  नहीं  देना  चाहती  है  ।  वह्डां  के  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  को  जानते  रोज-रोज  उसकी

 चर्चा  करते  उसकी  मजाक  करते  खिल्ली  उड़ाते  हुए  इस  सदन  में  हम  अधाते  नहीं  लेकिन

 इसको  देखकर  ऐसा  लगता  है  कि  केवल  खगड़िया  में  सरीकल्बचर  के  नाम  से  एक  योजना  देकर  बिहार
 को  साइस  तकनीकी  वेलफंयर  के  नक्शे  से  बिलकुल  उड़ा  दिया  गया  तो  क्या  बिहार  के  सभी  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  कोई  साइंस  तकनीकी  बैलफंयर  की  स्कीम  लागू  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  समय  का  मिसयूज  हो  रहा  यह  वेलफंयर  का  नहीं

 यह  प्रश्न  तो  साइंस  एण्ड  टेक्नालोजी  का  है  ।

 झओोसतो  गिरिजा  देबो  :  भध्यक्ष  मै  उसी  क  बारे  में  पूछ  रही  हूं  ।

 ]

 शीसतो  सागरेट  अल्या  :  मैं  बार-बार  कह  चुकी  हूं  कि  विशञान  ओर  प्रौद्योगिको  विभाग  का

 प्रयास  रहा  है  कि  ऐसी  विभिन्‍न  चीजों  का  विकास  किया  जाए  जिनसे  देश  के  विशिन्‍्न  हिस्सों  में

 महिलाभों  को  सहायता  मिले  ।  यदि  कोई  तया  उपस्कर  है  या  नई  प्रौद्योगिकी  है  तो  राज्य  सरकार
 या  स्वेच्छिक  संगठन  या  स्थानीय  निकाब  इसे  प्रयोग  में  लाते  इसे  लोकप्रिय  बनाते  मैं  इसके
 दो  उदाहरण  दूगी  ।  एक  उदाहरण  तो  धूआं  रहित  चूल्हा  हे  ।  इसे  विकसित  किया  कई  महिला
 संगठनों  ने  इसे  अपने  कार्यक्रम  में  शामल  किया  भोर  उन्होंने  ही  इस  देश  के  विभिन्‍न  भागों  भे

 स्थानीय  स्थिति  के  अनुरूप  लोकप्रिय  बनाया  ।

 श्रोमतो  गिरिआ  देबो  :  अध्यक्ष  क्‍या  बिहार  के  और  लोमेों  ने  मांग  को  थी  या

 नहों  ? 4

 श्रीमतो  सागंरेट  अछबा  :  इसको  स्टेट  गवनंमेंट  ने  ही  लेना  उनको  इसे  करना  है  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  विकसित  चुल्हा  कट्टीं  भी  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  है  और  इसे

 बिहार  भ  भेजा  जा  सकता  है  ।
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 झीमतो  मालतो  भट्टाचार्थ  :  ओ  सूची  उत्तर  में  दी  मई  है  उससे  लगता  है  कि  कुछ  राज्यों  को

 अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  अधिक  लाभ  मिल  रहे  क्या  सरकार  ने  इस  संबध  में  कोई  विचार

 किया  है  कि  किसी  क्षेत्र  विशेष  में  राज्य  सरकारों  ओर  स्थानीय  स्व-शासन  को  लाभग्राहियों  को

 पहचान  करने  के  बारे  में  किस  हृद  तक  शामिल  किया  जा  है  ओर  वहां  यह  देखने  के  लिए  कि

 क्‍या  महिलाओं  की  आय  इन  सबसे  परिणामस्वरूप  बढ़ी  कोई  निगरानो  और  समीक्षा  करने  संबंधी

 व्यचस्था  है

 झोमतोी  सार्गरेट  अल्था  :  मैं  कहना  बाहूंगी  कि  जहां  तक  आमदनी  को  बात  इस  संबंध  में

 परिणाम  बहुत  ही  उत्साहवधंक  रहे  हैं  क्योंकि  उन्हें  जिन  नये  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  दिया  जाता  जिनमे

 नौकरियां  मिल  डनका  बहुत  ही  ध्यानपूर्वके  नियोजन  किया  जाता  है  भर  उदाहरण  के  लिए
 मैं  तो  कहूंगरी  कि  पारंपरिक  जंसे  रेशम  उद्योग  और  विभिन्‍न  अन्य  क्षेत्रों  में  जहां  महिलायें
 कार्यरत  वहां  घिकसित  तकनीकों  से  उनकी  आय  बढ़ी  है  और  कार्य  का  बोझ  भी  कम  हुआ
 अब  चाहे  हम  नारियल-जटा  उद्योक्त  की  बात  करें  अथवा  ग्रामीण  महिलाओं  के  लिए  इंधन  ओर  चारे
 का  सवाल  हो  तो  वहां  भी  बंजर  भूमि  विकास  से  जहां  विशेष  किस्म  के  पौधों  को  लगाने  का  सुझाव
 देने  से  महिलाओं  द्वारा  इंघन  और  चारे  को  एकत्र  करने  के  कार्य  का  ओकि  ग्रामीण  महिलाओं

 के  जीवन  का  अंग  बन  चुका  है  इसे  भी  काफी  आशान  बना  दिया  गया  जब  हम  महिलाओं
 के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  बात  करते  हैं

 तो  हम  केवल  ब्रयोगशाला  विकास  के  बार  में  ही
 बात  नहों  करते  हैं  बल्कि  इसके  कार्यान्वयन  का  भी  तात्पयं  होता  है  ।

 यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  को  विधिन्न  स्तरों  पर  अनुदान  मिल  रहा  यह  उन  प्रवर्तित

 परियोजनाओं  पर  निश्नेर  करता  है  जो  हमें  भेत्री  जाती  जिनके  लिए  हम  पैसे  देते  हैं  और  यह  इस
 बात  पर  भी  निर्भर  करता  है  कि  इन  आगामी  परियोजनाओं  जिनके  लिए  विज्ञान  और

 गिकी  विभाग  द्वारा  घन  दिया  जाता  राज्य  सरकारों  की  कितनी  रुचि  है  और  वे  कितनी  सक्रिय

 ऋषमिका  मिभायेंसों  ।

 इसके  अलावा  मैं  मह  भी  कहूंगा  कि  कुछ  क्षेत्रों  के  लिए  विशिष्ट  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए

 हैं  ।  उदाहरण  के  शोर  पर  प्याबरण  ओर  स्थानीय  समस्याओं  के  आधार  पर  हमारे  पास  तटीय  क्षेत्रों
 ओर  पहाड़ी  क्षेत्रों  के लिए  पृथक  कार्यक्रम  पहाड़ो  क्षेत्रों  में  मे  कार्यक्रम  भेड़  पालने  और  बकरी
 पालने  और  ऊन  घुनने  तथा  ऊन  के  विकास  से  संबंधित  अन्य  समस्याओं  के  बारे  में  हैं  ओर  हमने
 बौषध  सुझोें  बाले  पोधे  लिए  हैं  जिनके  द्वारा  महिलाएं  कमाई  कर  सकती  वे औषध  गुणों  वाले  ऐसे
 पौधे  लगा  सकतो  हैं  जिनकी  बाजार  में  मांग  है  ।  वे  अपने  घरों  के  पिछवाड़े  में  इन्हें  उपा  सकतो

 इस  प्रकार  ये  परियोजनाएं  उनके  मुताबिक  हैं  ।  जहां  तक  तटीय  क्षेत्रों  का  संबंध  है  तो  हम  तट  से

 दूर  मत्स्य  पालन  और  अन्य  कार्यक्रमों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जिनके  द्वारा  महिलाओं  को  समुद्री
 उत्पादों  के  उत्पादन  और  उनके  प्रसंस्करण  में  मदद  मिलती  इसलिए  क्षतों  के  मुताबिक  स्थामीय

 समस्याओं  के  आधार  पर  विभिन्‍न  गुटों  के  लिए  विभिन्‍न  कार्यक्रम

 औ  मिल  कान्ति  छटर्जो  :  निगरानी  के  बारे  में  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 आठवों  पंचबर्धोय  योजना  हेतु  केरल  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव

 +595,  श्री  याइल  जॉन  अंजलोज  :  कया  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्रों  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  किए

 यदि  तो  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  से  प्रथम  वर्ष  में  शुरू  की  जाने  वाली  संभावित

 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 उनके  लिए  अनुमानतः  कितना  नियतन  किया  गया  और

 यह  नियतन  गत  वर्ष  के  नियतन  की  तुलना  में  कितना  अधिक  होगा  ?

 पोलना  ओर  कारयक्रम  कार्यान्वयन  संत्रलय  के  रास्य  मंत्री  एम«  आर०  :

 जी  हां  ।

 से  योजना  आयोग  द्वारा  परिव्यय  को  शीष॑/उपशीषंबार  अनुमोदित  किया  जाता

 हैं  न  कि  परियोजनावार  ।  केरल  की  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं
 दिया  गया  राज्य  की  1992-93  की  बारषिक  योजना  के  जो  कि  आठवीं
 योजना  का  प्रथम  वर्ष  है  913  करोड़  रुपए  के  परिथ्यय  पर  सहमति  हुई  है  जो  1991-92  वर्ष  के

 लिए  अनुमोदित  807  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  से  33.1  प्रतिशत  भ्रष्चिक  है  ।

 भ्री  चाइल  शान  अंजलोज  :  राज्य  सरकार  द्वारा  भाठबीं  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए
 भेजे  गए  मुख्य  प्रस्ताव  क्‍या  हैं  और  कया  केर्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  सभी  प्रस्तावों  को

 कार  कर  लिया  है  और  किन  प्रस्तावों  को  स्वीकार  नहीं  किया

 झो  एच०  आर०  भारहाज  :  राज्य  सरकार  ने  913  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  अनुरोध
 किया  भोर  इस  पर  सहमति  हो  गई  है  ।

 भ्रो  याइल  शान  अंजलोज  :  मुद्रास्फीति  ओर  रुपये  के  अवमूल्यन  को  देखते  हुए  पिछले  वर्ष

 के  परिव्यय  की  तुलना  में  13.1  प्रतिशत  बहुत  कम  हैं  ओर  रुपये  के  अवमूल्यन  के  बाद  तो  यह  बहुत
 कम  हो  गया  है  ।  इसलिए  1992-92  2-93  के  लिए  परिव्यय  में  कम-से-कम  30  प्रतिशत  की  ब॒ृद्धि  करना

 आवश्यक  है  ।  यदि  केरल  सरकार  इस  बारे  में  अनुरोध  करती  है  तो  क्या  सरकार  राज्य  सरकार  की

 वित्तीय  तंगी  को  देखते  हुए  इसके  हिस्से  में  वृद्धि  करेगी  ?

 हरी  एच०  आर०  भारतह्वाज  :  जहां  तक  वृद्धि  का  सबंध  है  तो  यह  13.1  प्रतिशत  है  और

 अवभूल्यन  को  देखते  हुए  मैं  यह  मानता  हूं  कि  यह  अधिक  वृद्धि  नहीं  लेकिन  आप  पिछले  वर्ष  के

 ब्यय  पर  गौर  केरल  सरकार  द्वारा  संशोधित  परिव्यय  अब  620  करोड़  रुपये  यह

 तम  सूचना  है  ।  इसलिए  वृद्धि  13.1  प्रतिशत  से  अधिक  लेकिन  इस  योजना  पर  राज्य  से

 विस्तृत  चर्चा  की  गई  थो  ओर  वे  इस  आवंटन  से  सहमत  हैं  ।

 झो  रमेश  चेम्सिसला  :  में  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  वर्ष  को  वाधिक
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 योजना  को  गाडगिल  फार्मूले  क ेतहत  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  अथबा  संशोधित  गा&गिल  फार्मूले
 के  तहत  ।

 झो  एच०  आर०  भारद्वाज  :  यह  गाउगिल  फार्मले  के  मुताबिप  नहीं  इस  बार  संशोधित

 मुखर्जी  फार्मूले  का  उपयोग  किया  गया  है  ।

 शो  कोडोकम्नोल  सरेश  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केरल  के  लिए
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  विवरण  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  इसे  कब  पूर्ण  किया

 जाएगा  ।

 श्री  एलच०  आर०  भारदहाज  :  जंसा  कि  मैंने  पहले  कहा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी
 अस्तिम  रूप  दिया  जाना  केवल  वाधिक  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  और  हम  चर्चा
 कर  रहे  आठवीं  योजना  पर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  अगली  बंठक  में  चर्चा  होगी  जो  कि

 मई  में  होगी  ।

 क्रो  ई०  अहमद  :  माननीय  मंत्री  ने सभा  को  सुचित  किया  कि  भारत  सरकार  ने  अब  मुखर्जी
 फार्मूले  को  स्वीकार  कर  लिया  हम  गाडगिल  फार्मूले  और  संशोधित  गाडगिल  फार्मूले  से  अवगत
 हैं  ।  माननीय  मंत्री  सभा  को  स्पष्ट  करें  कि  संशोधित  गाडगिल  फार्मूले  और  मुखर्जी  फार्मले  में  क्‍या
 अन्तर  है  ?

 झो  एच०  आर०  भारद्वाज  :  वास्तव  में  चाहे  गाडगिल  फार्मूला  हो  या  सर्वंसम्मति  का
 कार्मूला  हो  या  अब  मुखर्जी  फार्मूला  इनमें  कोई  अधिक  अन्तर  नहीं  भ्रब  केन्द्रीय  सहायता
 का  नवीनतम  वितरण  हस  प्रकार  होगा--जनसंख्या  60  प्रतिश  प्रति  व्यक्ति  आय  25  प्रतिशत

 जिसमें  दूरी  के  तरीके  के  लिए  5  प्रतिशत  शामिल  है  और  20  प्रतिशत  विचलन  तरीके  के  लिए
 ओर  कार्य-निष्पादन  के  लिए  7.25  प्रतिशत

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुख्य  प्रश्न  केरल  से  संबंधित  फार्मूले  से  नहीं  ।

 कोयले  पर  आधारित  उद्योग

 $596.  भ्रो  जनिल  बसु  :

 श्री  राजेश  कमार  :

 क्‍या  कोयला  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कोयले  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  करने  संबंधी  किसी  प्रस्ताव
 पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  पश्चिम  बंगाल  ओर  बिहार  को  सरकारों  से  कोई
 रोध  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  थो०  स्यास  :  से  इस  संबंध  यें  एक
 विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया
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 विवरण

 और  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  तथा  गर-महत्वपूर्ण  क्षेत्र  दोनों  ही  क्षेत्रों  के  बहुत  बड़ी  संद्या

 के  उद्योगों  के  लिए  फोयला  एक  आगत  तथा  फीड-स्टाक  के  रूप  में  आवश्यक  भारत  में  कुल
 उत्पादित  कोयले  के  लगभग  60  प्रतिशत  भाग  का  अकेले  बिद्युत  क्षत्र  ही उपभोग  करता  जिनके

 बाद  मीमेंट  और  बड़ी  संख्या  में  अन्य  उद्योग  आते  योजना  आयोग  के  अनुमानों  के  अनुसार
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1996-97)  के  अंतिम  वर्ष  में  कच्चे  कोयले  की  मांग  वर्तमान  235  मिलियन
 टन  के  स्तर  से  309.20  मिलियन  टन  तक  बढ़  जाने  की  संभावना  कोयले  की  मांग  में  यह  बढ़त

 डाउनस्ट्रीम  उपभोक्ता  क्षत्र  में  प्रक्षिप्त  बिकास  की  पद्धति  को

 और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  1991  में  कोयला  मंत्रालय  को  कोयला

 पर  आधारित  आसनसोल-रानीगंज  कोयला  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  विकास  के  बारे  में  जोर  देते  हुए  लिखा

 उक्त  पत्राचार  के  उत्तर  में  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया  गया  है  कि  राज्य  सरकार  का

 संबंधित  विभाग/एजेंसी  ईस्ट्नं  कोलफील्ड्स  लिए  के  साथ  सम्पके  करें  और  सहायक  उद्योगों  के

 विकास  के  लिए  योजनाएं  तैयार  इसके  कोयला  मंत्रालय  को  पश्चिम  बंगाल  और

 बिहार  राज्यों  मे  तापीय  विद्युत  सीमेंट  स्पोन्‍्ज  लोहा  आदि  को  स्थापित  करने

 के  प्रस्ताव  भो  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के  निम्नलिलित  तापीय  विद्युत  गृहों  क ेलिए  कोयला  का  संयोजन

 प्रदान  करने  के  संबंध  में  सहमति  हुई  है  :--

 (1)  गौरीपुर  :  पश्चिम  बंगाल

 (2  x  67.5  मे०

 (2)  बुदने-बुदगे  :  पश्चिम  बंगाल

 (2X  250  मे०

 (3)  सागरहीघी  :  पश्चिम  बंगाल

 (2  »  500  मे०  रूप  में

 (4)  चंदिल  :  बिहार

 (2  »  250  मे०

 ($)  मुज्जफरपुर  :  बिहार

 (2 X  250  मे०  रूप  में

 विशेष  ध॒ुआं  रहित  इंधन  और  ब्रिकेटिंग  जेसे  कुछ  छोटे  यूनिटों  के  एक

 सीमेंट  संयंत्र  और  बिहार  में  दो  स्पोन्ज  लोहा  परियोजनाओं  को  भी  कोयले  का

 संयोजन  दिए  जाने  पर  सहमति  हुई  है  ।

 थी  अनिल  बसु  :  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  हूं  क्योंकि  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  तो

 दिया  ही  नहीं  गया  ।  मेरा  प्रश्न  कोयले  पर  आधारित  उद्योगों  के  बारे  में  था  |  लेकिन  मंत्री  महोदय

 ने  कोयले  का  उपयोग  करने  वाले  उद्योगों  पर  उत्तर  दिया  ऐसे  उद्योग  जो  कोयला  उपयोग  करते

 यह  एक  बड़ा  उत्तर  है  |  पूरा  उत्तर  विभिन्‍न  उद्योगों  द्वारा  कोयले  के  उषयोग  से

 32
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 संबंधित  लेकिन  मेरा  प्रश्त  कोयले  पर  भाधारित  कोयले  कच्चे  माल  के  रूप  में
 उपयोग  करने  वाले  उद्योगों  से  संबंधित  था  ।

 आप  यह  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  कोयले  के  विशाल  भण्डार  हूँ  ।
 लेकिन  इस  कोयले  का  उचित  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि हम  इस

 राष्ट्रीय  सम्पदा  को  व्यर्थ  गंवा  रहे  कोयले  को  अनेक  उद्योगों  में  मुख्यतया  गैर-मुख्य  क्षेत्र  में

 इंधन  के  रूप  में  उपयोग  किया  जाता  कच्चे  माल  के  रूप  में  कोयले  का  उपयोग  विभिन्‍न  उत्पादों

 तथा  उपोल्याद  के  उत्पादन  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  संबंध  में  अत्यधिक  क्षमता  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  का  कोयले  पर  भाघारित
 उद्योगों  के  प्रति  कोई  दृष्टिकोण  यह  कोयले  का  उपयोग  कर  रहे  उद्योगों  के  बारे  में  नहीं  है  |

 क्या  आप  कोयले  पर  आधारित  कोई  उद्योग  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  ?  क्‍या

 आपको  यह  जासकारी  है  कि  कोयले  को  गैस  में  कदला  जा  सकता  है  ओर  कोयले  के  गंसीकरण  से
 तेल  का  उत्पादम  किया  जा  सकता  है  ?  यह  प्रौद्योगिकी  विकसित  हो  चुकी  मैं  जानना  चाहता

 हैँ  कि  क्या  भारत  सरकार  देश  में  तेल  के  उत्पादन  हेतु  इस  प्रोद्योगिकी  के  उपयोग  की  योजना  बना

 रही  है  ।

 रेल  मंत्री  श्री  सो०  के०  जाफर  :  मुझे  खुशी  है  कि  माननीय  सवस्य  मे
 उचित  ही  कहा  है  कि  कोयला  मंत्रालय  अथवा  कोयला  उद्योग  क्‍या  कर  रहा  है  |  वास्तव  में  यह  सभी
 जानते  हैं  कि कोयला  हमारे  आथिक  विकास  के  लिए  एक  बुनियादी  कच्चा  माल  यद्यपि  सदस्य
 मुझसे  यह  नहीं  चाहेंगे  कि  मैं  उनका  कथन  पुनः  लेकिन  कोयला  उद्योग  का  मुख्य  दायित्व

 मुख्य  क्षेत्र  तथा  गेर-मुख्य  क्षेत्र  की  जरूश्त  पूरी  करना  है  ।  सारा  प्रश्न  कोयले  पर  आधारित
 उद्योगों  से  संबंधित  कोयले  पर  आधारिय  उद्योग  के  संबंध  में  बासस्‍्तव  में  कोयला  उद्योग  को
 अपने  बुनियादी  दायित्व  से  परे  हटना  नहीं  है

 श्री  भोतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  इसको  पोस्टपौंड  कर  दिया  जाये  क्योंकि  मंत्री  जी

 बिल्कुल  भो  तैयार  होकर  नहीं  आये  हैं  !  जिस  प्रकार  से  यह  जवाब  दे  रहे  यह
 पब्लिक  इंटरक्ट  में  है  कि  इसको  पोस्टपौंड  करके  अगले  दिन  इसका  जवाब  दिया  जाये।'*ਂ

 थो  भ्रीकान्त  जेना  :  प्रश्न  बिल्कुल  स्पष्ट  है  और  यह  कोयले  पर  आधारित  उद्योग
 के  बारे  में  है  ।  मंत्री  महोदय  कोयले  को  अन्य  उद्योगों  से  जोड़ने  की  बात  कर  रहे  प्रश्न  कोयले

 पर  आधारित  उद्योग  के  बारे  में

 श्री  बसदेव  आश्ार्थ  :  प्रश्न  कोयले  पर  आधारित  उच्चोग  के  बारे  में  कोयले  का  उपयोग

 कर  रहे  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  बारे  में  नहीं

 श्री  औकफान्त  लेना  :  आप  मंत्री  महोदय  का  अच्छी  तरह  से  मार्गदर्शन  कर  सकते

 हैं  क्योंकि  यह  एक  अत्यंत  तकनीकी  प्रश्न  )
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 झरी  बसदेव  आचाये  :  कोयला  मंत्री  श्री  संगमा  आएं  भौर  उत्तर  उन्हें  यहां  पर  होना
 कोयला  मंत्री  उत्तर  दें  । १११९०

 हो  सो०  के०  जाफर  शरीफ  :  यदि  वे  मुझे  अनुमति  दें  तो  मैं  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।  यदि  वे वध  ने

 मुझे  अनुमति  नहीं  देते  तो  मैं  वया  कर  सकता  हूं  ?  तेल  उत्पादन  के  सुझाव  पर  विचार
 किया  जा  रहा  है  |  यह  बहुत  महंगा  और  असंभव  है  ।  इसलिए  यह  संभव  नहीं  लेकिन  फिर  भी

 हमने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  कहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  मैं  समझता  हुं  कि  इस  प्रश्न  का  उत्तर  कोयला  उत्पादन  से

 संबंधित  मंत्री  द्वारा  देने  की  जरूरत  नहीं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  उद्योग  मंत्री  को  देना  आपके

 पास  इसके  उत्तर  की  पूर्ण  जानकारी  नहीं  होगी  ।  मैं  भआापकी  कठिनाई  समझ  सकता  आपके  पास

 नहीं  होगी
 ०००

 भरी  सो०  के०  जाफर  शरोफ  :  मैं  वही  कह  सकता  हूं  जो  भेरे  पास  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  हम  इस  प्रश्न  पर  उचित  तरीके  से  चर्चा  करेंगे  ।  मैं  इसे
 यहीं  पर  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  मैं  इस  बारे  में  विचार  करूंगा  ।  यह  भआपके  मंत्रालय  को  नहीं  जाना

 चाहिए  यह  किसी  अन्य  मंत्राज्य  को  जाना  चाहिए  था  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठ  जाइये  ।  अब  इसके  बाद  दूसरों  को  पूछने  दीजिए  ।

 ]
 शो  अनिल  बसु  :  कृपया  मेरे  अधिकार  की  रक्षा  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  कि  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 मारति  कारों  के  मल्य

 *598.  श्रीमती  शीला  गोतम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  माझति  कारों  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मारुति  कारों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  का  ओर

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ]
 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  और  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  गयाहहै  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।
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 विवरण

 ओर  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  मारुति  कारों  के  मुल्यों  में  निम्नलिखित  वृद्धियां  हुई

 तारीख
 का

 फंक्‍्टरी  से

 निकलते  समय
 का  मूल्य

 20-3-90  से  पहले  92,616

 30-3-00  से  96,075

 22-8-90  से  1,07,190

 20-12-90  से  1,11,769

 8-4-91  से  1,20,251

 25-7-91  से  1,50,8 23

 मूल्य  वृद्धि  का कारण

 मूल  उत्पाद  शुल्क  35%  से  बढ़कर  40%

 हो  गया  ।

 विदेशी  मुद्रा  ऋणों  पर  विनिमय  परिवतेनों

 सहित  सामग्री  लागत  और  स्थायी  लागत  में

 वृद्धि  को  पूरा  करने  के  लिए  मूल  मूल्य  में

 वृद्धि  की  गई  ।

 मूल  उत्पाद  शुल्क  40%  से  बढ़कर  50%
 ही  गया  ।

 उपकरणों  पर  सीमा  शुल्क  60%  से  बढ़कर

 80%  भौर  पेनलों  पर  63%  से  बढ़कर
 85%  हो  जाने  के  कारण  मूल  मूल्य  में  वद्धि
 की  गई  ।

 ह

 डालर  और  येन  की  तुलना  में  रुपये  का  मूल्य
 हास  और  उपकरणों  और  उपभोज्यों  की
 स्वदेशी  खरीद  लागत  में  वृद्धि  को  पूरा  करने
 के  लिए  सूल  में  मूल्य  वृद्धि  की  गई  ।

 मूल  उत्पाद  शुल्क  50%  से  बढ़कर  60%  हो
 विशेष  उत्पाद  शुल्क  5%  से  बढ़कर

 10%  हो  रुपये  के  अवमूल्यन  के  कारण
 आयातित  सामग्री  की  लागत  में  वृद्धि  और
 निर्यात  आयात  सूचियां  खरीदने  की
 एयकता  तथा  विदेशी  मुद्रा  ऋणों  पर  विनिमय

 परिवतंन  के  कारण  निर्धारित  लागत  में  बुद्धि
 को  पूरा  करने  के  लिए  मूल  मूल्य  में  बृद्धि  की

 गई  ।
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 आओमतो  शोला  गोतम  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चशहती  हूं  .  स्थर्गीय  संजय
 गांधी  ने  मारुति  कार  मध्यम  श्रेणी  के  मनुष्यों  के  लिए  बनाई  इसकी  कीमढ़े  दिन-पर-दिन  बढ़ती
 चली  जा  रहो  क्या  यह  आज  भौ  मध्यम  श्रेणी  के  मनुष्यों  के  लिए  रह  गई  है  ?  इसके  लिए
 नीय  मंत्री  जी  यह  बतायें  कि  और  कोई  कार  मध्यम  श्रेणी  के  मनुष्यों  के लिए  बनाने  जा  रहे  हैं  या

 इसको  कीमतों  को  कम  करने  का  आपका  इरादा

 ]

 श्री  पो०  के०  थुृंगन  :  यह  सच  है  कि  मारुति  कार  न  केवल  अपने  देश  में  बल्कि

 विदेशों  में  भी  लोकप्रिय  हो  गई  आपकी  बात  सही  है  कि  इस  उद्योग  को  स्वर्गीय  श्री  संजय  गांधी
 ने  शुरू  किया  था  मैं  केवल  तथ्यों  के  बारे  में  बता  रहा  यह  अपडमभ  आदमभो  के  लिए

 शुरू  की  गई

 जहां  तक  मूल्य  बृद्धि  का  संबंध  हम  पूर्णतः  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  पर  आरोप  नहीं  लगा

 सकते  हैं  क्योंकि  कुछ  अफफरिहायं  परिश्यिशियों  क ेकारण  इसको  कौभर्ते  बढ़ानी  मैं  कुछ  और

 ब्योरा  देना  चाहता  हूं  ।  1990  से  1991  लगभग  दो  वर्ष  की  भवधि  में  58,207  रुपये  बढ़

 गए  |  मैंने  धत्विशतलन  कप  आकलन  किया  हैँ  जिखके  आधार  पर  यह  वृद्धि  क्‍योंकि  मैं  यह  जानना

 चाहता  था  कि  क्‍या  मारुति  उद्योग  अनावश्यक  रूप  से  तो  मूल्य  वृद्धि  नहीं  कर  रहा  मैंने  यह
 पाया  कि  इन  दो  वर्षों  मे  उत्पाद  शुल्क  के  कारण  62  प्रतिश्नत  तक  बद्धि  हुई  ।  उत्पाद  छ्ुुएटक  में  वृद्धि
 भोर  उतार-चढ़ाव  के  कारण  मारुति  कार  के  मूल्यों  में  5  प्रतिशत  वृद्धि  आप  कृपया
 मेरी  बात  सुनिए  ।  यह  तक  पर  भाघारित

 इसी  दोरान  रुपये  कय  अथमूस्यन  हो  गया  ।  इससे  मूल्यों  में  10  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  ।  मारुति
 उद्योग  लिमिटेड  ने  केवल  **

 करष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  है  कि  क्या  आप  आम  आदमी  के  लिए  कोई  छोटो

 कार  बनाने  जा  रहे  हैं  ?  पहला  भाग  अब  समाप्त  हो  चूका

 बसे  परे०  के०  बुंसण  :  कृषया  ध्रुशे  अपनी  बात  समाप्त  करने

 अध्यक्ष  सहोवय  :  इसको  आवश्यकता  नहीं  है  ।  आप  दूसरे  भाग  का  उत्तर  दें  ।

 झरो  पो०  के०  थुंगन  :  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  9  प्रतिशत  कीमत  बढ़ा  दी

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  स्वयं  इस  वृद्धि  का  यह  कारण  बताया  गया  है  कि  ऊपरी  व्यय  तथा

 बेतन  में  वृद्धि  आदि  बताया  है  ।  इसीलिए  इसे  बढ़ाना  पड़ा  ।  जहां  तक  दूसरे  भाग  का  संबंध

 ब्रसके  बारे  में  अपने  सही  कहा  है  कि  नवीकश्ण  करने  के  लिए  सतत  प्रयास  जारी

 1992-93  से  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  निर्यात  के  लिए  कारें  बना  रहा

 झोसतो  शोला  गौतम  :  अध्यक्ष  मंत्रों  जी  ने सारी  चीजों  का  जवाब  दे  दिया  कि
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 एक्साइल  ड्यूटी  ओर  कस्टम  ड्यूटी  बढ़  गई  लेकिन  बहां  के  जो  उच्च  अधिकारो  और  मैनेजमेंट  के
 लोग  अपनो  जेब  भर  रहे  उनके  बारे  में  कुछ  हीं  बताया  ५  मंत्री  जी  क्या  सी०  बी०  आई०  के
 द्वारा  जांच  करवाने  का  इरादा  रखते

 शी  पी०  के०  थुंगन  :  मैंने  पूर्व  प्रश्न  के  उत्तर  में  पहले  ही  कहा  है  कि  प्रबंधन  के  कुछ  सदस्यों
 के  विरुद्ध  आरोप  हम  गंभीरता  ले  इस  बात  को  जांच  कर  रहे  हैं  ओर  इश  संबंध  भें  उचित

 कार्यवाही  की  जाएगी  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍या  चल  रहा  जब  आप  उठ  कर  ऐसे  कसे
 आप  प्लोज  बेठ  जाइए  ।  इस  तरह  से  नहीं  ।

 )

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाष्टिया  :  जब  मारुति  कार  बनाने  का  विचार  आया  अत  उस

 समय  दो  बातें  मुख्य  थीं--एक  तो  यह  कि  यह  आम  आदमी  के  लिए  कम  कीमत  की  कार  होगी
 ओर  दूसरे  समय  के  स!थ-साथ  इसके  सभी  कल-पुर्जे  अपने  देश  में  बनने  पहले  कार्य  में  तो  हम

 असफल  रहे  +  प्रारंभ  में  कार  की  कीमत  82,000  रुपये  थी  और  अब  यह  1,50,000  रुषये
 से  अधिक  हो  गई  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  यह  बताया  है  कि  शुहक  40  प्रतिशत  से  60  प्रतिशत  तक  बढ़
 आने  से  मूल्य  वृद्धि  हुई  ।  40  प्रतिशत  से  60  प्रतिशत  तक  शुल्क  में  वृद्धि  इतनी  अधिक  नहीं  है  कि

 कार  की  को  मत  1,50,000  रुपये  हो  जाए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  मारुति  कार
 के  कुल  कितने  कल-पुर्जे  अभी  भी  आयात  किए  जा  रहे  हैं  और  आप  कब  तक  सभी  कलपुर्ज  स्वदेश
 में  बचाबा  शुरू  कर

 ओ  पो०  के०  थुंगन  :  मैंने  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  उत्तर  दे  दिया  दूसरे  भाग  के  बारे

 में  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि जब  1982  में  मारुति  उद्योग  शुरू  किया  गया

 तब  ऐसी  योजना  बनाई  गई  थी  कि  जितनी  जल्दी  संभव  हो  स्वदेशीकरण  कर  दिया  जाएगा  ।

 माननीय  सदस्य  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगो  कि  उन्हीं  प्रयासों  के परिणामस्वरूप  3  199  2

 को  मारुति  कार  (800  सो०  में  94.10  प्रतिशत  स्वदेशी  कल-पुजजं  थे  |  31

 1982  को  मारुति  ओमनी  में  95  मारुति  जिप्सोी  में  79.00  प्रतिशत  तथा  मारुति  कार

 (1000  सी०  ate)  में  79.36  प्रतिशत  कल-पुर्ज  स्वदेशी

 भो  जात  फर्नास्डिज  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  सदन  को  न  केवल  गुमराह  कर  रहे  बल्कि
 मैं  तो  यह  कहूँगा  कि  असत्य  भी  यहां  पर  बोल  रहे  एक  तरफ  आपके  उत्तर  में  आया  है  कि

 94  प्रतिशत  एस  गाड़ी  का  इंडिजिना  इजेशन  हुआ  दूसरी  भोर  मंत्री  जी  स्थयं  कहते  हैं  कि  रुपए



 मौखिक  उत्तर  8  1992

 का  अवमृल्यन होने  के  चलते  भर  विदेशी  मुद्रा  ज्यादा  महंगी होने  के  हमको  दाम  बढ़ाने की
 जरूरत हो  रही  है  ।  तो  इसके  अन्दर  बिल्कुल  असत्य  जुड़ा  हुआ  मैं  माननीय  मंत्री
 जी  से  दो  प्रश्न  पूछना  चाहता

 झ्ीमतो  कृष्णा  साहो  :  मेरा  प्वाइंट  आफ  आडंर  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  में  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  में  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  हम  ऐसा  नहीं  करते  हैं  ।

 कृपया  आप  बंठ  जाइए  ।

 )

 आमती  कृष्णा  साहो  :
 अध्यक्ष  यह  अनपालियामेंटरी  है  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  असंसदीय  मैं  इसको  जांच  करू  गा  ।

 भरो  जाल  फनन्डोअ  :  अध्यक्ष  पहले  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आपके  कारखाने  की

 तरफ  से  ही  जो  जापान  से  आप  इस  गाड़ी  के  पुर्जे  मगाते  हैं  उसको  लेकर  और  ये  जो  तथाकथित

 इनडिजनाइजेशन  आपका  हुआ  है  वह  जो  आपके  पुर्जे  बनाकर  आपको  देने  वाले  जो
 लोग  उनकी  तरफ  से  गाड़ी  को  लेकर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  जापान  को  प्रतिवर्ष  जा  रही  है  और

 अगर  मैं  यह  कहूं  कि  साढ़े  तीन  सो  करोड़  से  लेकर  लगभग  पांच  सौ  करोड़  साल  में  जापान  को  भेज

 रहे  हैं  तो  क्या  आप  इस  बात  को  इन्कार  करेंगे  ?

 ]
 श्री  पो०  के०  भरृंगन  :  जहां  तक  प्रश्न*ਂ

 अध्यक्ष  सहोवय  :  इस  बात  क्रो  छोड़  दीजिए  ।

 )

 भरो  जाजं  फर्मान्‍्डोज  :  मेरा  आपसे  कोई  निजी  झगड़ा  नहीं  है  ।

 |

 झो  पो०  के०  धुंगन  :  सम्मानीय  सभा  जानती  है  कि  माननीय  सदस्य  सभा  को  गुमराह  करने
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 में  दक्ष  हैं-“+ओर  उन्होंने  कई  बार  ऐसा  किया  भी  है  |  टह  इस  काम  में  दक्ष  लेकिन

 मुझमें  वह  गुण  नहीं  है  मैं  गलत  वक्तव्य  हीं  दंगा  ।

 जहां  तक  आयातित  और  स्वदेशी  कलपुर्जों  का  संबंध  है  मैंने  पहले  ही  उनके  बारे  में  बता

 दिया  है  और  जद्टां  तक  इनकी  रुपयों  तथा  डालर  में  कीमत  का  संबंध  है  वह  मैं  उन्हें  गता  सकता  हूं
 अथवा  सभा  पटल  पर  रख  सकता  हूं  ।  मेरे  पास  समय  अधिक  नहीं  यदि  वह  चाहते  हैं  तब  मैं

 भेज  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  प्रश्न  यह  है  कि  एक  कार  बनाने  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 खर्च  की  जाती  हैं  ।  यदि  आपके  पास  वह  आंकड़े  नहीं  हैं  तब  आप  उन्हें  बाद  में  दे  सकते  हम  वह
 अभी  नहीं  मांग  रहे

 चउज्ठे  यह उन्हें  यह

 श्री  पी०  के०  इसीलिए  मैं  कह  रहा  था *

 अध्यक्ष  सहोवय  :  आप  बाद  में  दे  सकते  हैं  ।

 शी  पी०  के०  थंगन  :  अभी  मेरे  पास  रुपये  तथा  डालर  में  इसकी  कीमत  नहीं  मैं  यह
 बाद  में  उन्हें  दे  दृगा  ।  )

 श्रो  जाजं  फर्नान्‍्डोज  :  भाप  कबूल  करिए  कि  आपके  पास  जानकारी  नहीं

 ]

 श्री  बसुदेश  आचार्य  :  मंत्री  महोदय ने  बताया  कि  उन्होंने  प्रश्न  काल  में  भी  सभा  को

 गुमराह  किया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संब्या  599.

 सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  आवंटित  धनराशि  को  अस्य  परियोश्षनाओं  में  लगाना

 +599.  शो  महेरर  कुमार  सिह  ठाझरूर  :

 डा०  लाल  बहादुर  राबत  :

 क्या  योजना  ओर  कार्यक्षम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  सरकारों  ने  सिंचाई  परियोजनाओं  के
 लिए  आवंटित  घनराशि  को  अन्य  परियोजनाओं  में  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुमति
 मांगी

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इसकी  अनुमति  कब  तक  दे  दिए  जाने  की  संभावना
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 सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  इन  राज्यों  को  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई
 भौर

 (७)  इन  राज्यों  ने  अब  तक  वास्तव  में  कितनी  घनराशि  का  उपयोग  किया

 ]

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  एच०  आर०  :

 से  (४)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विधरण

 से  (&)  आंध्र  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  की  सरकारों  ने  1991-92  के  लिए
 सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  परिव्ययों  सहित  अपने  संबंधित  वार्षिक  योजना  परिव्ययों  को  संशोधित
 करने  के  लिए  योजना  आयोग  का  अनुमोदन  मांगा  था  ।  इस  संबंध  में  तीनों  राज्य  सरकारों  के
 प्रस्तावों  पर  विचार  किया  गया  तथा  वित्तीय  वर्ष  1991-92  की  समाप्ति  से  पहले  संशोधित

 व्ययों  को  अनुमोदित  कर  विया  गया  ।  तीनों  राज्यों  के सिंचाई  तथा  बाढ़  नियंत्रण  क्षत्रक्क  के लिए

 मूल  रूप  से  अनुमोदित  राज्य  सरकार  से  प्रस्तावित  संशोधनों  तथा  संशोध्तित  परिव्ययों  को

 नीचे  दिया  गया  है  ।

 रुपयों

 1991-92

 अनुमोदित  राज्य  द्वारा  संशोधित

 परिव्यय  प्रस्तावित  अनुमोदित

 परिकतेन  परिण्यय

 2  3

 y  भांछा  परदे
 तथा  बाढ़

 1.  बड़ी  तथा  मझोलो  सिथाई  23645  28905  28905

 2.  लघु  सिचाई  3904  4304  4304

 9.  कमान  क्ष तर  विकास  547  433  4335

 4.  बाढ़  नियंत्रण  390  800  800
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 2  3

 1,  उत्तर  प्रदेश
 तथा  बाढ़

 1.  बड़ी  तथा  मझौली  सिंचाई  30508  21508  21806

 2.  लक  सिंचाई  8763  5926  5926

 3.  कमान  क्षेत्र  विकास  1800  1400  1400

 4.  बाढ़  नियंत्रण  1500  1000  1000

 जोड़  42571  29834  29834

 भध्य  प्रदेश
 तथा  बाढ़

 1.  बड़ी  तथा  मझौली  सिंचाई  38006  26543  26545

 2.  लघू  सिंचाई  16977  12623  12623

 3.  कमान क्षेत्र  विकास  2491  1881  1881

 4.  बाढ़  नियंत्रण  98  77  77

 जोड़  57572  41124  41124

 संशोधित  अनुमोदित  परिष्ययों  की  तुलना  में  वास्तविक  व्यय  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  रिपोर्ट
 नहीं  किया  मया  है  ।

 थरो  महेन्द्र  कुमार  सिह  ठाकुर  :  भ्रध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हुं  कि
 भन्ध्र  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  सरकारों  द्वारा  जो  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए
 आवंटित  राशि  डिमांड  को  गई  क्या  यह  देश  की  संपूर्ण  परियोजनाओं  में  देश  की  जनसंख्या
 ओर  उसका  सिंचाई  अनुपात  देखकर  आवंटित  किया  जाता  उसका  मापदंड  क्‍या  है  ?

 को  एच०  आर०  भारद्वाज  :  अध्यक्ष  आंध्र  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदैश  की
 सरकारों  ने  1991-92  के  श्वाइम्ह  आउटसले  प्रपोजल्स  प्लानिंग  कमोशन  को  दिए  थे  भौर  मैंने  अपने
 उत्तर  के  भाग  ए  से  ई  में  सारे  डिटेल्स  दिए  हुए  उनको  मामनोय  सदस्य  देक्ष  लें  ओर  थैसा  मैंने
 अर्ज  किया  कि  पिछले  प्लान  एलोकेशन  में  शो  मातदण्ड  उसका  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  फार्मूला

 जिसके  तहत  आवंटन  किया  जाता  है  |

 41
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 थ्री  महेन्द्र  कुमार  सिह  ठाक्र  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  में

 कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  है  भर  आबंटित  घनराशि  में  से  कितनी  राशि  शेष  है  ।

 हसी  प्रकार  से  अपर  ताप्ती  परियोजना  में  प्रथम  चरण  में  कितनी  घनराशि  व्यय  की  गई  है  और

 आगामी  दूसरे  चरण  में  कितनी  घनराशि  व्यय  की  जाएगी  ?

 झो  एचअ०  भार०  भारद्वाज  :  अध्यक्ष  मैंने  अपने  उत्तर  के  तीसरे  चरण  में  मध्य
 प्रदेश  का  विवरण  दिया  है  और  उसमें  मैंने  पूरे  डिटेल्स  दिए  इरीगेशन  के  दो  हैड्स  मेजर
 झोर  मोडियम  इरीगेशन  का  अलग  और  माइनर  इरीगेशन  का  अलग  दिया  हुआ  उसमें  यह  भी
 दिया  हुआ

 संशोधित  स्वीकृत  योजना  परिणाम  में  से  हुए  वास्तविक  व्यय  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  ने

 नहीं  बताया  राज्य  सरकारों  को  इन  परियोजनाओं  पर  हुए  वास्तविक  व्यय  के  बारे  में  हमें
 बताया

 की  महेर््र  कुमार  सिह  ठाकुर  :  ऊपरी  ताप्ती  परियोजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 श्री  एच०  आर०  भारद्वाज  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  उन्होंने  किए  गए  व्यय  का

 ब्योरा  नहीं  दिया  जब  भी  मुझे  ब्यौरा  मिल  जाएगा  मैं  उसे  माननीय  सदस्य  को  भेज  दूंगा  ।

 डा०  लाल  बहादुर  राबल  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  उसके

 अनुसार  आंध्र  प्रदेश  का  जो  परिव्यय  उसको  बढ़ा  दिया  गया  है  तथा  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य

 प्रदेश  का  जो  परिव्यय  उसको  घटाया  गया  जबकि  प्रदेश  सरकारों  ने  उसमें  संशोधन  करने  के

 लिए  कहा  था|  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  और  मध्य  प्रदेश
 सरकार  ने  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  आबंटित  परिव्यय  को  अन्य  किन्‍्हों  परियोजनामों  के  लिए
 डायवर्ट  करने  के  लिए  क्‍या  शासन  से  स्वीकृति  मांगी  यदि  हां  तो  उनका  विवरण  क्‍या  है  |  क्‍या
 उन  परियोजनाओं  के  परिव्यय  को  डायवर्ट  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  अनुमति  दी  यदि  नहीं
 तो  क्‍यों  नहीं  दी  है  ।

 थी  एच०  आर०  भारहाज  :  अध्यक्ष  जैसा  मैंने  पहले  अर्ज  किया  कि  डायवर्शन  का

 कोई  सवाल  नहों  है  ।  उन्होंने  रिवाइज्ड  आउटले  दिया  है  और  जिन  राज्य  सरकारों  ने  रिवाइज्ड

 आउटले  दिया  कुछ  आधारों  पर  वह  एक  ही  किस्म  का  था  ओर  जो  राज्य  सरकारों  ने  कहा
 उसके  अनुसार  एग्री  किया  गया  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  गया  है  ।

 ]

 झी  पृथ्योराज  डो०  चब्हाज  :  अध्यक्ष  आंध्र  प्रदेश
 के  लिए  सिंचाई  परिव्यय  बढ़ाया

 गया  है  और  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  नहीं  बढ़ाया  गया  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  ऐसा  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  द्वारा  अनुपालित  विकास

 की  नीति  को  ध्यान  में  रखकर  किया  गया  है  क्‍योंकि  उन्होंने  सिंचाई  को  महत्व  नहीं  दिया  ।
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 शी  एच०  आर०  भारद्वाज  :  इन  दोनों  राज्यों  में  भेदभाव  करने  का  कोई  प्रश्न  ही
 नहीं  इन  योजना  परिव्ययों  को  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  स्वीकार  किया  जाता  है  और

 उनके  अनुरोध
 से  ही  इनमें  संशोधन  किया  जाता  हम  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  कोई

 संशोधन  नहीं  करते  ।

 ]

 थी  चन्द्रजोत  यादव  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  की

 मंझली  और  लघु  सिचाई  योजनाएं  और  बाढ़  ये  सबसे  मुख्य  समस्याएं  इन  प्रदेशों  की  हैं  ।

 इन  प्रदेशों  की  केवल  30-32  प्रतिश्षत  भूमि  सिचित  है  और  उत्तर  प्रदेश  में  तथा  मध्य  प्रदेश  में  बाढ़
 का  प्रकोप  भी  बहुत  ज्यादा  है  ।  प्लानिंग  कमीशन  ने  इन  बातों  को  ध्यान  में  रख्धते  हुए  ही  पहली
 बार  जो  घन  स्वीकृत  किया  जिसका  एक  तिहाई  धन  दोनों  में  कम  कर  दिया  गया  बाढ़
 नियंत्रण  पर  भी  और  सिंचाई  योजनाओं  पर  यह  उत्तर  प्रदेश  में  भी  हुआ  है  और  मध्य  प्रदेश
 में  भी  हुआ  है  ।  तो  राज्य  सरकारों  की  कठिनाई  रही  उनके  पास  धन  का  अभाव  रहा
 इसलिए  इस  जरूरो  क्षेत्र  में  भी  उन्होंने  मजबूरी  में  यह  संशोधन  किया  तो  क्या  इस  बात  को
 ध्यान  में  रखते  जिस  आधार  पर  प्लानिंग  कमीशन  ने  इनको  धन  उपलब्ध  कराया  ये
 आवश्यक  क्षेत्र  तो  क्या  उनके  साधन  बढ़ाने  पर  विचार  किया  ताकि  उन  आवश्यक  क्षेत्रों
 में  घन  की  कमी  न  हो  सके  ।

 ]
 श्रो  एच०  आर०  भारद्वाज  :  मेरा  निवेदन  है

 कि
 यह  सही  है  कि  28.56%  तक  कमी  हुई

 है  ।  लेकिन  सामान्य  कमी  29.37%  हुई  अतः  सिंचाई  में  नुकसान  कम  हुआ  चूंकि  सभी
 क्षेत्रों  के  लिए  पूरे  योजना  परिव्यय  में  आम  कटोती  की  गई  यह  द्षोत्र  भी  प्रभावित  हुआ  ।
 लेकिन  सिंचाई  पर  न्यूनतम  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 भ्रो  चन्द्रजोत  यादव  :  अध्यक्ष  मैंने  पूछा  यह  था  जो  मंत्री  जो  स्वीकार  कर  रहे  हैं
 कि  धन  में  कमी  की  गयी  है  ।  मैंने  यह  पूछा  था  कि  क्‍योंकि  इन  दोनों  क्षेत्रों  राज्यों  में  बहुत  कम
 प्रगति  हुई  इसको  ध्यान  में  रखकर  क्‍या  प्लानिंग  उनको  जो  घन  मभाबंटित  किया
 उसको  बढ़ाने  की  कृपा  करेंगे  ?  क्या  इस  घन  को  बढ़ाएंगे  ?

 ]
 श्रो  एच०  आर  ज॑सा  कि  मैंने  निवेदन  किया  है  कि  इस  बारे  में  राज्य  का

 प्रस्ताव  है  और  उसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  लेकिन  कोई  भी  मांग  पूरी  नहीं  की  गई  है  ।

 )
 सेवाओं  के  बदले  उपकर

 *600.  श्री  ब्रह्मानंद  मंडल  :  कया  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोयला  प्रबंधक  कोयला  खनन  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  प्रदत्त  सेवाओं  के
 बदले  प्रति  टन  कोयले  की  दर  से  उपकर  का  भुगतान  कर  रहे

 438



 मौखिक  उत्तर  8  1992

 यदि  तो कितनी  राशि  का  और  यह  उपकर  किससे  एकत्रित  किया  जाता

 क्या  कोयला  प्रबंधकों  का  बिच्ञार  इस  आवश्यक  सेवा  को  बन्द  करने  का  भोर

 यदि  तो  इस  प्रति  टन  उपकर  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  कब  तक  शुरू  कर

 देने  का  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  संत्री  एस०  बो०  :  से  इस  संबंध  में

 एक  वियवरण-पफत्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विधरण

 ओर  हां  ।  कोयला  कंपनियां  सम्बद्ध  कोयला  क्षेत्रों  स ेकोयले/कोक  के  प्रेषण

 पर  कोयला  खाल  क्षेत्र  विकास  प्राधकरिण  एम०  ए०  डी०  को  कोयले  पर  3.50  रु०

 प्रति  टन  और  हाड  कोक  तथा  साफ्ट  कोक  पर  4.00  २०  प्रति  टन  की  दर  से  उपकर  की  अदायगी

 करती  रहो  हैं  ।

 ओर  कोयला  कंपनियों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुसार  कोयले  पर  उपकर

 को  लगाए  जाने  के  संबंध  में  म्यायालयों  द्वारा  इस  भाशय  का  निर्णय  किए  जाने  से  कि  राज्य

 सरकारें  उपकर  लगाए  जाने  के  लिए  प्राधिकृत  नहीं  उपकर  की  अदाबगी  बंद  कर  दी  मई
 कोयला  सी०  एम०  ए०  डी०  ए०  द्वारा  आपूर्ति  किए  जाने  वाले  जल  के  लिए  अलग  से

 अदायगी  कर  रही  चूंकि  सी०  एम०  ए०  डी०  ए०  की  स्थापना  बिहार  सरकार  के  प्राधिकार  के

 अंत्मंत  की  गई  इसके  चलते  रहने  के  संबंध  में  निर्णय  राज्य  सरकार  द्वारा  ही  लिया  जाना

 जहां  तक  सी  ०  एम०  ए०  डी०  ए०  द्वारा  उपकर  को  बकाया  राशि  का  दावा  किए  जाने  का

 संबंध  इस  मामले  का  निपटारा  सी०  एम०  ए०  डी०  ए०  तथा  कोयला  कंपनियों  के  बीच  किया

 जाना  चाहिए  ।

 करो  ब्रह्मामंद  मंडल  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  कोयला  खनन  क्षेत्र  विकास  प्राधकरिण  1985  में  बना  था  उसके  पहले
 मइन्स  बोर्ड  को  टमेज  शेष  दिया  जाता  था  ।  1990-91]  में  कोयला  मैनेजमेंट  और  बिहार  सरकार

 के  बीच  सर्वोच्च  न्यायालय  में  मुकदमा  उसमें  टनेज  शेष  बिहार  सरकार  को  लेने  का

 अधिकार  नहीं  रहा  |  लेकिन  जो  शेष  प्राधिकार  को  मिलता  था  वह  खरोीददारों  से  मिलता

 ग्राइकों  से  मिलता  हम  पूछना  चाहते  हैं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  में  जो  कम्पनियां  ग्र'हक  क्या  वे

 गए  थे  ?  दूसरी  जो  चुनोती  दी  बयी  थी  उस  चुदोती  में  खरीददार  को  पार्टी  बनाया  गया  था

 या  उस  सूची  में  वे  उनका  शेष  बन्द  कर  दिया  गया  ।  जिसकी  वजह  से  तीन  हजार  मजदूर
 बोकारों  और  धनबाद  में  बेकार  हो  वे  भुखमरी  के  शिकार  हैं|  इसलिए  हम  जानना  चाहते

 हैं  कि  सुप्रीम  कोटे  में  क्या  कम्पनियां  या  खरीददार  या  ग्राहक  गए  थे  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  माननीय  प्रश्न  रिपीट  करने  की  जरूरत  नहों

 ]  जय
 रेल  संत्रो  सो०  के०  जआाफर  :  जँसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  वास्तव
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 में  कोयला  कंपनी  कोयला  खरीदारों  से  पंसा  वापस  लेती  पहले  झरिया  बोर्ड  पानी  की  आपूर्ति
 के  काम  को  देखता  था  |  सी०  एम०  ए०  डी०  केवल  पानी  की  आपूर्ति  का  ही  काये  कर  रहा  है|
 उन्होंने  !  1991  से  एानी  को  दरें  6  रुपये  प्रति  ),000  गलन  से  बढ़ाकर  16  रुपये  प्रति

 1,000  मैलत  कर  जिसके  परिणामस्वरूप  प्रबंधक  न्यायालय  में  चले  गए  और  न्यायालय  ने

 एक  आदेश  पारित  कर  दिया  कि  इस  प्राधिकरण  को  उपकर  लगाने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है
 जिसके  परिणामस्वरूप  कोयला  कंपनी  ने  कोयला  खरीदारों  से  उपकर  लेना  बंद  कर

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  काफी  सक्षम  उन्हें  प्रश्न  पूछने

 |
 श्री  ब्रह्मानंद  मंडल  :  अध्यक्ष  यह  मेरे  प्रश्न  का  जवाब  नहीं  मैंने  कहा  था  कि

 कोयला  मैनेजमेंट  सर्वोच्च  न्यायालय  में  बिहार  सरकार  के  खिलाफ  गया  और  बिहार  सरकार  को

 जो  शेष  मिलता  था  वह  समाप्त  किया  गया  ।  ग्राहक  खरीददार  क्‍या  सुप्रीम  कोर्ट  में  मेरा
 यह  प्रश्न  इसका  जवाब  इन्होने  नहीं  दिया  ।'

 ]

 थ्रो  राम  नाईक  :  आप  मंत्री  महोदय  की  भत्संना  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  ऐसा  करने  के  लिए  अवश्य  कहें
 !

 हो  सो०  के०  जाफर  शरीफ  :  पटना  उच्च  रांची  खंड  पीठ  के  6-11-90  के

 जिसके  द्वारा  कोयले  पर  उपकर  के  प्रावधानों  को  समाप्त  कर  दिया  गया  टनेज  पर

 क्सूली  और  कर  एकत्र  करना  बंद  कर  दिया  गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  फिर  मंत्री  महोदय  को  बोलने  नहीं  दे  रहे  कृपया  आप  बेठ

 जाइए  ।  माननीय  सदस्य  को  अपनी  बात  कहने  दीजिए  |  वह  अपनी  बात  कहने  में  सक्षम

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  उनकी  सहायता  क्यों  करें  ?

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 गेजनाए महाराष्ट्र  क ेलिए  को  योजनाएं

 *597.  श्रो  बापू  हरि  चोरे  :  क्या  शहरी  बिकास  मंक्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम  ने  महाराष्ट्र  के  लिए  कुछ  घोजनाओं
 को  मंजूरी  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ओोः

 बालू  वर्ष  के  दौरान  कितने  फ्लैटों/आवास  स्थलों  का  निर्माण/विकास  किया  गया

 कितने  आबंटिन  किये  यये  ओर  कितनों  का  आबंटन  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 शहूरो  थिकास  मंत्री  शोला  :  हां  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  तथा  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  महाराष्ट्र
 के  ऋण  लेने  वाले  विभिन्‍न  अभिकरणों  को  परियोजनाओं  के  विषय  में  हुडको  की  स्वीकृतियों  के

 ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं
 °

 हे

 योजना  1990-91  और

 (1985-90)  1991-92

 स्कीमों  की  कुल  संख्या  322  107

 परियोजना  लागत  285.26  करोड़  रुपये  176.61  करोड़  रुपये

 स्वीकृत  किए  गए  ऋण  160.58  करोड़  रुपये  185.89  5.89  करोड़  रुपये

 रिहायशी  एककों  की  1,24,697  97  74,774

 संख्या

 एककों

 विकसित  किए  गए  10,851  190

 भूखंडों  की  संख्या

 वर्ष  1991-92  के  लिए  ऋण  लेने  वाले  सभी  अभिकरणों  से  संबंधित  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  वर्ष  1991-92  के  लिए  महाराष्ट्र  तथा  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  के  संबंध  में

 उनके  द्वारा  दी  गई  सूचना  इस  प्रकार  है  :

 __--

 निर्मित  किए  गए  आबंटित

 3911  मकान  5433  मकान

 2290  भूखंड  2742  भूखंड

 नेहरू  रोजगार  योजना

 ¥*601.  श्रीमतो  आासथ  राजध्वरो

 क्री  आर०  सुरेल्त्र  रेड्डो  :

 क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेहरू  रोजगार  योजना  के  अंतगगंत  प्रत्येक  राज्य  सरकार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  के

 प्रशासन  द्वारा  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  अन्त  तक  कुल  कितनी  घनराशि  खर्च  की

 ९6
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 इसके  फलस्वरूप  लाभान्वित  हुए  व्यक्तियों  की  राज्ववार  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार
 संख्या  कितनी

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  कायंत्रम  के  प्रभाव  की  संवोक्षा  और  मूल्यांकन  करने  के  लिए
 किसी  प्रणाली  का  विकास  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (४)  इस  योजना  के  अंतगंत  1992-93  के  राज्यवार  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार
 कितनी  राशि  आबंटित  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रो  शीला  :  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 से  प्राप्त  हुई  रिपो्टों  के  अनुसार  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अधीन  किया  गया  संचयी  व्यय  विवरण-]ु
 में  दिया  गया  है  ।

 शहरी  लघु  उद्यम  योजना  और  आवास  तथा  आश्रय  उन्नयन  योजना  के  अन्तगंत

 सहायता  तथा  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  लाभानुग्राहियों  की  संख्या  व  शहरी  मजदूरी  रोजगार  योजना
 के  अन्तगंत  सर्जित  काय॑  के  श्रम  दिवस  की  संख्या  में  दी  गई  है  ।

 और  योजना  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  कार्य
 निष्पादन  का  आवधिक  रूप  से  मूल्यांकन  एक  विस्तृत  प्रबोधन  प्रपत्र  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।

 यह  प्रपत्र  निम्नलिखित  सम्बन्ध  में  फायेनिष्पादन  का  मूल्यांकन  करता  है  :

 शहरी  लघु  उच्चयम  योजना

 (7)  आधिक  सहायता  तथा  बैंकों  से  ऋण  की  व्यवस्था  द्वारा  लघु  उद्यमों  की  स्थापना  में

 सहायता  प्राप्त  लाभानुभोगी  ।

 (1)  प्रशिक्षित/प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  लाभानुभोगी  ।

 दाहरो  भजदूरो  रोजगार  योजना

 काय  से  सृजित  श्रम  दिवस

 आवास  यथा  आश्रय  उस्तयन  योजना

 (rv)  आथ्िक  सहायता  तथा  हुडकों  से  ऋणों  के  प्रावधान  के  माध्यम  से  आश्रय  उन्‍्दयन

 हेतु  सहायता  प्राप्त  लाभानुभोगी  ।

 (५)  प्रशिक्षित/प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  लाभानुभोगी  ।

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  राज्य/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  को  दिये  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  नियमों  मे  सम्बन्धित  सूचना  में  दी  गई

 है  ।
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 ऋ०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  नेहरू  रोजगार

 सं०  योजना  के  अधोन
 व्यय  की  गई
 घनराशि

 रुपये

 1  2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  1430.33

 2.  बिहार  964.86

 3.  गुजरात  694.17

 4.  हरियाणा  336.47

 5.  कर्नाटक  1290.73

 6.  केरल  754.16

 ॥.  मध्य  प्रदेश  1420.91

 8.  महाराष्ट्र  1520.64

 9,  उड़ीसा  597.61

 10.  पंजाब  458.00

 11.  राजस्थान  940.68

 12.  तमिलनाडु  1956.04

 13.  उत्तर  प्रदेश  3309.23

 14.  पश्चिम  बंगाल  858.67

 15.  गोवा  24.70

 16.  अरुणाचल  प्रदेश  न

 17.  असम  344.96

 18.  हिमाचल  प्रदेश  141.98

 19...  जम्मू  तथा  कश्मोर  31.33
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 1  2  5

 20...  मणिपुर  |
 21.  मेघालय  0.93

 22.  मिजोरम  31.36

 23.  नागालेंड
 न

 24.  सिक्किम  49.94

 25.  त्रिपुरा  76.03

 26.  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समहै  6.53

 27.  चण्डोगढ़  15.77

 28.  दादर  तथा
 '

 नकर  हवेली  2.89

 29.  दमन  तथा  हीब  4.90

 30.  लक्षद्वीप  11.53

 31.  पांडिचेरी  17.58

 32.  दिल्ली  4.45

 योग  :  17367.2°

 कराज्य/धंच  राज्य  क्षेजों  से  प्राप्त  हुई  रिपोर्डों  के  अनुसार  ।

 विधरण-ता

 नेहरू  रोजबार  योजना  के  अन्तगंत  लाभानभोगियों  को  संख्या

 राज्य/संच  राज्य  लघ॒  उच्चनਂ  शहरो  मकदू्री  शहरी  मजदूरी
 सं०  क्षेत्र  का  नाम  योजना  और  रोजगार  योजना  रोजगार  योजना

 आवास  तथा  के  अन्तर्गत  के  अन्तगंत॑
 आश्रय  उन्नयन  प्रशिक्षित/प्रशिक्षण  सर्जित  कार्य  के
 योजना  के  अधीन  प्राप्त  कर  रहे  श्रम  दिवसों  की

 सहायता  व्यक्तियों  की  संख्या  संख्या

 सहायता  दिये
 जा  रहे
 भोगियों  की

 संख्या

 1  2  3  4  $

 1  आन्ध्र  प्रदेश  36,758  3,904  9.30
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 $0

 ऊे

 ७

 &

 ४७४

 9७

 7४०

 ४

 बिहार

 गुजरात

 हरियाणा

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलमाडु

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 गोवा

 अरुणा चल  प्रदेश

 असम

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालेंण्ड

 सिक्किस

 त्रिपुरा

 अंडमान  निकोबार

 द्वीपसमूह

 2,000

 4,819

 5,006

 13,915

 12,810

 19,870

 22,379

 8,100

 6,875

 2,615

 40,217

 24,486

 6,975

 1,287

 8,952

 1,303

 3,322

 4,864

 4,048

 15,075

 1,441

 754

 3,600

 13,196

 8  1992
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 2  3  4  5

 27.  चंडो  गढ़
 —  --  --

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  21  ग्गाय
 ना

 29.  दमन  और  द्वीव  न  —  098

 30.  लक्षद्वीप  च््  0.05

 31.  पांडिचेरी  430  125  0.14

 32.  दिल्ली  ---  ---  रु

 योग  2,1',302  ,302  80,511  199.11

 विधरण-]ा

 मेहरू  रोजगार  योजना  (1992-93)  के  लिए  निधियों  का  राज्य/संघ  राज्य
 बोजवार  प्रस्ताथित  मियतन

 ऋ०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  1992-93  के

 सं०  दौरान  नियतन  की

 जान  वाली
 बित  धनराशि

 लाख

 1  2  3

 1.  भांध्र  प्रदेश  630

 2.  बिहार  560

 3.  गुजरात  280

 4.  हरियाणा  113

 5.  कर्नाटक  490

 6.  केरल  250

 7.  मध्य  प्रदेश  570

 8«  महाराष्ट्र  569

 9.  उड़ोसा  160

 gi



 $2

 उशरं  1992

 ।  2  3

 10.  —  या  168

 11.  राजस्थान  340

 42.  तमिलनाडु  660

 13.  उत्तर  प्रदेश  1430

 14,  पश्चिम  बंगाल  509

 15.  गोवा  20

 16.  अरुणाचल  प्रदेश  20

 17.  असम  87

 18.  हिमाचल  प्रदेश  30

 19.  जम्मू  तथा  कश्मीर  34

 20.  मणिपुर  20

 21.  मेघालय  20

 22.  मिजोरम  FS

 23...  जागाल॑ंण्ड  20

 24...  सिक्किम  16

 25.  त्रिपुरा  ।4

 26.  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समह  07

 27.  चंडोगढ़  10

 28.  दादर  तथा  नगर  हवेली  06

 29.  दमन  एवं  दीव  10

 30.  पांडिच्रेरी  10

 31.  दिल्‍ली  20

 +602.  भो  अर्जुन  चरण  सेठी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  क ेलिए  आवास  योजनाओं  हेतु  कुछ
 देशों  स ेसहायता  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 शहरो  विकास  मंत्री  शीला  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  आवास  तथा  नगर  निगम  के  लिए  निम्नलिखित  सहायता  प्राप्त

 की

 1.  के०  एफ०  डब्ल्यू०  (जमेनी)/हुडको-ा  डी०  एम०  20  मिलियन

 2.  के०  एफ०  डब्ल्यू०  (जमंनी)/हुडकोना  डी०  एम०  30  मिलियन

 इन  दोनों  ऋणों  को  आध्िक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे

 राज्य  अभिकरणों  द्वारा  प्रतिपादित  की  बई  कम  लायत  की  विभिन्‍न  आवास  योजनाओं  की

 व्ण्वस्था  के  लिए  उपयोग  में  लाया  गया  है  ।  निम्न  आय  आवास  योजनाओं  के  लिए  के०  एफ०

 डब्स्यू  ०  से  डी०  एम०  25  मिलियन  की  तृतीय  ऋण  राशि  प्रक्रियाधीन  है  ।

 सरकार  ने  आबास  विकास  वित्त  निगम  के  लिए  ऊ०  एफ०  डब्ल्यू०  से  डी०  एम०

 25  मिलियन  का  ऋण  भी  प्राप्त  किया  है  ताकि  आ्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवास

 को  वित्त  व्यवस्था  करने  में  निगम  को  स्रहावता  मिल  सके  ।

 सेबानिबत्त  होने  वाले  सरकारों  रियों  को  दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  के  फ्लंट

 *603.  डा०  सी०  सिलवेरा  :

 औझ्रो  पवन  कार  असल

 क्या  शाहरो  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  विचार  सेवानिवृत्त  हो  रहे  सरकारी  कर्मचारियों
 को  फ्लंडों  का  आवंटन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  कर्मचारियों  की ओर  से  इस  आशय  की  कोई  मांग  की  गई  है  कि  उन्हें  उस  सरकारी

 आश्ासः  का  स्वकमित्व  क्या  जाए  जिसमें  वे  रहते  रहे  हैं  और  जिसकी  लागत  से  अंशिक वे  किराये  के

 रूप  में  दे  चुके  और

 बेदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रो  शीला  :  हां  ।

 1991  में  दिल्‍ली  क्किास  प्राधिकरण  ने  उन  सरकारी  जो  सेवानिवृत्त  हो

 गए  है ंया  31  19:3  को  या  उससे  पहले  सेवानिवृत्त  होने  वाले  और  ब्लू  पैटर्न  स्क्रीभ
 1979,  छठो  और  छठी-क  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  अम्तगंत  आवंटन  को  प्रतीक्षा  कर

 रहे  से  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  किए
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 0...  नौ

 निम्नलिखित  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  ।।  65  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  :--

 1.  स्ववित्त  पोषित  योजना  407

 2.  मध्यम  आय  वगे  587

 3.  निम्न  आय  वर्ग  169

 4.  जनता  2

 पात्र  पाए  गए  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  भाधार  पर  फ्लैट  आवंटित  किए

 हां  ।

 सरकार  ने  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया

 परमाण  विद्युत  संयंत्र

 *604.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभ  झांटये  :

 श्री  जाज  फर्नान्‍डीज  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  में  परमाण  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  किए  जा

 रहे

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों

 प्रत्येक  संयंत्र  पर  कितनी  घनराशि  खच  होने  का  अनुमान

 इन  संयंत्रों  की  क्षमता  कितनी-कितनी  होगी  तथा  उनका  निर्माण  काय॑  कब  तक  पूरा
 किया  जाना

 क्या  इनमे  से  किसी  संयंत्र  से  भोआ  को  बिजली  उपलब्ध  कराई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सागरेट  :

 )  हां  ।

 इस  समय  काम  कर  रहे  परमाणु  बिजलीघरों  के  ककरापार  कैगा
 में  तथा  रावतभाटा  के  समीप  परमाणु  विद्युत  परियोजनाएं  निर्माणाधीन

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  प्रस्ताव  में  तारापुर
 रावतभाटा  के  कंगा  तथा  कुडनकुलम  में  और  यूनिटों
 का  निर्माण  शुरू  करने  की  परिकल्पना  की  गई  बशतें  कि  इसके  लिए  धन  उपलब्ध  हो  ।

 ऊपर  में  उल्लिखित  परमाणु  विद्युत  परियोजनाओं  पर  आने  वाला  अनुमानित  व्यय

 परियोजना  के  तैयार  होने  की  धन  के  ब्याज  की  रुपये  के  मूल्य  और  देश  में
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 सामान्य  मुद्रास्फीति  पर  निभर  करेगा  ।  वर्तमान  में  बिजली  की  स्थापित  क्षमता  की  प्रति  किलोबाट

 अनुमानित  लागत  25,000  एपये  से  35,000  रुपये  तक

 निर्माणाधीन  परियोजनाओं  की  क्षमता  तथा  उनके  पूरा  होने  की  संभाव्य  तारीख  नीचे

 दिए  अनुसार  हैं  :

 क्षमता  क्रांतिकता  प्राप्त  करने  का

 मेगावाट  पूर्वानुमानित  कार्यक्रम

 ककरापार  (।  और  2  )  2 x 220  1992  पहला  यूनिट

 1993  दूसरा  यूनिट

 कंगा  (।  और  2)  2  2  220  1996

 राजस्थान  (3  और  4)  2  x  220  1996  तीसरा  यूनिट

 1997  चौथा  यूनिट

 निम्नलिखित  परियोजनाएं  आठवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  तथा  आवश्यक

 अनुमोदन  मिलन  के  बाद  शुरू  की  जानी  हैं  !  पूरा  होने  की  संभाव्य  ताराखें  प्रत्येक  के  सामने
 दी  गई  स्थल  का  चयन  करने  तथा  आधारभूत  सुविधाओं  संबंधी  प्रारम्भिक  कार्य  शुरू  कर  दिए
 गए  हैं  ।

 तारापुर  (३3  और  4)  2  500  500  2000

 कंगा  (3  से  6)  4  220  220  1999  से  2001  तक

 राजस्थान  (5  और  6)  2 x  500  2001  से  2002  तक

 कृडनकुलम  (1  और  2)  29  1000  1998  से  1999  तक

 ओर  गोआ  के  पश्चिमी  विद्यूत  क्षेत्र  का  लाभभोगी  राज्य  होने  की  वजह

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  उसे  और  2  तथा  और  4,  जब  ये  यूनिट
 काम  करना  शरू  कर  से  अपने  हिस्से  की  बिजली  मिलेगी  |  ऊपर  गें  उल्लिखित

 घरों  से  पैदा  होने  वाली  बिजली  के  भाबंटन  के  संबंध  में  ऊर्जा  विद्युत  विभाग  द्वारा  अभी
 निर्णय  लिया  जाना  है  ।

 इंडियन  रेअर  अभ्स  लिमिटेड  द्वारा  निर्यात

 +605.  ओर  एन०  डेनिस  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  रेअर  अथ्सं  लिमिटेड  द्वारा  अपने  उत्पादों  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 और

 उठ
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 यदि  तो  किल-किन  मदों  का  और  कित-किन  देझ्ों  को  निर्यात  किया  जाता

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मर्गरेट

 हां  ।

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 बिवरण

 इंडियन  रेअर  अश्से  बम्वई

 मीटरी  टनों

 लाख  रुपयों
 के  निर्यात  संबंधी  आंकड़े  उत्पाद-वार  दिए  गए  हैं  :

 ऋम  संख्या  उत्पाद  2*

 मात्रा  मूल्य

 खनिज  :

 इन्मेनाइट  2024.56

 3  जकंन  लाख  65.83

 4.  सलिलिमेना  इट  99.73

 5  गार्नेट  25.49

 6  सि्थेटिक  रूट/इल

 उष-योग

 विरल  मुवाएं
 बिश्ल  मुदा  क्लोराइ  1-9 2*  754:38

 2...  विरल  मृदा  फ्लुओराइड  2.33

 3  सबमेरियम  सांद्र  0.000  0.00

 4.  सीरियम  हाइड ुट  2.200  65.83

 $  डाइडिमियम  यौगिक  0.000  0.00

 6  मिश्वित  भारी  विरल  मृदा  यौगिक  0.000  0.00

 7  ट्राइसोडियम  फास्फेट  0.000  0.00

 उप-योग  858.67

 कुल  योग  3473.48.

 *अनंतिम  आंकड़े
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 देश-बार  सिर्यात  भल्‍्य

 ऋ्रम  संख्या  देश  का  नाम  1991-92%
 जादभप/9/थभखथथ/-+--+-

 आस्ट्रेलिया  0.00

 2  आस्ट्रिया  1.46

 3.  ब्राजौल  0.00

 4  चीन  5.44

 5.  यूरोप  और  ब्रिटेन  927.65

 6.  हांगकांग  0.00

 7.  इटली  0.00

 8.  जापान  1996.19

 9.  मलेशिया  0.00

 10.  नेपाल  0.00

 11...  देक्षिण  कीरिया  0.00

 12.  ताईवान  23.32

 13.  ख््स  0.00

 14.  अमरीका  और  कनाडा  519.39

 3473.45

 ह............3.......ल्‍.ल्‍.3.3..ननमवननन»नकनन-नन-ननननननननननननिनिभिी नी  नी  ऊ6ल3ऊ8ड)न६भ  धनी  न्‍  नई

 आंकड़े

 कोयले  पर  निर्यत्षण  समाप्त  करमा

 *606.  ८06.  शी  रामलखन  सिह  यावव  :  क्‍या  कोयला  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कोयले  पर  लगे  नियंत्रण  को  हटाने  का

 यदि  तो  तत्संस्ंधी  ब्यौरा  क्या  और

 बह  नियंत्रण  सं  कब  तक  हटा  लिया  जाएगा  ?

 कोयला  संजकसय  के  राज्य  मलंत्री  प्रो०  ए०  :  से  कोलियरी  नियंत्रण
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 ५...»  कि  लीनिनोननिननरनीी

 आदेश  के  विद्यमान  उपबंधों  के  अंतर्गत  सभी  तरह  के  कोयले  का  ऐसे  कोयले  को  छोड़कर
 जोकि  घातुकर्मी  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जाता  सांविधिक  नियंत्रण  से  बाहर  हैं  ।  किन्तु
 कोयले  की  पिटद्दैड  कीमतें  भारत  सरकार  द्वारा  निर्घारित  की  जाती  कोयले  के  संक्तिरण  पर

 प्रशामनिक  नियंत्रण  कंपनियों  द्वारा  संबद्ध  प्रायोजन  प्राधिकारियों  की  सिफारिशों  के  अनुसार
 कोयले  की  उपभोकक्‍तावार  आवंटन  किए  जाने  की  एक  पद्धति  के  रूप  में  विद्यमान  कुछ  मात्रा  में

 कोयले  को  कोयला  कंपनियों  द्वारा  सड़क  परिवहन  के  माध्यम  से  बिना  क्षिसी  प्रयोजन  के  रीकृत
 बिक्री  योजना  के  अंतर्गत  उपलब्ध  कराया  जाता  कोयले  का  रेल  के  बंगनों  द्वारा  संचलन  किए
 जाने  के  आवंटन  के  मामले  में  प्राथमिकता  वाले  विभिन्‍न  उपभोकत एओं  के  बीच  परस्पर  प्राथमिकता

 निर्धारित  की  जाती  है  भौर  अधिक  महत्वपूर्ण  क्षंत्र  के  उपभोक्ताओं  जंसे  इस्पात  आदि
 क्षत्रों  को  अधिक  प्राथमिकता  दी  जाती

 एक  सुझाव  दिया  गया  है  कि  प्रायोजित  उपभोक्ताओं  द्वारा  कोयले  का  जिन्होंने
 कोयला  प्राथमिकता  के  आधार  पर  प्राप्त  किया  उस  पर  रोक  लगा  दी  यह  सुझाव
 धीन  है  ।

 राष्ट्रीय  शाजधामो  क्षेत्र  का  विकास

 #608.  श्री  मदल  साल  खुराना  :  कया  शहरों  थिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 राष्ट्रीय  राजघानी  क्षेत्र  के  विक!स  के  लिए  सातवीं  ।  हौरान

 भ्रावंटित  घनराशि  का  ब्यौर  क्‍या  है  :
 पंचवर्षीय बव  र्षीय  योजन

 उक्त  अवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्यों  द्वारा  उक्त  शी  के  अंतगंत  खर्चे

 की  गई  घनराशि  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 बाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  किए  गए  आवंटनों

 का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  प्रयोजन  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नियत  की  गई  घनराशि  में
 से  केन्द्रीय  राज्यों  और  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  खं  को  जाने  वाली  राशि  का  ब्यौरा
 क्या

 आठवीं  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  संबंध्रित  राज्यों  से  इस  आशय  का  आश्वासन  लिया  है  कि

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  क  दौरान  इसके  लिए  आवंटित  घनराशि  को  पूर्ण  रूप  से  खचं  दिया
 और

 याद  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  ब्या  है  प

 शहरो  विकास  मंत्रों  शीला  :  शहरी  विकास  मंत्रालय  ने  सातवी
 वर्षीय  योजना  में  विभिन्‍न  विकासात्मक  कार्यों

 क ेलिए  35  करोड़  रुपये  का  नियतन  किया
 इसके  योजना  आयोग  ने  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  सहभागी  राज्यों  को  अपने-अपने  राज्यों

 में विकासास्मक कार्य आरम्भ करने के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि नियतित की थी । 58
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 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  तथा  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  सातबों

 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  परियोजनाओं  पर  खर्च  की

 गई  राशि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 से  योजना  आयोग  ने  आठवीं  पंव्रपीय  योजना  के  निभित्त  बोड़े  के  लिए  नियतनों

 को  अभी  अतिम  रूर  तहीं  दिया  है  और  इस  प्रकार  अपेक्षित  विवरण  उपलब्ध  नहीं

 विधरण

 लाखों

 राज्य  का  नाम  केन्द्रीय  अंश  राजघानी  राज्य  राज्य  सरकारों

 क्षेत्र  योजना  बोड  द्वारा  ऋण  )  द्वारा  कुल  व्यय

 हरियाणा  1020.50  2060.39  3080.89

 राजस्थान  483.70  93.38  577.88

 उत्तर  प्रदेश  1850.00  3365.23  5215.23

 3354.20  5519.00  8873.20
 सनम  «न

 ]

 प्रामोण  क्षेत्रों  में  पेय  जल  ओर  सफाई  को  व्यवस्था

 *609.  609.  श्री  आनन्द  रत्न  मोय  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दूसरे  देशों  की  सहायता  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे  पेष जल  और  सफाई  की

 बेहतर  व्यवस्था  प्रदान  करने  की  योजनायें  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  इस  दिशा  मे
 क्या  उपलब्धियां  हुई

 क्‍या  इस  संबंध  में  उत्तर  प्रदेल  के  लिए  नीदरलेंड  सरकार  के  साथ  मिलकर  कोई  योजना
 तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  इस  योजना  के  अंतगंत  शितने  गांवों  को  शामिल  किए  जाने  को  संभावना

 न्_्फ

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  उत्तममाई  एच०  :  ग्रामोण  क्षंत्रों
 में  बेहतर  स्वच्छता  ओर  पेय  जल  मुहैया  कराने  की  थोज्नाए  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता
 कार्यक्रम  ओर  राजीव  गांघो  राष्ट्रीय  पेय  जल  मिशन/कैन्द्रीय  प्रयोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई
 कार्यक्रम  के  अन्तमंत  कार्यान्वित  को  जाती  आंध्र  मध्य
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 तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  3।  परियोजनाएं
 जमंनी  और  नीोदरलेंड  की  सहायता  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 विदेशों  की  सहायता  से  कार्यान्वित  की  जा  रहो  स्वच्छता  सुविधाएं  और/अथवा  स्वच्छ
 पेय  जल  मुहैया  कराने  की  परियोजनाकों  के  ब्योरे  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 60
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 एक  परियोजना--उत्तर  जिसमें  डच  सहायता  से  3  जिलों  मे  706  गांवों  के

 लिए  पाइप  द्वारा  जल  सप्लाई  की  22  योजनाएं  1986  में  पूरी  हो  गई  डच  सहायता  से  4

 और  परियोजनाएं  चल  रही  हैं  जिनमें  से  दो  के  पूरा  होने  की  तारीख  19५2  तथा  शेष  दो
 को  1992  तथा  1992

 उत्तर  प्रदेश  में  बल  रही  चार  परियोजनाओं  में  गांवों  आदि  को  संख्या  जिन्हें  कबर

 किये  जाने  की  संभावना  निम्नोक्‍त  प्रकार  है  :--

 ऋभांक  परियोजना  का  नाम  जिलों  को  गांवों  योजना  का  स्वरूप

 संख्या  संख्या

 1.  6  960  5830  हैंव्पम्प

 हा  मथुरा
 फरु  खाबाद  और

 2.  2  237  पाइप  द्वारा  जल  सप्लाई  को

 ओर  13  योजनाएं  ।

 3.  2  46  पाइप  द्वारा  जल  सप्लाई
 और  को  2  3551

 पारिवारिक  और  स्कूलों  के
 44  शौचालय  ।

 4.  6  1638  13599  हैंडपम्प
 गोंडा

 _न>मममम-मम»न  “  जनलमममननन«भना

 इलेक्ट्रोतिक  सामान  को  गुणवत्ता

 *610.  ओमतो  बोषिका  एच०  टोपोबाला  :

 शो  जेतन  पी०  एस०  चोहान  :

 वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हराम»

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  देश  में  निर्मित  हलेक्ट्रानिक  सामान  की  गुणवत्ता  बढ़।ने
 का  ताकि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  यह  प्रतियोगी  बन  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भागंरेट

 हां  ।

 65



 लिखित  उत्तर  8  1992
 ढ०-न्‍»बब्ब»०»%ण«  मनन  ककनननायायायणयणयिीणयणयख  व  बन  न  न  न»  न  न  न  न  नमन  नन-यननीननननीी्ीिनन  वन  मन  पन-+  33333  सन

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  की  गुणवत्ता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 परीक्षण  तथा  गुणवत्ता  नियंत्रण  सी०  कार्यक्रम  नामक  .  गुणवत्ता

 संबंधी  एक  मूल  संरचनात्मक  कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रहा  है  |  स्वदेशी  इलेक्ट्रानिक  उत्फदों

 की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  मे  उद्योगों  की  सहायता  करना  और  उसके  फलस्वरूप  घरेलू  श्षा

 अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  बाजार  में  उनकी  स्वीकायेता  में  वृद्धि  करना  एस०»  टी०  क्यू०  सौ०  के  मुख्य

 उद्देश्य  हैं  '

 एस०  टी  »  कक्‍्य  ०  सी०  के  कार्यकलाप  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  किए  जाते  हे  :---

 (7)  इलेक्ट्रानिक  उत्पादों  का  मानकोकरण  तथा  विद्यमान  मानकों  को  अंतर्राष्ट्रीय
 मानकों

 के  अनुकल  बनाना  ।

 (ll)  इलेक्ट्रानिक
 ।  के  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  प्रमाणीकरण  योजनाओं  को

 कार्यान्वित  जिसमे  सुरक्षा  तथा  इलेक्ट्रो-चुम्बकीय  ब्यातकरण
 एम०  अ'ई०।/इलेक्ट्रो-चुम्बकीय  संगतता  एम०  संबंधी  पहलू

 शामिल  हैं  ।  ह

 देश  भर  में  फंली  प्रयोगशालाओं  के  एक  नेटवर्क  के  माध्यम  से  उत्पाद  के  सभी  क्षौत्रों

 में  विस्तृत  परीक्षण  तथा  अंशांकन  उपलब्ध  कराना  ।

 (1५)  उत्पाद  के  विकास  में  सहायता  प्रदान  अनुसंधान  तथा  विकास  करना
 ओर  गुणवत्ता  प्रबंधक  तथा  साफ्टवेयर  विकास  के  लिए  परामशं  सेवाएं  प्रदान
 करना  ।

 (५)  गुणवत्ता  तथा  विश्वसनीयता  से  संबंधित  विशिष्ट  क्षंत्रो  में  प्रशिक्षण  उपलब्ध

 कराना  ।

 सेमिनारों/संगोष्ठियों  के  माध्यम  से  उद्योगों  तथा  प्रयोगकर्ताओं  में  गृणवत्ता  संबंधी
 जागरूकता  पैदा  करना  ।

 कृषि  क्षेत्र  मे ंपरमाण  ऊर्जा  का  उपयोग

 १611.  कमारी  उस्ा  भारती  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  क्षंत्र  में  परमाणु  ऊर्जा  का  उपयोग  किया  जाता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  संतज्रो  साग्गरेट  :

 नाभिकीय  ऊर्जा  का  त्रप्योग  विकिरण  और  रेडियो  आइसोटोपों  के  रूप  में  कृषि  अनुसंघान  तथा

 विकास  कार्यों  के  लिए  स्तर  पर  किया  जाता  है  ।

 कृषि  के  क्षेत्र  में  इसके  मुख्य  अनुप्रयोग  निम्नलिखित  के  लिए  किए  जाते  हैं  :--

 (1)  उपज  जंव  तथा  अजंव  प्रतिबलों  के  प्रति  प्रतिरोधकता  विकसित  फसलों  की
 अवधि  में  परिवतंनशीलता  पोषणज  गुणता  बढ़ाने  और  अनुकूलन
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 के  बेहतर  किस्म  की  फसलें  विकसित  करने  के  वास्ते  फसलो  पौधों  में  आनुबंशिक
 परिवर्तनशीलता  उत्पन्न  करने  के

 (7)  पिन्न-भिन्‍न  किस्म  की  भिट्टी  के  उवेरकों  को  प्रागुणता  को  बेहतर  बनाने

 तथा  और  फसलों  के  लिए  सूक्ष्म  णोषफों  की  उपलब्धता  तथा  मुदा
 प्रोफाइलों  में  गतिशीलता  का  पता  लगाने  के

 मिट्टी  में  तथा  पोध-उत्पादों  में  कोटनाशकों  ओर  भारी  धातु  प्रदूषकों  के  ऐसे

 े  अवशेषों  को  न  रहने  देने  के  लिप  जो  दुर्लोप  किस्म  के  हों  ।

 ]
 कम  सूल्य  को  कारें

 +.  ]2,  क्रो  बो०  एल०  दर्मा  प्रेम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विदेशी  सहयोग  के  बिना  चार  सीटों  वाली  कम  मूल्य  की  कारों  का

 निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 ,  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  किसी  भारतीय  कम्पनी  ने  ऐसी  कारों  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी  और

 ९.  (8)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  पो०  जे०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 से  (&)  विदेशी  सहयोग  के  बिना  कम  लागत  को  सवारी  कारें  बनाने  के  लिए  पिछले

 तीन  वर्षों  में  निम्नलिखित  भ्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 1  1.  -  श्री  पंकज  नयो  दिल्ली--इलैक्ट्रिक  मोटर  कार  बनाने  के  लिए  ।

 2.  मैसस॑  एकता  मद्रास--डीजल  कारें  बताने  के  लिए  ।  ये  प्रस्ताव  सरकार  के
 :

 विचा  राधीन  हैं  ।

 ]

 6454.  डा०  असोस  बाला  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  क्ृप्रा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  आवासीय  समितियों  ने  समितियों  की  निधि  को  गैर-कानूनी  तरीके  के

 व्यक्तियों  को  दे  दिया

 तो  ऐसी  समितियों  के  क्या  नाम  और
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 समितियों  की  निधि  को  ऐसे  गेर-कानूनी  तरीके  से  देने  को  रोकने  के  लिए  क्‍या

 कारंबाई  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 हाहुरी  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  उन  आवास

 जिन्होंने  पिछले  छः  महीनों  फे  दोरान  अनधिकृत  रूप  से  अपनी  निधियां

 संस्थाओं  को  दे  दी  के  नाम  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 ]

 दिल्‍लो  बिकास  प्राधिकरण  को  भूमि  पर  अवध  निर्माण

 6455.  श्री  छेदी  पासवान  :  क्या  शहरी  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  बड़े  बिल्डरों  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अधिग्रहित  की  गई  भूमि  पर

 बहुमंजिली  इमारतों  का  निर्माण  किया

 अधिग्रहित  की  गई  उक्त  भूपि  के  कितने  भाग  पर  अवध  कब्जा  किया  गया  और

 इस  संबंध  में  कितने  बिल्डरों  और  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  को  गई  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  भौर  दिल्‍्लो
 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  नीति  विषयक  मामले  के  रूप  में  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  द्वारा  इसके  विभिन्‍न  व्यावसायिक  सामुदायिक  केम्द्रों/स्थानीय  विपणन  केन्द्रों  और
 अन्य  विपणन  केन्द्रों  में  विकसित  वाणिज्यिक  भूखंडों  की  बिक्रो  नोलामो  द्वारा  की  जाती
 नीलामी  क्रेता  को  भूखंड  के  प्रीमियम  का  भुगतान  करने  के  पश्चात्‌  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 अथवा  अन्य  स्थानीय  भप्राधिकरणों  द्वारा  स्वीकृत  भवन  नक्शे  के  अनुसार  भवन  का  निर्माण  करने  की

 अनुमति  दो  जाती  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अधिप्रहोत  की  गई  भूमि  पर  बड़े
 बिल्डरों  द्वारा  अवध  रूप  से  बहुमंजिली  इमारत  का  निर्माण  करने  की  कोई  घटना  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  की  जानकारोी  में  नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  तथा  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दक्षिण  बिल्‍लो  में  फास  हाउस
 6456.  ओो  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  धाहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दक्षिण  दिल्ली  में  अवेध  तौर  पर  कई  फार्म  हाउसों  का  निर्माण  हो  रहा  ओर
 यदि  तो  इसे  रोकने  हेतु  सरकार  का  विचार  क्‍या  कार्यवाही  करने  का

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  दिल्ली  नगर  निमम
 ने  सूचित  किया  है  कि  क्षि  हरित  पट्टी  में  अनधिकृत  निर्माण  हो  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  की  घारा  334  तथा  344  के  तहत  दिल्‍ली  नमर
 निगम  कारंवाई  कर  रहा  है  ।

 ]

 प्रोजेक्ट्स  एंट  इेबलपमेंट  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  लिए  गए  ठेके

 6458.  क्रो  संयद  शाहाब॒दहीन  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने कि  :

 68
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 प्रोजेक्ट्स  एंड  डेवलपमेंट  इडिया  सिन्दरों  हारा  लिए  गए  ठेकों  का  ग्राहक
 का  ठेके  की  ठेके  का  कार्य  पूरा  करने  की  ठेके  की  मूल  अनुमानित  लागत  और
 अंतिम  लागत  सहित  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्‍या

 इस  समय  कितने  ठेकों  पर  कार्य  चल  रहा  इनके  ग्राहकों  के  ठेके  की

 प्रा  होने  की  तिथि  तथा  इन  पर  आने  वालो  लागत  का  ब्योरा  कया  और

 कया  केस्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  इस  निगम  के  कार्यकरण  की  श्वमोक्षा  को  है  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  मिष्कर्थ  निकले  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्यरक  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  (€)  प्रोजेक्ट्स  एण्ड

 डेबलफ्मेंट  इंडिया  लि०  डो०  आई०  द्वारा  लिए  गए  प्रमुख  ठेकों  के  संबंध  में  संक्षिप्त

 प्राहकों  के  ठके  को  ठेके  के  पूर्ण  होने  की  पी०  डो०  आई०  एल०  की

 फोस  तथा  कार्य  निष्पादन  में  पी०  डी०  आई०  एल०  के  अंतिम  लागत  अनुमान  के  संलग्न

 में  दी  गयी  है  ।

 नकद  ठेकों  के  संबंध  में  ग्राहकों  के  ठेके  को  अनुमानित  लागत

 पो०  डी०  आई०  एल०  को  के  साथ  संलग्न  में  दी  गयी  है  ।

 चल  रहे  ठेकों  के  संबंध  में  पूर्ण  होने  की  अवधि  सूचित  करना  सम्भव  गहों  है  क्योंकि  यह
 परामलंदाताओं  के  नियंत्रण  के  बाहुर  विभिन्‍न  कारकों  पर  निभंर  है  ।

 अभी  हाल  की  समोक्षा  के  आधार  पर  ऐसा  पाया  गया  है  कि  पी०  ढो०  भआाई०  एल०
 एक  हुग्भ  कम्पनी  है  ओर  रुस्ण  औद्योगिक  कम्पनियां  1985  के

 प्रावधानों  के  अनुसार  इसे  औद्योगिक  एव  वित्तोय  पुनर्वास  बोर्ड  को  सुपुर्दं  करना  चाहिए  ।
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 चलाए  जा  रहे  ठेके

 मूल  तथा  अंतिम  लागत

 क्रमांक  परियोजना  एवं प्रोहक  टेके  की  ठेका  समाप्त  पीडीआईएल

 तारीब  हुआ  फीस  (Fo
 लाख

 1  2  3  4  5

 1.  चम्बल  फर्टिलाइजसं  एंड  1989  न  1502.0
 केमिकल्स  की  गडेपन  में  1350

 टन  प्रतिदिन  अमो  2200
 टन  प्रतिदिन  यूरिया  संयंत्र

 2.  टाटा  केमिकलह्स  लि०  के  लिए  1988  _  1502.0
 बबराला  में  1350  टन

 प्रतिदिन  2200

 टन  प्रतिदिन  यूरिया  संयंत्र

 3.  नागार्जन  फटिलाइजसं  एंड  1988  न+  1400.0
 केमिकल्स  लि०  के  लिए
 काकीनाडा  में  900  टन

 प्रतिदिन  1500
 टन  प्रतिदिन  यूरिया  संयंत्र

 4.  बिन्दल  एग्रो  केमि०  लि०  के  धर  तन  2325.0

 लिए  शाहजहांपुर  में  1350
 टन  प्रतिदिन  2200
 टन  प्रतिदिन  यूरिया  संयंत्र

 5.  एसएआईएल  राउरकेला  के  1990  जा  360.0

 नाइटिक  एसिड  एवं  सीएएन
 संयंत्र  का  आधुनिकीक  रण

 6.  बीआईबीसीओएल  के  लिए  1989  —  200.0
 ओरल  पोलिया  वेक्सीन

 परियोजना

 75



 लिशित  उसतर

 7.

 2  3

 रक्षा  मंत्रालय  के  लिए  ॥988

 एलटीपीई  परियोजना

 बडोदा  में  1991
 का  प्रुनर्वास

 अमर अ्आईओसी  गुजरात  शोीधनशाला  1988
 के  लिए  अखनित  जल  की  टन
 की  आर्फ्ति

 एनटीपीसो  औरैया  के  लिए  1987

 डीमिने  रलाइज्ड  जल  संयंत्र  की

 डनेंकी  आपूर्ति

 एनटीपीसी  अंटा  के  लिए  1988

 डीमिने  रलाइज्ड  जल  की

 टर्नेकी  आपूर्ति

 गेल  के  लिए  एचबीजे  1991

 पाइपलाइन  अपग्रेडेशन  हेतु

 मृदा  घारण  क्षमता  एव  म्‌दा
 परीक्षण  अध्ययन

 को  रोमंडल  फर्टिलाइजसं  एंड  1990

 केमिकल्स  विशाखापत्तनम  के

 लिए  फ्लोरीन  रिकवरी  सिस्टम

 हेतु  डिजाइन  अभियांत्रिकी

 सेवाएं

 स्लैेएसआईआर  के  लिए  आंकड़े  न

 उपलब्ध  कराना  एवं  व्यवहायंता
 रिपोर्ट  तैयार  क

 मद्रास  फटिलाइजसं  लि०  के

 लिए  कावेरी  बेसिन  में

 फ्टिलाइजर  कम्पलेक्स  हेतु
 संभाब्यता  रिपोर्ट

 शरम्बल  फटिलाइजसं  एंड
 केमि०  लि०  के  लिए
 लाइसेंसरों  की  आपूर्ति

 278.74

 255.55

 45.0

 25.55
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 1  2  ऊ  4  5

 17.  अम्बल  फर्टिलाइजस  एंड  1991  —  9.66

 केमिकल्स  के  लिए  सोणो४  वेन्ट

 साइलेंसरों  की  आार्पूति

 18.  आरसीएफ  ट्रास्बे  5  संबंत्र  का  1991  —  80.0

 सम्पूर्ण  सर्वेक्षण

 19.  बेस्ट  द्वीटमेंट  जल  संयंत्र  --  न  8.5

 मेहसाना  के  लिए  परामर्श

 सेवाएं

 चार्जज  अमेन्स्ट  इमिप्रेशन  स्टाफ  शोष॑क  से  प्रकाशित  समाचार

 जब

 6459.  आये  राम  नहईक्र  :  क्या  भ्रम  मंत्रों  यह  बताने  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  20  1992  के  ऑफ  मुंख्यई में
 चार्जेज  अगेन्स्ट  इमिप्रेशन  स्टाफਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  भोर  दिलाया

 गया

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  कि  आवेदन  पत्रों  को  स्वीकृत
 देते  समय  कदाबार  न  और

 कतंमानः  प्रक्रिया  को  सुदृढ़  करने  और  इसमें  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कदभ  उठाए  गए

 हैं/उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 असम  मंजात्स्य  में  उप  संत्री  पथनः  सिह  :  यह  समाचार

 उत्प्रवास  संरक्षी  कार्यालय  के  कुछ  ऐसे  अधिकारियों  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  गई  कारंवाई

 से  संबंधित  है  जिन  पर  भ्रष्टाचार  में  संलिप्त  रहने  के  आरोप  हैं  ।

 से  उत्प्रवास  जांच  से  संबंधित  मामलों  के  तीव्र  और  शीघ्र  निपटान  के  लिए

 प्रक्रिया  तथा  दिशा-निर्देश  पहले  से  ही  निर्धारित  हैं  ।  कमंचारियों  द्वारा  किए  गए  कदाबार  इत्यादि

 के  मामले  में  उनके  विरुद्ध  समुचित  कारंवाई  की  जाती  उत्प्रवास  प्रक्रिया  को  बनाने  के

 लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  गर-नियोजन  उद्देश्य  से  विदेश  जाने  वाले  उन  व्यक्ष्तियों  के  मामले

 में  जो  सस्पेंसन  चाहते  हैं  विदेशी  मुद्रा  की  निकासी  के  प्रमाण  प्रस्तुत  करने  का  अपेक्षा  को

 26-4-91  से  वापस  ले  लिया  गया  यूरोप  तथा  उत्तरी  अमेरिका  के  देशों  कोਂ  जाने  वाले  व्यक्तियाँ

 के  लिए  उत्परवास  जांच  उपेक्षित  नहों  कमंकारों  की  निम्नलिखित  श्रेणियां  भी  ई०सो०एंग  ०आर०

 जांच  अपेक्षित  के  अंतगंत  रहेंगी  ।

 1.  पर्यवेक्षक

 2.  कुशल  कमकार  व्यवशा५॥
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 3.  अधं-कुशल  कमंकार

 4.  हल्के/मध्यम/भारो  वाहन  चालक

 5.  स्टोर  टाइपिस्ट  इत्यादि  सहित  सभी  वर्गों  क ेलिपिकीय
 कमंकार  ।

 6.  घरेलू  रोजगार  में  कार्यरत  रसोइयों  को  छोड़कर  सभी  रसोइये  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  क्ंचारियों  को  पेंशन  का  परिकलन

 6461.  झरी  जे०  चोक्‍का  राज  :  क्या  प्रधान  भंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  वर्तमान  10  महीने  के  औसत  वेतन  के  बदले

 अन्तिम  वेतन  को  आधार  मानकर  उन्हें  पेंशन  का  भुगतान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  लागू  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सार्गरेट  :

 जी  नहीं  ।

 (&)  प्रश्न  नहीं  उठाठा  |

 सहायकों  ओर  अम्प  पदों  के  बेतनसान  संशोधित  करमा

 6462.  प्रो०  प्रेम  धूसल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  3]  1990  को  सहायकों  झोर  अन्य  पदों  के  वेतनमान

 घित  करने  संबंधी  आदेश  जारी  किया

 क्‍या  यह  आदेश  अधीनस्थ/स्वायत्त  कार्यालयों  पर  लागू  नहीं  होता  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लक  दिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मा्गरेट

 जो  हां  ।

 और  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सहायकों  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक
 सेवा  के  ग्रेड  अशुलिपिकों  के  वेतनमानों  को  संशोधित  करने  वाला  दिनांक  31-7-90  का

 चतुर्थ  वेतन  आयोग  द्वारा  यथा  संस्तुत  इन  ग्रेडों  के  वेतनमानों  में  विसंगति  को  निर्धारित

 क्रियाविधि  के  अनुसार  दूर  करने  के  लिए  जारी  किया  गया  चूंकि  अधीनस्थ/स्वायत्त

 लयों  के  मामले  में  ऐसी  कोई  विसंगति  विद्यमान  नहीं  31-7-90  का  आदेश  उन  पर

 ज्षागू  नहीं  होता  है  ।

 परमाणु  ऊर्जा  बिभाग  द्वारा  केंसर  शोध  के  लिए  संस्थाओं  का  बित्त-पोषण  करना

 6463.  ओर  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 16
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 कसर  के  शोध  तथा  उपचार  से  संबंधित  उन  संस्थाओं  ओर  अस्पतालों  के  नाम  क्या  हैं
 जिनको  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  वित्त  पोषित  किया

 कया  उपकरणों  को  खरोद  के  लिए  इन  संस्थाओं  और  अस्पतालों  से  प्राप्त कोई  प्रस्ताव

 स्वीकृति  हेतु  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  निम्नलिखित  संस्थानों  के  लिए  परर्ण  रूप  से  उत्तरदायी  है  :--

 (1)  टाटा  स्मारक  बम्बई  ओर

 (2)  विकिरण  चिकित्सा

 ये  संस्थान  कसर  के  रोगियों  का  उपचार  करने  के  रोगों  के निदान  और  उपचार

 में  रेडियोआइसोटोपों  तथा  विकिरण  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  आरम्भ  करने  के  लिए  अनुसंधान  तथा

 विकास  केन्द्रों  के  रूप  में  भी  काम  करते  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  कसर  में  अनुसंधान  करने  से

 संबंधित  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  साथ-साथ  कंसर  के  रोगियों  के  उपचार  के  लिए  घनराशि  उपलब्ध

 कराता  ऐसे  संस्थान  बहुत  हैं  |  इनमें  से  कुछ  मुख्य  संस्थान  निम्नलिखित  हैं  :---

 बी०  बरुआ  कंसर  गुवाहाटी  ।

 कसर  त्रिवेन्द्रम  ।

 र  अनुसंघान  मद्रास  ।

 रण  चिकित्सा  कलकत्ता  ।

 तथा  उपस्कर  की  खरीद  के  बारे  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  न्यूक्लियर  विज्ञान

 अनुसंघान  बोडड  इन  प्रस्तावों  का  मूल्यांकन  कर  रहा  है  ओर  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  तत्संबंधी  वित्त
 वर्षों  में  घन  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  कार्यान्वित  किया  जाता

 बकाया  तकतीको  पर्दों  को  भरा  जाना

 6464.  भ्री  राम  नारायण  करवा  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  और  कमंचारी  चयन  आयोग  द्वारा  1989  के  विशेष  भर्ती
 अभियान  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  अभ्याधियों  के  बकाया  पदों  को  भरने
 के  लिए  कितने  राजपत्रित  ओर  अराजपत्रित  रिक्त  पद  अधिसूचित  किए

 इस  अभियान  में  इन  जातियों  के  कितने  अभ्यर्थी  चने  गए

 क्‍या  राजपत्रित  तकनोको  पदों
 पर

 चयन  के  लिए  उपयुक्त  अभ्यर्थी  उपलब्ध  नहीं
 और

 यदि  तो  क्या  यह  बकाया  पद  भर  लिए  गए  हैं  ?
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 त्केक  शिकायत  तथा  पेंक्न  मंठ्प्ऋय  में  राज्य  अरीसतो  मामसुंट  :
 — ———. —  +-++++_-...  _”  ि_--+-+---++-+न

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  कुल
 जनजाति

 संध  लोक  186  948  339

 सेवा  आयोग  अनुसूचित  जाति  के  लिए
 आरक्षित  5  रिक्तियां  शामिल  हैं
 जिनके  न  मिलने  पर  इन्हें  अनुसूचित
 जनजाति  द्वारा  भरा  जाएगा  या

 अनुसूचित  जनजाति  के  लिए
 क्षित  रिक्तियों  क ेलिए  उम्मोदवार

 न  मिलने  पर  भनुसूच्चित  जाति  के

 उम्मीदवारों  द्वारा  भरा  जाएगा  ।)

 कमंचारी  चयन  1187  1324  2511.

 आयोग

 अनुसूचित  अनुसूचित  कुल
 जाति  जनजाति

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  130  56  186
 ः

 कमंचारी  चयन  आयोग  1175  1243  2418
 a

 और  बकाया  रिक्तियों  तकनीकी  पदों  जिन्हें  पहले  नहीं  भरा

 जा  को  भरने  के  लिए  1990  तथाਂ  1991  में  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाए  गए  ।

 जिलजिस्त  कोनऋओं  का  निजोकरण

 6465.  झो  के०  वो०  तंग्काबाल  :  क्‍या  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मंत्रालय  के  क्षेत्रों  का  निजीकरण  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के

 विधाराधीन  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  एस०  बो०  :  और  वतंमतानः  में

 कोयले/लिग्नाइट  लौह  एवं  इस्पात  उद्योग  द्वारा  उपभोग  किए  जाने  के  खनन  काय्य  और  ऐसे

 क्षेत्रों  में  लघु  रूप  में  खनन  किए  जा  रहे  कार्य  जोंकि  आधिक  विकास  को  दृष्टि  से  उपयोगी  नहीं
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 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कौयला  पर  जाध्वश्ति  तए  तापीय  विशत  गहों  को  अपनी

 ग्रहीत  कोयला  ख़ालें  रखने  की  अनुमति  दी  सरकार  को  इस  सुझाबत्र  पर  अभो  विचार

 करना

 कम्प्यूटर  वंशानिकों  ओर  संस्कुत्न  संस्थाक्षों  के  ब्रीच  समन्वय

 6466.  डा०  लक्ष्मी  तारायण  पाणष्फेय  :  क्‍या  प्रप्तात  अंडो  यह  बताते  क्री  छुपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कम्प्यूटर  वेक्ञानिकों  और  विश्विन्त  संस्कृत  संस्थाओं  के  बीच
 घनिष्ठ  समन्वय  स्थापित  करने  का

 क्‍या  कुछ  कम्प्यूटर  वैज्ञानिकों  को  समन्वय  नेटवर्क  के  लिए  संस्कृत  संस्थाओं  में

 नियुक्ति  पर  भेजा  गया

 ग्रदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 ऐसी  संस्थाओं  को  भारतीय  प्रोच्ोगिकी  संख्यान  के  नेल्यक्र  स ेकल  तक  जोड़  लिए  जाने
 की  संभावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंहालय  में  राज्स  मंत्री  मार्गरेट  अल्बा  )  :
 ओर  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  अपने  भारतीय  भाषाओं  के  लिए  अ्रौद्योगिकी  विकास
 डी०  आई०  कार्यंत्रम  के  अंतगंत  कम्प्यूटर  तथा  संस्कृत  के  क्षत्र  में  विशेषज्ञता  फ्रप्त

 संस्थानों  को  एक  साथ  लाने  का  अवसर  प्रदान  करता  कम्प्यूटर  वंज्ञानिकों  को  संस्कृत
 संस्थानों  में  सलभ्वध-कार्म  करने  के  लिए  भेजब्ने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मह  प्रशश  हो  नहीं  उठका  ।

 नेटवर्क  का  सम्पक  जरूरत  के  आधार  पर  उपलब्ध  कराया  जाता  है  और  इस  समय
 इन  संस्थानों  को  नेटबर्क  का  सम्प्रकं  सप्रलन्ध  कराने  लग  कोई  अस्ताब  नहों  है  ।

 नलकयड़  स्पेड  फ़र  अरधिहुल  पालोमियां

 6467.  भरी  रामदेव  रास  :  क्या  शहरो  विकास  संत्रों  फह  बह्तामे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नजफमढ़  रोड  भ्रर  हस्मक्लाल  ग्रांम  भोर  मजफगढ़  नाक  के  बीच के  क्षेत्र  जिसे
 सरकार  ने  1979  में  भूमिਂ  घोषित  कर  दिया  कई  अतपधचकृत  कालोनियां  बस
 गई

 यदि  तो  इस  कालोनियों  के  नाम  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  कालोनियों  को  नियमित  करने  का  और
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 यदि  तो  इन  कालोनियों  को  कब  तक  नियमित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :
 हां  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सहकारो  सामूहिक  आवास  समितियों  को  भूमि  का  भ्रावंटन

 6468.  श्री  बलराज  पासो  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  जोन-वार  भूमि  के  आवंटन  की  पात्र  उन  गृह  निर्माण  समितियों  के  नाम

 ओर  पते  क्‍या  हैं  जो  सामूहिक  आवास  समितियां  नहीं

 क्‍या  उनके  सदस्यों  की  सूचो  के  संबंध  में  कोई  शिकायतें  मिली  और

 यदि  तो  इन  सूचियों  की  जांच  कराने  के  लिए  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  अथवा

 करने  का  विचार

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  अद्णाचलम  )  :  विद्यमान  नीति  के

 दिल्ली  में  गृह  निर्माण  समितियों  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अब  भूमि  आवंटित

 नहीं  की  जा  रही  है  ।  भूमि  के  आवंटन  के  लिए  पात्रता  का  भ्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आवास  सम्बन्धो  कार्यदल

 6469.  भ्रो  आर०  धनुवकोड़ो  आदित्यन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आवास  संबंधी  एक  कार्यंदल  गठित  करने  का  विचार

 यदि  तो  उसके  विचाराय  विषय  कया  होंगे  तथा  इसके  सदस्य  कौन-कौन

 भौर

 इसके  द्वारा  कब  तक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 साकेत  के  ०डो  ०  डो०  ए०  फ्लेटों  में  अन  घिकृत  निर्माण

 6470.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुन्डा  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  |9  1991  के

 रांकित  प्रश्न  सं०  3253  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 साकेत  के  मध्यम  आय  वगे  के  उन  फ्लैटों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनमें  अवेध  निर्माण
 किया  गया
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 आवंटन  रह  किए  जाने  के  लिए  किन-किन  फ्लैटों  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी

 किए  गए

 क्‍या  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  अनधिक्त  निर्माण  को  हुढा  दिया  है/गिरा  दिया

 और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  साकेत  में

 एम०  आई०  जी०  फ्लेटों  के  33  मामलों  में  अतिक्रमणों/अनधिकृत  निर्माण  का  पता  लगाया

 गया

 पलेट  नम्बर  ९-67,  और  के  सम्बन्ध  में  कारण  बताओ

 नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  ।

 ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो

 तेल  ओर  चावल  सिलों  का  आधुनिकोकरण

 6471.  थरो  धर्मंभिक्षम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशी  प्रौद्योगिकी  से  देश  के  चावल  ओर  तेल  की  मिलों  का

 करण  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  बया

 इनका  आधुनिकीकरण  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  साभले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 कमालुद्दीन  :  जी  नहीों  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लघु  उद्योगों  में  पूंजो  निवेश

 6472.  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लघु  उद्योगों  में  पूंजो  निविश  की  कोई  सीमा  तय  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या

 इस  समय  देश  में  लचु  उद्योग  एककों  को  राज्यवार  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लघु  उश्ोगों  को  दो  गई  सुविधाओं  तथा  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा

 जद्योस
 मंत्रालय

 में  राज्य  संतों  पो०  के०  :  ओर  लघु  उद्योग  की
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 अतीत  तीन  मनन

 परिभाषा  संयंत्र  भौर  मशीनरी  में  पूंजी  निवेश  पर  आधारित  होती  है  न  कि  कुल  पूंजी  बिवेश  पर  ।

 लघु  सहायक  एककों  तथा  निर्यातोन्मुख  एककों  के  लिए  संयत्र  एवं  मशीनरी  निवेश  की

 वतंमान  सीमाएं  60  लाख  75  लाख  रुपये  तथा  75  लाख  रुपये  हैं  ।

 राज्य/संच  शासित  क्षेत्र  उद्योग  निदेशालय  में  पंजीकृत  सीडो  एककों  की  राज्य-वार
 संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 भारत  सरकार  द्वारा  दी  गई  सुविधाओं  और  प्रोत्साहनों  में  निम्नलिखित  शामिल

 संस्थागत  वित्त  का  उत्पाद  शुल्क  संबंधी  केवल  लघू  क्षेत्र  में  उत्पादन  हेतु  मदों  के

 आरक्षण  के  जरिये  विषणन  लघु  उद्योग  एककों  से  खरीद  के  लिए  मदों  का

 एन  ०  एस०  आई०  सी०  द्वारा  किराया-खरीद  आधार  पर  मशीनरी  की  तकनीकी

 ओषिक  परामश्शदायी  सेवाओं  हेतु  प्रावधान  तथा  परीक्षण  एवं  सामान्य  सुविधा  सेवाएं  ।

 विवरण

 31-12-90  की  स्थिति  के  प्रनुसार  अवधि  जिसके  लिए  आंकड़े  उपलब्ध

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  के उद्योग  निदेशालयों  में  पंजीकृत  सोलो  एककों  की  संचयो  संख्या
 का  विषरण

 कक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 स०

 2

 1.  आंध्र  प्रदेश  85470

 2...  असम  12429

 3...  बिहार  71408

 4.  गुजरात  78441

 5.  हरियाणा  69365

 6.  हिमाचल  प्रदेश  11'07  07

 १.  जम्मू  तथा  कश्मीर  19877

 8.  कर्नाटक  74182

 9.  केरल  57738

 10.  मध्य  प्रदेश  167676

 11.  मद्दाराष्दु  56807

 0  रे
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 12.  मणिपुर  4152

 13.  मेघालय  1233

 14.  नागाल॑ण्ड  581

 15...  उड़ो  सा  17619

 16.  पंजाब  115003

 17.  राजस्थान  59931

 18...  तमिलनाडु  107503

 19.  त्रिपुरा  4411

 20.  उत्तर  प्रदेश  185566

 सिक्किम  185

 22.  पश्चिम  बंगाल  137526

 23.  भरुणाचल  प्रदेश  474

 24.  गोवा  4947

 25.  मिजोरम  2245

 26.  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  653

 27.  चंडीगढ़  2666

 28.  दादर  तथा  नगर  हबेलो  384

 29.  दिल्ली  25174

 30.  लक्षद्वीप  शुन्य

 31.  पांडिचेरी  2893

 32.  दमन  एवं  दोव  344

 योग  :  1378480

 (a)  अनुमानित
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 पहुंच  मार्गों  को  मरम्मत

 6473.  श्री  कोडोकन्नोल  सुरेश  :  क्या  शहरो  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बाहरी  मुद्विका  मांगे  पर  समितियों  के  नवनिर्भित  फ्लैटों  को  जाने  वाले  पहुंच  मार्गों  के

 मरम्मत  के  कायय  पर  1992  के  दोरान  कितनी  धनराशि  खर्च  होने  का  अनुमान

 इन  पहुंच  मार्गों  का  निर्माण  कब  तक  हो  जाने  की  सम्भावना

 अब  तक  इन  पहुंच  मार्गों  का  मरम्मत  काय॑  न  कराने  के  क्‍या  कारण

 क्या  इन  पहुंच  मार्गों  की  मरम्मत  के  लिए  वर्ष  1990-91  के  दौरान  एकमुश्त
 राशि  मंजूर  की  गई  थी  किन्तु  उक्त  राशि  को  अन्यत्र  खच॑  किया  और

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  ख्  की  गई  ओर  इन  मार्गों  पर  कितना  मरम्मत  का

 का्ये  हुआ  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ]

 हल्के  व्यावसायिक  बाहनों  का  निर्माण

 6474.  शो  लोकनाथ  चोधरो  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हल्के  व्यावसायिक  वाहनों  के  चार  प्रमुख  निर्माताओं  ने  सोमा  शुल्क  और  उत्पाद

 शुल्क  में  वृद्धि  क ेकारण  उनका  निर्माण  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  इन  शुल्कों  का  हल्के  ब्यावसायिक  वाहनों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की

 सम्भावना  और

 उसके  कारण  कितने  कर्मी  बेकार  हो  गए  हैं  ?

 उशोग  संज्ालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  ले०  :  हल्के  व्यावसायिक

 वाहनों  के  चार  प्रमुख  निर्माताओं  ने  उत्पादन  बंद  करने  के  बारे  में  सरकार  को  सूबित  नहीं

 किया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  को  प्राभोज  विकास  परियोजनाए

 6475.  क्री  भगवान  शंकर  राजत  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  ग्रामीण  विकास  के  संबंध  में  वर्ष  1989  से  31

 1992  तक  भेजी  गई  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या
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 उनमें  से  अब  तक  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 शेष  परियोजनाओों  को  कब  तक  स्वीकृति  मिलने  की  सभावना  और

 उन्हें  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  पेश  आ  रही  कठिनाइयों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 प्रामोण  घिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  उत्तमभाई  एच०  :  से

 1989-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  से  कोई  विशिष्ट  परियोजनाएं  प्राप्त  नहीं  हुई
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  से  दो  योजना  स्क्रीमों  अर्थात्‌  (1)  ग्रामीण  गोदामों  की  स्थापना  और

 (2)  ग्रामीण  मण्डियों  का  विकास  के  अन्तगंत  प्राप्त  कुछ  प्रस्तावों  को  इस  मंत्रालय  के  विपणन  प्रभाग

 द्वारा  स्वीकृत  कर  दिया  गया  इन  प्रस्तावों  के  संबंध  में  स्थिति  निम्नोकत  प्रकार  है  :

 योजना  का  नाम  प्राप्त  प्रस्तावों  स्वीकृत  टिप्पणी
 की  संख्या  को  संख्या

 1.  ग्रामीण  गोदामों  की  76  76  न

 स्थापना

 2.  ग्रामीण  मण्डियों  का  36  8  राज्य  सरकार  से  प्राप्त

 विकास
 22  परियोजनाएं
 दंडों

 के  अनुरूप  नहीं  हैं
 ओर  शेष  6  को  हालांकि

 व्यवहायं  पाया  गया  था

 लेकिन  उनका  अनुमोदन
 नहीं  किया  जा

 क्योंकि  योजना  को  राज्य
 प्रकार  को  हस्तांतरित

 किया  जा  रहा
 __  ॒  दोनों _॒_क्‍-क्‍-रखिीुफैफज---पप“/पण“»/ि:।+ऊर

 उपरोक्त  दोनों  योजनाओं  को  अब  1-4-1992  से  राज्य  सरकार  को  हस्तांतरित  कर  दिया

 गया  है  ।

 ]
 केरल  में  ख्लादी  ओर  क्टीर  उद्योगों  के  लिए  योजनाएं

 6476.  आर  पो०  सी  थामस  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खादी  और  कुटीर  उद्योगों  के
 विकास  के  लिए  क्‍या  नई  योजनाएं

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  ऐसे  लघु  उद्योगों  को  शुरू  करने  के  लिए  किस  रूप  में  सहायता  दी  जा

 रही  है  और  किन-किन  योजनाओं  के  लिए  ऐसी  वित्तीय  सहायता  दी  जा  ती  और

 गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  इस  क्षेत्र  के  अंतगंत  केरल  को  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 85
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 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  जे०  :  खादी  तथा  ग्रामोद्योग
 आयोग  द्वारा  विकास  हेतु  प्रस्तावित  नई  योजनाएं  इस  प्रकार  हैं  :

 1.  मिनी  चावल  मिलें

 2.  बनाना

 3.  पशु  थारा/मुर्गी  चारा

 4.  जिला  कच्चा  माल  बेंक

 5.  नमोयुक्‍त  नीले  चमड़ें  की  टेनिंग  करना  तथा  उसे  फिनिश  करना

 6.  दूध  पर  भाधारित  उत्पाद

 7.  तंतु  उत्पादन  एकक

 8.  बनाने  के  एकक

 9.  रेशे  की  वस्तुओं  के  एकक

 10.  कोरा  घास  की  चटाइयां  बुनने  के  एकक

 11.  कदलो  तंतु  उत्पादन  एकक

 12.  रहसी  बनाने  के  एकक

 13.  अनिवाय॑  तेल/दइन्र  उत्पादक  एकक

 14.  पावर  घानी  सहित  एक  “4”  बोल्ट  एक्सपेलर  यूनिट

 15.  हवाई  चप्पलें  बनाने  का  एकक  ।

 खादी  तथा  पग्रामोद्योग  के  कार्यक्रम  केरल  में  राज्य  खादी  ग्रामोद्योग  33  पंजीकृत
 संस्थानों  और  2117  सहकारी  समितियों  द्वारा  चलाए  जाते  हैं  ।  खादो  तथा  ग्रामोद्योग  के
 विकासार्थ  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  इन  संस्थानों  एवं  सहकारी  समित्तियों  को  प्रत्यक्ष  रूप  से
 बथा  खादी  ग्रामोद्योग  बोर्ड  के  माध्यम  से  वित्तीय  सहायता  देता  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  के  विकास  हेतु  खादी  तथा  ग्रामोद्योग
 आयोग  ने  केरल  में  निम्नलिखित  धनराशि  का  वितरण  किया

 रुपये

 वर्ष  अनुद्यान  ऋण

 1988-89  206.99  +36.72

 1989-90  268.67  595.89

 1990-91  175.44  750.41
 नीच  डे ससससससकससकसकइ_-++++ था

 प् भ््््:्प््भखपपपाा 86
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 7“  तनमन  ५५33५  ++-बिनन-ननननन-+न न  न  था  नाना

 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारों

 6477.  श्री  मोहन  रावले
 :

 कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  एम०  को  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  राज्यवार  संख्या

 कितनी

 आई०  ए०  एम०  संवर्ग  में  पदोन्‍नति  हेत  राज्यवार  कोटा  कितना

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  आई०  ए०  एस०  की  संख्या  आवश्यकता  से  अधिक  है  ओर  यदि

 तो  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है

 आई०  ए०  एस०  अधिकारियों  की  नियुक्ति  हेतु  संवर्गवार  निर्धारित  दिशा-निर्देश  क्या

 और

 (2)  केन्द्रीय  तथा  राज्य  उपक्रमों  में  आई०  ए०  एस०  अधिकारियों  को  किन-किन  पदों  पर

 नियुक्त  किया  जाता  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागंरेट

 दिनांक  संबंध में  को  देश-भर  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  संख्या

 5035  इस  संबंध  में  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 राज्य  सरकार  के  अधीन  कुल  वरिष्ठ  पदों  के  तथा  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  रिजबं

 के  पदों  को  राज्य  सरकार  के  पात्र  अधिकारियों  में  से  पदोन्‍नति/चयन  द्वारा  भरा  जाता  है  ।

 नहीं  ।  महाराष्ट्र  संवर्ग  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकाशियों  की  संख्या

 है  जबकि  इस  संवर्ग  की  कुल  प्राधिकृत  पद  संख्या  366  है  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  अधिकारियों  को  प्रतियोगी  परीक्षा/राज्य
 सिविल  सेवा  के  अधिकारियों  की  पदोन्‍नति/कुछ  अन्य  राज्य  सेवाओं  से  चयन  द्वारा  की  जाती

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी  निम्नानुसार  उच्च  स्तर  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  पात्र

 (i)  वरिष्ठ  समय  वेतनमान  (3200-4700  4  वर्ष  की  सेवा  पूरी  होने

 (i)  कनिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  (3950-5000  9  वर्ष  की  सेवा  पूरी  करने  पर

 (ii)  चयन  ग्रेड  (4800-5700  सेवा  के  वर्ष  में  आने  पर

 (iv)  अधिसमय  वेतनमान  (5900-6700  16  वर्ष  की  सेवा  पूरी  करने  पर

 (v)  उच्चतर  ग्रेडों  में  (7300-7600  रुपए  तथा  8000  पदों  की
 उपलब्धता  तथा  चयन  की  शर्त  के  अध्यघीन  ।

 (४)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  को  सामान्यतः  राज्य  सरकारों  के  विभिन्‍न
 उपक्रर्मों  में  राज्य  प्रतिनियुक्ति  रिजव  वाले  पदों  पर  नियुक्त  किया  जाता  इसी  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में
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 प्रतिनियुक्ति  क ेआधार  पर  नियुक्त  किया  जाता  जब  उपक्रमों  को  स्थायी  संविलियन  की

 आवश्यकता  से  छूट  मिल  जाती  है  ।

 विवरण

 दिनांक  31-3-199 2  को  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  को  राज्यवार

 कुल  प्राधिकृत  पद  संख्या  तथा  साथ  हो  वास्तविक  पद  संख्या  दर्शाने  थाला  विवरण

 ऋण  राज्य  कुल  प्राधिकृत  वास्तविक

 सं०  पद  संख्या  पद  संख्या

 1.  असम-मेचालय  213  205

 2  मान्प्र  प्रदेश  331  322

 3  बिहार  408  379

 4.  गुजरात  253  251

 5  हिमाचल  प्रदेश  140  131

 6  हरियाणा  233  215

 7  जम्मू  तथा  कश्मीर  118  111

 8:  केरल  195  172

 9.  कर्नाटक  265  261

 10.  महाराष्ट्र  366  351

 11.  मध्य  प्रदेश  398  387

 12.  मणिपुरुत्रिपुरा  171  137

 13.  नागालेंड  54  51

 14.  उड़ीसा  216  205

 15.  पंजाब  204  198

 16.  राजस्थान  266  249

 17.  सिक्किम  59  43

 18.  तमिलनाडु  340  316

 19.  उत्तर  प्रदेश  554  545

 20.  केन्द्र  शासित  प्रदेश  245  212

 21...  पश्चिम  बंगाल  320  294

 कुल  :  5349  5035
 a  २  पथ  :ााभभप:े3:  ख'भ  स



 19  1914  खिखित  रुसर

 उत्तर  प्रदेश  का  ओशोधिक  विकास

 6478.  डा०  लाल  बहादुर  राबल  :  क्या  प्रधान  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  औद्योगिक  विकास  की  गति  बहुत  धीमी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 राज्य  के  तेजी  से  औद्योगिक  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को
 क्या  संसाधन  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ले०  :  और  केन्द्रीय

 सांख्यिकोय  संगठन  औद्योगिक  उत्पादन  के  राज्यवार  सूचकांक  का  संकलन  नहीं  करता

 समस्त  देश  के  औद्योगिक  उत्पादन  सूचकांक  के  अनुसार  1990-91  के  दोरान  समन्न  विक्रास  दर

 8.5%  थी  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  1991  तक  उपलब्ध  आंकड़े
 1991  के  दोरान  पिछले  वर्ष  की  इसो  अवधि  की  तुलना  में  --0.9%  की  वृद्धि  दश  ते  हैं  ।

 योजना  आयोग  के  अनुसार  उत्तर  ब्रदेश  राज्य  में  1990-91  के  दौरान  खनन  क्षेत्र

 सहित  बड़े  तथा  मंझौले  उद्योगों  में  योजनागत  ब्यय  7433  लाख  छ०  था  ।

 नाथ  एबेन्य  ओर  साउथ  एवेन्य  में  सर्वेन्ट  क्‍्यार्टरों  का  मिर्माण

 6479.  श्री  विश्वनाथ  शास्त्रों  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नाथ  एवेन्य  और  साउथ  एवेन्य  में  संसद  सदस्यों  को  आबंटन

 करने  के  लिए  वर्तमान  पुराने  सर्वेन्ट  क्‍्वार्टरों  को  गिराकर  नए  टाइप  के  सर्वेम्ट  क्वार्टर  बनाने  का

 और

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  शुरू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 कर्माटक  में  केन्द्रीय  एंजो  निवेश

 6480.  श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्याम्वयन  मंत्रों  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कर्नाटक  में

 ओौद्योगिक  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  पूंजी  निवेश  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 योजमा  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संशत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 आठवीं  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ]

 यूरोप  के  देशों  को  मारुति  कारों  का  निर्यात

 6481.  थ्रो  गोधिन्दराव  निकास  :

 श्री  धमण्णा  सोंश्य्या  सावुल  :

 कुमारी  पुष्पा  देवो  सिह  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  को  800  सी०  सी०  कारों  के  निर्यात  हेतु  यूरोप  में  एक

 बड़ा  बाजार  हाथ  लगा

 यदि  तो  क्‍या  यूरोप  के  देशों  को  प्रत्येक  वर्ष  50,000  कारों  का  निर्यात  करने  के

 लिए  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  कोई  योजना  तैयार  की  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  वर्ष  1991-92  के

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  यूरोप  को  21,811  वाहन  निर्यात  किए  ।

 से  सुजुकी  मोटर  कारपोरेशन  ने  जापान  से  800  सी०  सी०  कार  का  उत्पादन
 और  निर्यात  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया  इस  800  सी०मी०कार  के  स्थान  पर  एक  नए  मॉडल
 का  विकास  किया  गया  है  और  1993  से  सुजुकी  के  माध्यम  से  बिक्री  के  लिए  मारुति  उद्योग

 टेड  में  इसका  उत्पादन  किया  अनुमान  है  कि  वर्ष  1995  तक  इस  का  रकी  बिक्री  50,000
 रुपये  तक  पहुंच  जाएगी  ।

 सध्य  प्रदेश  में  कोयला  खाने

 6482.  भी  भोम  सिह  पटेल  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  में  कितनी  कोयला  खानों  में  कार्य  चल  रहा

 इन  कोणला  खानों  में  श्रेणी-वार  कुल  कितने  कमंचारी  कार्यरत

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  की  अलग-अलग  संख्या
 कितनी  और

 1985  से  1991  के  दोरान  कितने  व्यक्तियों  को  पदोन्‍नत  किया  गया  तथा

 तत्संबंधी  श्रेणी-वार  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  से  इस  संबंध  में

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 उत्तर  प्रदेश  में  औषधोय  पोषे

 6483.  श्रो  भवन  चन्द्र  खंड्रो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  स्थानों  में  मिलने  वाले  औषधीय  पोधों  का  ब्यौरा  क्या

 इन  क्षोत्रों  से  इस  समय  विभिन्‍न  दवाइयों/औषधों  के  लिए  पौधों  से  प्राप्त  सामग्री  और

 इनसे  बनने  वाली  दवाइयों  और  ओषधों  का  ब्योरा  क्या

 उपर्युक्त  क्षेत्रों  मे ंपाए  जाने  वाले  वृक्ष  से  इस
 समय  बनाई  जा  रही  दवाई

 का  नाम  बया

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  वक्षोंपौधों  के  रोपण  को  प्रोत्साहन  देने  का

 ओर

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सार्गरेट  :

 और  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  पैदा  होने  वाले  और  औषधियों  का  निर्माण  करने  में
 व्यापक  रूप  से  प्रयोग  में  लाए  जाने  वाले  कुछ  महत्वपूर्ण  ओषधीय  पौधे  इस  प्रकार  हैं  :  एकोनाइटम

 हैटरोफाईलम  वेरवेरिस  स्पेयीज  पिक्रोरहिजा  कुरोओ  वैलेरीआना

 वलीची  एकोरस  पिस्टासिआ  इंटेगरिमा  रोसकोईआ
 प्रोकेरा  ),  एसपेरागस  कुरूलस  माईक्रोस्टाईलिस  वेलीवो  करक्‍्यूलिगो
 ओरचीओभोईडिस  मूसली  ),  हैडाईचीयम्‌  स्पिकेंटम  पोलीगोनेटम  वरटीसिलेटम

 (मेडा/मह/'मेडा),  रूबिया  कारडीफोलिया  वाईटैक्स  नेगुनडो  एवलीका
 मौफोसिनेलस  आदि  ।

 इन  पौधों  से  निकाले  गए  निम्नलिब्ित  आयुर्वेदिक  फार्मूलों  का  विपणन  वैद्यनाथ

 द्वारा  किया  जा  रहा  है  :

 1.  अग्नितुंडी  वटी  एकोनिटम  हिटरेफाइलम  से  बनाई  गई  है  ।

 2.  रूबिया  का्डिफोलिया  से  तंयार  किया  गया  अश्वगंधारिष्ठ  ।

 3.  अभधातोडा  वासिला  से  निकाला  गया  अभदुसाक्षार  |

 कुछ  ओर  सूत्रण  इस  भ्रकार

 1.  पिक्रोराईजा  कुरोओ  से  बनाई  गई  आरोग्यवधंनी  ।

 2.  नारडोस्टसंचीस  इंटेमानसो  से  निकाली  गई  जटामांसी  ।

 उत्तर  प्रदेश  की  निचली  पहाड़ियों  में  पाए  जाने  वाले  अमलतास  के  वक्ष  के  फलों  में
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 ओऔषधियां--जंसे  आरागवेधाड़ी  अरागवेधाड़ी  अरागवेघयादी  क्याथ

 बनाई  जा  रही

 (2)  केन्द्रीय  ओषध  ओर  सगंध  पौधा  संस्थान  लखनऊ  के  अतिरिक्त  इन

 क्षेत्रों  में  औषघीय  पोधों  क  अनुसंधान  और  सजनन  में  लगी  हुई  कुछ  अन्य  एजेंसियाँ  हैं--गोविन्द
 वल्लभ  पंत  कृषि  थ्गर  प्रोद्योगिकी  पंत  उत्तर  प्रदेश  राज्य  वन

 फारमॉसियूटीकल  हरबल  रिसर्च  इंडियन  इंस्टीट्यूट
 भॉफ  ड्रेग्स  रिसर्च  ऑफ  रानीखेत  ।

 मोसम  को  स्थिति  के  अध्ययन

 6484.  भो  सनत  कमार  मंडल  :  क्या  भ्रश्नान  समंज्ो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  14  1992  के  इकॉनासिक  टाइम्ज  में

 वेदर  पेटन्सं  इनटू  द  कोल्डਂ  शीधंक  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  आकर्थित  किया

 गया

 यदि  तो  क्‍या  ज्यालामुखो  फटने  की  घटनाएं  बढ़ने  और  शोप्र  फटने  के  परिणामों
 का  इफक्ट  पर  होने  बाले  प्रभाव  के  फलस्वरूप  मोसम  में  आये  परिव्तंम का  विश्लेषण

 करने  हेतु  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  अथवा  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 लोक  क्षिकाथत  तथा  पेंशन  मजालव  में  राज्य  अंत्रो  मार्भरेट
 जी  हां  ।

 जी

 ज्वालामुखी  फटने  के  दौरान  मह्दीन  राख  ओर  कणों  के  ऊपर  फेंके  जाने  से  मामली-सी
 ठंड  हो  जाने  को  संभावना  है  जबकि  ऐसे  ज्वालागुखी  के  फटने  से  ग्रीनहाऊस  गेंसों  का  मामूली-सा
 सप्न॑  प्रभाव  पड़ता  है  ।  कुल  मिलाकर  विश्व  की  जलवायु  पर  इनका  नगश्य  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 राजस्थान  में  पेट्री  रसायन  उद्योग

 6485.  भोभतो  बसुंघरा  राजे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  पेट्रो-सायन  ओर  सहायक  उद्योग  स्थापित  करने  हेत  31
 1991  तक  राजस्थान  सरकार  अथवा  अन्य  व्यक्तियों  से  प्राप्त  आवेदनों  का  ब्यौरा  क्या

 इन्हें  शीघ्र  मंजूरी  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  ओर

 इस  समय  यह  मामला  किस  स्थिति  में

 रसायन  ओर  उर्ंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिम्ता  :  से  विभिन्‍न
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 पेद्रो  जिनमें  राजस्थान  में  स्थगित  करने  के  प्रस्तावित  परियोजना  भी  शामिल  के  निर्माण

 के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  हेतु  आवेदन  समय-समय  पर  प्राप्त  होते  इनकी  जांच  की  जाती  है

 और  तकनीकी-आ्थिक  आधार  पर  वतंमान  नीतियों  के  अनुसार  सतत  प्रक्रिया  के  रूप  में  निर्णय

 लिए  जाते  हैं  ।  फिर  पेट्रो  रसायन  सेक्टर  में  अधिकांश  मर्दे  1991  में  घोषित  नई

 औद्योगिक  नीति  मे  लाइसेंस  मुक्त  कर  दी  गई  हैं  और  ऐसे  मामलों  में  उद्यमी  राजस्थान  सहित  अन्य

 राज्यों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।

 पेटेटों  की  स्वीकृति

 6486.  श्री  श्लबल्लभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 पेटेंट  किस  आधार  पर  स्वीकृत  किए  जाते

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आविष्कार  करने  के  बजाय  पहले  नियम  फाइल  करने  का

 मानदंड  अपनाने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उच्लोग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  ले०  :  ओर  पेटेन्ट

 1970  में  पेटेन्ट  की  मंजूरी  हेतु  अर्जी  देनेਂ  के  सिद्धान्त  का  पालन  किया  जाता  है  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 सेवानिवत्त  होने  वाले  सरकारों  क्ंचारियों  को  डो०  डो०  ए०  फ्लेट

 6487.  श्रो  रोशन  लाल  :  क्‍या  शहरों  विकास  मंत्रो  12?  1991  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  393  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विच!र  31  1993  को  या  इससे  प्रहले  सेवानिवृत्त  होने

 वाले  सरझरी  कमंचारियों  को  आवास  योजनाਂ  के  अन्त  गंत  डी०  डी०  ए०  फ्लैटों  को

 प्राथमिकता  आवंटन  योजना  में  शामिल  करने  तथा  अम्बेडकर  आवास  योजना  1989  के  अम्तगंत

 पंजीकृत  सरकारी  कमंचारियों  के  अवेदन  पत्र  आमंत्रित  करने  और  आवेदन  पत्र  प्राप्त  करने  की

 तिथि  को  भागे  बढ़ाने  का

 यदि  तो  ऐसे  आवेदन  पत्रों  को  कब  तक  प्राप्त  करने  को  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  से

 कर  आवास  योजना  के  पंजीकृत  ब्यक्तियों  को  फ्लेंटों।प्लाटों  के  आवंटन  की  ब्रक्रिया  दिल्‍मी

 विकास  प्राधिकरण  में  विचाराधीन  है  तथा  इसे  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  ।

 उड़ीसा  में  सेफ्टो  आगेनाइलशनਂ

 6488.  झऔी  अनादि  चरण  दास  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  प्रकार  द्वारा  राज्य  के  जोखिम  वाले  ठघद्योगों  में  बड़े  औद्योगिक  खतरों
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 को  रोकने  के  लिए  भुवनेश्वर  में  डिसीप्लीनरी  सेफ्टी  आर्गेनाइजेशनਂ  की  स्थापना  करने

 संबंधी  भेजा  गया  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघोीन

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भौर

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 अस  संत्रालय  में  उप  मंत्रों  पबन  सिह  :  (१)  श्रम  मंत्रालय  के  पास  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  लम्बित  नहीं  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्ंथारो  राज्य  बोमा  निगम  से

 6490.  प्रो०  के०  बोी०  थामस  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइट्स  फटिलाइजस  एण्ड  केमिकल्स
 कोर  लिमिटेड  ओर  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट  केरल  के  श्रमिक  संगठनों  ने  कर्मचारी
 राज्य  बीमा  निगम  से  छूट  दिए  जाने  के  लिए  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  सरकार  को  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  पबन  सिह  :  हां  ।

 उक्त  मामले  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 हरिनगर  में  अनधिक्ृत  मिर्माण

 6491.  श्रो  केसरो  लाल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  नई  पाकेट  बी  में

 दूसरी  मंजिल  के  अनधिकृत  निर्माण  के  बारे  में  29  1991  और  4  1991  के

 कृमशः  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  799  और  2237  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  799  के  भाग  के  उत्तर  में  बंताया  गया  है  कि  नोटिस
 जारी  कर  दिए  गए  हैं  तथा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2237  के  भाग  और  में  दिए  गए
 उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  नोदिस  जारी  करने  की  कायंव'ही  को  जा  रही  इस  परस्पर  बिरोधी
 उत्तर  के  क्‍या  कारण

 कया  आबंटियों  को  दूसरी  मंजिल  के  अनधिकृृत  निर्माण  के  लिए  द्वितीय  चरण  के
 नोटिस  वास्तव  में  जारी  कर  दिए  गए

 यदि  तो  अतारांकित  प्रएन  संख्या  799  के  संबंध  में  किन-किन  लोगों  को  नोटिस

 दिए  गए  हैं  ओर  कब-कब

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2237  के  उत्तर  के  संबंध  में  किन-किन  लोगों  को  नोटिस
 जारी  किए  गए  हैं  और  और
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 इस  संबंध  में  आगे  और  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 झहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लंटों/प्लाटों/बुकानों  का  बिना  बारो  के  आबंटन

 6492.  श्री  ललित  उरांव  :

 श्री  रामदेव  राम  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मकानों/प्लाटों/दुकानो  का  बिना  बारी  का  आबंटन

 करने  हेतु  क्या  नीति  व  प्रक्रिया  अपनाई  जा  रही

 क्‍या  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  चुने  गए  संसद
 सदस्यों  तथा  विधान  सभा  सदस्यों  के  लिए  बिना  बारी  से  आबंटन/प्राथमिकता  का  कोई  प्रावधान

 यदि  तो  अनुसूचित  अनुसूचित  जतजातियों  के  कितने  व्यक्तियों  को
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मकानों/प्लाटों  व  दुकानों  का  प्राथमिकता  के
 भाधार  पर  अथवा  बिना  बारी  का  आवंटन  किया

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  किन-बिन  व्यक्षितयों  को

 मकानों/प्लाटों  व  दुकानों  का  बिना  बारी  का  आबंटन  किया  और

 (8)  किन  स्थानों  पर  आबंटन  किया  कब  किया  गया  और  किसकी  सिफारिश  पर
 किया  गया  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०  :  ओर  (a)
 सरकारी  नोति  तथा  मार्ग-निर्देशों  के  दिल्ली/उपाध्यक्ष,  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  अति  अनुकम्पा  और  विपत्ति  तथा  विश्वासों  और  शारीरिक  छूप  से  विकलांग  व्यक्तियों
 को  और  ऐसे  अन्य  विशेष  मामलों  जो  कि  उनकी  राय  में  विशेष  ध्यान  दिए  जाने  के  पात्र  के
 मामलों  में  एक  वर्ष  के  दौरान  आबंटित  फ्लेटों/भूखं  डों  की  कुल  संख्या  का  23%  बिना  बारो  आधार
 पर  आबंटन  करने  में  सक्षम  हैं  ।

 दुकानें  बिना  बारी  आधार  पर  आबंटित  नहीं  की  जाती  हैं  क्योंकि  दुकानों  के  आबंटन  हेतु

 an  कोई  पंजोकरण  स्कीम  नहीं  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  एक  संकल्प  के  तहत
 दिल्ली  के  पाप्त  निम्नलिखित  को  दुकानों  के  आबंटन  के  लिए  वेवेकिक  शक्ितयां  हैं  :

 (i)  सेवाकाल  में  मारे  गए  भूतपूर्व  संनिकों  की  विधवाएं  ।

 (॥)  सेवाकाल  में  मारे  गए  सविस  अधिकारियों  की  विधवाएं  ।

 श्र
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 (४)  भनुकम्पा  आधार  पर  व्यक्तिगतों  को  ।

 से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिना  बारी  आधार  पर  आबंटित  फ्लैटों  की

 संख्या  इस  प्रकार

 1989  ाः  341

 1990  ाः  166

 1991  ाः  115

 दिल्‍ली/उपाध्यक्ष,  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इन  फ्लटों  का  आबंटन

 उपर्युक्त  भाग  तथा  के  उत्तर  में  सन्दर्भित  सरकारी  नीति  के  तहत  किया  गया

 मनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  किए  गए  भवंटनों  सहित  इनके  ब्योरों  के

 +ए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कोई  पृथक  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  संदर्भाधघीन  अवधि  के  दौरान

 बिता  बारी  के  आधार  पर  कोई  भूखण्ड  आबंटित  नहीं  किया  गया  है  ।

 ]
 विशलो  को  साफ्ट  कोक  हो  सप्लाई

 6493.  श्री  गुरवास  कामत  :  क्‍या  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  दो  वर्षों  से दिल्‍ली  को  साफ्ट  कोक  की  सप्लाई  नहीं  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बी०  :  कोल  इंडिया
 लि०  इं०  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  1989-90  तथा  1990-91  |  के  दौरान  दिल्ली

 को  50.1  हजार  टन  तथा  40.8  हजार  टन  साफ्ट  कोक  की  आपूर्ति  की  गई  ।  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  91  से  92  की  अवधि  में  21.49  हजार  ठन  आपूर्ति  को

 प्रश्न  ही  नहीं

 बाहतों  को  लरोद  के  लिए  विसोय  सहायता

 6494.  भ्रोमतो  विल  कूसारो  भण्डारो  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अगम्य  क्षेत्रों  में  आवश्यक  वस्तुओं  को  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 राज्यों  और  संघ-राज्य  क्षेत्रों  शो  चलनो-फिरती  दुकानों  हेतु  वाहन  खरीदने  के  लिए  वित्तोय

 सहायता  दी  जा  रहो

 यदि  तो  वष  1990-91  तफा  1991-92  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  ओर

 राज्य  क्षेत्र  को  दी  गई  ऐसी  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  व  1992-93  के  दौरान  सिक्किम  को  और  ऐसी  सहायता

 देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 कमालुद्दोन  :  जी  हां  |

 जिन  राज्य  सरकारों  को  1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  मोबाइल  बैन  क्रय

 करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  गई  वे  इस  प्रकार  हैं  :

 राज्य  1990-91

 बैनों  की  संख्या  राशि

 ०

 बिहार  20  50.00

 कर्नाटक  10  25.00

 महाराष्ट्र  6  15.00

 मेधालय  3  4१.50

 उड़ीसा  10  25.00

 सिक्किम  2  4.50

 तमिलनाडु  7  17.50

 राज्य  1991-92

 वनों  की  संख्या  राशि
 ०

 कर्नाटक
 10  25.00

 महाराष्ट्र  12  30.00

 उड़ीसा  16  40.00

 राजस्थान  8  20.00

 जम्मू  व  कश्मीर  13  32.50

 पंजाब  4  10.00

 केरल  9  22.50

 हरियाणा  10  95.00
 यफत्कफ्ततत9त  कस  ््  97

 97



 लिखित  उत्तर  8  1992

 से  (&)  उचित  दर  को  दुकानों  के  रूप  में  चलाने  के  लिए  मोबाइल  बंनों  को  क्रय  करने

 हेतु  वित्तीय  सहायता  को  योजना  स्कीम  सभी  राज्यों  तथा  सघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  खली

 केन्द्रीय  सरकार  को  सिक्किम  सरकार  से  1991-92  व  1992-93  3  के  दौरान  सहायता देने  के  लिए
 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 विटासिस  को  कसो  होमा

 6495.  झी  पवन  कूमार  बंतल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  विटामिन  की  अनुपलब्शता  के  बारे  में  शिकायतें  भिली

 क्‍या  विटामिन  के  निर्माताओं  द्वारा  अधिक  मूल्य  वसूल  किए  जाने  की  भी

 शिकायतें

 यवि  तो  इस  बारे  में  क्या  कोई  कार्रवाई  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 देश  में  इस  समय  इसकी  लाइसेंस  क्षमता  तथा  विभिन्न  इकाइयों  द्वारा  दिए  जाने  वाले

 उत्पात्य  की  दृकाइयों  का  ब्यौरा  क्‍या

 (a)  देश  की  विटामिन  संबंधौ  वर्तमान  और  भविष्य  की  आवश्यकताओं  का  ब्योरा र
 क्‍या  ओर

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्साथन  ओर  उ्स्क  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  चिस्ता  :  ओर  किसी

 राज्य  औषध  नियंत्रक  अथवा  किसी  अन्य  मान्यताप्राप्त  संस्था  से  विटामिन  की  आम  कमी  की

 कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  |  फिर  प्रपुंज  औषध  विटामिन  की  उपलब्धता  में  कुछ
 समस्यप्ष्भों  के  बारे  में  कुछ  कंपनियों  से  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  प्रपुंज  औषध  की  उपलब्धता

 की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  विटामिन  प्रपुंजे  औषध  उत्पादकों  ओर  प्रमुख  सूत्रयोग
 निर्माक्षाओ्रों  को  एक  बंठक  बुलाई  जा  रही  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 (७)  जहां  तक  जानकारी  उपलब्ध  संगठित  क्षेत्र  के  एककों  के  बारे  में  जानकारी  नीचे  दो

 जातो  है  ।
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 क्र्म  कंपनी  भा  नाम  लाइसेंसशुदा  क्षमता  उत्पादन  (1991-92)

 सं०  zo  प्रति

 1.  पी०  एस०  आई०  डी०  सी०  500  उपलब्ध  नहीं

 2...  मेज  प्रोडक्ट्स  250  उपलब्ध  नहीं

 3.  जयन्त  विटामिन्स  770.5  371.73

 4.  साराभाई  केमिकल्स  240  321.23

 1760.5  692.96

 ह

 आठवीं  योजना  कायेदल  द्वारा  मांग  के  अनुमानित  पूर्वानुमानों  के  अनुसार  मांग  के
 ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :

 नल  ८  4  चवनन  स्‍िनवनन-ननननन  मे  जन जननन-+3कना-ज-ननन-न

 मद  1991-9 2  199  2-93  1993-94  1994-95

 विटामिन सी  984  मी०  टन  1033  मी०  टन  1085  मी०  टन  1139  मी०  हल

 असम  को  आओदयोगिक  परियोजनाएं

 6496.  श्री  प्रबोन  डंका  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  की  कोन-कौन-सी  परियोजनाएं  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  के  लिए
 विचाराधीन  पड़ी  और

 इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  मिलने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  आज  की  तारीख
 असम  में  उद्योग  लगाने  के  लिए  आशय  पत्रों  की  मंजूरी  के  9  प्रस्ताव  निपटाये  जाने  बाकी  हैं  ।
 परियोजनाओं  के  ब्योरे  तब  तक  प्रकट  नहीं  किये  जाते  तब  तक  कि  इन्हें  अंतिम  रूप  से  निपटाया

 नहीं  जाता  ।

 भोद्योगिक  स्वीकृतियों  को  मंजूरी  के  लिए  आवेदनों  के  मिपटान  के  लिए  खलगव-सीमा

 निर्धारित  है  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  कदम  उठाये  जाते  हैं  कि  आवेदन  इस  समय-स्तौमा
 के  भोतर  निपटा  दिए  जाएं  ।

 जवाहर  रोलगार  योजना  के  लिए  धनराशि

 6497:  श्री  सल्य  गोपाल  सिश्न  :  क्‍या  प्र्चान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वित्तीय  व  1991-92  ओर  आगामी  वित्तीय  बर्ष
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 1992-93  के  दोरान  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतगंत  नियत  घनराशि  को  कम  करने  का
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ओर  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ग्रामोण  विकास  मंत्र।लय  में  राज्य  मंत्रो  जो०  :  ओर  संसाधनों
 की  कमी  के  जवाहर  रोजगार  योजना  के  लिए  वर्ष  1991-92  हेतु  +ए  गए  बजट  आवंटन

 को  2100  करोड़  रुपये  से  संशोधित  करके  1825  करोड़  रुपये  कर  दिया  वर्ष  1992-93  2-93  के

 2046  करोड़  रुएए  के  बजट  अनुमान  को  घटाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ग्रामीण  भ्रसिकों  का  शहरो  क्षेत्रों  में  प्रवास

 6498,  श्री  गोपोनाथ  गजपति  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शहरी  क्षेत्रों  में  बसने  वाले  ग्रामीण  श्रमिकों  की  संद्या  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  प्रवास  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 भाठवोीं  योजना  में  इस  प्रयोजन।र्थ  कौन-कौन-सी  योजनाए  लागू किए  जाने  का  भ्रस्ताव

 अ्रम्॒  संज्रालय  में  उप  संज्ञी  पवन  सिह  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिललो  में  अम्तर्राज्योय  बस  अड॒डे  पर  स्टालों  का  आबंटन

 6500.  श्रो  के०  पी०  सिह  वेथ  :  क्या  हाहरो  विकास  मंत्रो  यह  ब्ताने  को  कृपा  करेंगे

 कि  ४

 क्‍या  अन्तर्राज्यीय  बस  अड्डे  पर  दुकान/स्टाल  खली  नीलामी  के  माध्यम से  एक  वर्ष  के

 लिए  भावंटित  की  जाती

 यदि  तो  क्‍या  अन्तर्राज्यीय  बस  दिल्ली  में  दुकानो/स्टालों के  आवंटन  में  वही
 प्रक्रिया  अपनाई  जाती  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  से

 अन्तर्राज्यीय  बस  अड्डे  पर  दुकान/स्टाल  निविदायें  आमंत्रित  करके  11  महीने  की  अवधि  के  लिए
 आवंटित  की  जाती  हैं  तथा  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  अनुमोदित  शर्तों  के  अनुसार  लाइसेंस  फीस  की

 बढ़ोत्तरी  को  शर्तं  पर  सालाना  आधार  पर  लाइसेंस  बढ़ाया/नवोकरण  किया  जाता  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इस  कार्यविधि  का  अनुपालन  किया  जाता
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 ]

 डो०  डो०  ए०  को  भूमि  का  अवध  कब्जा

 6501.  श्रो  अर्जून  सिह  यावज  :  क्या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 )  क्‍या  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  डो०  डी०  ए०  की  भूमि  के  अबंध  कब्जे  के  बारे  में  कोई

 शिकायत  मिली

 यदि  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  शिकायतें  किस  क्षेत्र  से  प्राप्त  हुई
 और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  की  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  हां  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को  सम्मिलित  १रते  हुए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  भूमि  पर  गंर-कानूनी
 कब्जे  के  संबंध  मं  गत  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1-1-89  से  31-12-91  तक  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 के  सतकता  विभाग  को  282  शिकायतें  प्राप्त

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  इन  सभी  शिकायतों  पर  तत्काल  कापंवाही
 की  गई  थी  और  1989-90,  1990-91  और  1991-92  9]  के  दोरान  इस
 अवधि  में  19423  ढांचों  को  हटाया  गया  था  ।

 इसके  को  गई  कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप  एक  कमंचारी  को  नौकरी  से  हटाया
 गया  है  ओर  एक  अस्थायी  कमंचारी  की  सेवा  समाप्त  की  गई  पांच  अधिका  रियों/क मंच  रियों  को

 स्‍्ति  कायंवाही  के  लिए  आरोप  पत्र  दिए  गए  ।

 ]
 परमाण  रिएक्टरों  का  निर्यात

 6502.  श्री  प्रताप  राव  बी०  भोंसले  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  परमाणु  अनुसंधान  रिएक्टरों  का  1988-89;  1989-90  और

 1990-91  के  दौरान  कुछ  देशों  को  निर्यात  किया  गया

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  सहित  तत्संबंधी  वर्ष-वार  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  निर्माण  को  कोई  पृष्  भूमि  9  |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 लोक  क्षिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागरेट

 नहीं  ।
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 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 और  भारत  ने  एक  सामान्य  उद्देश्य  वाले  अनुसंघान  रिएक्टर  का  डिजायन  तैयार

 किया  है  जिसे  विकास्ील  देश  आइसोटोपों  के  उत्पादन  तथा  शन्तिमय  प्रयोजनों  के  वास्ते  नाभिकीय

 प्रौद्योगिकी  के  अग्य  अनुप्रयोगों  के  लिए  काम  में  ला  सकते  इस  अनुसंधान  रिएक्टर  के  डिजायन

 में  ऐसी  विशिष्टताएं  हैं  जिनको  वजह  से  उच्च  न्यूट्रान  अभिवाह  अपेक्षाक्ृता  निम्न  विद्युत  स्तर  पर

 उत्पन्न  किया  जा  सकता  तथा  इस  रिएक्टर  में  अनुसंधान  और  विकास  करने  संबंधी  अनेक

 घाएं  हैं  जिससे  यह  विकासशील  देशों  के  लिए  एक  आकषंक  प्रस्ताव  बन  गया  ये  रिए  क्टर  ।
 जब  सप्लाई  किए  पूर्ण  रूप  से  अन्तर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  अभिकरण  द्वारा  निर्धारित

 सुरक्षोपायों  के  अन्तगंत  होंगे  ।  ऐसे  कुछ  देश  हैं  जिम्होंने  इन  अनुसंधान  रिएक्टरों  में  अपनी  रुच्ि

 दिखाई

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  कथित  अध्टालार

 6503.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  कया  शहरी  विकास  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  26  प्रकाशित  के  एक्सप्रेसਂ  में

 करप्शन  इन  डी०  डो०  ए०  अलेज्डਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आादृष्ट  किया  गबह है
 जिसमें  कहा  गया  है  कि  विंगਂ  ने  गरीबों  के  निरभित्त  किए  गए  घन  का  दुरुपयोग
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  ओर  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  भौर

 क्‍या  दिल्ली  प्रशासन  ने  लेखा  परीक्षक  रिपोर्ट  पर  अभब  तक  कोई  कायंबाही  की

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  सत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  हां  ।

 और  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  मे  दिल्ली  प्रशासन  ने

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  सस्‍लम  विभाग  के  कार्य  संचालन  के  विषय  मे  विशेष  लेखा  परीक्षा  के

 भादेश  किए  ।  रेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  में  सस्‍लम  विग  में  वित्तीय  अनियभितताओं  तथा  प्रशासनिक

 कुप्रबन्ध  का  उल्लेख  है  ।

 दिल्ली  प्रशासन  ने  निम्नलिखित  कारंबाई  की  है  :--

 प्रथम  मन्‍्त्रणा  ओर  आगामी  आवश्यक  कारंवाई  हेतु  विशेष  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट

 की  एक  प्रति  सहित  मामला  केन्द्रीय  सतकंता  आयुक्त  को  भेजा

 (2)  दिल्ली  तिकास  प्राधिकरण  के  व्यक्तियों  के  बारे  में  विशेष  प्रशासनिक  कारंवाई

 करने  के  अनुरोध  सहित  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 को भेजा ण्या ।
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 प्रमुख  पतनों  पर  आयातित  उबंरकों  को  हुलाई

 6504.  आओ  जोवन  शर्मा  :  क्‍या  रसायन  ओर  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे

 गत  तोन  बर्षों  के  दोरान  और  चालू  वर्ष  में  ठेकेदारों  को  आयातित्त  यूरिया  और
 7०  ए०  पी०  की  विभिन्‍न  पत्तनों  से  उनके  ठिकानों  तक  प्रति  टन  की  ढलाई  के  लिए  वर्षवार  कितना

 भगतान  fi  हे  शव  =ਂ  ०५  हट  =

 रसायन  ओर  उबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिम्ता  :  और  पिछले
 तन  वर्धों  और  वर्ष  1991-92  “92  के  दौरान  बड़े  पत्तनों  पर  संचालित  को  गई
 आयातिह्व  यूस्या  तथा  श्वी०  ए«  पी०  की  मात्रा  प्रति  टन  स्वीकृति  संचालन  अधिभार  संलग्न  विवरण
 पत्र  में  दर्शाया  गया  है  ।
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 ferat]

 पेपर  लिसिटेड  में  जांच

 6505.  श्री  महेन्द्र  कुमार  सिह  ठाकुर  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि  पेपर  नेपा  नगर  के  खुफिया  विभाग  द्वाल्‍ा  को  गई  जांच  में  प्रष्टाचार
 के  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंबाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  पो०  के०  :  टेपा  लिमिटेड  के  सतकंता  कक्ष  ने
 उच्चतम  मूल्य  पर  नमक  को  थरोद  से  संबंधित  एके  जांच  पूरी  कर  ली  मुख्य  सतकंता
 कारी  के  निष्करषों  क ॑आधार  कपनी  के  दो  वरिष्ठ  कायपालकों  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी

 किए  गए  थे  जिनके  उत्तर  प्राप्त  हो  गए  हैं  भोर  उनकी  जांच  को  जा  रही

 ]

 घटिया  औषध  सप्लाई  करने  के  लिए  ओषध  कम्पनियों  को  कालो  सूचो  में  डालना

 6506.  श्रो  शंकर  सिह  बाघला  :

 थी  अटल  बिहारी  वाजपेयो  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  के  औषध  नियंत्रक  ए८डी०जी०  और  निदेशक  ने

 गुणवत्ता  आश्वासन  महानिदेशक  और  पूति  तथा  निफ्टान  महानिदेशक  के  संबधित  नियमों  और
 प्रक्रिया  का  उल्लंघन  करते  हुए  160  ओषध  कपनियों  के  पंजीकरण  को  रह  करने  का  विरोध
 किया

 क्‍या  गुणवत्ता  आश्वासन  महानिदेशक  ने  धासन  फरीदाबाद  और
 अर्नेस्ट  एण्ड  इंदोरा  को  ओऔषध  सप्लाई  के  लिए  श्रेणी  मे  रखा  है  जबकि  इनमें  से  पहली
 कंपनी  ने  एलएनजपी  नारायण  अस्पताल  दिललो  को  फगसयुक्त  बो०  फ्लृइडਂ

 की  सप्लाई  को  थी  ओर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  बाद  वाली  कपनी  को  घटिया  औषधों  वी

 सप्लाई  ओर  पंजी+रण  करवाने  के  लिए  झूठं  कागज  प्रस्तुत  करने  के  लिए  काली  सूची  में  रखन  की
 सिफारिश  की

 क्‍या  दिल्‍ली  उच्च  न्थायालय  ने  इनमें  से  एक  कंपनी  को  धोखाधड़ी  करने  के  लिए
 भत्संना  की

 क्‍या  इस  बारे  में  कोई  जांच  को  गई  यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  और  यांद
 तो  इसके  क्या  कारण  मोर

 भविष्य  में  इस  सबंध  म  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  ओर  उवरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  से  (=)  अपेक्षित
 जानकारी  जो  भी  उपलब्ध  एकत्र  की  जाएगी  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी
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 इलंक्ट्रानिको  विभाग  में  हुआ  व्यय

 6507.  प्र!०  रासा  सिह  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बता  की  क्ृगा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  व  षॉ
 के

 दौरान  इलेक्ट्रनिकी  तथा  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सरकार  द्वारा

 प्रति  बर्गं  क्रितना  व्यय  किया

 किन  र  ज्यों  में  तथा  कहा-कहां  5  नर्क॑  था  गैद्योगिकी  हेतु  शोघ्न  उत्पादन

 तथा  निर्माण  इत्यादि  के  सबंध  में  संयंत्र  स्थापित  कि  ए  गए  ८था  इनमे  कितने  अधिकारी  तथा

 चारी  कार्यरत  और

 जापान  तथा  जम॑नी  की  भांति  भारत  में  प्रौद्योगिकी  के  विकास  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  आने  का  विचार  टै  तथा  इस  उद्देश्य  हेतु  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मागरेट  :

 इलेक्ट्रालिकी  विभाग  द्वारा  इलेक्ट्रानिकी  तथा  प्रौद्योगिकी  के  क्षत्र  म  पिछले  तीन  वर्षो  के

 दौरान  खच  की  गई  कुल  राशि  नीचे  दिए  अनुसार  है  :--

 करोड़ो

 1988-89  1989-90  1990-91

 104.20  107.21

 (1)  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  बाली  इलेक्ट्रानिक  इकाइयों  की  राज्यवार
 संख्या  तथा  उनपें  रोजगार  की  संख्या  संलग्न  म  दी  गई  है  ।

 इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र  में  अनुसंघान  तथा  विनिर्माणकार्  में  संलग्न  इलेक्ट्रानिकी  विभाग
 के  अंतगंत  आने  वाले  सावेजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों/संस्थाओं/परियोजनाओं  के  संलग्न
 श्र  में  दिए  गए  हैं  ।

 देश  में  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  के  लिए  जापान  तथा  जम॑नी  के  प्रोद्योगिकी  के
 विकास  के  तरीकों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  पिछले  वर्षों  के  दौरान  शुरू  किए  गए  कायंत्रमों  को

 सुदृढ़  किया  जाएगा  तथा  अआभमी  वर्षों  में  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  मे  नए  कार्यक्रम  शुरू  किए  जाएंगे  ।
 ब्ष  199  2-93  के  दोरान  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  को  75  वरोड़  रुपये  की  राशि  आबंटित  की
 गई  है  ।
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 लिखित  उत्तर
 नपएपएपैषणायू

 वर्ण  1990  में  इलेक्ट्रानिक  इकाइयों  को  राज्यवार  संश्या

 8  1992
 नि  कली चननु॒ुनअअइााााााक

 क्रम  राज्य  इकाइयों  को  संख्या  रोजगार

 संख्या

 3  4

 1.  भान्ध्र  प्रदेश  139  25,000

 2.  असम  4  100

 3.  बिहार  24  1,600

 4.  चंडोगढ़  11  350

 6.  दिल्ली  328  37,000

 6.  गोवा  15  600

 7.  गुजरात  184  15,500

 कांडला  )  2  50

 8.  हरियाणा  64  7,000

 9.  हिमाचल  प्रदेश  13  800

 10.  जम्मू  और  कश्मोर  6  450

 11.  कर्नाटक  246  44  000

 12.  केरल  76  9,000

 कोचीन  10

 13.  मध्य  प्रदेश  35  6,000

 14.  महाराष्ट्र  670  56,000

 सीप्ज  )  82  1,000

 15.  मणिपुर  1  50

 16.  मेघालय  1  100

 17.  उड़ीसा
 10  1,700

 18.  पांडिचेरी  10  540
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 1  2  3  4

 19,  पंजाब  46  6,150

 20.  राजस्थान  63  9,200

 21.  तमिलनाडु  249  13,500

 मद्रास  7  40

 22.  उत्तर  प्रदेश  160  37,100

 नोएडा  15  100

 23.  पश्चिम  बंगाल  145  12,000

 फाल्टा  2  60

 कुल  2,500  2,85,000

 एफटीजेड  109  1,260

 अनुसंधान  तथा  विनिर्माण  के  संबंध  में  इलेक्ट्रातिकी  विभाग  के  संयंत्रों/संस्थाओं  के

 स्थापना-स्थल

 प्रमुख  परियोजना  स्थापना-स्थल  तथा  नियोजित

 राज्य  जनशक्ति

 1  2  3
 विन  न  नम  नीननन  भी  नी  पपपपपैपैप  नननतने+  SL  नकल  लत  लक  ड  सफਂ  र  चने

 सीएमसी  लिमिटेड  2265

 मुम्बई  तथा  अन्य  शहर

 इलेक्ट्रा  निक्स  ट्रेड  एण्ड  टेकनोलाजी  दिह्ली
 डेवलपमेंट  कार्पोरेशन  लिमिटेड

 सेमीकंडक्टर  काम्पलेक्स  लिमिटेड  पंजाब  313

 अभि+लन  विकास  केन्द्र

 महा 226 कर्नाटक प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिकी महाराष्ट्र इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था
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 1  2  3

 इलेक्ट्रानिक  पैकेजिंग  प्रौद्योगिकी  तथा  तमिलनाडु  20

 डिजाइन  केन्द्र

 मद्रास

 इलेक्ट्रानिकी  अनुसं  घान  तथा  विकास  केन्द्र  केरल  400
 एण्ड

 इलेक्ट्रानिकी  अनुसंघान  तथा  विकास  केन्द्र  पश्चिम  37
 एण्ड  बंगाल

 इलेक्ट्रानिकी  अनुसंघान  तथा  विकास  केन्द्र  महा  राष्ट्र  21
 र  एण्ड

 इलेक्ट्रानिक  अनुसंघान  तथा  विकास  केन्द्र  उत्तर  प्रदेश )
 एण्ड  |  ये  केन्द्र  हाल

 ही  में  शुरू
 इलेक्ट्रानिकी  अनुसंधान  तथा  विकाम  केन्द्र  पंजाब  |  हुए  हैं

 एण्ड  J

 ग्रामीण  इलेक्ट्रानिको  प्रोद्योगिकी  केन्द्र  राजस्थान  18

 इलेक्ट्रामिकी  सामग्री  प्रोद्योगिकी  केन्द्र

 सी-मेट  मुख्यालय  दिल्ली  29

 सी-मेंट  आन्प्र  प्रदेश  28

 सी-मेट  महाराष्ट्र  14

 सी-मेंट  केरल  14

 राष्ट्रीय  साफ्टवेयर  प्रोद्योगिकी  केन्द्र  महाराष्ट्र  112

 )

 वीएलएसआई  डिजाइन  केन्द्र  40

 नई  दिल्लो

 बीएलएसआई  डिजाइन  तथा  प्रोटोटाइपिंग  दिल्ली  यह  केन्द्र  हाल

 केन्द्र  ही  में  शुरू  हुए
 हैं

 जन्नत  चनॉविणाा

 112



 19  1914  लिखित  उत्तर
 —  —_——<—<$  ---

 ज्ञान  पर  आधारित  कम्प्यूटर  प्रणालियां

 कम्प्यूटर  नेटवर्किम  में  उन्नत  प्रौद्योगिकी

 भारतीय  भाषाओं  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास

 राष्ट्रीय  उच्च  बोल्टता  प्रत्यक्ष  धारा  परियोजना

 समुचित  स्वचालन  संवर्धन  कार्यक्रम

 माइक्रोप्रोसेसर  अलुध्रयोगं  इंजीनियरी  कार्यक्रम॑

 अंकीय  टी  वी  परियोजना

 तंतु  प्रकाशिकों  प्रणाली  अनुप्रयोग  संवर्धन  कार्य क्रम

 प्रायोजित  अशृसंघान  तथा  विकास  संबंधी  परियोजनाएं

 प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद्‌  विद्यमान  संगठनों
 में  मौजूदा

 राष्टीय  रेडार  परिषद्‌  )  जनेशक्ति  का ह
 उपयोग  किया  गया

 राष्ट्रीय  सूक्ष्म  इलेक्ट्रानिकी  परिषद्‌  और  कुछ  अतिरिक्त
 परियोजना  कार्मिक

 इलेक्ट्रानिकी  सामग्री  विकास  परिषद्‌  लगाए  गए  ।

 राष्ट्रीय  फोटानिकी  परिषद

 ]
 इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  आपराधिक  मामले

 6508.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :

 ओ  लोक  नाथ  चोधरो  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1990  में  हुई  दुर्घटना  के  संबंध  में  इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  के
 विभिन्‍न  कमंचारियों  के  विरुद्ध  आपराधिक  मामले  दायरे  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  उदंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्ता  :  और  (=)
 हां  ।  5  1990  को  नामो  थाणे  में  हुई  दुर्घटना  के  संबंध  में  26-11-90  को  रोहा  में
 न्यायिक  मजिष्द्रेट  की  अदालत  में  आईपीसीएल  के  अधिकारियों  के  खिलाफ  दो  मुकदमे  दायर  किए
 गए  थे  ।  ये  मुकदमे  फैक्ट्री  1948  की  विभिन्न  घांराओं  के  अंतग्गंत  प्रभुख  फंक्ट्री

 क्लास  1,  बम्बई  ओर  फैक्टरियों  के  रसायन  बम्बई  द्वारा  दायर  किए  गए
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 उन्नत  प्रौद्योगिक्रों  केम्त्र  को  स्थापना

 6509,  श्रोमतो  सुमित्रा  महाजन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन्नत  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  की  स्थापना  करने  संबंधी  योजना  और  इसके  विस्तार

 क्रमों  क ेकब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  और

 कया  उक्त  क्षेत्र  की  सुरक्षा  के लिए  कोई  समुचित  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट

 प्रगत  प्रौद्योगिकी  इंदौर  में  त्वरक  तथा  लेसर  कायंक्रमों  के  अंतगंत  अनेक  लक्ष्य  प्राप्त

 किए  जा  चुके  हैं  और  आशा  है  कि  योजना  की  स्कीमों  को  1992  तक  पूरा  कर

 लिया  जाएगा  ।  उल्लेखनीय  है  कि  ये  कार्यक्रम  चूंकि  अनुसंघान  तथा  विकास  से  संबंधित

 प्रयास  ये  कार्यक्रम  इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  के  साथ  समाप्त  नहीं  हो  सकते  हैं  ।

 योजना  केन्द्र  ने  त्वरक  कार्यक्रमों  का  विस्तार  करने  एवं  और  अधिक  प्रगत  तथा  अधिक

 शक्तिशाली  लेसरों  का  करने  का  प्रस्ताव  किया  भाशा  है  कि  इन  कार्यक्रमों  के  निर्धारित

 लक्ष्य  1997  तक  प्राप्त  कर  लिए

 हां  ।

 महरोलो  में  पेयणल  को  सप्लाई

 6510.  भी  विलास  सुत्तेमवार  :  क्या  शहरी  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निग्रम  द्वारा  सप्लाई  किए  गए
 पेयजल  को  पीने  से  1992  के  दौरान  दिहली  के  महरोली  क्षेत्र  के  कुछ  गांवों  के  कुछ  व्यक्तियों
 की  मोत  हुई

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  जल
 को  सही  ढंग  से  साफ  न  किए  जाने  के  कारण  इसे  पीने  से  अनेक  लोग  पीलिया  तथा  पेट  के  अन्य
 रोगों  से  पीड़ित

 यदि  तो  इन  गैर-जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अब  तक  सरकार  ने  क्‍या

 कार्यवाही  की  और

 दिल्ली  के  लोगों  को  भविष्य  में  शुद्ध  पेयज़ल  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०  :  (+)  दिल्ली  नगर  निगम
 ने  सूचित  किया  है  कि  1992  में  सफदरजंग  अस्पताल  में  असौला  गांव  के  दो
 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  थी  ओर  के  कारण  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।
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 मिनी  मिल  नर  नकल  जनम

 तथा  दिल्‍ली  जल  भापूर्ति  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  इस
 संस्थान  द्वारा  इन  गांवों  में  सप्लाई  किया  जा  रहा  पेयजल  स्वोकार्य  गुणवत्ता  का  है  जिस  पर
 निरंतर  निगरानी  रखी  जा  रही  6  92  को  पानी  में  कुछ  खराबी  थी  |  दिल्‍ली  जल

 आपूर्ति  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  द्वारा  दोषी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  को  गई  एक  खुले

 कुएं  को  नलकप  में  परिवर्तित  करके  रेजिडेन्ट्स  एसोसिएशन  द्वारा  चलया  जा  रहा  दिल्‍ली  जल

 आपूर्ति  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  इस  पर  यह  चेतावनी  पीने  योग्य  नहीं  हैਂ  अंकित  की

 है  |  टेक  से  निकाले  गये  पानी  के  क्लोरीफिकेशन  के  लिए  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  स्वास्थ्य  विभाग

 द्वारा  निवासियों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  क्लोरीन  को  गोलियां  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  ।

 असौला  गांव  की  विस्तारित  आबादी  में  एक  निजी  नलकय  भी  है  जिसकी  पाइप  लाइन

 गंदे  नाले  के  बीच  से  गुजरती  है  और  बहुत  से  स्थानों  से  टूटो  हुई  उस  नलक्‌प  का  पानी  दूषित
 होना  संभावित  है  |  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  स्वास्थ्य  विभाग  ने  इस  नलकूप  को  बम्द  करा  दिया

 लोगों  के  मकानों  मे  लगाए  गए  उथले  हैण्ड  पम्पों  पर  लाल  रोगन  किया  जा  रहा  है  ताकि

 पेय  प्रयोजनाथं  इनका  उपयोग  न  किया  जाए  |  हरिजन  बस्ती  असोला  में  इस  प्रयोजनाथं  पर्याप्त

 सावधानी  बरती  गई  है  |  दिल्‍ली  जल  आपूर्ति  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  द्वारा  सप्लाई  किये  जा  रहे
 पेयजल  को  गुणवत्ता  की  निरंतर  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ]

 शिक्षित  बरोजगार  युककों  के  लिए  स्व:रोजगार  योजना  के  अंतर्घत  राज्यों  को  धनराशि
 का  आशंटम

 6511.  श्री  रमेश  चेन्सिसला  :  क्या  श्रधान  संत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  वर्ण
 1992-93  के  लिए  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  स्वरोजगार  योजना  के  अंतगंत  प्रत्येक  राज्य  को

 कितनी-कितनी  घनराशि  आबंटित  को  गई  है  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०
 :  केन्द्र  सरकार  लाभग्राहियों  के

 रूप  में  राज्यों  को  केवल  वास्तविक  लक्ष्य  आबंटित  करती  है  ।  जिला  स्तरीय  जिला  उद्योग  केन्द्र  के
 कृतिक  बलों  की  सिफारिशों  के  अनुसार  स्थानीय  बेंकों  द्वारा  ऋण  मजूर  किये  जाते  हैं  ।  बैंकों  से
 उद्यमियों  को  मिलने  वाले  प्रत्येक  ऋण  पर  केन्द्र  सरकार  25%  तक  पूंजीगत  राजसहायता  देती  है
 और  यह  भारतीय  रिजवं  बंक  के  माध्यम  से  दी  जाती  है  ।  इसका  आबंटन  राज्यवार  नहीं  होता  ।
 वर्ष  के  बजट  प्रस्तावों  का  अभी  अनुमोदन  किया  जाना  है  ।

 समयोपरि  भरत  में  कमी  करना

 भरी  राकेस्र  कुमार  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  गत  कुछ  वर्षों  स ेसरकारी  कमंचारियों  के  समयोपरि  भत्ते  के  भुगतान  में  बेहद

 वृद्धि  हुई

 यदि  तो  कया  सरकार  की  इस  पर  अंकुश  लगाने  की  कोई  योजना  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अत  arat)

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  माग्गरेट  :

 से  गत  कुछ  वर्षों  से सरकारी  कमंचारियों  समयोपरि  भत्ते  के  ख्च  मे  कुछ  वृद्धि  होठो

 जा  रही  है  ।  सरकार  के  कमेचारियों  को  देय  समयोपरि  भत्ते  की  दरों  को  लिए  से

 बढ़ा  दिया  गया  है  ।  तथापि  समयोपरि  भत्ते  के  खर्च  को  वृद्धि  पर  अंकुश  लगाने  के  लिए
 विभागों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  कार्यालय  समय  के  दौरान  कमंचारियों  को  सेवाओं  का

 इध्टतम  उपयोग  करें  ओर  निग्नरान्री  में  कड़ाई  लाएं  ताकि  कर्ंचारियों  को  ससयोपरि  भत्ते  पर  बेठाने

 की  आवश्यकता  को  कम  करने  के  लिए  उनसे  अधिक  काम  लिया  जा  सके  ।  विभिन्‍न  मंत्रालयों|
 विभागों  द्वारा  समयोपरि  भत्ते  पर  ख्॑  की  जाने  वाली  धनराशि  की  भी  एक  अधिकतम  सीमा

 निर्धारित  को  गई  है  ।  यह  महसूस  किया  जाता  है  कि  ये  उपाय  सरकारी  कार्यालयों  में  समयोपरि
 भत्ते  पर  खं  पर  अंकुश  लगाने  में  सहायक  होंगे  ।

 प्रासोण  सड़क  तिग़म

 श्री  प्रफल  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ग्रामीण  सड़क  निगम  की  स्थापना  की  है  और  इसको  शाखाओं  ने

 राज्य  स्तर  प्र  कारय  कद्ता  ध्ली  प्रारस्भ  कर  दिया  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 प्रमोभ  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  उत्तमभाई  एच०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओषधों  भोर  रसायनों  का  आयात

 डा०  विध्यनाथम  कनिथो  :

 श्रो  रामहृष्ण  फोंताला  :

 क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 भेषज  उद्योग  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बल्क  में  आयात  की  गई  ओषधियों

 तथा  रसायनों  का  उत्पाद-वार  ब्योरा  क्या

 इस वस्तुओं के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च और पिछले तीन वर्षों के दोरान इन वस्तुओं का बल्‍्क में आयात करने की अनुमति जिन कंपनियों को दी उनका बू्थोरा कया है
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 मम  नमन  न»

 रसायन  ओर  उदवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिम्ता  और  ओषधों

 ओर  रसायनों  के  आयात  के  उत्पाद-वार  और  कंपनी-वार  ब्योरे  इस  मंत्रालय  द्वारा  मानीटर  नहीं

 किए  जाते  हैं  ।

 डीडीएचएस  द्वारा  संकलित  आंकड़ों  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  में  आयात  करने  में

 खर्च  हुई  कुल  विदेशी  मुद्रा  ज्ञिम्न  प्रकार  थी  :

 वर्ष  कुल  भायात  (ko  लाख

 1988-39  446.91

 1989-90  652.12

 ओषधियां  बनाने  बाली  इकाइयों  को  सिथाइल-युक्त  स्पिरिट  ब  अहकोहल  का  आवंटन

 6515.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  हरियाणा  व  राजस्थान  में  स्थित  भोषधियां  बनाने  वाली  ऐसी  कंपनियां
 के  नाम  क्या  हैं

 जिन्हें  ओषधियां  बनाने  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मिथाइल-युक्त  स्पिरिट  तथा

 अल्कोहल  का  आवंटन  किया  गया

 क्या  सरकार  को  उक्त  कंपनियों  को  इन  पदार्थों  के  दुरुपयोग  को  जानकारी

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कारंवाई  की  गई

 क्‍या  उक्त  पदार्थों  का  दुरुपयोग  करके  बनाई  गई  जहरोली  शराब  के  कारण  बहुत  से

 शहरों  में  मौतें  हुई

 (2)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  कोई  कठोर  कानून  बनाने  का
 और

 बदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 रसायन  और  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  चिन्ता  :  से  ओऔषध
 विनिर्माताओं  सहित  उपभोक्ता  एककों  को  मिथाइल-युकत  स्थ्रिट  और  अल्कोहल  का  आवंटन  सबंधित
 राज्य  सटुकारों  द्वारा  किया  जाता  है  और  उन  पर  जहरीले  पेयों  आदि  के  विनिर्माण  के  लिए  इन
 सामग्रियों  का  दुश्पयोग  रोकने  की  जिम्मेदारी  भी

 मझोले  शहरों  का  बिकास

 6518.  भी  काझोराम  राजा  :  कया  शहरो  थिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  गुजरात  के  मझोले  शहरों  के  विकास  से  संत्रंधित  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  क्रायंवाही  की  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  से  जबकि

 मिधियों  के  उपयोग  पर  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  कायं  के  वास्तविक  प्रगति  की  सम्पूर्ण  रिपोर्ट  प्राप्त  नहों

 हुई  है  ।  गुजरात  के  संबंध  में  रिलीज  की  गई  निश्चियों  को  दाने  वाला  विवरण  संलग्न  पूर्व  में

 रिलीज  की  गई  निश्चियों  के  उपयोग  की  मात्रा  से  संबंधित  सूचना  के  आधार  पर  निधियों  को  रिलीज

 किया  जाता  है  ।

 विवरण

 छठो  1990-91  ओर  1991-92  के  बौराम  रिलोज  को  गई
 केसीय  सहायता

 लाखों

 कऋ०  राज्य/कस्बा  योजना  योजना  1990-91  कुल
 सं०  कुल  रिलीज  कुल  रिलोज  कुल  रिलोज  योग

 (3+4+5)

 2  3  4  5  6

 योजना

 1.  आनन्द  30.430  9.570  —  40.000

 2...  पटन  नाथ  22.240  13.000  4.520  39.760

 3.  पोरबन्दर  28.370  न
 गा  28.370

 4...  वलिसाद  35.000  6.740  --.  41.740

 5.  वारावल  पहन  14.500  10.000  --.  24.500

 6.  पालनपुर  27.940  4.000  8.060  40.000

 7.  अंकलेश्वर  34.760  3.580  ज+  38.340

 8.  दाहोद  36.950  3.000  —  39.950

 9...  गहमदाबाद  14.250  12.000  —  26.250

 10.  गोधरा  35.300  6.700  --.  40.000
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 2  3  4  5  6

 11.  भुज  12.000  18.000  —  30.000

 12.  अमरेली  37.000  3.000  न  40.000

 13.  महसाना  24.680  11.340  36.020

 14.  खम्भट  24.250  20.000  न  44.250

 15.  कलोलसेज  30.000  10.000  ज+  40.000

 16.  सनंद  8.000  न  न  न

 17.  देहगाम  15.000  4.500  न  19.500

 योग  428.670  135.430  12.580  576.680

 योजना

 18.  दीसा  न+  12.150  ना  12.150

 19...  महुवा  ना  28.000  28.000

 20.  बिल्लीमोरा
 न  33.000  न  33.000

 21.  विष  गनर  न  43.000  --.  43.000

 22.  डपलेता
 --.  46.000  --.  46.000

 23.  उं्ा  न+  45.000  —  45.000

 24.  गॉडल
 न  20.000  न+  20.000

 25.  नोसरी  न+  23.000  —  23.000

 26.  हिम्मत  नगर  ना  29.750  गाय  29.750

 27  जनागढ़  —  29.750  न  29.750

 योग
 --.  309.650  —  309.650

 नननन  नीीखणि  नल न  ऑन  हनन  नम  जिन  नी  न्‍ननन+  लिन  नननत+  नन  ननन  न
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 2  3  4  5  6

 योजना

 28.  सुरेन्द्र  नगर  गा  गा  27.500  27.500

 29.  बोटड
 न

 गा  15.000  15.000

 30.  मोरनी
 न  —  25.000  25.000

 योग  ना  67.500  67.500

 कुल  योग  428.670  445.080  80.000  953.830

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  तीन  नये  कस्बों  सिधपुर  और  विरामगांव  के

 लिए  78.00  लाख  रुपये  कौ  धनराशि  कस्बे  के  लिए  20.00  लाख  और  महुवा
 कस्वे  को  योजना  में  चालू  परियोजना  के  लिए  15.00  लाख  रुपये  स्वीकृत  किए  गए  ।

 ]

 लम्बित  परियोजनाओं  को  स्थोकृति

 6519.  ओऔीमती  रोता  थर्मा  :

 थी  अन्ता  जोशी  :

 झीसतो  महेन्द्र  कुमारो  :

 थ्री  प्रफूल  पढेल  :

 को  हस्तान  सोह्लाह  :

 क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  परियोजनाओं  का  राज्य-वार/संघ  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  जो  स्वीकृति  के

 लिए  यीजना  आयोग  के  पास  लम्बित  पंड़ी  और

 इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कंदंम  उठाए  गए  हैं

 उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्याम्थयन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  एच०  आर०  :

 और  योजना  आयोग  में  सघिचाई  ओर  बाढ़  नियंत्रण  की  निम्नलिखित  पांच

 जांच  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  निवेश  को  मंजूरी  के  लिए  लंबित  परियोजनाएं  हैं  :---
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 परियोजना  का  नाम  राज्य

 1.  भुरागांव  के  बिस्‍्तार  का  8  किमी०  से  13  कि०  मी  असम

 का  ब्रह्मपुत्र  डाइक  का  प्रत्यागमन

 2.  केशो  जलाशय  परियोजना  बिहार

 3...  देवगढ़  मध्यम  सिचाई  परियोजना  महा  राष्ट्र

 4.  देव  सिंचाई  परियोजना  उड़ीसा

 5.  अनाइमादाव्‌  जलाशय  परियोजना  तमिलनाडु

 बज्ञानिकों  के लिए  पदोन्नति  के  अबसर

 6520.  श्रो  राजबोर  सिंह  :

 श्री  लाल  बहादुर  रावल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वैज्ञानिक  और  तकनीकी  विभाग  में  पदोन्‍नति  के  लिए  कोई  एक  समान

 नीति

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  ब्यौरा  जया

 यदि  तो  क्या  इसके  फलस्वरूप  वैज्ञानिकों में  व्याप्त  रोष  में  बृद्धि  हो  रहो
 और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मम  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  बिचार

 खोक  शिकायत  तथा  पेंशन  छंत्रालय  में  राज्य  अंज्ो  मामरेट  :

 से  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  वैज्ञानिकों  की  प्रोन्नति  के  लिए  सम्नीय  ममानार्थक

 योजना  का  पालन  करते  हैं
 ।  सांगठनिक  जरूरतों

 को
 देखते  हुए  उनकी  योजमाओं  में  कुछ  भिस्नताएं

 होती  सरकार  समय-समय  पर  प्रोन्‍्नति  संबंधी  नीतियों  की  समीक्षा  करनी  है  ताकि

 उन्हें  युक्तियुदत  बताया  जा  सके
 ।

 यदर  एक  सतत  प्रक्रिय्रा  है  और  जहां  आवश्यक  होता  उपयुक्त
 उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 ]
 नेशनल  इन्स्द्ू  मेन्ट्स  लिसिटेड  के  कार्यक्ररण  में  सुधार

 6521.  शथ्रो  बसुदेव  श्राच्षार्य  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  नेशनल  इन्स्ट्रू  मेंट्स  लिमिटेड  के  कार्यकरण  में  सुधार
 करने  का  निवेदन  किया  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  हां  ।

 सरकार  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उत्पाद  युक्ति
 विविधक  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  और  घरेलू  अनुसंघान  एवं  विकास  तथा  इसके  साथ  ही

 राज्यों  के  केन्द्रीय  सावजनिक  क्षेत्र  के  उल्यमों  और  रक्षा  इत्यादि  सहित  विभिन्‍न  ग्राहकों
 नेशनल  इंस्ट्र  मेन्ट्स  लिमिटेड  में  स॒जित  सुविधाओं  का  उपयोग  करने  का  अनुरोध  शामिज्न  है  ।

 कोयले  पर  उपकर/राजझहल्क

 22.  रो  ब्रल  किशोर  त्रिपाठों  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 कया  उड़ीसा  ओर  बिहार  द्वारा  कोयले  पर  उपकर  व  राजशुल्क  लगाने  से  अजित  आय
 में  कमी  आई

 यदि  तो  कितनी  भाय  हुई  है  और  कितना  घाटा  हुआ  है  और  उड़ीसा  व  बिहार
 द्वारा  कोयले  पर  लगाया  गया  उपकर  रह  करने  के  क्‍या  कारण

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोयले  के  राजशुल्क  में  बृद्धि  की

 क्‍या  इसके  बावजूद  इन  दो  राज्यों  की  भ्राय  गत  वर्ष  की  तुलना  में  कम

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कि  मात्र  राजशुल्क  लगाने
 से  उपकर  व  राजशुल्क  से  अजित  आय  में  कमी  न

 क्या  दोनों  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकारों  की  इससे  संबंधित  आय  में  वृद्धि  करने  के
 बारे  में  लिखा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  एस०  बो०  :  उड़ीसा  और  बिहार
 राज्य  सरकारों  द्वारा  लगाए  गए  कोयले  पर  उपकरों  की  लेवी  न्यायालय  द्वारा  अमान्य  घोषित
 किए  जाने  के  बाद  कोयले  पर  रायल्टी  और  उपकरों  से  उड़ीसा  और  बिहार  को  राज्य  सरकारों
 को  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  की  आय  में  कमी  आ  गई  ।

 से  ($)  न्यायालय  के  आदेशों  के  परिणामस्वरूप  कुछ  राज्यों  में  कोयले  पर  उपकर  के
 संग्रहण  को  वापिस  लिए  जाने  के  परिणामस्वरूप  भारत  सरकार  ने  दिनांक  1-8-91  से  असम  और
 बंगाल  राज्य  में  उत्रादित  कोयले  को  जोकि  अभी  उच्च  दरों  पर  कोयले  पर  उपकर  लगा
 रहे  सभी  राज्यों  द्वारा  उत्पादित  कोयले  पर  रायल्टी  की  दरों  में  वृद्धि  कर  दी  मई
 की  दरें  बढ़ाते  हुए  सरकार  फो  कोयला  उपभोक्ताओं  के  हितों  के  साथ-साथ  राज्य  सरकारों  की
 राजस्व  की  आवश्यकताएं  संतुलित  रखनी  होतो  हैं  |  इस  प्रक्रिया  में  किसी  राज्य  विशेष  के  राजस्व
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 को  संरक्षण  देना  हमेशा  संभव  नहीं  है  ।  यद्यपि  उन  सभी  राज्यों  में  जहां  कोयले  का  उत्पादन  होता
 कोयले  पर  रायल्टी  और  उपकर से  प्राप्त  सकल  रायल्टी  की  दरों  में  वृद्धि  किए  जाने

 के  पश्चात्‌  बढ़  गई  है  ।  पृथक  राज्य  को  पहले  से  कम  या  अधिक  राजस्व  प्राप्त  यह  इस
 बात  पर  निभर  करता  है  कि  उपकर  की  दरें  और  १रानी  रायल्टी  दरें  जोड़कर  संशोधित  रायल्टी

 दरों  से  कम  या  अधिक  हैं  |  वर्ष  1989-90  के  दौरान  को०  इं०  लि०  द्वारा  दी  गई  वास्तविक
 रायल्टी  और  उपकर  के  बीच  तुलना  और  यदि  बिहार  और  उड़ीसा  राज्यों  में  वर्ष  1989-90  के

 दौरान  कोयले  पर  रायल्टी  की  संशोधित  दरें  लागू  की  गई  होतीं  तब  जो  रायल्टी  प्राप्त  होती  बह
 निम्नलिखित  है  :---

 रु०

 राज्य  वर्ष  1989-90  के  दोरान  को०३ं०  जोड़  यदि  वर्ष  1989-90

 लि०  द्वारा  अदा  की  गई  वास्तविक  के  दौरान  कोयले  पर

 रायल्टी  तथा  उपकर  रायल्टी  की  संशोधित

 ——— — —  दरें  लागू  की  जातों

 रायल्टी  उपकर  तो  रायल्टी  से  निम्न

 राशि  प्राप्त  होती

 बिहार  27.93  648.59  676.52  541.39

 उड़ीसा  4.11  42.71  46.82  45.26

 तथा  उड़ीसा  सरकार  ने  उपर्युक्त  मामले  में  यह  कहते  हुए  अपनी  सीमाओं  का

 उल्लेख  किया  कि  1989-90  के  दौरान  पूरे  वर्ष  के  उपकर  का  संग्रहण  करने  में  असमर्थ  रहे  है  ।

 बिहार  सटकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  कोयले  पर  रायल्टी  की  यथामुल्य  दर  पर  निर्धारण  करने  का

 सुझाव  दिया  उड़ीसा  सरकार  ने  निम्न  ग्रेड
 के

 कोयले  की  रायल्टी  की  दरों  में  वृद्धि  करने  का

 भौ  अनुरोध  किया  है  ।

 बिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  में  कथित  अनियमितताएं

 6823.  श्री  नरेश  कूसार  बालियान  :

 ओोमतो  दोपिका  एज०  टोपोवाला  :

 झोमती  छृष्णेन्द्र  कौर  :

 आओ  सहेश  कनोडिया  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्रों  18  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4409  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उपर्युक्त  उत्तर  में  उल्लिलित  प्रत्येक  अनियमितता  के  संबंध  में  कोई

 कार्यवाही  की
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 लिखित  उत्तर  8  1992:  2:

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  और

 हां  ।  तथाकथित  अनियमितताओं  और  तथ्य  जैसा  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  के

 ब्यौरे  संज्म्न  विवरण  में  दिए  गए

 प्रश्न  नही  उठता  ।

 विवरण

 आएवासन  के  मुदद  उत्तर
 ————————— न

 2
 जपथययययययययय  जज  न  नी

 (1)  यद्यपि  राशि  खर्च  यह  सही  नहीं  है  कि  वर्ष  1990-91  के  दौरान  कोई

 कर दी  गई  निर्माण  कार्य  और  विकास  कार्य  नहीं  किया  गया

 मकानों  का  निर्माण  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  विभिन्‍न  श्रेणियों  के

 नहीं  किया  गया  8846  मकानों  को  पूर्ण  किया  है  तथा  रोहिणी  के
 विभिन्न  संक्ठरों  में  5491  प्लाट  विकसित  किए  हैं  एवं
 वर्ष  1990-91  के  दौरान  दक्षिणी  दिल्‍ली  की  ई०  पी०

 डी०  पी०  कालोनी  में  126  प्लाट  विंकसित  किए  गए
 |

 कमंचरी  भविष्य  कुल  30.87  करोड़  रुपये  में  से  50  लाख  रुपये  का

 निधि  से  लगभग  निवेश  किया  गया  निधियों  के  निवेश  की  पद्धति

 30  करोड़  रुपये  के  निर्धारित  करने  के  लिए  सामान्य  भविष्य  निधि  के  खाते

 व्यय  के  ब्यौरे  में  निधियों  के  निवेश  को  विनियमित  करने  वाले  नियमों

 लब्ध  नहों  हैं  ।  को  संशोधित  किया  जा  रहा  है  +  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  सूचित  फिया  है  कि  आवश्यक  संशोधन

 पूरा  होने/केःपश्चतत  निवेश-फिया  जब

 कभी  स्थानांतरित  हुए  ओर  सेवानिवृत्त  हुए
 अंशधारियों  द्वारा  भावेदव  जाता  सामाम्य

 भविध्य  निधि  सभी  निवाश्चियों  ओर  भुगतानों  की

 सदैव  अनुमति  दी  जाती  है

 अम्बेडकर  आवास  निम्न  आय  वर्ग  भौर  जनता  श्रेणी  के  कुल  17825

 योजना  के  अंतगगत  असफल  आवेदकों  में  से  17695  मामलों  में  राशि

 आबंटन  नहीं  किए  वापिस  करने  के  चेक  तैयःर  कर  लिए  गए  थे  तथा

 गए  हैं  तथा  जिन्हें  वाहक  सेवा  के  माध्यम  से  भेज  दिए  गए  थे  तथा

 आबंटन  नहीं  किया  12700  पहले  ही  चंक  भेज  दिए  गए  संबंधित  '
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 गया  उन्हें
 करण  शुल्क  वापिस

 नहीं  किया  गया

 (  पदोन्नति  के  अवसरों

 को  प्रभावित  करते

 हुए  सहायक  निदेशक
 के  स्‍तर  तक  बाहर

 से  सीधी  भर्ती  हेतु

 दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  के  नियमों

 में  परिवर्तत  किया

 जा  रहा  था|

 (२)  के

 मामले  में  केन्द्रीय

 अन्वेषण  ब्यूरो  की

 जांच  की
 —

 लिखित  उत्तर

 व्यक्ति  या  उचित  पते  की  अनुउलब्धता  के  कारण
 4995  चेक  वापिस  हो  गए  थे  ।  श्रेणी  के  संबंध

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  एक  प्रेस  विज्ञापन
 जारी  किया  गया  है  जिसमें  ऐसे  आवेदकों  को  उनके

 जिस  चालान  के  द्वारा  भुगतान  किग्रा

 की  प्रति  प्रस्दुत  करने  पर  30-3-92  से  10-4-92

 तक  किसी  भी  कार्यदिवस  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 के  कार्यालय  से  अपने  रिफण्ड  चेक  प्राप्त  करने  के

 कहा  गया  है  ।  शेष  130  मामले  रिफष्ड  के  लिए
 प्रक्रियाधीन  हैं  ।

 मध्यम  आय  दरगं  के  अंतगगंत  पंजीकृत  व्यक्तियों

 को  अंतिम  रूप  देने  के  लिए  लाटरी  न्यायाघीन  है
 और  इसलिए  मध्यम  आय  वर्ग  के  असफल  आवेदकों  के

 मामले  में  राशि  वापिस  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता १

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  आर०  आर०  सम्रिति
 द्वारा  केवल  सहायक  निदेशक  के  स्तर  पर  सीघधो  भर्ती
 करने  के  लिए  भर्ती  नियमों  की  जांच  की  जा  ूही  है  ।
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  प्रशासनिक  संवर्ग को
 बनाने  के  लिए  इस  उपाय  की  आवश्यकता  है  जोਂ

 संगठन  के  दीर्घावधि  हित  में  होगी  ।

 प्रश्न  के  भाग  से  1४  के  उत्तर  को  देखते  हुए  केन्द्रीय
 अन्वेषण  ब्यूरो  की  जांच  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनधिकृत  कालोनियों  में  मल  ध्ययन  सुविधाएं

 6524.  श्रो  बोी०  श्रीनिवास  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्‍ली  जल  परूति  एवं  मल  ब्ययन  उपक्रम  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
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 सभी  अनधिकृत/नियमित  कालोनियों  में  मल  व्ययन  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई

 महत्वपूर्ण  योजना  बनाई

 यदि  तो  उन  अनधिक्ृत/अनियमित  कालोनियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनमें
 199  2-93  के  दौरान  मल  व्ययन  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  विचार

 इस  पर  कितना  खचं  होने  की  संभावना  और

 इस  संबंध  में  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दिए  जाने  का  विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एस०  :  और  दिल्ली

 जल  आपूर्ति  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  555  अनधिक्कत  नियमित  कालोनियों

 में  से 204  कालोनियों  में  1992  तक  मल-जल  निर्यात  पद्धति  को  क्रियाशील  बनाया  जा

 बुका  है  तथा  1992  में  अन्य  कालोनियों  में  इसके  चालू  किए  जाने  की  संभावना  है|

 वर्ष  1992-93  2-93  के  दोरान  संलग्न  विवरण  के  अनुसार  46  ऐसी  कालोनियों  को  लाभान्वित  करने

 का  प्रस्ताव  दिल्‍ली  जल  आपूर्ति  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  यह  भी  सूचित  क्या  है  कि  संस्थान

 ने  आठवों  योजना  अवधि  के  अंत  तक  एक  चरणबद्ध  तरीके  से  क्रमिक  रूप  में  बकाया  कालोनियों  में

 मल-जल  निर्यात  सुविधाओं  के  विस्तार  हेतु  योजना  बनाई  है  ।

 और  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  1992-93  के  लिए  वाधिक  परिव्यय  में  इस

 प्रयोजन  हेतु  900  लाख  रुपये  का  प्रावधान  है  जिसमे  पुराने  तथा  छोटे  आकार  के  सीवरों  को

 बदलना  और  पर्यावरणीय  सुधार  भी  शामिल  है  |

 सरकार  ने  हाल  ही  में  निर्णय  लिया  है  कि  अनधिकृत  नियमित  कालोनियों  में  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  विकास  प्रभारों  की  वास्तविक  लागत  से  जमा  करने  पर  की  जाएगी  तथा  जो  कालोनियां

 नियमित  की  जा  चुकी  हैं  उनमे  से  किसी  भी  कालोनी  को  कोई  आथिक  सहायता  नहीं  दी  जाएगी  ।

 दिल्‍ली  जल  आपूर्ति  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  इस  प्रकार  की  कालोनियों  में  सीवर  मुहैया  कराने  के

 लिए  बसूली  दर  का  परिकलन  कर  रहा  है  ।

 विवरण

 शाहदरा  जोन

 1.  ज्वाला  नगर

 2  ज्वाला  नगर  ईस्ट

 3.  ज्वाला  नगर  मुकेश  नगर

 4  मुकेश  नगर  ज्वाला  नगर

 5.  जनता  कालोनी

 6.  वेस्ट  विनोद  नगर

 आचाय॑  निकेतन
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 शशी  गाड्ंनत

 प्रताप  नगर

 पांडव  नगर  ब्लाक

 गुरु  अंगद  नगर  ईस्ट

 गुरु  अंगद  नगर  वेस्ट

 लक्ष्मी  नगर  एक्स ०

 कुन्दन  नगर  एक्स  ०

 गोबिदपुरा

 तया  गोबिंदपुरा

 नया  गोबिंदपुरा

 नया  रशीद  मार्किट  एक्स  ०

 रशीद  मार्किट  एक्स०

 ब्रिजपुरी

 शशी  मस्जिद

 चावला  पार्क

 ब्रिजपुरो  व

 बलदेव  पार्क

 बलदेव  पार्क  ईस्ट

 श्याम  नगर

 जित्तर  नगर  ब्लाक  सी

 अनारकली  पार्टेन

 अनारकली  साउथ  ब्लाक  डी  व

 अनारकली  साउथ  एक्स०

 अनारकली  गाडडंन

 राधेश्याम  पार्क

 राधेश्याम  पार्क  एक्स०
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 35.  गोविन्द  पार्क

 36.  पुराना  गोबिदपुरा  एक्स०

 37.  जगतपुरी  ए०  बी०  एफ०  जी०

 रोहिणो  जोन  नगर  ग्रुप

 38.  शास्त्री  नगर  नजदीक  सशय  शोहिल्ला

 39.  शास्त्री  नगर  ब्लाक

 40.  शास्त्री  नगर  ब्लाक

 41.  शास्त्री  नगर  ब्लाक

 42.  शास्त्री  नगर  ब्लाक

 43.  शास्त्री  नगर  ब्लाक

 सिविल  लाइन्स  जोन  नगर  ग्रुप  आफ

 44.  केवल  पाक  एक्स०

 45.  मजलिस  पाक  एक्स ०७

 46.  आदर्श  नगर  एक्स०

 लमालखो रो  के  छिलाफ  अभियान

 6525.  श्रो  थोल्लाबहलो  रामय्पा  :

 शो  झोभनाव्रोश्वर  राव  धाड़डे  :

 झो  विष्वमाथ  शास्घ्री  :

 श्री  एम०  यो०  चस्प्रशेखर  सूति  :

 भरो  जाज  फर्मान्डीज  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  रूपा कर  रंगे  कि  :

 :  8  1992

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  अवश्यक  बस्तुओं  के  मूल्यों.में  कमी  लाने

 के  उद्देश्य  स ेजमाखोरो  के  खिलाफ  अभिमान  को  ओर  तेज  करने  का  निर्देश  दिया

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  गई  कारंबाई  का  ब्यौरा  क्या  है  और  आवश्यक

 वस्तुओं  के  मूल्यों  में  कितनी  गिरावट  भाई

 देश  में  गत  छः  महीनों  के  दोरान  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अंतगंत  कितने

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  मे ंकमी  लाने
 क ेलिए  और  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?
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 नागरिण  उपभोक्ता  मामले  और  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 कमालुद्दीन  :  हां  ।

 )  आवश्यक  वस्तु  1955  के  अंतगंत  1-1-92  से  31-3-92  तक  17,033

 छापे  मारे  521  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  955  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया
 44  व्यक्ति  दोषसिद्ध  पाए  गए  और  142.82  लाख  रु०  मूह्य  का  माल  जब्त  किया

 28-1  2-91  से  21-3-92  की  अवधि  के  दौरान  मुब्रास्फीति  की  दर  पिछले  वर्ष  को  तदनुरूपी
 अबधि  की  दर  से  त.]ल्‍८  अधिक  आकलित  की  गई  है  ।

 प्राप्त  सूचनाओं  के  अनुसार  1659  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।

 सरकार  द्वारा  किए  गए  मोद्रिक  ओर  राजकोषीय  उपायों  के  अलांवा  तेलों  की

 उपलभ्यता  बढ़ाने  हेतु  उनका  आयात  किया  गया  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सब्धुष्ट
 करमे  के  उपाय  किए|गए  हैं  ।  सूती  माड़ियों/घोतियों  के  खुदरा  मूल्य  कभ  करके  1990  के

 स्‍तर  तक  ला  दिए  गए  बिजली  के  बल्बों  के  मल्य  कम  कर  दिए  गए  किफायती  क्कों  में

 अच्छो  किस्म  की  जनता  साबुन  को  बिक्रो  आरंभ  कर  दी  गई  आवश्यक  बरतुओं  को

 केन्द्रीय  बजट  और  रेल  बजट  दोनों  में  ही  अतिरिक्त  लेवी  से  मुक्त  रखा  गया  है  ।  केन्द्रीय  वित्त

 ध्लैत्री  को  अध्यक्षता  में  एक  मंत्रिमण्डल  सॉमिति”आक्श्वकःथस्तुओं  '  के  '
 मूल्यों  की  भिथमित  रूप  से

 वरीवीक्ा  कर  रही  है  ओर  को  मिर्य॑त्रण  में  रखेने  क ेलिए  आवश्यक  कदम  उठा  रहो  है  ।

 कोयला  खानों  के  हारा  हैयो  अर्थ  मूथिंग  सशोनरी  को  किराये  पर  लेना

 6526.  श्री  हाराधत  रांय  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ईस्ट  कोलफील्डस  लिमिटेड  की  कोयला  खानों  में  चरणबद्ध  ढंग  से  हैवी  अर्थ

 मूविंग  मशीनरी  को  किराये  पर  लेना  बंद  कर  दिया  गया  है  जेसी  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त
 विशेषज्ञ  दल  ने  सिफारिश  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  उन  कारणों  को  दूर  कर  दिया  गया  है  जिसकी  वजह  से  ईस्टने  कोलफील्ड्स
 लिमिटेड  की  हैवी  अर्थ  मूविंग  मशीनरी  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  हो  पा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  काटण  हैं  ?

 कोयसा  संज्रालय  में  उप  मंत्रो  एश०  बो०  :  ओर  हां  ।

 ईस्ट  कोलफील्ड्स  लि»  ने  दिनांक  1-4-91  से  निजी  रूप  में  स्वामित्वधीन  हैम  मशीनों  को  किराये

 पर  लेना  बंद  कर  थिया  है  ।

 और  ईस्टर्न  कोलफोल्ड्स  लि०  में  हैवी  अर्थ  मूविंग  मशीनरी  के  कम

 उपयोग  किए  जाने  के  कारणों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  तथा  इसकी  उपयोगिता  में  सुधार  लाये
 ज्खे

 जाने  के  लिए  कदम  उठाये जा  रहे  हैं  ।
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 जयाहर  रोजगार  योजना  के  बंतगंत  सजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरी  का  भुगतान  त॒  किया
 जाना

 6527.  श्री  विग्विजय  सिंह  :

 शो  भगवान  शंकर  रावत  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  राज्य  सरलारों  विशेषकर  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरी  का  भुगतान  न  किए  जाने  संबंधी
 मा।लों  से  अवगत  कराया

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  मजदूरों  की  मजूरी  की  दरों  में

 वृद्धि  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रामोण  विफास  मंत्रालय  में  राज्य  मंयोी  जी०  :  किसी  भी  राज्य
 सरकार  ने  योजना  के  अंतगंत  कार्यरत  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरी  का  भुगतान  न  किए  जाने
 संबंधी  मामलों  से  भारत  सरकार  को  अवगत  नहीं  कराया

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 और  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  कार्यरत  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरी
 अधिनियम  के  अंतगंत  निर्धारित  मजदूरी  का  भुगतान  किया  जाता  है  ।  अधिनियम  के  अंतगंत  मजदूरी
 निर्धारित  करने  की  शक्तियां  राज्य  सरकारों  के  पास  भारत  सरकार  को  इस  बात  की

 कारी  नहीं  है  कि  क्‍या  राज्य  सरकारें  मजदूरी  दरों  में  वृद्धि  करने  पर  विचार  कर  रहो

 स्वरोजगार  कार्यक्रम  निष्पादन

 6528.  श्री  सुधीर  गिरि  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में/लक्ष  उद्यमियों  के  उत्पादों  के  विषणन  में  आने  वाली  कठिनाई

 स्व-रोजगार  योजनाओं  के  निष्पादन  में  एक  बाधा

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  इन  बाघाओं  को  दूर  करने  के  लिए

 क्या  विशिष्ट  कदम  उठाए  गए

 क्या  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  ने  स्व-रोजगार  योजनाओं  को  वित्त  पोषित  करने  में  आकांक्षाओं

 के  अनुरूप  का्य  किया  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  लिए  घन  देने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 0  ट
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 >  _  अल  अजजज-+  ग्रामोण विकास मंत्रालय

 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  उत्तमभाई  एच०  :  जी

 केन्द्र  सरकार  ने  स्व-रोजगार  कायंत्रमों  के  अन्तगंत  सहायता  किए  गए  लाभार्थियों  के
 उत्पादों  के  विपणन  में  आने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 हैं  :--

 (1)

 (2)

 (3)

 राज्य  सरकारों  से  स्वरोजगार  में  लगे  लाभार्थी  परिवारों  को  आधारभूत  ढांचा  संबंधी

 सहायता  और  पूर्वापर  मदद  प्रदान  करने  के  लिए  नाडल  एजेन्सियों  के  रूप  में  जिलों

 के  लिए  निकायों  का  चयन  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 जहां  किन्हीं  निकायों  का  चयन  न  किया  जा  सकता  वहां  राज्य  सरकारों  को

 कच्चे  माल  को  जरूरतों  और  विपणन  समस्याभों  की  देखरेख  करने  के  लिए  जिला

 सप्लाई  तथा  विपणन  समितियों  ज॑सी  संस्थाएं  विकसित  करने  की  सलाह  दो  गई  है  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  आधारभूत  ढांचे  के  विकास  हेतु
 रित  निधियों  का  इस्तेमाल  ऐसी  सहायता  विकसित  करने  के  लिए  किया  जा  सकता

 है  ।

 कापार्ट  समन्वित  ग्रामीण  विकास  ग्रामीण  युवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण  योजना

 और  ग्रामीण  महिला  एवं  शिशु  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  तैयार  किए  गए  उत्पादों

 के  विपणन  के  लिए  श्रीਂ  मेलों  का  आयोजन  कर  रहा

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  बैंकों  ने  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लाभाथियों
 को  1190  करोड़  रुपए  के  ऋण  दिए  थे  जबकि  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  सबसिडी  के  रूप
 में  668.16  करोड़  रुपए  दिए  गए  प्रति  परियार  निवेश  6422  ढपए  वृहद  स्तर  पर
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के लिए  ऋण  जुटाना  संतोषजनक  है  लेकिन  फील्ड  स्तर  पर  कुछ
 समस्याएं  हैं  जैसे  अपयप्ति  इकाई  कम  वित्त  काययंशील  पूंजी  की  आवश्यकताओं  को

 पूरा  बोझिल  प्रलेखन  और  ऋण  संस्वीकृति  और  वितरण  में  ऋण  पास  बुकों
 का  जारी  न  किया  जाना  ।

 ग्रासीण  विकास  योजनाओं  के  लिए  वित्त  जुटाने  हेतु  निम्नलिखित  कदम  उठाए
 गए  हैं  :--

 (1)  ऋण  प्रबन्धों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंत्रम  हेतु
 ऋण  संबंधी  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  गई  है  जिसमें  भारत  राज्य

 और  बैंकों  के  प्रतिनिधि  शामिल  विकास  कार्यक्रमों  के  समन्वय  और

 संयुक्त  कार्यान्वयन  के  लिए  एक  अन्तर-संस्था  मंच  के  रूप  मे  राज्य  स्तरीय  बैंकस
 समिति  गठित  की  गई  इसके  प्रगति  की  निगरानी  तथा  समीक्षा
 करने  और  अन्तर-एजेन्सी  मतभेदों  को  हल  करने  के  लिए  जिला  तथा  छण्ड  स्तरों
 पर  जिला  स्तरीय  परामशेंदात्री  समिति  व  खण्ड  स्तरीय  परामशंदात्री  समिति  भी
 गठित  की  गई
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 (2)  बेंकों  के  से  सेवा  क्षेत्र  नीति  शु्की  गई  है  ।

 कमंचारो  राज्य  बोसा  निगस  के  कर्मचारियों  को  आवास

 6529,  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 श्रो  तेज  नारायण  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यमुना  दिल्‍ली  के  कमंचारी  बीमा  निगम  के  ओषघालयों  के

 घचारियों  को  उचित  आवास  नहों  गया

 तो  इसके-क्या-कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 अस  मंत्रालय  सें  उप  संत्रो  पैन  सिह  :  से  दिल्‍ली  में  यमुना  पार

 क्षेत्रों  के  क०  रा०  बी०  ओऔषधालयों  के  कमंचारियों  को  क०  रा०  बी०  नि०  द्वारा  दिल्‍ली  में

 निर्घारित  सामान्य  आवासीय  पूल  से  इन  कमंचारियों  पर  लागू  नियमों  के  अनुसार  आवास  आबंटित

 इंट  उच्चोण

 6530.  श्री,शक्षस्नोग्रराम्रण  त्रिप्रड़ो  ;

 झो  पो०  मुश्यल  गिरिप्रप्पा

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  राज्य-वार  कुल-कितते  भटठे  चल  रहे

 देश  में  इंटः  भट्ठा  उद्योग  में  किलने  व्यक्ति  लगे  ओर

 इस  लघु  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  पी०  जे०  :  भवन  निर्माण  सामग्री  तथा

 प्रौद्योगिकी  संव्धन  शहरी  विकास  मंत्रालय  तथा  अखिल  भारतीय  इंट  तथा  टाइल  निर्माता

 नई'दिस्‍ली  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  देश  में  पंजीकृत  तथा  अपंजीकृत  लघु  एक्रकों  की

 संचध्चा  60,000  चल  रहे  एककोंਂ  की  संल्या  के  राज्यवार  ब्यौरें  विकश्ण  में  दिए

 गए  हैं  ।

 यह  उद्योग  मोसमी  घंधों  में  90  लाख  कामगारों  को  रोजगार  मुहैया  करा

 .

 रक्वारਂ  ने  इंटਂ  भट्ठा  उद्योग  'को/लण  के  कपः  में  माम्यत्त  दे  रखी  है  ओर  यह

 उद्योग  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  उपलब्ध  सभी  सुविधाओं  का  हकदार  सलज्ु  उद्योगड़े।को  सहकारी
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 प्रोत्साहन  के  अलावा  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  अनुसंधान  संस्थान/संगठन  जंसे  केन्द्रीय  भवन  निर्माण
 संधान  संस्थान  बी०  भार०  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  बी०
 यांत्रिकीय  इंजीनियरी  अनुसंघान  तया  विकास  संगठन  तथा  अनेक  राज्य  इंजीनियरी  अनुसंधान
 संस्थान  इंधन  बचाने  वाले  भट्ठों  और  इंट  बनाने  बाली  मशीनों  आदि  का  वेज्ञानिक  क्किएस'करने
 में  लगे  हैं

 तच्जा  अनलकििलक

 भवन  निर्माण  सामग्री  तथा  प्रौद्योगिकी  संबधंन  शहरी  विकास  मंत्रालय  इंट“तथा

 टाइल  उद्योय  विकास  संबंधी  कार्य  करता  है  जिसमें  इंट  उद्योग  में  उत्पादकता  वृद्ध  तथा  इंघन  बचत

 हेतु  उन्नत  प्रौद्योगिकी  का  अंतरण  शामिल

 विवरण

 राज्यवार  इंट  भद्ठों  की  संख्या

 जि

 गम

 जज  कक

 2

 2

 छ्

 अंडप्रफऋ  20

 असभ  200

 बिहार
 6000

 च॑ं

 दिल्ली
 400

 बुजरात
 3500.

 गोवा  20

 हशियराजा  3000

 हिमाचल  त्वेशਂ  '  250

 जम्मू  और  कश्मीर  200

 कर्नाटक
 250

 केरशਂ

 मध्य  प्रदेश  2000

 महा  राष्ट्र
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 2

 नागालैंड  200

 दादरा  और  नगर  हवेली  20

 डड़ीसा  6500

 पंजाब
 4500

 पांडिचेरी  250

 राजस्थान
 1500

 तमिलनाडु  1500

 उत्तर  प्रदेश  21000

 पश्चिमी  बंगाल  5500

 विद्युत  घोडों  को  घटिया  किस्म  के  कोयले  को  सप्लाई

 6531.  श्री  एस०  बो०  थोरात  :  क्या  कोयला  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  विद्युत  बोर्डों  को  इनके  तापीय  संयंत्रों  और  अन्य  भौद्योगिक  उपक्रमों  के

 लिए  घटिया  किस्म  के  कोयले  की  लगातार  सप्लाई  की  जा  रही  है  जिसके  कारण  कोल  इंडिया
 लिमिटेड  की  बदनामी  हो  रही

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाए  गए

 हैं  कि  राज्य  विद्युत  बोड़ों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  स्वस्थ  प्रथा  बने  और  बढ़िया
 किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई  और

 गैर  योजना  व्यय  में  पर्याप्त  कटोती  करने  के  लिए  किए  गए  आथिक  उपायों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 कोयला  संत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  और  कोल  इंडिया
 लि०  द्वारा  विद्युत  गृहों  और  अन्य  कोयला  के  उपभोक्ताओं  को  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  की  गृणवत्ता  के
 संबंध  में  कुछ  शिकायतें  मिली  हैं  ।  ग्रुणवत्ता  की  समस्या  के  संबंध  में  शिकायतें  मुख्यतः  निम्नलिखित
 के  संबंध  में  हैं--कोयले  का  कोयले  म  अवशिष्ट  पदार्थ  का  होना  और  कोयले  का  विक्रृत  आकार
 का  होना  ।  उपभोक्ताओं  को  प्रेषित  किए  जाने  वाले  कोयले  की  गृणवत्ता  में  सुधार  किए  जाने  के
 संबंध  में  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :---

 1...  भूमिगत  खानों  में  सतही  रूप  में  कोयले  का  लदान  करते  समय  अवशिष्ट  पदार्थों  को
 अलग  कर  दिया  जाता

 2.  सतही  स्टाद  में  कोयले  में  से  कंकड़  तथा  पत्थर  हटाए  जाने  की  दृष्टि  से  श्रमिकों
 द्वारा  छंटाई  की  जाती VEE  Qt  ४
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 3.  कोयला  रख-रखाव  संयंत्रों  मे ंधीमी  गति  की  छंटाई  बैल्टें  मुहैया  कराई  जातो
 जिनके  द्वारा  कंकड़  तथा  पत्थर  की  छंटाई  की  जाती  है  ।

 4.  कोयला  नियंत्रक  संगठन  को  उपभोक्ताओं  को  प्रेषित  किए  गए  कोयले  की  गुणवत्ता
 का  पयंवेक्षण  किए  जाने  की  दृष्टि  से  सुदृढ़ीकृत  किया  जाता  है  ।

 5.  उपभोक्ताओं  को  लदान  स्थल  पर  कोयले  की  संयुक्त  रूप  में  नमूना  लेने  की  सुविधा
 प्रदान  की  जा  रही

 6.  कोयला  कंपनियों  ने  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों/कठिनाइयों  को  दूर  किए  जाने  के

 लिए  उपभोक्ता  परिषदें  भी  स्थापित  की  हैं  ।

 कोल  इण्डिया  लि०  ने  अपनी  सहायक  कंपनियों  को  समयोपरि  भत्ते  यात्रा
 लेखन  स्टाफ  कार  आदि  के  संबंध  में  होने  वाले  प्रशासनिक  व्यय  को  न्यूनतम

 किए  जाने  संबंधी  निर्देश  जारी  कर  दिए  हैं  ।

 सभी  सहायक  कंपनियों  के  अध्यक्ष-सह-प्रबंध  निदेशकों  को  हन  निर्देशों  के  क्रियान्वयन  पर

 निगरानी  रखने  के  निर्देश  दे  दिए  गए  हैं  ।

 कागज  का  उत्पादन

 6532.  मोहम्मभव  अलो  अशरफ  फातसी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्‍या  देश  में  कागज  का  उत्पादन  इसकी  मांग  के  अनुरूप  नहीं

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कागज  की  मांग  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  मूल्य  के  कागज  का  उत्पादन  किया  गया

 भौर

 कागज  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  देश  में  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या

 प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  इस  समय  देश  में  कागज

 का  उत्पादन  मांग  के  लगभग  बराबर  है  ।

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  इसका  उत्पादन  निम्न  प्रकार  था  :---

 मी०

 यर्ष  उत्पादन

 1989  18.50

 1990  19.56

 1991  19.65
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 उत्तर  1992
 नी  दी  रलडडकककन-ढडइससक्‍य  न  य्अअबअअब  अब  फस्‍क्‍स्‍क्‍इफफक्‍कनअ  अअ  अइअइ:ककइईइ  सस्ता  करते

 इनके  कागज  उद्योग  के  घिप्िन्‍्त  एकक  धिभिन्‍न  प्रकार  के  कागन  तथा  गत्ते  का  निर्माण  करते

 हैं  और  इनके  मूल्य  हर  मिल  तथा  हर  क्षेत्र  में'अलग-अलग  होते  हैं

 (0)  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीम-कम  शुल्क  दर  पर  लकड़ी  को  लुगदी
 तथा  रद्ी  कागज  के  भायात  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 सिलाई  और  छपाईਂ  के  कागज  तथा  बिना  लेप  के  क्राफ्ट  जिममें  जूट
 जट  मेस्टा  अथवा  खोई  अथवा  इनके  मिश्रण  से  बनी  शुगदी  अथवा  उपर्यक्त  सामग्रियों  की

 दो  अथवा  अधिक  लुगदियों  के  मिश्रण  से  बनो  लुगदी  का  वजन  75%  से  कम  न  के  निर्माण  को

 उत्पाद  शुल्क  से  छूट  है  ।

 (॥)  कृषि  अवशेषों  और  अन्य  कच्ची  सामग्रियों  का  न्यूनतम  50%

 इस्तेमाल  करने  बाली  कागज  मिलों  के  रियायती  दरों  पर  उत्पाद  शुल्क  वसूलਂ  किया

 जाता  है  ।

 कृषि  अवशेषों  तथा  अन्य  परंपरागत  कच्ची  सामग्रियों  से बनी  न्यूनतम  75%

 लुगदी  के  प्रयोग  पर  आधारित  कागज  एककों  को  ओऔद्योगिक  लाइसेंस  लेने  की  मावश्यकता

 नहों  है  ।

 उपकरण  पंकेजों  की  लागत  में'वद्धि

 6533.  डा०  पो०  बह्लल  पेरूसान  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 और  चरण-ा  में  पैकेजों  की  संख्या  कितमी

 प्रत्येक  पेकेज  की  लागत  कितनी  और

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  में  की  तुलना  में  चरण-ना  टी  एस-गा  के

 करण  पैकेज  में  मदवार  वृद्धि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  टी०  पी०  एसश्ना  के

 और  चरण-ा  में  पैकेजों  की  संख्या  को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--
 लक

 '  ववशणना

 3.  सिविल  पैकेजें  20  17

 2.  मैंकेनिकल  पैकेजें  24  50

 3.  इलेक्ट्री कल  पेकेजें  28

 जोड़  72  50

 पैकेजों के उपर्युक्त तीन ग्रुपों में सप्लाई पैकेजों को शामिल किया गया है । !486
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 सम्भावित  पूर्ण  लागत  के  आधार  सिविल  यंत्रीकृत  ओर  इसेक्ट्रोकल  पैकेजों  की
 कुल  लागत  को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 रुपये

 सर)एसॉऑ55ो।ाईईााईसकफफचऐफकफफसलषकॉंबकअंकककफ?फफकफौफएफकटककककककिकष₹
 चरण-ा

 a  रकन्---्
 1. =  सिविल  पैकेजें  5791.74  8966.89

 2.  यंत्रीकृत  पैकेजें  32976.79  78572.03

 3.  इलेक्ट्रीकल  षकेजें  5892.76  11241.14

 उपर्युक्त  तीन  ग्रुपों  के  पैकेजों  की  लागत  में  सप्लाई  पैकेजों  की  लागत  को  शामिल  कर
 लिया  गया  है  ।

 मदवार  तुलनात्मक  लागत  का  का  सम्भव  नहीं  चूंकि  दो  चरणों  में  ये

 विस्तृत  आकार  में  भिन्न  हैं  ।  किन्तु  कुल  सम्भावित  परूणं  लागत  निर्माण  अवधि स्वरूप  तथा  विस्तृत
 के  दोरान  ब्याज  शामिल  की  तुलनात्मक  स्थिति  और  में  घोचे  दर्शाई  गई
 है  :-:

 रुपये

 यूनिट  आकार  लागत

 3३८  210  मे०  वा०  56573

 चरणना  4  मे०  वा»  136324

 ध््ग्ग्ग्ग्ग्म्म्घ्भ्भाआनआआआआआथआथआथआथआथआथआथआा  रााारा।।णश।शश।एशशशरिणए/श/श/शआ//शे##  ननशणशणणभौभभनशशौभभणाण_ओ
 साध  तेलों  के  मूल्य

 6534.  प्रो०  अशोक  आतम्दराय  देशमुख  :  क्‍या  श्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:ः

 1991  और  1992  में  वनस्पति  सहित  खाद्य  तेलों के  तुलनात्मक
 मूल्य  कितने-कितने

 खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  को  नियंत्रित  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए गए  हैं  अथवा  उठाने

 का  विचार  और

 खाद्य  तेलों  को  आपूर्ति  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार
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 नागरिक  उपभीकता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कमालुद्दोन  :  1991  ओर  1992  में  वनस्पति  सहित  खाथ

 तेलों  के  तुलनात्मक  मूल्य  निम्नलिखित  हैं  :--

 1991  1992

 1...  मूंगफली  का  तेल  3850  3520

 (%०/क्विटल)

 2.  तिल  का  तेल  3050  2870

 (र०/क्विटल)

 3.  सरसों  का  तेल  का  टीन  485  425

 (६०/15  कि०  ग्रा०  पक्‍की

 4.  वनस्पति  (80/15  कि०  ग्रा०  590  572

 का

 खाद्य  तेलें  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  उठाए  गए  कुछ  कदम  इस  प्रकार  हैं  :

 वनस्पति  तेलों  पर  उत्पाद  शुल्क  की  छट  जारी  खाद्य  तेलों  की  स्टाक  रखने  की  सीमाओं  में

 कमी  किन्‍्हीं  दो  खाद्य  तेलों  के  मिश्रण  की  अनुमति  रेल  माल-भाड़े  में  वंद्धि  से खाद्य

 तेलों  को  छूट  जमाखोरी  विरोधी  अभियान  में  तेजी  लाना  आदि  |  इसके  केन्द्रीय

 सरकार  ने  आवश्यक  वस्त॒ओं  के  मूल्यों  की  परिवीक्षा  करने  तथा  उनकी  आपूर्ति  सुनिश्चित
 करने  हेतु  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  की  भ्रध्यक्षता  में  एक  मूल्य  संबंधी  मंत्रिमण्डल  समिति  गठित

 की

 a

 सरकार  ने  तेलों  की  आपूत्ति  बढ़ाने  के लिए  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय
 डेयरी  बिकास  बोर्ड  की  तिलहन  परियोजनाओं  पर  जोर  देने  के  साथ-साथ  सीमित  मात्रा  में  खाद्य
 तेलों  का  आयात  करने  का  निर्णय  किया  इसके  अतिरिक्‍त  रौज्य  सरकारों  को  भी

 31-3-1992  तक  पामोलीन  को  80,000  मी०  टन  मात्रा  का  सीधा  आयात  करने  के  लिए
 प्राधिकृृत  किया  गया  है  ।

 कोयले  की  चोरी

 6१३5.  शो  भोरेश्यर  सावे  :  क्‍या  कोयला  मंचो  मह  बताने  की  कृष्या  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  खानों  और  रेल  बंगनों  से  बड़े  पैमाने  पर  कोयले  की  नभीरी  हो  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  ह ैऔर  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  चोरी  को  रोकने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
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 क्‍या  कुछ  मामलों  में  कोयक्ला  खान  काभिकों  और  रेल  का्भिकों  की  मिलो-भगत  देखी

 गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (७)  ऐसे  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  संधो  एस०  बो०  :  से  (&)  इस  संबंध  में

 सूचना  एकत्रित  को  जा  रही  है  और  सभा-पठल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  द्वारा  आठवों  पंचरवर्धोय  योजना  के  प्रस्ताव

 6536.  श्री  राम  बदन  :  क्‍या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  योजना  प्रस्ताव  तैयार

 कर  लिया

 यदि  तो  उन  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्हें  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 प्रथम  कक्‍ये  में  शुरू  किया  और

 यह  प्रस्ताव  विगत  वर्ष  की  तुलना  में  कितना  अधिक  होगा  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एश०  क्षार०  :

 जी  हां  ।

 और  योजना  आयोग  द्वारा  परिव्यय  शीर्ष/उपशी्ष-वार  स्वीकृत  किए  जाते

 न  कि  परियोजना  वाधिक  योजना  1992-93,  जो  आठवीं  पंचवर्थीय  योजना  (1992-97)  2-97)  का  प्रथम

 वर्ष  के  लिए  राज्य  सरकार  प्रस्तावित  तथा  वाधिक  योजना  1991-92  के  लिए  योजना

 आयोग  द्वारा  अनुमोदित  परिव्यय  सहित  मुख्य  शीकंदार  प्रिव्ययों  के  ब्योरे  शंलरत  विवरण  में  दिए

 गए
 विवरण

 २०

 कऋ०  मुख्य  शीर्ष  1991-92 2  1992-93  कालम  (3)  की

 सं०  बनुमोद्ित  प्रस्तावित  तुलना  में  कालम

 परिव्यय  प्रिग्यय  (4)  में  %  वृद्धि
 a  a :““:::््ए  न

 2  3  4  5

 क्रुषि  एवं  संबद्ध  क्रियाकलाप  38230  7.8

 2.  ग्रामीण  विकास  26552  30420
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 1  2  3  4  5

 3...  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रम  4950  4850  (--)  2.0

 4  सिचाई  एबं  बाढ़  नियंत्रण  42571  53413  25.5

 5  ऊर्जा  126390  136575  7.3

 6.  उद्योग  एवं  खनिज  11127  12622  13.4

 7  परिवहन  35029  40169  14.7

 8  प्रौद्योगिकी  एवं  400  952  138.0

 पर्यावरण

 9.  सामान्य  आधिक  सेवाएं  13686  1739  (--)87.3

 10.  समाज  सेवाएं  70847  82155  15.9

 11.  सामान्य  सेवाएं  1218  650  (--)46.6

 371000  000.  *403442  धु  8.7
 =  >>  +-  न  न  ज++>++-+--+--........

 *वाधिक  योजना  1992-93  के  लिए  सहमत  परिव्यय  3853.00  करोड़  रु०  जिसमें

 क्षेत्रकीय  ब्यौरे  राज्य  सरकार  से  अभी  तक  प्रतीक्षित  हैं  ।

 कोयले  का  निर्यात

 6537.  डा०  सदहादोपक  सिह  शाक्य  :

 शो  नोतोश  कुमार  :

 क्या  कोयला  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आगामी  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  बंगलादेश  को  कोयले  के  निर्यात  करने  का  कोई
 निणंय  लिया  गया

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  और  यह  कोयला  किन-किन  स्थानों  से  इकट्ठा  किया

 इन  खानों  से  कोयले  की  कितनी  अनुमानित  मात्रा  प्राप्त

 इन  खानों  से  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  कोयला  निकाला

 क्‍या  सरकार  को  बंगलादैश  को  कोयला  निर्यात  करने  से  विदेशी  मुद्रा  अजित

 और

 यदि  तो  कितनी  ?
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 ।  केकलममम>मंाक»»»+»+»+»नऊक नम»  +  मम»  कसर  एक

 कोयला  मंत्रालय  में  उपर  संत्रो  एस०  बी०  इस  संबंध  में  माननीय
 सदस्य  वा  संदर्भ  शायद  कोल  इण्डिया  लि०  के  स्रोतों  से  बंग्लादेश  को  कोयले  का  निर्यात  किए  जाने
 के  संबंध  में  है  ।  बंग्लादेश  को  कोयले  का  निर्यात  को०  इं०  लि०  के  स्रोतों  से  किया  जा  रहा
 को०  इं०  लि०  का  वर्ष  1992-93  के  दौरान  भी  बंग्लादेश  को  कोयले  का  निर्यात  किए  जाने  का
 कार्यक्रम  है  ।

 बंग्लादेश  को  कोल  इण्डिया  लि०  के  स्रोतों  स ेकोयले  का  निर्यात  मुख्यतः  ई०  को०

 लि०  से  किया  जाता  भारत  से  निर्यात  किए  जाने  वाले  कोयले  की  वास्तविक  मात्रा  बंग्लादेश

 में  कोयले  की  मांग  पर  तथा  वास्तविक  रूप  में  निर्यात  के  लिए  प्राप्त  होने  वाले  आडंरों  पर  निभर

 करेगी  ।

 और  वर्ष  1990-91  के  दौरान  ई०  को०  लि०  में  कोयले  का  उत्पादन

 23.47  मि०  टन  हुआ  ।  वर्ष  1991-92  के  लिए  ई०  को०  लि०  का  उत्पादन  लक्ष्य  24.5  मि०

 टन  था  ।

 (2)  हां  ।  बंग्लादेश  को  कोयले  का  निर्यात  दुलंभ  मुद्रा  के  आधार  पर  किया

 जाता  है  ।

 वर्ष  199  2-93  के  दौरान  बंग्लादेश  को  निर्यात  किए  जाने  वाले  कोयले  के  संबंध  में

 प्राप्त  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  निर्यात  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  पर  तथा  कोयले  की  कोमत  पर

 निर्भर  करेगी  ।

 |

 आंध्र  प्रदेश  में  ओश्योगिक  रुग्णता

 6538.  शी  रामकृष्ण  कोताला  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  बढ़े  पैमाने  पर  औद्योगिक  रुग्णता  विश्वमान

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 ओऔद्योगिक  रुग्णता  को  दूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को

 जारी  किए  गए  दिशा-निर्देशों  तथा  उपलब्ध  कराए  गए  संसाधनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  थे०  :  और  भारतीय

 रिजवं  बेक  के  1990  के  अन्त  में  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  लघु  क्षेत्र  में  29,977

 एकक  तथा  गैर-लघु  क्षेत्र  में  128  एकक  रुग्ण  ओद्योगिक  रुप्णता  के  लिए  आन्तरिक  तथा

 बाह्य  दोनों  प्रकार  के  कई  कारण  उत्तरदायी  होते  हैं  ।  बेंकों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  मुख्य
 कारण  श्रमिक  व  उत्पादन  प्रबंधकीय  बिजली  की  मांग

 की  कमी  तथा  प्राकृतिक  विपदाओं  से  संबंधित  है  ।

 जहाँ  तक  गेर-लघु  क्षेत्र  के  रुण  एककों  का  संबंध  इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 राज्य  सरकारों  को  कोई  वित्त  उपलब्ध  नहीं  कराया  जाता  है  |  सीमांत  धन  योजना  के  अधोन  केन्द्र

 सरकार  लघ  क्षेत्र  के  रुग्ण  एककों  के  पुनरुज्जीवन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  घन  उपलब्ध  कराती
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 3  1992  की  स्थिति के  रुश्ण  लघु  ओद्योगिक  एककों  के  पुनषु्॑जीबन  हेतु
 सीर्मात  घन  योजना  के  अधीन  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आन्भ्र  प्रदेश  सरकार  को  कुल  5.00  लाख  रु०

 को  राशि  मंजूर  को  गई

 इंट  भट्टों  को  कोयले  को  सप्लाई

 6539.  शो  सो०  पो०  मुदालगिरियप्पा  :  क्या  क्रोयल्ला  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः

 क्‍या  इंट  भट्टा  उद्योग  को  कोयले  की  नियमित  सप्लाई  नहीं  की  जाती

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  भोर

 लघु  उद्योगों  को  कोयले  की  मियमित  सप्लाई  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  ओर  नहीं  ।

 इंट-भट्टा  उद्योग  को  कोयले  की  नियमित  आपूर्ति  की  जाती  है  ।  वास्तव  में  कोल  इंडिया  लि०  ने

 इंट-भदगा  उच्चोग  को  1990-91  |  में  32.21  लाख  टन  कोयले  की  आपूलति  को  इस  स्रंबंध  में

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1991-92  के  दौरान  कोल  इंडिया  लि०»  ने  इंट-भद्गा  उद्योग  को
 91  तक  14.23  लाख  टन  कोयले  की  आपूर्ति  की

 सरकार  ने  सभी  कोयला  कंपनियों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  सभी  गेर-महस्वव्‌र्ण  क्षेत्र  के

 उद्योगों  जिसमें  लघु  क्षेत्र  के  उद्योग  भी  शामिल  कोब्रशे  की  संयोजित  मात्रा  की  कम-से-कम

 50%  आर्पतत  सड़क  द्वारा  ग्रा  रेल  द्वारा  करें  ।

 भूमि  सुधार  तक्ा  ग्रहोगश्रो  उन्‍्मुलन  कार्यक्रम

 6541.  श्री  जायनल  अबेबिन  :  कया  प्रधान  मंत्रो  पहु  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूमि  सुधार  तथा  गरीबी  उन्मूखन  कार्थक्मम  के  कार्याश्व्यन  में  पर्वाप्क  स्तफलता

 हासिल  करने  हेतु  प्रामोश  निश्चेंत  लोगों  को  शंगठित  करने  के  लिए  कोई  योजना  सरकार  के

 किख्का  साम्योन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 (a)  इस  योजना  को  कब  तक  लाग्रू  करने  की  संभावना  है  ?

 प्रासोण  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  जी०  :  से  श्रामील

 गरीबों  का  संगठन  ताकि  वे  विभिन्‍न  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  और  भूणि  सुधारों  के  कक्ष

 प्राप्त  कर  की  हक  योजना  विचाराध्ीन  इस  योजना  के  लिए  इस  स्रमय्न  कोई  निश्चित

 सलग-सीमा महीं  बताई  जा  सकती  है  ।
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 ]

 कर्ंचारी  राज्य  बीमा  निगम

 6542.  श्री  आनन्द  अहिरवार  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  य
 ते

 की  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  में  बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  निधि  से  बोड़ी
 श्रमिकों  के  लिए  पचास  बिस्तरों  का  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  अस्पताल  का  निर्माण  करने

 का  और

 यदि  तो  इसका  निर्माण  कायं  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पवम  सिह  :  और  बीडी  श्रमिक

 कल्याश-निधि  से  मध्य  प्रदेश  में  बीडी  श्रमिकों  के  लिए  10  बिस्तरों  वाला  एक
 जिसे  बढ़ाकर  50  बिस्तरों  तक  किया  जा  का  निर्माण  करने  के  एक  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा

 रही  है  ।  अतः  इस  अवस्था  में  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  अस्पताल  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ।

 फिलहाल  मध्य  प्रदेश  में  कमंचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  रण  उपकच्तमों  के  लिए  सभिति

 6543.  श्री  श  रद  दिधे  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  रुण  उपक्रमों  की  वर्तमान  स्थिलि  की  जांच  करने  के

 लिए  कोई  समिति  गठित  की  और

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  और  निदेश  पद  क्‍या  हैं  ?

 उच्चोग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  के०  :  और  नई  औद्योगिक
 नीति  से  श्रभिकों  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  से  उत्पन्न  समस्याओं  तथा  अन्य  सैंबंधित  मौमलों  पर

 विचार  करने  तथा  उनके  बारे  में  उपयुक्त  सिफारिशें  सुझाने  के  लिए  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  एक  विशेष

 त्रिपक्षीय  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  इस  समिति  को  संरचना  इस  प्रकार  है  :

 (7)  सरकार
 777

 क्न्रीय केन्द्रीय  सरकार  स्थानों  की  संख्या

 2

 1.  श्रम  मंत्रालय  1

 2...  उद्योग  मंत्रालय  विकास  1

 3...  उद्योग  मंत्रालय  उद्यम  1
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 2

 4.  वित्त  मंत्रालय  1

 5.  योजना  आयोग  1

 जोड़
 5

 (11)  नियोक्‍ता

 1...  भारतीय  नियोक्‍ता  परिषद्‌  8

 2.  अखिल  भारतीय  निर्माता  संगठन  2

 जोड़  10

 कासगार

 1...  भारतीय  राष्ट्रीय  व्यापार  संघ  कांग्रेस  3

 2  भारतीय  मजदूर  संघ  2

 3  हिन्द  मजदूर  सभा  1

 4.  संयुक्त  परिवार  संघ  केरद्र  एस  ०)  1

 5  अखिल  भारतीय  व्यापार  संघ  कांग्रेस  1

 6  भारतीय  व्यापार  संघ  केन्द्र  ।

 राष्ट्रीय  श्रमिक  संगठन

 जोड़  10

 ee  ए्ज3ै8ैत्३
 इंलोनिरपारिंग  प्रोजेक्ट  इंडिया  लिमिटेड  को  घाटा

 6544.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  पढेल  :

 श्री  जोवस  दार्सा  :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इंजीनियरिम  प्रोजेक्ट  इंडिया  लिमिटेड  की  विशेषकर  विदेशी

 मुद्दा  में  हुए  घाटे  की  कोई  जांच  को
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 ५दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौस  क्या  और

 ऐसी  कमियों  के  क्या  कारण  हैं  और  इनके  लिए  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध
 क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पी०  के०  :  ओर  कोल  इंडिया
 लिमिटेड  के  पूर्व  निदेशक  श्री  बी०  स्वामीनाथन  से  निम्नलिखित  मामले  की  जांच  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  है  ।

 जांच  रिपोर्ट
 की

 प्रतीक्षा  घाटे  के  निम्नलिखित  कारण  हैं  :

 हानियों  के  लिए  मुख्य  कारण  खाड़ी  क्षेत्रों  में  दो  विदेशी  परियोजनाओं  का  होना

 2.  ईरान-इराक  युद्ध  से
 ई०  पो०  आई०  की  हानियों  में  वृद्धि  हुई  ।

 3.  विदेशी  ग्राहकों  का  अड़ियर  रुख  ।

 4...  विदेशी  प्रचालनों  हेतु  लिए  गए  ऋण  पर  देय  भारी  ब्याज  ।

 यदि  कोई  अधिकारी  दोषी  पाया  गया  तो  सरकार  द्वारा  रिपोर्ट  के  स्वीकार  किए  जाने  के

 उपरान्त  उसके  विरुद्ध  कारंवाई  कली  जाएगी  ।

 ईस्ट  कोलफोल्डस  लिमिटेड  द्वारा  कोयले  का  अनाधिकृत  आवंटन

 6545.  भ्री  उपेंग्र  नाथ  वर्मा  :

 श्हो  रतिलाल  वर्मा  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  को  ईस्ट  कोलफोल्ड्स  लिमिटेड  द्वारा  कोयले  के  कथित  अनाधिक्ृत

 आवंटन  के  संबंध  में  जानकारी  है  जंसा  कि  जांच  विचार  के  नवभारत  टाइम्स  ४  प्रकाशित

 हुआ

 यदि  तो  कया  इस  संबंध  में  कोई  मारा  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  में  घाटे  के  लिए  उत्तरदायी  दोषों  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 सी०.बी०  आई०  जांच  से  जांच  कराने  का  विचार  और

 इस  संबंध  में  क्या  कारंबाई  को  गई  है  ?

 कोयला मंत्रालय में उप मंत्री एस० बो० : से (5) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है ओर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।
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 बिहार  में  उद्योग

 6546.  क्रो  तेज  नारायण  सिंह  :  तया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  पव॑तीय  क्षेत्रों  मे  मैदानी  क्षेत्रों  म  स्थित  उद्योगों  के लिए  सप्लाई  किए  जा

 रहे  कच्चे  माल  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  बिहार  में  उत्पादित  कच्चे  माल  पर  आधारित  किसी  उद्योग  को  बिहार  में

 स्थापित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  जे०  :  बिहार  राज्य  सरकार  द्वारा

 दो  गई  सूचना  के  अनुसार  कच्चे  स्टील  स्क्रैप्स  इत्यादि  जंसे  कच्चे  माल  की  आपूर्ति  बिहार  के

 पहाड़ी  क्षेत्रों  से  मंदानी  क्षेत्रों  को  की  जाती  है  ।

 और  हां  ।  आयरन  और  चूना  पायरिटीस
 गन्ना  कच्ची  खालें  और  चमड़ी  इत्यादि  ज॑से  कच्चे  माल  जो  बिहार  में

 उपलब्ध  पर  आधारित  उद्योग  राज्य  में  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लघ  व  कुटोर  उद्योगों  के  कार्यकरण  में  सधार  करना

 6547.  झी  अस्ना  जोष्षी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 नई  ओछ्ोगिक  व  लाइसेंस  नीति  के  अन्तगंत  लघु  व  कुटीर  उद्योग  क्षोत्र  के कायंकरण
 में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 क्या  सरकार  का  विचार  कुछ  वस्तुओं  का  उत्पादन  केवल  लघु  व  कुटीर  उद्योगों  के

 लिए  ही  आरक्षित  करगे  का

 यदि  तो  ये  कौन-कौन-सी  वस्तुएं  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पी०  जे०  :  अति  लघु  तथा

 ग्रामीण  उद्यमों  को  बढ़ावा  देने  तथा  मजबूत  करने  के  लिए  6-8-1991  को  संसद  मे  रखे  गये

 नीतिगत  उपायों  की  मंशा  इस  क्षेत्र  को  विभिन्‍न  सुविधाएं  व  सहायता  के  उपायों  की  ब्यवस्था  करके

 अधिक  जीवंतता  व  विकास  संबंधी  प्रोत्साहन  देना  है  ।

 से  आज  की  तारीख  केवल  लषघू  क्षेत्र  के  अंतगंत  विनिर्माण  करने  के  लिए

 836  मदों  का  आरक्षण  किया  गया  24  1991  को  घोषित  भौद्योगिक  नीति  में  यह
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 उल्लेख  किया  गया  है  कि  आरक्षण  संबंधी  नीति  जारी  लघु  उद्योग  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित
 836  मदों  की  सूची  दिनांक  25  1991  क्री  गजट  अधिसूचना  सं०  का०आ०  के

 में  दी  गयी

 मदों  का  आरक्षण  करना  एक  निरंतर  चलती  रहने  वाली  प्रक्रिया
 है  और  उद्योग

 एवं  1951  के  तहत  गठित  आरक्षण  संबंधी  सलाहकार  समित्ति  द्वारा
 आरक्षित  मदों  की  सूची  की  समय-समय  पर  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  |  ण्ह  सर्मित  सरकार  की
 आरक्षित  सूची  में  मदों  को  जोड़ने  और  उन्हें  हटाने  के  संबंध  म  सिफारिश  करती

 प्रागा  दुल्स  लिमिटेड  हारा  उठाया  गया  घाटा

 6548.  श्री  वत्तात्रेय  बंडारू  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रागा  टूल्स  सिकन्दराबाद  द्वारा
 प्रतिवर्ष  कितना  घाटा  उठाया

 इसके  कया  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपच।रात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का

 विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  के०  :  प्रागा  टूल्स  लिमिटेड
 टी०  का  पिछले  तीन  वर्षों  का  कर  पूर्व  लाभ/(हानि)  निम्न  प्र+र  है  :

 रुपये

 वर्ष  लाभ  (+)/हानि(--)
 रा

 7989-90
 ः

 83.17

 1990-91

 1991-92  (--)  242.69

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौनान  कंपनी  को  हानि  मुख्य  रूप  से  उच्च  तकनीक  वाली  मशीनों
 और  फोजिस्स  जैसी  पूंजीगत  सामग्री  के  लिए  अपर्याप्त  क्रयादेशों  के  कारण  हुई  है  ।

 कंपनो  के  उत्पादों  के  लिए  और  अधिक  क्रयादेश  प्राप्त  करने  के  सभी  संभव  प्रयास
 जारी  हैं  ।

 ]
 कोयले  पर  से  हटाए  गए  उपकर  के  लिए  मुआवजा  वेना

 6549.  श्रो  भोगेस्द्र  झा  :  क्‍या  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कोयले  पर  से

 हटाए  गए  उपकर  के  कारण  बंगाल  और  उड़ीसा  राज्यों  को  होने  वाले  सतत  घाटे  की  पूर्ति
 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 कोयला  मंत्रालय  सें  उप  मंत्रो  एस०  बो०  :  कुछ  राज्य  सरकारों  के  कोयले

 पर  उपकर  लगाये  जाने  वाले  कानून  जिसमें  बिहार  तथा  उड़ीसा  की  राज्य  सरकारें  शांमिल

 न्यायालय  द्वःरा  अमान्य  घोषित  कर  दिया  गया  पश्चिम  बगाल  सरकार  द्वारा  ऐसे  उपकरों

 को  लगाए  जान  क्र  क्श्द्ध  याचिकाएं  नयायःलयों  के  भ्रघीन  हैं  ॥  एक  बार  कोयले  पर  उपक्र  को

 लगाये  जाने  संबंधी  कानून  को  अमान्य  घोषित  किए  जाने  के  बाद  कोयले  के  खरीददारों  से  उपकर

 का  संग्रहण  नही  किया  जा  सकता  भारत  सरकार  उपकर  को  वापिस  लिए  जाने  के

 परिणामस्वरूप  संबद्ध  राज्य  सरकारों  को  हुई  हानि  की  प्रतिपूर्ति  किया  जाना  संभव  नहीं  है
 भारत  सरकार  ने  जिन  राज्यों  में  उत्पादित  कोयले  की  रायल्टी  की  दरों  में  संशाघन  कर  दिया  है

 उनमें  कोयले  पर  उपकर  के  संग्रहण  को  वापिस  ले  लिया  गया  है  ।  कोयले  पर  रायल्टी  की  दरों  में

 हुई  वृद्धि  से  प्राप्त  राजस्व  की  संबद्ध  सरकारो  को  मिल  सकेगी  ।

 उड़ोसा  में  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्षमों  में  केन्द्रीय  निवेश

 6550.  श्रो  श्रीकान्त  जेना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  सरकारी  के  उपक्षमों  में  निवेश  अन्य  राज्यों की  तुलना  मे

 कम

 (a)  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  कितने  प्रतिक्षत  केन्द्रीय  निवेश  किया
 और

 छड़ोसा  मे  केन्द्रीय  सरकार  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  निवेश  का  प्रतिशत  बढ़ाने  के  लिए
 सरकार  भे  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राक़प्र  म्ंत्नो  पो०  के०  से  31-3-1991  को

 उड़ीसा  राज्य  में  स्थित्त  केर्द्रीय  सरकार  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  सकल  परिसम्मत्ति  के  रूप  म  6898.72
 करोड़  रुपये  का  पूंजीनिवेश  किया  गया  है  जो  सभी  राज्यों  में  किए  गए  कुल  पूंजीनिवेश  का

 5.32%  31-3-1991  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  पूंजीनिवेश  को  दृष्टि  से  यह  राज्य  आठवें
 स्थान  पर  आता  राज्यों  में  स्थित  केन्द्रीय  तरका  रो  क्षेत्र  के  उपक्रमीं  में  पूंजीनिवेश  संतुलित
 क्षेत्रीय  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तकतोकी-आर्थिक  दृष्टिकोण  के  आधार  पर  किया

 जाता है  ।

 ]
 श्रमिक  को  परिभाषा

 6551.  श्रीमती  भावना  खिखलिया  :  क्‍या  अ्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  औद्योगिक  विवाद  1947,  बोनस  संदाय  1५52,
 कार  प्रतिकर  ई०  एस०  टी०  एक्ट  और  मजदूरी  संदाय  नधिनियम  ज॑से  श्रमिक  संबंधी
 विभिन्न  अधिनियमों  में  कामग्रारों  की  परिभाषा  विभिन्‍नता
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 यदि  तो  क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  विवादों  और  मुकदमेबाजो  में  वृद्धि  हुई
 और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाएं  गए  हैं  या  उठाए  जाने  का

 विचार  है  ?

 श्रम  संत्रालय  में  उप  मंत्रो  पवन  सिह  :  जी  हां  ।

 कमंकार  की  परिभाषा  विभिन्न  अधिनियमों  में  उनके  द्वारा  प्राप्त  किए  जाने  वाले

 उद्देश्यों  के  अनुसार  निधारित  की  गई  इसी  प्रकार  विवादों  ओर  मुकदमेबाजी  की

 संख्या  में  वृद्धि  केवल  विभिन्‍न  अधिनियमों  में  कमंकार  की  में  भिन्‍नता  के  कारण  ही

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आंध्र  प्रदेश  को  पेयजल  पंरियोजनाओं  के  लिए  नोदरलेंड  से  सहायता

 6552.  प्रो०  उम्मारेह्ड  वेंकटेस्व॒रलु  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः

 क्‍या  नीदरलेंड  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  में  फ्लोराइड  से  प्रभावित  गांवों  में  पेयजल  को

 सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु  वित्तीय  सहायता  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उसके  कितने  गांवों  को  लाभ  पहुंचा

 विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  उत्तमभाई  एच०  :  जी  हां  ।

 नीदरलेंड  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  के  भन्‍्तगंत  6  जिलों
 नालगौंडा  और  में  फ्लोराइड  से  प्रभावत  201  ग्रांवों  और  आंध्र

 प्रदेश  के  अन्तर्गत  खारेपन  से  प्रभावित  भोर  पेयज्लल  की  कमी  याले  234

 गांवों  में  स्वच्छ  पेयजल  के  लिए  अभी  तक  .60.635  करोड़  रुपये  की  राशि  प्रदान  को  है  ।

 नोदरलैंड  सरकार  से  प्राप्त  सहायता  और  लाभान्वित  गांव/जनसंख्या  के  ब्यौरे  निम्नलिखित

 हैं  ८

 दा  न्‍जजा  पता  >>...

 परियोजणा  गांवों  की  जन  संख्या  परियोजना  को  कवर  किए

 संख्या  लाश  लागत  गए  गांव

 रुपए

 2  3  4  5

 6  जिलों  में  आंध्र  प्रदेश  7.62
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 1  2  3  4  5

 महबूब  नगर  जिले  में  234  6.48  4232.00  24

 10,000  एकड़  उठान

 सिंचाई  सहित

 महबूब  मेडक  भौर

 प्रकाशम  के  4  जिलों
 में  आन्ध्र  प्रदेश

 435  14.100  6063.51  223

 खानों  में  सुरक्षोपाय  संबंधो  समिति

 6553.  श्री  परसरास  भारद्वाज  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  खानों  में  सुरक्षोपएय  को  देखने  के  लिए  किसी  समिति  का  गठन

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 श्रम  संत्रालस  में  उप  संजो  पवन  सिह  :  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  ऐसी

 कोई  समिति  गठित  नहीं  की  गई  है|  खान  1955  के  अनुसार  सामान्यतया

 100  से  अधिक  व्यक्ति  नियोजित  करने  वाली  प्रत्येक  खान  उक्त  नियमावली  में  दिए  गए

 बन्धों  के  अधीन  सुरक्षा  समितिणां  गठित  की  जानी  अपेक्षित

 (@)  ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सहकारो  सहायता  प्राप्त  संगठनों/संस्थाओं  में  आरक्षण  नोति

 6554.  थी  राम  बिलास  पासवान  :  क्‍या  शहरी  बिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  भवन  सामग्री  ओर  प्रौद्योगिकी  परिषद  तथा  केन्द्रीय  सरकार  कमंचारी  कल्याण

 आवास  शहरी  विकास  मंत्रालय  के  अन्तगंत  आते  हैं  और  ये  कुछ  भनुदान  सहायता  प्राप्त

 कर  रहे

 यदि  तो  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  प्रति  वर्ष  आज  तक  इन  संगठनों  को  कितनी

 अनुदान  सहायता  प्राप्त  हुई

 क्‍या  2  लाख  रुपये  से  अधिक  को  अनुदान  सहायता  प्राप्त  कर  रही  संस्थाओं/संगठनों

 को  सरकार  की  आरक्षेण  नीति  का  पालन  करना  पड़ता
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 कया  ये  संगठन  आरक्षण  नीति  का  भो  पालन  करते  और

 यदि  तो  इन  संस्थाओं  द्वारा  आरक्षण  नीति  का  सख्ती  से  पालन  किए  जाने  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  का्यंवाही  की

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  हां  ।

 भवन  सामग्री  और  प्रौद्योगिकी  संवर्धन  परिषद  तथा  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी

 आवास  कल्याण  संगठन  की  स्थापना  1990  में  की  गई  इन  संगठनों  को  1990-91  और

 1991-92  में  दिए  गए  अनुदानों  के  ब्यौरे  निम्नलिखितानुसार  हैं  :---

 ——— मम

 भवन  सामग्री  और  प्रौद्योगिकी  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी

 संवधन  परिषद  आवास  कल्याण  संगठन
 _  1990-9 i  ्र्  5.00

 1991-92  280.00  5.00

 (a)  2  280.00  नियमित

 और  यह  नियम  उन  संस्थानों  के  लिए  प्रयोज्य  है  जो  नियमित  भाघार  पर
 20  से  अधिक  व्यक्तियों  को  नियोजित  करते  आज  की  तारीख  के  अनुसार  दोनों  संस्थानों  में

 नियमित  कमंचारी  20  से  कम  दोनों  संगठन  अपने  नियमों  में  सरकार  को  आरक्षण
 नीति  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सालाबार  केश्ल  का  गर-सरकारोक रण

 6555.  थ्री  वो०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्कपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  केरल  में  वालायार  में  सरकारी  क्षेत्र  के  एक  बड़े  उपक्रम

 सीमेंटਂ  का  गर-सरकारीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कुछ  प्राइवेट  कम्पनियों  ने  भी  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्पर्क  स्थापित
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उपर्युक्त  कारखाने  को  कुल  कितना  घाटा  हुआ

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०.जे०  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 सीमेंट्स  लिमिटेड  से  प्राप्त  सूचना  के  कंपनी  का  पिछले  तीन

 वर्षों  मे  हानि/लाभ  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--

 1989-90  96.95  लाख  रुपये

 1990-91  15.94  लाख  रुपये

 1991-92  लाभ  200  लाख  रुपये

 वज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  पुतरोक्षा  सम्रिति  को  सिफारिशों

 6556.  श्री  पथ्वोराज  ही०  चव्हाण  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वेज्ञालिक  और  औद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  पुनरीक्षा  समिति  ने  सिफारिश  को

 थी  कि  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  को  अपने  वित्त  और  कायंकलापों  में  इस  प्रकार

 समायोजन  करना  चाहिए  ताकि  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  प्रायोजित  अनुसंधान  से  कुल  खर्च  का

 एक  तिहाई  खर्च  निकल

 यदि  तो  उक्त  सिफारिश  के  43  वर्ष  बाद  वेज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान
 परिषद  की  कौन-कौन  प्रयोगणालाएं  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  सको

 क्या  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  प्रयोगशालाओं  का  प्रायोजित

 अनुसंधान  करने  का  काय॑  संतोषजनक  रहा  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  यदि  कोई  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का

 विचार  तो  वे  क्या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सागरेट
 भी  हां  |

 बाह्य  स्रोतों  के  अनुसंधान  तथा  विकास  व्यय  का  एक  तिहाई  पैदा  करने  संबंधी  निदेश

 सीएसआईआर  के  लिए  समग्र  रूप  से  हैं  न'कि  इसकी  प्रत्येक  प्रशोगशाला  के  लिए  अलग-अलग  ।
 फिर  भी  सीएसआईआर  को  20  प्रतिशत  प्रयोगशालाएं  पहले  ही  ब्ष  1990-91  तक  बाह्य  स्रोतों
 से  अपने  व्यय  का  एक  तिहाई  से  अधिक  पैदा  कर  रही

 जो  हां  |  यह  इस  तथ्य  से  स्पष्ट  है  कि  सीएसअआईआर  के  काह्य  नगदी  प्रवाह  में
 1986-87  में  31  करोड़  से  1990-01  में  64  करोड़  को  वृद्धि  हुई

 प्रश्न  नहीं

 खादी  ओर  प्रामोक्षोग  आयोग  द्वारा  राज्यों  में  दिए  गए  ऋण

 6557.  भ्रों  अक्तार  सिह  भड़ासा  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः
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 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  दिल्‍ली  भर -

 गुजरात  को  श्रेणी-वार  कितनी-कितनी  राक्षि  के  ऋण  दिए

 इन  ऋणों  को  ग्रामीण  ओर  शहरी  क्षेत्रों  में  घिरा  अनुपात  में  बांदा  गया
 और

 इसके  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाये  जाते  हैं  तथा  ऋण  देने  की  शर्ते  क्‍या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  जे०  :  खादी  और  प्रामोद्योग  कार्य -

 क्रमों को कार्यान्वित करने के लिए भौर के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अधीन दिल्ली भौर मृजरात राज्यों को दिए गए ऋण की राशि इस प्रकार है :--
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 19.4,  1944
 उत्तर

 ााााा  ब्

 1947  में  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  अधिनियम  में  संशोधन  के  पश्चात  खादी  और
 ग्रामोद्योग  कायक्रमों  का  उद्देश्य  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कामगारों  को  लाभ  पहुंचाना  खादी
 ओर  प्रामोद्योग  आपोग/खादी  ओर  बोर्ड  के  कार्यास्वययन  अभिकरण  तथा  इसके  बिक्री  केन्द्र
 हालईकि  शहरो  में  स्थित  Z,  इनके  ज्यादातर  उत्पादन  एकक  ग्रमीण  क्षेत्रों  में  अतः

 1987  से  पहले  स्थगित  इकाइयों  को  दी  गई  राशि  के  अलावा  ख्वादी  ओर  ग्रामोद्योग  अयोग  द्वारा
 दी  जाने  वाली  तकरीबन  पूरी  राशि  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  अप्रने  कार्यक्षेत्र  के  अधीन  भिन्‍न-भिन्‍न  खादी  और

 ग्रामोद्योग  की  योजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता  का  ढांचा  त॑ंयार  किया  भिन्न-भिन्न

 न्वथन  ऋषिकशणों  को  दी  जाने  बाली  राशिबजट  चर्का  के  समयः/खक़्दी  और  श्रायोग  एवं
 कार्थपन्वधन  भशिकरणों  काये  क्रम  आकार  तथा  कार्यक्रम  हाथ  में  लेने  काले

 स्वथ  ताअभिकरणों  की  क्षमता  पर  मिश्चर  करता  खादी  ओर  प्रामोश्लोग  अयोग  की  स्थायी  वित्त

 समिति  की  स्वीकृति  मिल  जाने  केਂ  फश्चात  ही  खनराशि  जारी  की  है|  प्रामोच्चोग

 ने  खादी-भोर  ग्रममोक्लोम/अपयोग  ऋण-नियमाबली  (1956)  के  अनुसार  प्रेशगी  ऋण  देने  के

 लिए  तेयार  की  हैं  ॥।धनराशि  जारी  करने  खादी  और  प्रामोश्वोग  आयोग

 के  पक्ष  में  अचल  परिसम्पत्तियों  के  बंघक-पन्र  प्राप्त  करने  और  खादी  और  गामोद्योग  आयोग  द्वारा

 वास्तविक  इत्यादि  जंसे  पर्याप्त  सुरक्षात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 ]
 का  तोल

 6558:  भ्रीਂ  राजेना  अष्निहोत्रो  :  कया  कोयला  मंत्रों  यह  बत्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  गुजरात  तथा  उत्तर  प्रदेश  राज़्यों  क ेबीच  कोयले  के
 तोौल  को  लेकर  कोई  विवाद  और

 यदि  तो  इस  बिवाद  को  सुलझाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  संत्री  एस०  बो०  :-
 कोयले  की

 तोलः  के  संबंध  में  कोल  ईप्टिया  लि०  भोर  गृजरातਂ  राज्य  बित्रसी  बोर्ड  तथा  कोल  इंडिया  लि०  और

 उत्तर  प्रदेश  बिजलो  बोर्ड  के  बीच  कुछ  विवाद  हैं  ।

 कोल  इंडिया  नि०  कोयला  -  उपल्लेक्ताओं  के  :  जोकि  वाणिज्यिक
 स्वरूप  के  इसे  परस्पर  बातचीत  के  जरिए  निपदाया  जाना  चाहिए  |  कोल  इंडिया  लि०  कोयले
 की  तौल  से  संबंधित  इस  विवाद  को  निपटाने  के  लिए  गजरात  विद्यत  बोर्ड  और  उत्तर  प्रदेश बिजली

 थोढे  से  परस्पर  संपर्क  रखे  हुए

 शग्ण  उस्योगों  को  अर्ंक्षम  अनांना

 6559.  भो  आर०  स्रेस्र  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगेवकि  :

 गीनियरिंग  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  को  अधरक्षम  बनाने  का  प्रयास क्‍या  श्रमिक  मफतल

 कर  रहे
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 न»  भा» आजम  अब  भोज  नकवी  लक  तक  नरक  सील  232...  न  आ  आुलुलुलललअललललललल  नल  नलललल  कल  नलकइललललल

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  श्रमिकों  का  प्रस्ताव  भंजूर  किया

 श्रमिकों  ने अब  तक  ऐसे  कितने  रुग्ण  उद्योगों  को  अथंक्षम  बनाया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  श्रमिकों  को  संबंधित  उद्योगों  को  अर्षक्षम  बनाने  के  लिए
 अनुमति  देने  का

 (3)  यदि  तो  इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  जे०  :  ओर  औद्योगिक  और
 वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  ने  मे०  मफतलाल  इंजीनियरिंग  इंडस्ट्रीज  लि०  के  पुनरुज्जोवन  के  लिए  एक
 योजना  का  मसोदा  तंयार  किया  है  ।  योजना  में  मौजूदा  प्रव्तकों  के  शेयरों  को  कमंचारियों  की
 सहकारी  समिति  को  हस्तांतरित  करने  को  परिकल्पना  को  गई  है  ।

 ओोद्योगिक  ओर  बित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  के  अनुसार  कर्मचारियों  की  सहकारी
 सम्रितियों  के  माध्यम  से  तोन  कम्पतियों  के  पुनरुज्जोवन  की  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही

 से  रुश्ण  औद्योगिक  कम्पनो  1985  के  अनुसार
 ओद्योगिक  ओर  वित्तोय  पुननिर्माण  बोडे  की  परिसीमा  के  अधीन  भाने  वाले  रुग्ण  औद्योगिक  एकको
 के  पुलरुज्जोबन  के  उपायों  में  रुग्ण  ओश्योगिक  कम्पनी  के  ओद्योगिक  उपक्रम  को  ऐसे  उपक्रम  के
 चारियों  को  सहकारो  समिति  सहित  किसी  ब्यक्षित  को  पटूटे  पर  देना  और  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी
 के  व्यवस्थापकों  और  कर्मचारियों  सहित  शेयरों  को  रुणण  ओश्योगिक  कम्पनो  में  किसी  ब्य
 नाम  हस्तांतरित  अथवा  जारी  करने  जेसे  उपाय  शामिल  हैं  ।

 डबल  रोटो  के  मुल्य  में  बढ्ध

 क्ति  के

 6560.  भी  जज  कुमार  पटेल  :  क्‍या  प्रधान  भंज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  मॉडने  ब्रेड  सहित  विभिन्‍न  स्तरीय  कंपनियों  द्वारा  डबल  रोटो  के
 मल्य  में  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  बार-बार  बृद्धि  हुई

 यदि  तो  1990-91  और  1992  में  अब  तक  की  गई  इन  वृद्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या
 और

 इन  मूल्य  बृ्धियों  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सागरिक  उपभोक्ता  सासले  और  शायजलिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 कमालुद्दीन  :  ओर  राजधानी  में  डबल  रोटी  (800  के  मूल्यों  में  किया
 गया  संशोधन  निम्नवत
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 eee  ॒  ॒|॒|॒|॒|॒|॒  धौऋऋख  फऊऋएऊऊछ#ऊऋ#ऋ#ख  मुल्य

 निम्न  तारोख  से  मृल्य
 (६०  प्रति  800 --

 8-2-1991  3.80

 23-12-1991  4.20

 1992  5.50

 श्न्य
 ————  नमन

 1991  तक  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  और  23-12-1991  को  मॉडने  फूड

 इंडस्ट्रीज  लि०  द्वारा  डबल  रोटी  के  मूल्यों  में  संशोधन  आंशिक  रूप  से  विभिन्‍न  प्रकार  के  कच्चे  मान

 की  वेतन  वितरण  ढुलाई  लागत  तथा  अन्य  निवेशों  में  हुई  तीत्र  वृद्ध
 को  बेअसर  करने  के  लिए  किया  गया

 |

 कोयले  पर  आधारित  उबरक  संयंत्र

 6561.  झो  भवानी  लाल  वर्मा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 इस  समय  किन-किन  स्थानों  पर  कोयले  पर  आधारित  रासायनिक  उवेरक  संयंत्र  काय॑

 कर  रहे  हैं  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  में  इनमें  से  प्रत्येक  कारखाने

 को  कितना  लाभ/घाटा

 (a)  क्‍या  कोयले  पर  आधारित  रासायनिक  उवंरक  के  किसी  कारखाने  को  बन्द  करने  का

 निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इन्हें  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए  तैयार  की  गई  यदि  कोई

 ढो  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 रसायन  और  उबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  बिन्ता  :  इस

 कोयले  पर  आधारित  दो  उवंरक  संयंत्र  हैं--एक  आन्प्र  प्रदेश  रामागुण्डम  में  और  दूसरा  उड़ीसा
 में  तालचर  में  ।  गत  चार  वर्षों  के  दौरान  इन  दो  संयंत्रों  द्वारा  उठाये  गये  घाटे  के  ब्यौरे  निम्नानुसार a  |

 ए”४७”"०ए०ए:/७/पब्रब  टहामागृष्म  .......  तालचर
 (९०  (९०

 1988-89  ]988-89  2680  7348

 1989-90  3994  ३609

 1990-91  4619  2322

 1991-92  3224  5035
 न्‍सम--+नमममपन--म--नननानम-मंम+म न  मनन  नमन
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 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  ने  दो  प्रस्ताव  प्रस्तुत“किए

 (1)  रामागुण्डम  के  लिए  5०  180.12  करोड़  को  लागत  पर  कंपटिवਂ  पावर  संयंत्र  सहित
 का  पुनर्वास  प्रस्ताव  ।

 (7)  तालचर  में  60  प्रतिशत  क्षमता  श्राप्त  करने  के  लिए  131.94  करोड़  रुपए  की
 लागत  से  एच  पी  बायलर  सहित  पुनर्वास  प्रस्ताव  ।

 ]

 वार्ता  के  वोराम  भशज्भूर।संधों  को  रियायतें

 6562.  झोसतो  सुशोला  गोपालम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 बया  सा्बजनिक  उद्यम  विभाग  ने  एक  परिपत्र  जारी  किया  है  जिसमें  सरकारो  क्षेत्र  के
 उपज्रमों  के  प्रबंध  मंडलों  को  वार्ता  के  दोरान  मजदूर  संघों  को  रियायतें  न  देने  के  निदेश  दिये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कया  मजदूर  संभों  ने  उक्त  निदेश  का  विरोध  किया  और

 धदि  तो  इस  संयंत्र  में  सरकार  क्‍या  कदम  जा  रहे  हैं  ?

 उच्चोग  मत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  पो०  के»  :  से  महों  ।  शश्क्तरी

 क्षेत्र  के  प्रमुख  उद्यामों  में  लागू  मज्री  समझौते  31-12-91  को  सम्राप्त  हो  गये  हैं  क्षेत्र के
 उपन्षमों  के  को  सलाह  गई  है  कि  वे  उस  तक  कामगारों  की  यूनियनों  को  कोई
 बचन

 न
 दें  अथवा  उनके  साथ  किसी  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  न  करें  जब  तक  सरकार  मजरी

 सम्बन्धी  बातचीत  के  पांचवें  दोर  के  लिए  नई  मजरी  नीति  तेयार  नहीं  कर  लेती  ।

 सिबिल  सबिस  परोक्षा  में  योग्यता  के  विनिदणय  का  भानदंड

 6563.  डा०  जो  ०  एल०  कनतोोजिया  :  क्‍या  अछ्यम-संभो  यह-बताने.की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सिविल  सेवा  परीक्षा  में  समाऋ  अंक  प्राप्त  करने  वाले  दो  या  अधिक  सफल

 उम्मीदवारों  के  मेरिट  के  क्रम  के  निर्धारण  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  मावदंडों/प्रिद्धास्तों  को

 न्यायालय  में  चुनोती  दी  गई  भौर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्ज्रेक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  सार्गरेट  :

 भौर  जो  उम्मीदबार  समान  अंक  प्राप्त  करते  हैं  उनका  योग्यता  क्रम  निर्धारितਂ  करने  के  लिए
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 कक  >  ->---

 संघ  लोक  सेवा  भायोग  द्वारा  अपनाई  गई  पद्धति  को  1979  में  सिविल  सेवा  परीक्षा  के  शुरू
 के  बाद  न्यायालय  में  चुनौती  नहीं  दी  गई  है  ।  1979  से  पृ  जब  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  आदि

 परीक्षा  जो  सिविंक  सेवा  परीक्षा  की  पूव॑वर्ती  परीक्षा  थी,'उसकी  पद्धति  को  दिल्‍ली  उच्षच  स्यायालय

 में  सीछ  रब्ल्य्ु७  पी०  96$  का:3055--पी०  Arle  -  एस०  बराश  बम  )  संध  लोक  सेवा

 आशोक्त तथा  अन्य्र-में  खुनोती दी  गई  दिलली  उच्च  न्यायालय  ने  संघ  लोक  आयोग  द्वारा
 अपन्यई  गई  पद्धति  पर  उपयुकक्‍तः  विचार  करने  के  बाद  रिट  यात्रिका  को  ख़ारिज  कर  दिया  ।

 ]

 कनटिक  के  सावअभिक  क्षेत्र के  उफकसों  में  तालालब्दो

 6564.  शोक्सोी  धमाफ्रणा  क्‍या  प्रधानमंत्री  यह  बतमने की  कृषक  करेंगे कि  :

 कनरटिक  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  कितने  1997  99  7  के  दौसम  काभ  बन्द  रहा
 या  तालाबल्दी  घोषित  करी  ग़ई  और

 इसके  कारण

 अभ  लंजालय  में  उप  समंत्रो  :  श्रम  जो  इस
 सम्बन्ध  में  का  संकलन  करता  के  अनुसार  1991  के  दौरान  कर्नाटक  के  सादंजनिक  क्षेत्र
 उपक्रमों  से  किसी  हड़ताल  या  तालाबंदी  होने  की  सूचना  नहों  मिली  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्पूमनतस  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  बिहार  को  आवंटन

 6565.  भरी  राम  टहल  चोधरोी  :  क्‍या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  संत्री  यह  बताने
 की  हुपा  करेंगे

 में  न्यूनतम  समायश्यकताਂ  कार्यक्रम  के  जरिया  निध्फादन के  कारण  इस
 कार्यक्रम  के  अन्सरभंत  दी  जाते  चासी  कैन्द्रीय  सहावताਂ  घनराशि  में  कमी-झा  गई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  कम  की  और

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किन-किन  वस्तुओं  के  संबंध  में  कटोती  को
 गई

 बोलना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  एच०  आर»

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 ]

 अनुसंधान  ओर  विकास  के  लिए  विज्ञान  संबंधी  मंत्रालयों  को  अनुदान

 6566.  ओर  के०  तुलसिऐया  वान्डायार  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 की  विभिन्‍न  भाषाओं  में  अनुसंधान  ओर  विकास  कार्यों  के  लिए  वैज्ञानिक  मंत्रालयों  और  वेज्ञानिक

 और  ओौद्योगिक  अनुसंघान  परिषद्‌  को  कुल  कितनी  धनराशि  का  अनुदान  दिया  गया

 इन  अनुदानों  में  तमिलनाडु  का  हिस्सा  कितना

 क्‍या  तमिलनाडु  में  कोई  अनुसंधान  ओर  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  हिकायत  ओर  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सार्गरेट  :
 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  जौर  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 भहाराष्ट्र  में  घिकास  केला

 6567.  भरी  सुधोर  साथंत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  रत्नागिरि  में  विकास  केन्द्र  की  घोषणा  कर  दी  गई

 क्‍या  इस  विकास  केन्द्र  की  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  और  उसे  स्वीकृति
 प्रदान  कर  दी  गई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सिन्धुदुर्ग  जिले  में  किसो  विकास  केन्द्र  का चयन  न  करने  के  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  राज्य  अंच्ो  पो०  जेਂ  से  विकास  केन्द्र

 योजना  के  महाराष्ट्र  में  २त्नागिरों  को  एक  विकास  केन्द्र  के  रूप  में  चुना  गया  सरकार
 ने  रल्नागिरी  की  परियोजना  रिपोर्ट  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  तथा  2  करोड़  रु०  की  घनराशि

 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  जारी  की  गई  है  ।

 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  विकास  केन्द्रों  का  चयन  किया  जाता

 है  |  महाराष्ट्र  के  संदर्भ  राज्य  सरकार  ने  चयन  हेतु  सिंधुदुगं  जिले  के  नाम  का  सुझाव  नहीं
 दिया

 मतकों  के  आशितों  को  रोलगार

 6568.  डा०  देथो  प्रसाद  पाल  :  क्या  प्रधान  संज्री  यह  बताने  की  इपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मृतक  सरकारी  कर्मचारियों  के  आश्चितों  को  सरकारी  सेवा  में  खपाया
 जाता
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 यदि  तो  क्या  इस  नीति  का  विभिन्‍न  सरकारी  संगठनों  में  समान  रूप  से  पालन
 किया  जाता  और

 यदि  नहीं  ,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  सभी  सरकारी  विभागों  मे

 हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
 इसके  क्रियान्वयन

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सार्गरेट  :

 किसी  मृतक  कमंचारी  के  पुत्र/पुत्री/निकट  संबंधी  प्रूणंतया  उपयुक्त  मामलों  में

 जहां  परिवार  को  तत्काल  सहायता  की  आवश्यकता  होती  अनुकम्पा  के  भाधार  पर  सरकार  में
 नौकरो  देने  की  एक  योजना  है  ।

 कामिक और  सभी  मंत्रालयों/विभागों  से  यह  आशा  की  जाती  है  किवे

 शबुदेशों  का प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्ति  से  संबंधित  शा
 पालन

 उदरक  उद्योग  में  विश्तोय  संकट

 6569.  श्री  बिजय  मजल  पाटिल  :

 भी  ग्रदास  कासत  :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  राजसहायता  के  रूप  में  बकाया  देय  राशि  इकट्ठा  हो  जाने  के  कारण

 वित्तीय  मंकट  के  संबंध  में  उवंरक  उद्योग  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  भारतीय  तेल  निगम  और  खनिज  एवं  घातु
 व्यापार  निगम  ने  भी  उर्वरक  उच्योंग  को  ऋण  देने  से  मना  कर  दिया

 यदि  तो  उवंरक  उद्योग  को  पर्याप्त  मात्रा  में  वित्त  उपलब्ध  न  कराये  जाने  के  क्‍या

 कारण  और

 सरकार  का  राजसहायता  के  भुगतान  न  किए  जाने  को  देखते  हुए  उर्वरक  उद्योग  को

 होने  वाले  वित्तीय  संकट  को  किस  प्रकार  दूर  करने  का  विचार

 रसायन  ओर  उदबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :

 हाँ  ।

 यद्यपि  ऋण  सुविधाओं  को  मना  करने  का  ऐसा  कोई  विशिष्ट  मामला  सरकार  के

 ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  है  जिसके  कारण  उत्पादन  बन्द  हुआ  यह  सम्भव  है  कि  कुछ  उर्वरक

 कम्पनियों  को  समापन  समस्याओं  के  कारण  भूगतान  में  चूक  की  वजह  से  निदेश  आपूर्तिकर्त्ताओं  से

 ऋण  प्राप्त  करने  में  कुछ  समस्याएं  उत्पन्न  हुई  हों  ।

 और  राजसहायता  का  शीघ्र  भुगतान  करने  के  लिए  हर  प्रयास  किए  जा  रहे

 जोकि  बजटीय  बाघाओं  के  कारण  गत  वर्ष  नहीं  किए  जा  सके  ।
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 सरकारो  क्याट्टशों  का  निर्माण

 6570.  श्रो  के०  एच०  सनियप्पा
 करी  वो०  कृष्णा

 ह
 राव

 क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोशात  केन्द्रीय  सरकार  के  को  आवास  उपलब्ध

 कराने के  लिए  दिल्ली  में  कितने  आवास  बनाये

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंभारियों  की  आवासीय  समस्या  के  समाधान  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए

 क्‍या  सरकार  कर्मचारियों  की  संख्या  में  बुद्धि  के  अनुसार  और  अधिक  क्याट्टंरों  के
 निर्माण  का  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विषास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  दिल्ली  में
 गत  दो  वर्षों  (1989-90  तथा  1990-91)  के  दौरान  निर्भित  साधारण  यूल  मकानों'की  संख्या
 574

 से  निधियों  के  पर  निर्भर  करते  *
 हुएस्केन्द्रीथ  :  सरकार  के

 कर्मेंचारियों  के  लिए  और  अधिक  साधारण  पूल  मकानों  के  निर्माण  की  स्वीकृति  देना  जारी

 प्रोटोटाइप  सपर  कम्प्यूटर  का  विकास

 6571.  श्रो  गंगाघरा  साबोफ्लशी  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बकाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  स्ववेशी-प्रोटोटाइप  वाणिज्यिक  सुपर  कम्प्यूदर  सफलतापूर्वक  .  विकसित

 कर  लिया  और

 तदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लक  शिक्षायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राश्य  '  मंत्री  मायरेशः  :

 हां  ।

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  के  अंतर्गत  पुणे  स्थित  उन्‍नत

 विकास  केल्‍्द्र  नामक  एक  स्वायत्त  पंजीकृत  संस्था  ने  नामक  सुपर  कम्प्यूटर  की

 अभिकसन  क्षमता  वाली  समानान्तर  संसाधन  मशीन  की  श्यू  खला  का  विकास  कर  लिया  जिसको

 अ्रश्मिकलन  क्षमता  1000  मोगा  फ्लाप्स  बिन्दु  प्रचालन  प्रति  ये  अब  व्यावसायिक

 रूप  से  उपलब्ध  हैं  ।

 शालियाबाद  को  राष्ट्रीय  राजधानਂ  क्षेत्र  में  शासिल  करना

 6572.  डा०  रमेश  अन्ट  तोमर  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  राष्ट्रीय  राजघानी  क्षेत्र  योजना  बोड  1985  के  अन्तगंत  गाजियाबाद

 को  दिल्‍ली  महानगर  क्षेत्र  में  शामिल  कियाਂ  गया  और

 यदि  तो'गाजियाबाद  को  इसके  समग्र  विकास के  लिए  ओर  अधिक  वित्तीय
 यता  देने  हेतु-क्या  कदम  उछाए  गए  हैं/उठाने  का  भ्रस्ताव  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  हां  ।

 योजना  आयोग  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  नियतन  को  अभी  अंतिम  रूप

 नहीं  दिया  है  ।

 कोयले  की  गणवता  में  गिरावट

 6573.  श्री  रामेहबर  पाटोदार  :  क्‍या  कोयला  संत्रो  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  में  ताप  विद्युत  घरों  में  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  घटिया  कोयले  की

 सप्लाई  करने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  उसके  परिणामस्वरूप  विद्युत्त  घरों  के  उत्पादन  में  आई  कमी
 का  ब्यौरा  क्या

 कया  अच्छी  के  कोयले  की  अनुपलब्धता  के  संबंध  में  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड
 की-ओर  से  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कारंबाई  की  ग़्ई  ओर

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  बिजली  घरों  को  अच्छी  गुणवत्ता  का  कोयला  सप्लाई  हेतु
 कोई  विशेष  प्रयास  किए  गए  हैँ  ?

 कोयला  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  मध्य  प्रदेश  के  ताप

 विद्यूत  गृहों  को  को०  इं०  लि०  द्वारा  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  सामान्य  रूप  में  संतोषप्रद
 रही  है  |  कोलः  इण्डिया  लि०  (ate:  हं०  लि०)के  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1990-91  तथा
 वर्ष  1991-92  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  तापीय  विद्युत  गृहों  को  कोयले  की  आपूर्ति  विद्युत
 दन  के  लिए  कोयले  की  जरूरत  का  92%  रही  किन्तु  प्रदेश  राज्य  विद्य  त  बोड़  के  सतपुरा
 ताप  विद्युत  गृह  में  कोयले  की  उपलब्धता  में  कमी  होने  के  कारण  बिजली  के  उत्पादन  में  कमी

 आई

 से  कोल  इण्डिया  लि०  द्वारा  प्रेषित  सूचना  के  मध्य  प्रदेश  राज्य  विद्युत
 बोर्ड  ने  गुणवत्ता  वालेਂ  कोयले  की  अपर्थाष्त  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  संबंध  में  उनके  पास  कोई

 दर्जे  की  किन्तु  को०  इं०  लि०  उत्पादित  किए  जाने  वाल  कोयले  की  गुणवत्ता  में

 सुधार  किए  जाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठा  रही  हैं--कोयले  का
 उत्पादन  किए  जाने  के

 दौरान  बेहतर  पग्ंवेक्षण  का  लदान-से  पूर्व  कंकड़  त्रथा  पत्थरों  को  अलग  किया  जाना

 और  कोयला  रख-रखाव  संयंत्रों  आदि  की  करना  ।
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 उत्तर  प्रदेश  में  परमात्रु  ऊर्जा  संयंत्र  और  नरोरा  संयंत्र  से  ग्रामोण  क्षेत्रों  में

 बिललो  को  आपूर्ति

 6574.  श्री  सरेशानन्द  स्वासो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  में  किसी  नये  परमाणु  विद्य॒त  केन्द्र  का  निर्माण  करने  पर

 विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  और

 नरोरा  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  चालू  हो  जाने  के  पश्चात्‌  कुल  कितने  ग्रामीण  क्षेत्र  में

 बिजली  की  आपूर्ति  में  सुधार  हुआ  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  कोई  नया  परमाणु  बिजलोघर  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  इस
 समय  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 नरोरा  परमाणु  बिजलीबर  से  उत्पादित  विद्युत  ऊर्जा  मंत्रालय  द्वारा
 किए  गए  आबंटन  के  अनुसार  सभी  लाभभोगी  राज्यों  ओर  उत्तरी  विद्युत  क्षेत्र  के  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 द्वारा  सहभागिता  में  उपयोग  में  लाई  जाती  उत्तर  प्रदेश  का  हिस्सा  35%  विद्युत  की
 सप्लाई  उस  क्षेत्र  के  ग्रामीण  और  शहरो  दोनों  क्षेत्रों  को  की  जाती  है  ।

 ईस्ट  कोस्ट  फटिलाइजर  लिमिटेड  को  कार्यक्षम  अनाना

 6575.  डा०  कारतिकेश्बर  पात्र  :  क्‍या  प्रधान  संज्ञी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  ईस्ट  कोस्ट  फटिलाइजर  उड़ीसा  में
 रुग्ण  होने  को  जानकारी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  एकक  को  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार

 रसायम  ओर  उबरक  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  चिम्त  :  और
 कम्पनी  की  वित्तीय  कांठनाइयों  क  कारण  ईहट  कोस्ट  फटिलाइजर  मयूरभंज  को
 1991  के  अन्तिम  सप्ताह  से  बन्द  किया  जा  का  है  ।

 ईस्ट  कोस्ट  फटिलाइजर  मयूरभंज  एक  निजी  कम्पनी  है  इस  एकक  को

 पुनः  चालू  करने  के  लिए  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 बेज्ञानिकों  को  काम  का  आवंटन

 6576.  श्री  शरद  यादव  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  वैज्ञानिक  अधिकारियों  को  उनके  विशेषज्ञता

 के  क्षेत्रों  क ेअनुसार  काम  का  आवंटन  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  ढात  की  जानकारी  है  कि  अधिकारियों  की

 योग्यता  का  उपयोग  करने  के  लिए  उनका  समुचित  स्थापन  करना  आबश्यक

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  अधिकारियों  को  उनकी  विशेषज्ञता
 के  अनुरूप  काम  का  आवंटन  करते  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  परिवतंनों  का  ब्यौरा  क्‍या

 लोक  द्िकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :

 से  वैज्ञातिक  विभागों  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  अधिकारियों  की  संगठन
 की  विशिष्ट  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  जाती  ऐसे  अधिकारियों  की  लचीली

 प्रक  स्कीम  के  अनुसार  स्व-स्थाने  पदोन्नति  की  जाती  कुल  मिलाकर  ये  अपने  विशिष्टता  के

 क्षेत्र  में कायं  करते  रहते  यह  भी  नोट  किया  जाए  कि  यह  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विषयों  की

 प्रकृति  है  कि  इनमें  थोड़े  समय  में  ही  ठीव्र  परिवर्तन  हो  जाते  यह  वैज्ञानिकों  के  लिए  बहुत
 आवश्यक  है  कि  वे  बहु-विषयक  कार्य  में  योगदान  सरकार  वैज्ञानिकों  के  उपयोग  की  भी

 समय-समय  पर  समीक्षा  करती  है  और  जहां  आवश्यक  होता  परिवतंन  करती  हैं  ।

 अचल  संपत्ति  का  अधिग्रहण

 6577.  श्री  मोहन  सिह  :  क्या  शहरो  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  स्थावार  संपत्ति  अधिग्रहण  और  अजं॑न  1970  के

 अधीन  अधिग्रहण  को  गई  किसी  निर्मित  संपत्ति  को  इसके  अधिग्रहण  की  तिथि  से  15  वर्षों  की

 अवधि  की  पूरी  होने  से  पहले  अथवा  15  वर्ष  होने  पर  रिलीज  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  दिल्ली  प्रशासन  ओर  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  यह
 अधिग्रहण  समाप्त  करने  ओर  इस  संपत्तियों  को  खाली  करने  के  लिए  कहने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  और
 स्थावर  संपत्ति  अधिग्रहण  और  अजंन  1952  में  1980  में  एक  सशोधन  (35  अथवा

 1980)  करके  यह  व्यवस्था  की  गई  थी  के  किसी  संपत्ति  को  अधिकतम  15  व  की  अर्वाध  के
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 लिए  अधिग्रहग  में  रखा  जा  सकता  :
 +कुछ  जो  कि  रक्षा  मंत्रालय

 निर्माण  एवं  आवास  मंत्रालय  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  आदि  के  अधिग्रहण  में  इस
 क्रवधि  के  समाप्त  होने  के  ब!द  भी  सावंजनिक  प्रयोग  के  लिए  अपेक्षित  अतः  1985  म॑

 एक  अध्यादेश  द्वारा  (1985  का  संपत्ति  अधिग्रहण  में  रखने  की  अवधि  को  दो  वर्ष  के

 लिए  बढ़ाया  गया  था  |  इस  नध्यादेश  का  स्थान  संशोधन  1985  ने  लिया

 से  चूंकि  अधिग्रहीत  की  गंई  संप'त्त  को  रिलीज  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 कोई  अयक्तिमत  आदेश  जारी  नहीं  किए  गए  अधिनियम  को  मोरेजुदा  ब्यक्स्थाओं  के  अनुसार
 कारंवाई  करता  संबंधित  अधिग्रहणकर्ता  अधिकरण  दायित्व  है  ।

 खादो  ब  प्रायोश्योग  गुजरात  को  अनुदान

 6578.  औओ  विलोप  भाई  संधामोी  :  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वि  न

 (%)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तीन  वर्षों  के  दोरान  खादी  व  ग्रामोद्योग  गुजरात  को

 दिए  गए  अनुदानों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  केन्द्रोय  सरकार  का  बिचार  वर्ष  1992-93  2-93  के  दोसन  उक्त  अनुदान  में  बद्धि
 ।  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  जे»  :  केन्द्र  सरकार  गुजरात
 सहित  सभी  राज्यों  में  अपने  कार्य  क्षेत्र  खादी  सथा  ग्राकोद्योगों:को-  देने  के  लिए

 अनुदान  और  ऋण  देकर  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ।
 केन्द्र  सरकार  से  मिली  धनराशि  में  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने

 गुजरात  राज्य  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  को  निम्नलिखित  राशि  दी  है  :--

 रु०
 SS  _

 दिए  ग़ए  भृद्ुदान

 खादी

 1988-89  9  22.91  10.19

 1989-90  54.20  35.57

 1990-91  52.26  11.14

 तथा  संसद  द्वारा  इस  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगें  पारित  कर  दिए  जाने  के  बाद
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 तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  को  सू  चित्र र  दिया  जाएगा  कि  उसे-केन्द्र  सरकार  से  कितनी  वजट

 सहायता  मिलेगी  ।  उसके  खादो  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  अपने  प्रत्यक्ष  सहायता  संस्थानों

 तथा  भिन्न-भिन्न  राज्य  खादी  ग्रामोद्योग  बोर्डों  से  व्यापक  बजठ  चर्चाएं  करके  राज्यबार  आबंठन

 को  अंतिम  *रूप  देता  है  ।

 पूर्ण  स्वाभित्थ  प्रणाली

 6579.  श्री  अरविन्द  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  दिल्‍ली  में  डी०  डी०  ९०  फ्लेटों/मकानों  के  आवंटियों  को  अपेक्षित  घनराशि  भमा
 करके  पूर्ण  स्वामित्व  का  लाभ  मिलने  की  संमावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  दिल्ली
 में  भूमि  के  भू-धा  रणाधिकार  की  लीजहोल्ड  पद्धति  को  फ्री-होल्ड  में  परिवर्तन  से  संबंधित  दिनांक

 2-1°92  के  आदेश  दिल्ली  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों/मकानों  के  आवंटितियों  पर
 लाग  होते  हैं  |

 दिश्लीਂ  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटोंटिनामेंटों  के  संबंध  में  देय  पोग्य  परिवर्तन  शुल्क  संलग्न
 विवरण  में  दिया  गया  है  |

 विधरण

 दिल्ली  विकाप्त  प्राधिकरण  सथाः  इसके  स्लम  विंग  द्वारा  लीज  होल्ड  आधार  पर
 आंधित  किक गए  फ्खटों  के

 लिए  :

 फ्लैट/टिनेमेंट
 की  श्रेणी  पू  र्यी  उत्त  री/पश्चिमी  दक्षिणी  केन्द्रीय

 क्षेत्र  क्षेत्र  क्षेत्र  क्षेत्र ———  -----
 कक च--ञहहुै8.ह.ढ

 जनता  शुत्य  |
 शूश्य

 -
 शूख्

 -
 श्न्य

 निम्न  आय  वर्ग  3,000  9,000  12,000  15,000

 प्रध्यम  आय  4,250  12,750  17,000  21,250
 स्ववित्त  पोषित

 योजना

 स्ववित  पोषित  6,250  18,750  25,000  31,250
 योजना  (1)/
 उच्च  आय

 टाइपना

 टाइप-/-बी

 स्ववित्त  7,500  22,500  30,000  37,500
 योजना

 च्त्त्ण््ग््िज्न््न्‍्ञ॥्»्ओज्ज््ी््््प्््म्््ज्म्श्ऊञम्म््जाजयणातत-++
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 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आबंटित  भूमि  पर  सामूहिक  आवास  समितियों  द्वारा

 बनाए  गए  फ्लैटों  के  लिए  :

 फ्लेट/टेनेमेंट  का  कुर्सी  पूर्वी  उत्तरी/पश्चिमी.  दक्षिणी  केन्द्रीय
 क्षेत्रफल  क्षेत्र  क्षेत्र  क्षेत्र  क्षेत्र

 30  और  इससे  कम  शून्य  श्न्य  श्न्य

 30  से  अधिक  और  3,000  9,000  12,000  15,000
 50  तक

 50  से  अधिक  और  4,250  12,750  17,000  21,250

 75  तक

 75  से  अधिक  और  6,250  18,750  25,000  31,250

 100  तक

 100  से  मधिक  और  7,500  22,500  30,000  37,500
 125  तक

 125  से  अधिक  परिवर्तन  शुल्क  अनुलग्नक-क  के  भाग  में  उल्लिखित

 इमारतदार  भू-खण्डों  के  लिए  फार्मूले  के  आधार  पर  होंगे
 फल  1.2  »  फ्लैट  का  कुर्सी  क्षत्रफल  माना श्श ि  थे  ल्ब  4 a8

 केरल  में  सरकारों  क्षेत्र  के उपक्र्मों  को  धन  का  प्रावंदन

 6580.  श्रीमती  साविश्रों  लक्मषणन  :  क्या  प्रधान  खसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  1991-92  के  दौरान  केरल  में  विभिन्न  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्तमों  को  आबंटित

 किए  गए  घन  का  पूरी  तरह  उपयोग  कर  लिया  बया

 मगदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उच्योग  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  के०  :  से  धन  उपयोग  की  स्थिति
 का  ब्यौरा  प्राप्त  करने  के  वर्ष  1991-92  के  सरकारी  लेखे  बन्द  करगे  के  लिए  निर्धारित
 तिथि  अभो  नहीं  आई  है  ।  केरल  स्थित  केन्द्रीय  सरकारी  क्षत्र  के  पांच  उद्यमों  वर्ष  1990-91
 की  स्थिति  का  ब्यौरा  एकत्रित  किया  जाएगा  और  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।
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 कब  जज

 सरकारो  क्षेत्र  के  रुग्मभ  एककों  को  कामगारों  द्वारा  अपने  हाथ  में  लिया  जाना

 6581.  डा०  आर०  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्रों  के  ।7  रुग्ण  एकफों  के  कामगारों  ने  एककों  को  अपने  हाथ
 में  का  भ्रस्ताव  किया  तो  तत्संबंधोी  ब्योरा  कक

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विभिम्त  सहकारी  समितियों  तथर  प्राइवेट  फर्मों को  इसी
 प्रकार  की  कार्यवाही  करने  हेतु  प्रोत्साहन  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उच्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के*  से  विशिष्ट  त्रिपक्षीय
 समिति  की  20-1-1992  को  आयोजित  बंठक  में  कुछ  श्रमिक  संघों  ने  कामग्रारों  की  सहकारी
 समितियों  के  गठन  का  सुझाव  दिया  यदि  र  इच्छुक  हों  सरकारी  क्षेत्र  के  रूण
 उपक्रमों  को  कामगारों  की  सहकारी  समितियों  के  जरिए  चलाए  जाने  संबंधी  अयध॑क्षम  प्रस्तावों पर
 विचार  करने  को  तंयार  कामगारों  की  सहकारी  समितियों  के  विशिष्ट  प्रस्तावों  के
 आधार  पर  इस  संबंध  में  कंपनी-वार  ब्यौरा  तेयार  किया  जाना  है  ।

 डो०  डो०  ए०  के  घन  का  तथाकथित  दुरपयोगਂ

 6583.  श्री  सुकदेव  पासवान  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  20  1991  के  तारांकितः
 प्रश्न  संख्या  !  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इन:आरुोपों  की  जांच  को

 (@)  ध्यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या'है  और  में  क्या  कार्यकहो  की  गई  है
 ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  भर  यह  जांच  तक  प्रो  करने  का  विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  पिछले  छः  महीनों  से  आरोपों  की  जांच  कर  रहा  कुछ  निर्माण  जिनसे  भारोप
 संबंधित  को  गहन  जांच  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  के  मुख्य  तकनीकी  परीक्षक  दाशਂ  हो  प्रारम्भ
 की  गई  दिस्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित  किम्म  है  कि  दो  ब्ससेप  के  लिए
 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  भेजे  हैं  ।

 कौर  आरोपों  के  लिए  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  विद्युत  तकनीकी  अचिलेखों
 स्थल  निरीक्षण  इत्यादि  की  जांच  अपेक्षित  जो  कि  समय  लेने  वाली  प्रक्रिया  ग्यौरों  का
 उल्लेख  करना  अथवा  किसी  निश्चित  जिस  तक  जांच  पूरी  को  को  निदिष्ट  करना
 संभव  नहीं  है

 ।
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 लघु  उद्योगों  के  लिए  समितियां

 6584.  ञरी  बारे  लाल  लाटव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  की  समस्याओं  के  अध्ययन  हेतु  किसी  समिति  का  गठन

 किया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  जे०  :  लघु  उद्योगों  को  कार्यंशील

 पूंजी  तथा  सावधिक  ऋण  आवश्यकताओं  को  पूरा  रुप्ण  लघु  उद्योगों  की  पुनः  स्थापना  तथा

 लघु  उद्योगों  से  संबंधित  किसी  भी  मामले  की  जांच  संबंधी  प्रबंधों  की  समीक्षा  करने  के  लिए
 भारबीआई  के  दिनांक  9-12-1991  के  ज्ञापन  के  तहत  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 (a)  से  समिति  के  30-6-1992  तक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देने  की  सम्भावना  है

 राजस्थान  के  शहरों  के  लिए  पेयजल  को  व्यवस्था

 6585.  भी  गिरधारों  लाल  भागंव  :  क्या  शहरो  विकास  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  राजस्थान  के  शहरों/कस्बों  को  पेयजल  उपलब्ध  कराने  में  हो  रही

 समस्याओं  का  पता  लगाने  की  दृष्टि  से  कोई  सर्वेक्षण  किया

 कया  विश्व  बैंक  ने  राजस्थान  के  शहरों/कस्बों  को  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  संज्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 असम  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के उपकम

 6586.  को  उद्धव  बसेन  :  क्‍या  प्रधान  मंज्ो  यह  बताने  की  कछूपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या
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 प्रत्येक  का  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  लाभ/हानि  का  ब्यौरा  क्‍या

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  का  ब्योरा  क्‍या  जिन्हें  बन्द  कर  दिया  गया

 उनको  इस  सम्बन्ध  में  रुणणता  के  क्या  कारण  हैं  ओर  कया  सुधारात्मक  उपाय  किए
 गए  और

 असम  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  स्थापित  किये  जान  वाले  नये  उपक्रमों  का  विवरण  क्या
 yp  ५  बन

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  के  :  ओऔर  असम  राज्य  में

 स्थित  पंजीकृत  कार्यालयों  वाले  उद्यमों  का  लाभ/हानि  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  सरकारो  क्षेत्र  का  कोई  उपक्रम  बन्द  नहीं  किया  गया  है  ।  उपक्रमों  की  कम

 लाभकारिता/रुग्णता  के  सांम'न्‍्य  कारण  हैं--कम  क्षमता  का  कम  अतिरिक्त

 अप्रचलित  पुराना  संयंत्र  तथा  आदेशों  को  कमी  आदि  ।  इनके

 कार्यनिष्पादन  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  5  1992  को  संसद  में

 प्रस्तुत  किये  गये  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1990-91  के  के  पृष्ठ  संड्या  165  में  दिया  गया

 झरुग्ण  औद्योगिक  कंपनी  अधिनियम के  प्रावधानों  के  अंतगंत  रुग्ण  उद्यमों  को  औद्योगिक  एवं  वित्तीय

 पुनगंठन  मण्डल  को  सौंपा  जाना  अपेक्षित  है  ।

 (&)  सरकारी  क्षेत्र  के किसौ  नये  उपक्रए/्  की  स्थापना  का  परियोजना  को

 आधिक  ज्यवहायंता  तथा  देश  के  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता

 विधरण

 असम  स्थित  पंजोकृत  कार्यालयों  वाले  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  क ेलाभ(+
 का  विवरण

 रुपयों
 एन  लीड  ससफसनन  सउइइ'-सससकस  स्‍क्‍  स्‍उक्‍-ा::दक्‍3६--क  फससउसफकसक  स्‍क्‍इ-ससी

 क्रमांक  उच्यम  का  नाम  (7)  8-89  (+) 5

 असम  अशोक  $  5  (--).  $

 होटल  निगम  लि०

 2.  बोंगाईगांव  2899  4850

 रिफाइनरीज  एंड

 पेट्रोकेमिकल्स  लि०

 3...  उत्तर  पूर्वीक्षेत्रीय  (-)  (-)  8698  (--)  6811
 कृषि  विपणन
 निगम  लि

 4.  ऑयल  इंडिया  लि०  8656

 8698
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 मेकेली  लिग्नाइट  खातों  में  तथाकशित  अभियभसितताएं

 :  6567: झओे  धत्युंजय  मायक  :  क्‍या  पंत्नो  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 क्या  नेवेली  लिग्नाइट  खानों  में  तथाकथित  अनियमितताओों  की  जांच  करने  के  लिए

 संयुक्त  सचिव  ओर  चिस  सलाहकार  को  अध्यक्षता  भें  गठित  को  गई  समिति  ने  सरकार  को  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 कोग्रला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  बो०  :  कोयला  मंत्राज्षय  में

 संयुक्त  सन्निव  एवं,वित्तीय  सल्लाहकार  को  नेवेली  लिम्नाइट  कारपोरेशन  की  खान  तथा

 विध्युत-गह-ा  में.स्टाक  की  स्थिति  की  जांच  किए  जाने  और  उन्हें  199;  में  ताभ्ीय

 विद्युत  के  बंद  हो  जाने  के  रारणों  का  पता  लगाने  के  निर्देश  दिए  गए  इस  संबंध  में

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  गई  है  ।

 इस  रिपोर्ट  में  खान  तथा  तापीय  विद्युत  गृह-॥  के  न  तो  में  कोई  विसंनतिਂ पाई
 गई  है  ओर  ही  इस  रिपोर्द  मे  तापीयक्चित  के  बंदहो  जाने  के  संबंध  भें  किस्ली  परिहाय
 लापरबाही  का  उल्लेख  किया  भया

 यह  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराघीम  है  ।

 वरिथोजनाओं  को  कोयले  की  आपूर्ति  में  कभी

 6588.  श्री  जिलासराब  मागनाथराब  गंडेवार  :  कया  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 कि  :

 -  क्‍या  महाराष्ट्र  सतरक्तार  ने  विभिम्मः  परिधोन्ननाओं  को  कोयले  को  आपूर्ति  में  के
 प्रभावित  हो  रहे  उत्वादत  के  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 कोयले  की  कम्ी..को  पूरा  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 कोयला  मंज्ालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  और  हां  ।

 महाराष्ट्र  राण्य  में  विशद्यत  गहों  ओर  अन्य  उद्योगों  को  कोयले  की  अर्फ्याच्त  के  संबंध  में

 महाराष्ट्र  सरकार  से  अभ्यादेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ज़िसके  कारण  इन  यूनिटों  ने  उत्फदन  में  हुए  नुकसान
 को  सूचना  है  ।

 इस्पात  आदि  जेसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  को  कोयले  का  संकलन  नियमित
 रूप  से  किया  जाता  है  और  कोयले  पूति  सुनिश्चित  करने  क्े-लिए  सुधध्रात्मक
 कारेंबाई  की  जाती  सभी  कोयला  कंपनियों  जहां  तक  ग्रैर-महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  का

 च्ज़ाश्त्त्ि  ॉँ पयापष्त  या
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 संबंध  उन्हें  कोयले  की  संयोजित  मात्रा  कोीः  कम्नन-्सेकम  50%  तक  आपूर्ति  या  तो  रेल  द्वारा

 अथवा  लड़क  द्वारा  किए  जाने  की  भी  सलाह  दी  गई

 सिगरेनी  कोयला  स्थानों  को  इंडिया  लिमिटेड  को  सोंपना

 6589.  डा०  डी०  बेंकटेश्वर  राव  :

 प्रो०  उम्मारेद्डि  बेकटेस्वरलु  :

 क्या  कोयला  संत्रों  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सिंगरेनी  कोयला  खानों  को  इंडिया  को

 सौंपने  का  है

 (=)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 इसे  कब  तक  सौंपे  जाने  की  सम्भावना  ओर

 क्या  सिंगरेनी  कोयला  खान  का  कोल  इृडिया  के  के  विकल्प  के  रूप  में

 करण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  :  सिंगरेनी  कोलियरीज

 कंपनी  लि०  के  शेयर  आंध्र  प्रदेश  सरकार  और  भारत  सरकार  के  पास  लगभम  51:49  के  कनुपात्त
 में  भारत  सरकार  शेयर-घारिता  की  इस  वर्तमान  प  द्धति  में  परिवर्तन  किए  जाने  के  पक्ष  में  नही

 है  ।

 से  उपर्युक्त  भाग  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 है  ।

 राज्यों  में  उच्चोग  विहोम-जिसे

 6590.  झरी  रति  लाल  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे!कि  :

 देश  में  राज्यवार  किव-किन  जिलों  को  उद्योगविहीन  जिलों  की  सूची  में  रखा  गया

 और

 ऐसे  जिलों  में  उद्योग  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  राज्यवार  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०
 :  विहीन  जिलोंਂ

 की  राज्यवार  सूचो  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 किसी  विशिष्ट  जिले/क्षेत्र  के  ओऔद्योगंकरण  की  प्राथमिक  जिम्मेदारी  संबंधित  राज्य

 सरकार  की  होती  है  ।  केन्द्र  जहां  संभव  होता  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेऔद्योगीकरण  को  बढ़ावा
 देकर  उनके  प्रयासों  में  सहायता  करती

 ।
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 ]
 केग्ट्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अनिस्यंदित  जल  आपति  प्रभाग  का  कार्यकरण

 6591.  झलो  मानी  भट्टा्षायं  :  कया  शहरो  विकास  मंत्री  क्ताने  को  क्ुप्फ्रः  करेंगे

 किः

 कया  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  वर्ष  19  90-9  के  दोद्दान  जल

 ब्लापूर्त  प्रभागਂ  नाम  से  एक  नया  प्रभाग  बनाया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  प्रभाग  के  कार्यकरण  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या
 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 दहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जी  हां  ।

 विद्यमान  अनिस्पंदित  जल  आपूर्ति  के  नवीकरण  और  सुक्कार  काय  करने  के  लिए
 क्रेम्द्दीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  अनिस्पंदित  जल  आपूर्ति  मण्डल  सुजित  किया  गया  है  और  इससे
 अनिस्यदित  जल  के  बितरण  के  पर्याप्त  सुधार  होने  की  संभावना  इस  मण्डल  के  सजन  हो  जाने
 के  बाद  अनिस्पंदित  जल  की  विद्यमान  वितरण  पद्धति  के  रखरखाव  के  स्तर  में  सुधार  होने  की

 सूचना  है  ।

 उब  रक  राजसहायता  को  ससोक्षा

 6592.  थी  पाला  के०  एम०  मंथ्यू  :  कया  प्रधान  मंत्रों  यह  क्लते को  कृपत  तक  रंसे

 कया  किसानों  को  हो  रही  कठिनाइयों  को  देखते  हुएਂ  उवं  रकों पर  पूर्व  में  दी  आ  रही

 राजसहायता  को  बहाल  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसे  पुनः  कब  तक  बहाल  किए  जाने  संतभावषगा  है  ओर

 और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 रसायन  जोर  उबरक  मंत्रालय  में  शाज्यः  मंत्रो  चिन्ता  से

 बियम  अमोनियम  सल्फेट  और  कलशियम  अमोनियम  नाइट्रेट  क्षौर  सल्फेट  क्षाफ  पोटाश
 तरह  के  तिम्न  विश्लेषण  उबं  रकों  को  छोड़कर  सभी  उबंरकों  के  लिए  राज़सहायता  का  भगयतान प्‌  भुगतान

 किया  जा  रहा  उक्त  चार  उबंरकों  को  वापस  उवंररू,प्रतिघारण  मृल्य  एवं  रफ्जख़ह्मता  स्रोजना
 के  अन्तगंत  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 अमिकों  को  पेयजल  को  आपूर्ति

 6593.  श्ीस्प्र३मतन  श्रम्मल्डी  :  कसा  मंजर  यह  बतान  को  कृपा  कि  :

 थित्रा  को  कोयला  खान  में  कार्यरत  . अमिकों  ओर  कर्मियों  को

 पेय
 जल  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  भोर  ऋस  पर

 वर्षवार  हुए  व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  खान  में  पेय  जल  आपूर्ति  की  व्यवस्था  पर्याप्त  न  होने  क  परिणामस्वरूप
 श्रसिकों/कमंचारियों  को  समुचित  ओर  नियमित  रूप  से  पेय  जल  को  भ्रापृर्ति  नहीं  हो  रहो
 और

 पदि  तो  क्या  सरकार  को  विचार  इस  समस्या  का  तत्काल  मोर  उथित  समाधान
 5  नकालने  का  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कोय्सा  अ्रंब्रालय  में  उए  स्रंत्रो  एस ०.  थो  ०  :  चित्रा  कोलियरी  में  एक
 लाख  गेलन  प्रतिदिन  की  क्षमता  का  एक  धीमी  सेंड  फिल्टरेशन  संयंत्र  व्रिद्यमान  है  जिससे  छजित्रा
 कोलियरी  के  कमंच्रारियों  के  पेष  जल  की  आापुत्ति  की  जाती  है  |  ग्रह  योजना  वर्ष  1984  में  4.57
 लाख  रुपए  की  लागत  से  क्रियान्वित  को  गई  थी  ।  1987  में  एक  अतिरिक्त  ओवरहैड  टंक  के

 निर्माण  की  सुविधा  प्रदान  किए  लाने  के  लिए  3.59  रुपए  की  राशि  ओर  खर्चे  की

 इसके  अलावा  1990-91  में  पांच  हैंड  पम्ष/नलकप  लगाए  गए  इन  नलक॒थों  से  निकाले  गए
 पानी  का  नियमित  आधार पर  जलचाह॒क  के  माध्यम  से  आपू्तिःकी  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोयले  का  निर्यात

 6594.  सोत्रोश  कुमार  .:-क्गा:कोयला-मंत्रो  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  ने  कोयले  के  किर्यात  कार्यभार  लेने  का  निर्णय

 लिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  इस  संब्रंध  में  सहाप्रत्ंधक  की  अध्यक्षता  में  एक

 हास  में:अंगलादेश

 यवि  तो  इस  प्रतिनिधि  मंडल  के
 अन्य  सक्स्‍्यों  के  शाम  क्‍या  ओर

 ४979
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 (2)  उनके  दौरे  पर  कितना  खर्च  हुआ  ?

 कोयला  संत्रालय  में  उप  संत्रो  एस०  बो०  :  और  कोयला/कोक
 के  निर्यात  का  निस्तारण  कर  दिया  गया  कोल  इण्डिया  वाणिज्यिक  आधार  पर  कोयले

 का  मिर्यात  किए  जाने  के  मामले  में  स्वतंत्र  है  ।

 ओर  हां  ।  कोल  इण्डिया  लि०  ने  यर  सूचित  किया  है  कि  ओ०  इं०  लि०

 के  मुख्य  महाप्रबंधक  श्री  एस०  के०  सेन  के  नेतृत्व  में  कोयला  कंपनियों  के  तथा

 एम०  एम०  टी०  सी०  के  प्रत्येक  के  दो  सदस्यों  के  प्रतिनिधिमंडल  ने  कोयले  में  निर्यात  की  संभावनाओं

 का  पता  लगाने  के  लिए  बंगलादेश  का  दोरा  किया  ।  इस  प्रतिनिधिमण्डल  के  अन्य  सदस्यों  के  नाम

 नोचे  दिए  गए  हैं  :

 कोल  इच्छिया  लि०

 1.  श्री  वी०  के०  मुख्य  महाप्रबंधक  तथा  ईस्ट  कोलफील्डस  लि०
 फलकत्ता  |

 2.  श्री  एस०  वी०  महाप्रबंधक  कोल  इण्डिया  कलकत्ता  ।

 खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  :

 1.  श्री  बी०  एन०  उपमहाप्रबंधक  एण्ड  एम०  एम०  टी०

 कलकत्ता  ।

 2.  श्री  वो०  डो०  वरिष्ठ  एम०  एम०  टी०  नई  दिल्‍ली  ।

 (३)  को  ०  इं०  लि०  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुसार  कोयला  कंपनियों  द्वारा  इस  दौरे

 पर  लगभग  1.48  लाख  श०  की  राशि  खर्च  फो  गई  है  ।

 मुल्य  बृद्धि  पर  भागरिक  पूछल्ति  मंत्रियों  को  बंठक

 6595.  थी  सूरज  भानु  सोलंको  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  आवश्यक  वस्तुओं  की  कोमतों  में  लगातार  हो  रही  वृद्धि  की

 समस्या  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  राज्यों  की  नागरिक  पूर्ति  मंत्रियों  की  बेठक  बुलाई
 5

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 इनके  क्‍या  परिणाम  लिकले

 मागरिक  उपभोक्ता  सासले  ओर  सा्वजमिक  वितरण  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री

 कमालुद्दोत  :  से  मूल्य-स्थिति  ओर  सा्यंजनिक  वितरण  प्रणाली  के
 करण  से  संबंधित  मामलों  पर  1991  में  आयोजित  मुख्यमंत्रियों  के  सम्मेलन  में

 विमश  किया  गया  जिसमें  राज्यों  के  खाल  और  नागरिक  आपूत्ति  मंत्रियों  ने  भी  भाग  लिया

 वित्त  मंत्री  ने  राज्य  सरकारों/संच  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  था  कि  वे  गे  र-योजना
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 पक्ष  के  सरकारी  खर्चों  मे ंकटोती  करके  बजटीय  घाटे  को  नियंत्रित  वित्त  मंत्री  ने  कंद्रीय

 सरकार  द्वारा  विचारित  उपायों  की  रूपरेखा  भी  इस  बंठक  में  प्रस्तुत  की  सम्पुष्ट  सावंजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  बारे  मे  भी  इस  बैठक  मे  चर्चा  की  गई  और  प्रधान  मंत्री  ने  राज्य  सरकारों  से

 अनुरोध  किया  कि  वे  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  परयंवेक्षण  में  स्थानीय  लोगों  को  शामिल  करें  ।

 राज्य  सरकारों  ने  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  तथा  चोरबाजारी  निवारण  ओर  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय

 अधिनियम  के  अंतगंत  जमाखोरों  और  कालाबाजारियों  के  विरुद्ध  कायंबाही  में  तेजी  लाने  के  बारे  में
 अपनी  सहमति  व्यक्त  की  ।

 मूल्टों  में  वद्धि  को  नियंत्रित  करने  के  उपाय  के  रूप  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की

 वस्तुओं  का  अधिक  आबंटन  किया  जा  रहा  बाजार  दखल  कायंवाही  को  जा  रही  हू  तथा  खाद्य

 तेल  जैप्ती  आवश्यक  वस्तुओं  का  आयात  किया  जा  रहा  ऐसा  करते  समय  अनेक  जैसे  कि

 केंद्रीय  पूल  में  भंडार  की  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  ओर  इन  वस्तुओं  के  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्यों
 को  ध्यान  में  रखा  जांता

 विजयवाड़ा  में  आवास  को  कमी

 6596.  श्रो  शोभनाद्रोब्बर  राव  वाडड़े  :  कमा  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  विजयवाड़ा  शहर  में  आवास  यूनिटों  का  भारी  अभावष

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  वहां  की  निम्न  आय  मध्यम  आय  वर्ग  और  उच्च

 आय  वर्ग  के  रिहायसी  यूनिटों  का  निर्माण  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  आवास  राज्य  का

 विषय  है  और  राज्ण  तथा  सघ  राज्य  क्षेत्र  सरकार  राज्य  योजना  प्रावधानों  के  माध्यम  से  अपनी

 प्राथमिकता  ओर  वित्तोय  संसाधनों  के  अनुरूप  विभिन्‍न  लक्षित  वर्गों  के  लिए  शहरी
 क्षेत्रों  में  आवास  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  केन्द्र  विजयवाड़ा  नगर  में

 आवास  यूनिटों  की  विकट  कमी  की  रिपोर्टों  से अवगत  नहीं  है  ।

 और  हुडको  का  गठन  मकानों  के  निर्माणाधीन  नहीं  मपितु  यह  हुडको
 निर्देशों  के  अनुसार  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  विभिन्‍न  आवास  मंडलों/स्थानीय  निकायों  आदि  को
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  हुडको  ने  अपने  प्रारम्भण  31-1-92  को  स्थिति  के  अनुसार
 विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  आन्न्न  प्रदेश  राज्य  में  विजयवाड़ा  नगर  में  15  परियोजनाएं  स्वीकृत
 की  हैं  ।  इन  योजनाओं  की  परियोजना  लागत  19.30  करोड़  रुपये  है  ।  इसमें  12.37  करोड़  रुपये

 हुडको  ऋण  घटक  इन  परियोजनाओं  में  10922  रिहायक्षी  एककों  और  19643  बेसिक

 स्वच्छता  एककों  के  निर्माण  की  परिकल्पना  है  ।

 मारुति  कारों  को  डोलरशिप

 6597.  थ्री  राम  निहोर  राय  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
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 ऊआशकिःय:::पयत+न स  नजअनननक्नक्-न--++

 सश्ोग  लिस्थिटेड  द्वारा  1991  कितने  ठवक्तियों  बिक्री  को
 डोलररशशिप'मौर  सर्विसःसेंटर  किए  गए  हैं

 क्या  एक  ही  परिवार  के  कई  व्यक्तियों  को  भिन्‍न-भिन्‍न  नामों  से  एक  से  ज्यादा

 एजेंसी  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधो  श्योरा  क्या  ओर

 जब  तक  किए  गए  कुल  आबंटन  में  से  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों
 के  कितने  व्यक्तियों  को  डीलशशिप  ओर  सर्विस  सेंटर  किए  गए  हैं  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पो०  के  ०  :  दिनांक
 स्थिति  के  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  की  56  डीलर  कंपनियां  और  1359  मारुति  प्राछ्िकृत
 सविस  स्टेशन  ये  ।  इन  1359  सविस  स्टेशनों  में  से  1636  प्रचालन  में  हैं  ।

 ओर  का  अथं  परिवार  से  सीधा  अर्थात्‌  पुत्रों
 ओर  पुत्रियों  को  मानते  एक  ही  परिवार  के  दो  व्यक्तियों  को  अलग-अलग  नामों  से  एक  से

 डीलशशिप  आंबेंटित  नहीं  को  गई  थी  जंसा  कि  कंपनी  ने  सूचित  किया  है  ।

 एक  डीलरशिप  कम्पनी  का  मालिक  अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्धित  मारुति

 प्राधिकृत  सविस  स्टेशनों  के  बारे  में  यह  सूचना  कंपनी  द्वारा  नहीं  रखो  जाती  ।

 कस्बों  एवं  शहरों  में  पेय  जल  को  व्यवस्था  के  लिए  धनराशि

 6598.  भ्रो  घनन्‍्जय  कुमार  :  कया  शहरो  थिकास  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 या  ब्रेल्द्रीम  सरकार  ने  खज्य  सरकारों  सब्न्राई  एवं  जल-नकिक्‍्ससी

 उपखब्ध  कर।ने  के  लिए  घधमसाशि  आवंटित  को  और

 यदि  तो  वर्ष  लिए  ओर  आवंटित को  केਂ  दोरान  कर्नाटक  को

 बर्भश  अाकंटित  की  तथा  1990-93  में  कितनी  आश्थंटितत  को  लाएगी  ?

 धाहरो  घिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  अत  :

 से  कम  आबादी  वाले  शहरी  कस्बों  (1981  को  में  पेय  जल  आपूर्ति  योजनाोभों

 हेतु  राश्य  सरकारो/संघसासित  प्रदेशों  मे  शहरी  स्थानीय  निकायों  को  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने

 के  लिए  हुडकों  को  1990-91  के  दोरान  3  करोड़  रुपये  तथा  1991-92  के  दौरान

 रुपये  रिलीज  किए  गए  थे  ।  हुडको  के  माध्यम  से  दिया  जाने  वाला  केन्द्रीय  अनुदान  परियोज्षना

 सहबद्ध  है  तथा  यह  परियोजना  लागत  के  5  प्रतिशत  अथवा  25  लाख  इनमें  से-जों  भौ'कम

 तक  सीमित  है  ।

 कर्नाटक  के  लिए  कोई  ज्याकि  सहिध्ट  नही  को  गई  है  क्‍योंकि  निधियों  का  राज्यवार
 नियतन  नहीं  किया  जाता  है  यज्य  सरकार  द्वारा  ब्रेजी  मई  के  कावेरी
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 जल  आपूर्ति  योजना  तृतीय  चरण  के  लिए  बंगलौर  जल  आपूर्ति  तथा  निर्यात  बोड़ें  को  रक्षा

 मंत्रालय  द्वारा  निम्नलिखित  ऋण  दिए  गए

 1990  300  लाख  रुपये

 1991  400  लाख  रुपये

 1992  300  लाख  रुपये

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विधवाओं  को  आवंटित  विए  गए  आबास

 6599.  श्रो  सुरेख्ध  पाल  पाठक  -  क्या  शहड्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  35  वर्ष  या  इससे  कम  आयु  विधवाओं  को

 आवास  आवंटित  करने  की  योजना  के  अन्तगंत  कितनी  विधघवाशडं  को  पंजलक्ूत  किया

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  कितनो  विधवाओं  आवाब्नः  आवंटित  किए
 और

 सरकार  द्वारा  ऐसी  सभी  पंजीकृत  विधवाओं  को  कब  तक  आवास  आवंटित  कर  दिए
 जाने  का  विचार  है  ?

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  जैसा  कि  दिल्ललो

 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  विकासਂ  प्राधिकरण  ने  विधवालों  के  लिए  पंजीकरण

 की  कोई  योजना  नहों  चलाई  है  ।

 और  उपर्थकश“भाग  (ar)  को  देखतेਂ  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 रा  अमल  एककों-दारत पक
 6600.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकश्र  काਂ  ध्यान  26  1991  के  टाइम्सਂ  में

 लक्ष  जोक  इका  हों  द्वारा  मह्थ  वृद्धि  के  संबंध  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 क्‍या  लथु्‌  एकक  ओऔघषश्न  मूल्य  नियंत्रण  1986  से  शुक्‍्क

 कक  ये-एकक
 से

 कोई
 भी  मूल्य  लेने

 के
 लिए  स्वतंत्रहँ ओ  कि  अधिखृचित

 मूल्फों-से  अधिक  होढे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 ओषधों  के  बढ़ते  हुए  ब्रूक्ष्यों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार
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 रसायन  बोर  उबरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिम्ता  :  जी

 से  1987  के  अंतग्ंत  सूत्रयोगों  के  संबंध  में  लघु  क्षेत्र  के

 एकक  मूल्य  नियंत्रण
 से  मुक्त  हैं  ।

 (8)  मूल्य  नियंत्रित  दवाइयों  के  मूल्य  1987  के  उपबन्धों  के  अनुसार
 संशोधित  किए  जाते  मूल्य  विनियत्रित  ओषधों  के  मामले  में  सरकार  उनके  मूल्यों  पर  निरन्तर

 नजर  रखती  है  ।

 कतिपय  उथरक  एककों  का  बन्द  किया  जाना

 6601.  श्री  एम०  थो०  चन्द्रशेतर  भृति  :

 थी  जगमीत  सिह  :

 श्री  बो०  श्रोमिषास  प्रसाव  :

 भ्रो  राजघबोर  सिंह  :

 डा०  लाल  बहादुर  रावल  :

 भरो  ए०  चआाल्स  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 हडा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  प्रधान  संतों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उबंरकों  पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  में  भारी  कमी  किए  जाने  के  कारण
 अधिकांश  उर्घरकों  का  उत्पादन  करने  वाले  एककों  के  बन्द  होने  की  संभावना

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  सुधारात्मकम  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 रसायन  ओर  उबरक  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  चिन्ता  :  से  जी

 नहीं  ।  शथापि  पता  चला  है  कि  लगभग  135  उर्वरक  उत्पादक  एककों  में  से  लघु  और  मध्यम  क्षेत्र
 में  सिगल  सुपरफास्फेट  एस०  का  उत्पादन  करने  वाले  24  एककों  ने  अस्थायी  रूप  से
 एस  एस  पी  का  उत्पादन  करना  बन्द  कर  दिया  है  जो  आयातित  षच्चे  माल  की  लागत  में

 वृद्धि  के  कारण  लागत  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राजसहायता  के  संशोधन  में  कुछ  विलम्ब  के

 कारण  हुआ  है  ।  इन  24  एककों  में  से  कुछ  एककों  ने  सल्फ्यूरिक  एसिड  का  उत्पादन  करना
 जरूरी  लागत  से  वृद्धि  के

 कारण  राजसहायता  को  शौप्र  संशोधित  करने  के  हर  प्रयास  किए
 जा  रहे
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 ]

 केरल  ओर  कर्नाटक  के  लिए  परसाण्‌  विश्युत  संयंत्र

 6602.  श्रीमती  वासवा  राफेश्वरो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करगे

 )  कया  इंदिरा  गांधी  परमाणु  अनुसंधान  कलपक्क्रम  के  रसायन  अनुसंघान  निदेशक
 ने  यह  बताया  है  कि  केरल  और  कर्नाटक  जैसे  जिनकी  बिजली  संबंधी  बढ़ती  हुई
 कताओं  की  पूरि  केवल  पन  बिजली  उत्पादन  द्वारा  नहीं  की  जा  सकती  के  लिए  परमाणु  बिजलो
 के  उत्पादन  की  आवश्यकता

 क्‍या  यह  बताया  गया  है  कि  मानसून  में  कम  बारिश  होने  के  कारण  इन  राज्यों  में

 बिजली  की  कमी  पैदा  हो  गई

 क्‍या  यह  भी  बताया  गया  है  कि  ताप  विद्युत  की  तुलना  में  परमाणु  बिजली  सस्ती

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  विशेषज्ञों  के  दृष्टिकोणों  पर  विचार  कर  रही
 और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मार्गरेट  :

 हां  ।

 हां  ।

 केरल  में  इस  समय  विद्युत  उत्पादन  की  स्थापित  क्षमता  पूर्ण  रूप  से  पन  बिजलीधरों  पर

 निर्भर  है  और  कर्नाटक  में  यह  मुख्यतः  पन  बिजली  के  उत्पादन  पर  निर्भर  करती  है  जिसके  लिए
 तप  प्रादेशिक  केन्द्रीय  क्षेत्र  उत्पादन  एकक  द्वारा  उपलब्ध  कराया  जाता  मानूसन  में  अपर्याप्त

 वर्षा  की  वजह  से  इन  राज्यों  में  पन  बिजली  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  इन  राज्यों

 में  कोयले  को  इंधन  के  रूप  में  काम  में  लाने  वाले  ताप  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  की  योजना

 बनाई  गई  है  ।

 हां  ।

 कोयले  की  खानों  के  मुहानों  से  दूरी  पर  स्थित  स्थलों  जिनमें  केरल  और  कर्नाटक  के

 स्थल  भी  शामिल  लगाए  गए  परमाणु  बिजलीघरों  में  पैदा  की  जाने  वाली  परभाण  बिजली  पर

 आने  वाली  परम्परागत  किस्म  के  उन  ताप  बिजलीघरों  में  जिनमे  कोयले  को  इंधन  के  रूप
 में  काम  में  लायः  जाता  में  उत्पादित  बिजली  पर  आने  वाली  लागत  जितनी  ही
 इसके  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  को  कोयले  की  खानों  के  मुहानों  से  दूर  स्थलों  पर

 लगाने  की  नीति  से  कोयले  की  लम्बी  दूरी  तक  ढुलाई  करने  कौ  कठिनाई  को  कम  किया  जा

 सकता  है  ।
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 ओर  (2)  सरकार  को  नीति  परभाणु  विद्युत  संयंत्रों  मिश्रित  तरीके  से

 विद्यू,तत  की  इष्टतम  स्थापित  क्षमता  हासिल  करने  के  उद्देश्य  कोयले  की  खानो  के  मुहानों  से  दूर
 स्थित  स्थलों  पर  लगाने  को  रही  है  ।  कर्नाटक  मे  कंगा  मे  |  तथा  2  (2  »  220  परमाण

 विद्युत  रिएक्टर  पहले  से  निर्माणाधीन  है  और  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  आठवीं  योजना  के  प्रस्तावों
 के  अंतगंत  उसी  स्थल  पर  220  मंगावाट  विद्युत  क्षमता  वाले  चार  और  यूनिट  3  से  6)  लगाने

 की  परिकल्पना  की  गई  बश्तें  कि  इसके  लिए  घनराशि  उपलब्ध  करल  में  भब  तक  कोई

 परमाणु  बिजलीघर  नही  लगाया  गया  केरल  म॑  संभावित  स्थलों  की  जांच  और  पुनरीक्षा
 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  स्थल  चयन  समिति  द्वारा  को  जा  रही  इससे  पहले  fs  भारत  सरकार

 कोई  निर्णय  ल  सके  किसी  पर  माणु  बिजलीघर  के  लिए  स्थलों  का  पता  लगाने  ओर  उसके  संबंध  में

 स्वीकृति  के  लिए  संबद्ध  निकायों  द्वारा  उनकी  सुरक्षा  और  पर्यावरण  को  दुष्ट  के  विस्तृत  रूप  से

 ब्रांच  की  जाती  है  |  इसके  ऐसी  परियोजनाएं  स्थापित  करना  धनराशि  की  उपलब्धता

 के  समनुरूप  होना  आवश्यक  है  ।

 बिदेशो  निवेश  के  प्रस्ताव

 6604.  श्री  संयद  शाहाबहीम  :  वया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कुल  कितने  विदेशी  निवेश  के  प्रस्तावों  को

 स्वीकृति  दो

 विदेशी  मुद्रा  मे  कुल  कितने  निधेश  का  अनुमान  लगाया  गया  है

 (9)  सहयोग  करने  वाले  देशों  का  ब्योरा  क्या  है

 औद्योगिक  अथवा  व्यवसायिक  क्षेत्र  का  ब्यौरा  क्‍या

 (8)  निर्माण  किए  जाने  वाले  अथबा  व्यापार  किए  जाने  वाले  उत्पादों  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 ऐसी  कितनी  योजनाएं  हैं  जिनमे  विशेष  रूप  से  निर्यात  के  लिए  परियोजनाएं  चलाई

 गई  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  जे०  :  (१)  से  विवरण  |  और
 पर  झंलग्न  है  ।  जिसमें  देश-वार  तथा  उद्योग-वार  अनुमोदनों  का  ब्यौरा  दिया  गया

 अनुमोदित  विदेणी  सहयोग  बिदेश  सहयोगक  ता  का  नाम  सहयोग
 का  स्घरूप  तथा  विनिर्माण  की  मदों  के  विस्तृत  ब्योरे  भारतोय  निबेश  नई  बिल्‍ली  द्वारा  अपने

 मासिक  समाक्षार॒पत्र  के  पूरक  के  रूप  मं  प्रकाशित  किए  जा  रहे  इन  प्रकाशनों  की  प्रतियां

 नियमित  रूप  से  संसद  पुस्तकालय  भेजी  जाती

 वर्ष  1991-92  (1-4-9)  से  29-2-92)  के  दौरान  69  प्रस्तावों  का  अनुमोदन
 या  गया  है  जिनमें  उत्पाद  केवल  निर्यात  हेतु  हैं  ।

 186



 19  1914

 अवधि  1-4-1991  से  28-2-1992

 ऋ०  सं०  सहयोग  के  देश
 का  नाम

 1  2

 1.  अर्जेन्टोना

 2.  आस्ट्रेलिया

 3.  आस्ट्रिया

 4.  बहरीन

 5.  बेल्जियम

 6.  ब्राजील

 7.  बुल्गारिया

 8.  कनाडा

 9.  चीन

 10.  चेकोसलोवाकिया

 11.  डेनमार्क

 12.  फिनलेण्ड

 13.  जमंनी

 14.  फ्रांस

 15.  जी०  डी०  आर०

 16.  ग्रीस

 17.  हांगकांग

 18.  हंगरी

 योग

 58

 16

 वर्ष  1991-92  1992  के  दोरान  जारो  फिए  गए  जचिदेशी  सहयोग
 अनुमोदन  विदेशी  निवेश  का  देश-वार  व्योश

 वित्त  अनुमोदित
 निवेश

 रुपये

 2,358.94

 2.14

 485.99

 75.00

 1729.50

 243.70

 2509.15

 2076.69

 7,278.96
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 1  2  3  4  5

 19.  आयरलेंण्ड  चाय  ाः
 ाः

 20.  इटली  69  25  3,624.79

 21.  जापान  75  24  14,514.52 2

 22.  कोरिया  20  9  1,223.84

 23.  कोरिया  16.85

 24...  कुबेत  ना
 न  —

 25.  लक्समबर्ग  न  --  —

 26.  मलेशिया  2  1  18.00

 27.  मेक्सिको  520.00

 28...  नीदरलंण्ड  50  24  5,026.75

 29.  पनामा  नन+  न  न

 30.  पोलेण्ड  #।  _  _

 3  1  16.00

 32.  रोमानिया  —  —

 33.  सऊदी  अरब  1  +-  --

 34.  सिगापुर|  22  12  325.21

 35.  स्पेन  6  33.00

 36.  स्वोडन  32  7  2,928.81

 37.  नायें  3  2  42.39

 38...  स्विटजरलेण्ड  63  18  8,739.39

 39.  ताइवान  9  3  68.00
 40.  चादलेण्ड  —  __  __

 41.  तुर्की  —

 42.  यूएई  3  3  619.00

 43,  यू०  के०  154  47  9,994.45
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 2  3  4  5

 44.  यू०  एस०  ए०  194  62  32,021.89

 45.  रूस  एस०  एस०  arto)  12  8  914.98

 46.  यूगोस्ला  विया  1  --  --

 47.  एन  आर  आई  9  7  25,509.40

 48.  सस्‍्काटलैण्ड  2  न  --

 49.  बर्मूडा  4  4  332.00

 50.  ब्रिटिश  वजिनिया  --  --

 51.  दुबई  1 1  40.00

 52.  इंडोनेशिया  1  1  125.00

 53.  कतर  1 1  453.00

 54.  दक्षिण  अफ्रीका  1  न  --

 55.  मान्टोवी  डियो
 |

 0.26

 1053  361...  1,21,407.57

 1-4-1991  से  28-2-1992  को  अवधि  के  दोरान  सरकार  हारा  अनुमोदित  विदेशी

 सहयोग  के  सासलों  का  उद्योग-बार  ध्योरा  1991-92)

 ऋ०  सं०  उद्योग  का  नाम  योग  वित्तीय

 1...  धातुकर्मी  उद्योग  40  व

 2  इंधन  13  3

 3  बायलस  और  भाप  जनित्रण  संयंत्र  7  2

 4...  प्राडम  मृवस  जनित्रणों  के  --

 5  वद्युत  उपकरण  184  64
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 1  2  3  4

 6.  दूर  संचार  19  6

 7.  परिवहन  73  17

 8.  ओद्योगिक  मशीनरो  190  48

 9.  मक्षीनी  ओजार  23  8

 10.  कृषि  मशीनरी  5  वि

 li.  अर्थ  मूविंग  मशीनरी  7  1

 12.  विविध  म्क०  तथा  इंजी०  उद्योग  34  9

 13.  कार्यालय  तथा  घरेलू  उपस्कर  9  1

 14.  चिकित्सा  तथा  सर्जीकल  उपकरण  8  3

 15.  भौद्योगिक  उपकरण  45  16

 16.  वैज्ञानिक  उपकरण  4  2

 17.  गणितीय  सर्वेक्षण  तथा  ड्राइंग  उपकरण  न  न

 18.  उबरक  3

 19.  रसायन  के  148  52

 20.  फोटोग्राफिक  रॉ  फिल्‍म  और  कागज  1  --

 21.  रंगाई  का  सामान  —  _

 22.  ओऔषध  एवं  भेषज  5  3

 23  वस्त्र  छपे  अथवा  अन्यथा  प्रसाध्रित  19  #।

 24.  कागज  एवं  लुगदी  उत्पादों  14  2

 25.  बोनी  —  _

 26.  फर्मेन्टेशन  उद्योग  2  1

 27.  खाद्य  प्रसंस्करण  उश्योग  40  19

 28.  वनस्पति  तेल  तथा  वनस्पति  5  3

 29.  सौन्दर्य  प्रसाधन  एवं  अयलेट  का  प्तामान  1  न

 30.  रबड़  का  सामान  13  4
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 2  ३  4
 a  ॒  ॒ਂ फ७फफऊफ/ऋअऋअआअआक्‍र्ू्््ू

 चमड़े  का  सामान  एवं  परिष्क।रक  12  8

 32.  सरेस  तथा  जिलैटिन  —  _

 33.  कांच  10  3

 34.  सिरेमिक  18  6

 35.  सीमेंट  तथा  जिपसम  उत्पाद  7  2

 36.  इमारती  लकड़ी  के  उत्पाद  _

 37.  रक्षा  उद्योग  ]  —

 38.  सिगरेट  --  हि

 39...  परामश  ओर  सेवाएं  35  20

 40...  विविध  उद्योग  56  39

 योग  :  1053...  381

 बंगलोर  में  मेढ्रो  रेलवे

 6605.  औमतो  वासबा  राजेक्वरो  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्िः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बंगलोर  में  एक  मेट्रो  रेलवे  परियोजना  को  स्थापित  करने
 का

 यदि  तो  तत्ख॑बंधी  अ्योरा  क्‍या

 अब  तक  कितने  किलोमीटर  लम्बी  लाइन  का  निर्माण  काय॑  पूरा  किया  गया

 कितने  मामलों  में  काम  का  निष्पादन  हो  चुका  और

 इसका  निर्माण  कार्य  पूरा  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  २  हे

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  फिलहाल  बंगलौर
 में  मेट्रो  रेल  परियोजना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उपक्षमों  क ेलिए  योजना  राधि

 6-06.  डा०  असोम  बाला  :  क्या  प्रधान  पंत्रो  उपक्रमों  के लिए  योजनागत  राशि  के  बारे
 में  28  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  सख्या  4855  और  21  1990  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  3165  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  आईडोपीएल  के  नकद  घाटों  को  पूरा  करने  के  लिए  वर्ष  1986-87  से
 1989-90  89-90  के  दोरान  योजनागत  घनराशि  का  जो  विपणन  किया  गया  उसे  उपक्रम  के  खाते

 नाम  डाल  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इतने  वर्षों  तक  योजनागत  घनराशि  का  अन्ततः  अन्य  कार्यों  में  विषणन  करने  के

 उद्देश्य  से  निकाले  जाने  के  लिए  उत्तरदायी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कारंवाई  की  गई  और

 इस  संबंध  में  उया  उपचारात्मरू  कारंवाई  को  गई  है/करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रसायन  ओर  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  चिन्ता  :  और  भारी

 वित्तीय  कठिनाइयों  को  महेनजर  रखते  हुए  यह  कंपनी  योजनागत  और  गेंर-योजनागत  ऋणों  की

 मूल  राशि  या  ब्याज  अदा  नहीं  कर  रही  नकद  हानियों  को  पूरा  करने  के  लिए  अस्थायी  रूप  से
 उपयोग  में  लाई  गई  योजनागत  राशियों  पर  लगने  वाले  ब्याज  के  ब्यौरों  की  गणना  की  जा  रही

 है  ।

 और  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फामरियुटिकल्स  लि०  को  कई  दर्षों  से  बहुत  अधिक
 नकद  हानियां  हो  रही  थीं  ओर  इसे  कार्यंसंचालन  पूंजी  भौर  सप्लाई  और  सेवाओं  के  लिए
 दाताओं  को  कानूनी  मजदूरी  बिजली  के  बेक  ब्याज  आदि

 के  लिए  निधियों  की  बहुत  कमी  थी  ।  कंपनी  के  पास  इसके  सिवाय  अन्य  कोई  विकल्प  नहीं  कि

 योजनागत  निधियों  का  उपयोग  करके  अस्थायी  तौर  पर  नकद  हानि  के  एक  भाग  को  वित्तपोषित

 करे  जिसे  कंपनी  का  पूंजी  पुनगंठन  को  स्वीकृति  के  बाद  पूरा  किया  जाएगा  ।  कयंशील  पूंजी  की

 लगाता र  गंभीर  कठिनाइयों  के  बावजुद  बिना  उचित  अनुमोदन  के  नकद  हानियों  को  पूरा  करने  के

 लिए  योजनागत  निधियों  का  अस्थायी  उपयोग  करना  भी  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।

 कंसेट  बनामे  वाले  एकक

 6607.  भ्रो  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पूरे  देश  मे  कंसेट  बनाने  वाले  एककों  की  स्थापना  करने  का

 भोर

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेग्शन  संत्रालय  में  राज्य  समंत्रो  मार्गरेट  :

 नहों  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कालोन  उच्योग  सें  बाल  श्रमिक

 6608.  क्ली  राम  लखन  सिंह  यादव  :  कया  प्रधान  संबो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कालीन  उद्योगों  में  कायंरत  चोदह  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  के  बारे  में

 कारी  एकत्रित  करने  के  लिए  किसी  समित्ति  का  गठन  किया  गया

 यदि  इस  समिति  की  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  कया

 192
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 इस  संबंघ  में  कितने  दोषी  व्यक्तियों  को  दंडित  किया  गया  ओर  किस  अधिनियम  के

 अन्तगंत  दंडित  किया  और

 इनमें  से  कितने  व्यक्ति  सरकारी  सेवाओं  में  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पथषन  सिह  :  जी  केकंद्र  सरकार  ने

 ऐसी  किसी  समिति  का  गठन  नहीं  किया

 से  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 केरल  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  पर्योजनाएं

 6609.  शी  थाइल  जान  अंजलोश  :  बैया  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍्थयन  संत्रो  यह
 बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  कितनी  परियोजनाएं

 परियोजनावार  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई  ओर  जारी  की

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  लेखा  परीक्षा  की  गई  रिपोर्ट  ध्षौंप दी
 ओर

 तो  गत  दो  वर्षों  के  दौराने  परियोजनावार  किए  गए  खर्च  का  व्योखे  कया

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यात्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एज०  आर०  :

 और एक विवरण संलग्न और सूचना एकत्रित की जा रहो है ।
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 लिखित  उत्तर  8  1992

 आवश्यक  वस्तुओं  को  कोमतें

 6610. श्रो  जार  फर्नांडोज  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्‍या  मुक्त  बाजार  बिक्री  के  अंतगंत  औषधों  सहित  सभी  आवश्यक  वस्तु  ओं  को  कोमतों

 में  भारी  वृद्धि  हो  रही

 क्‍या  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतगंत  बहुत  ही  कम  कोटा  आबटित  किया  जाता

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसी  वस्तुओं  को  खुलो  बिक्री
 के

 लिए
 रित  करने  का

 यदि  तो  उसको  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 अधिकतम  मूल्य

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सागरिण  उपभोक्ता  सामले  ओर  सावजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कमालहीन
 :  माह  “92  के  लिए  और  21  मार्च  तक  चुनी  हुई  30  अवश्यक

 वस्तुओं
 में

 से
 15  वस्तुआ  के  संबंध  में  थोक  मूल्य  सूचकांकों  में  उतार-चढ़ाव  स्थि  ।'  एमक

 अन्य  5  वस्तुओं  के  मामले  में  यह  --0.5%6  से  कम  रहा  और  शेष  ।0  वस्तुओं  के  मामले  मे  वृद्धि
 हुई  92  तथा  972  (21-3-9 2

 के
 दौरान  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक

 मूल्य  सूचकांक  मे  आए  प्रतिशत  उतार-चढ़ाव  दशनिे  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरण  हेतु  केन्द्रीय  पूल  से  खाद्याननों  के  किए
 जाने  वाले  आबटन  में  1989  स  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही  वर्ष  1990  और  1989  में  आबटित
 की  गई  178  लाख  मी०  टन  तथा  167  लाख  मोी०  टन  मात्रा  की  तुलना  मे  199।  में

 खाद्य  न्‍्नों  की  कुल  213  लाख  मी०  टन  मात्रा  आबंटित  की  गई  |  1991  से

 1991  तक  खरीफ  के  अनाज  को  कमी  के  मौसम  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  खाद्यान्नों  के
 आबटन  में  तदर्थ  वृद्धि  की  गई  थी  ।  इसी  से  ही  पता  चल  जाता  है  कि  खाद्यान्नों  के  आबंटन  में

 सुधार  हुआ  है  ।  खाद्यान्नों  का  आबंटन  अनुपूरक  स्वरूप  का  होता  है  ओर  इसका  उद्देश्य  राज्यों/सघ
 राज्य  क्षेत्रों  की  समूची  मांग  को  पूरा  करना  नहीं  होता  ।  लेवी  चीनी  का  आबंटन  आम  तौर  पर
 1-10-1986  को  अनुमानित  आबादी  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  425  ग्राम  मात्रा  प्रतिम  ॥ह  उपलब्ध

 कराने  के  एक  समान  मानदड  के  भाधार  पर  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  राऊ  पों/संघ  राज्य
 क्षेत्रों  को  1991  से  992  तक  लेवी  चीनी  के  आबंटन  में  5%  को  तदर्थे  वृद्धि
 साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  आयातित  खाद्य  तेल  का  आबंटन  अब  आरम्भ  कर  दिया
 गया

 थी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बाजार  में  उपलब्ध  सभी  भावश्मक  वस्तुओं  की  अधिकतम  मूल्य-सीमा  नियत  करना
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 संभव  नहीं  है  ।  सरकार  की  नीति  का  उद्देश्य  पूरे  वर्ष  चुनी  हुई  आवश्यक  वस्तुओं  को  डचित  मूल्यों
 पर  उपलब्ध  कराने  का  है  ।  सरकार  »वजनिक  वितःण  प्रणाली  क॒  जरिए  सप्लाई  को  जाने
 वाली  बस्तुओं  के  निगम  मूल्य  नियत  करती  है  ।  वस्तुओं  के  खुले  बाजार  मूल्य  विभिन्‍न
 जिनझ  उनकी  मांग  और  आपूर्ति  की  बात  शामिल  से  प्रभावित  होते  सरकार  सभी  आवश्यक

 वस्तुओं  के  मूल्यों  के  रुख  पर  बारीकी  से  नजर  रखती  है  और  समय-समय  पर  उपयुक्त  कदम  उठाती

 विवरण

 92  ओर  92  (21-3-92  के  वोरान  आवश्यक  वस्तुओं  में  थोक

 मूल्य  सूचकांक  में  प्रतिशत  उतार-चढ़ाव

 क्रम  वस्तु  1992  1992

 सं०  (21-3-92

 |  2  3  4
 ह

 Low  +2  6  घ्थिर

 2  गेहूं  +3.7  9

 3  ज्वार  +  1.8  +1.7

 4  बाजरा  +4.0  न॑  5.8

 $  चना  1.3

 6  अर्हर  +  2.7

 7  मंग  +  2.9  +2.7

 8  उड़द  “70.2  --1.7

 9  मसूर  -8.1

 10  आलू  +7.2

 11  प्याज  +9.3

 12  दूघ  स्थिर

 13  मछली  +3.0  2.4

 गोश्त  +2.6  +1.7

 15.  लाल  मिचं  --4.5  ---2.8
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 2  3  थे

 16.  चाय  “72.5  +19

 17.  कोक  स्थिर  स्थिर

 18.  मिट्ठरी  का  तेल  +090.5  स्थिर

 19.  भाटा  +2.8  +4.0

 20  खीमी  +:6.9  जज

 21  गुड़  +0.3  +0.1

 22  नमक  न  0.8  +-2.8

 23.  बनसस्‍्देति

 24.  सरसों  का  तेल  ---2.8

 235.  तारियल  का  सेल  --4.6  --  2.9

 26.  मंंगफली  का  तेल  -:6.0

 20.  सूती  कपड़ा  +0.3  +3.6

 28.  कपड़े  धोने  का  साबुन  स्थिर  +0.6

 29.  दियासलाई  स्थिर  स्थिर

 30.  भौषध  और  दवाइयां  +0.1  +1

 समस्त  बसतुएं  +0.4  +06
 —  a  «नमक

 टिप्पणो  :  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 बिललो  के  संरक्षण  संबंधी  नोति

 6611.  झो  जाजे  फर्नाग्डीज  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  बिजली  के  संरक्षण  के  लिए  किसी  नीति  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  का
 और

 यदि  तो  इन  प्रोत्साहनों  के  परिणामस्वरूप  विभिन्‍न  उद्योग  किस  हद  तक  बिजली
 का  संरक्षण  कर  सकगे  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  पो०  ले०  :  सश्यमर जे  विद्युत-शक्ति
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 लिखित  उश र
 न्‍  क्‍"पयपययय  ख्

 तथा  पंट्रोलियम  एवं  कोण  जंसे  ऊर्जा  के  अन्य  स्रोतों  के  संरक्षण  सबंधी  एक  क्स्त्त  नीति  तैयार

 सस्कार  ओछोपिक  क्षेत्र  में  ऊर्जा  संरक्षण  को  बढ़ायय  देने  के  लिए  वित्तीय  प्रोल्साहम

 केक  रही  है  ।  इन  प्रोत्सरनों  मे  ऊर्जा  बक्मने  वाले  यंत्रों  एवं  उपकरणों  का  सक्ष्मत  पर  अस्यकर  तथा

 सौमा  शुल्क  एवं  उत्पाद  शुल्क  सहायता  के  तहत  देय  100%  मूल्य  ह्ास  भत्ता  शामिल  है  ।

 इन  के  क#रफन  उद्यफ्रेम  हु4ड  कक  क्थ  संरक्षण  करने  में  सक्षम  होंगे
 उसे  मापा  नहीं  जा  सकता  है  ।  मरकार  द्वारा  प्रदान  किए  गए  वित्तीय  प्रोत्साहनों  मे  उद्योगों

 द्वारा  ऊर्जा  संरक्षण  कार्यक्रमों  में  स्वरित  पंजी  निवेश  में  सहायक  वातावरण

 बकाया  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  काननो  संरक्षण

 6612.  श्री  भूपेर  सिंह  हुड्डा  :  क्‍या  प्रधान  संज्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  झातियों/अनुसृलित  कलजातियों  के  खिए  आसविित
 पर्दों  के  बकाया  पदों  को  भरने  के  लिए  कान्‌ती  संरक्षण  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  यदि  उसके  का  कास्ण

 लोक  शिकायत  तचः  पेंशन  मश्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मार्गरेट  :

 (+)  के  कोई  फ़र्स्ताव  सरहार  के  विचासध्केन  नहीं  है  ।

 स्थिट्जरलंड  को  सहायता  से  तकनोको  प्रशिक्षण  संस्थान

 66६3.  हो  पी०  छवो०  थासत्त  :  क्‍या  प्रक्षत्  संत्रो  पट  बताने  की  छुपर  करेंगे  कि  :

 कंडी गढ़  में  स्विठकुस्लेंड  को  सहायता  से  चलाये  जा  रहे  तकनीकों  फ्रशक्षक  ब्ंस्थान  के
 कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  स्विट्जरलेंड  को  एजेंसी  ने  अम्य  राज्यों  में  भी  ऐमे  कुछ  मंस्थााओों  की  सहायता
 करने  का  प्रस्ताव  रखा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मागरेट  :
 इंडो-स्विस  प्रशिक्षण  केन्द्र  सीएसआईआर  की  केन्द्रीय  वैज्ञानिक

 उच्षक रण  चण्हीमढ़  में  स्विस  सहायता  से  स्थापित  किया  मया  जिंसका  मुख्य  उद्देश्य

 फरिशुद्ध  कार्य  में  उच्च  प्रे  तकनीकी  स्तरीय  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  यहू
 निम्नाँंकित  पाठयक्रमों  का  आयोजन  करता  है  :

 1.  उपकरण  प्रौद्योगिकी  में  तीन  वर्षीय  एकीकृत  श्प्लोसा  कार्यक्रम  ।

 2.  ढाई  और  मोल्ड  मेकिग  में  कार  कर्षीय  एडझ्संस  क्षिस्तोढा  कमक्रक  ।
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 3.  ओद्योगिक  इलेक्ट्रोनिक्स  में  एक  वर्षीय  पोस्ट-डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  ।

 तथा  जी  हां  ।  स्विम  एजेन्सी  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  चुने

 हुए  इंजीतिर्यारिग  इलेक्ट्रोनिक्स  डिजाइन  और  प्रशिक्षण  तथा  पोलिटेब्निक  केन्द्रों  में

 क्षण  की  में  सुधार  हेतु  एक  परियोजना  के  माध्यम  से  इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  की  सहायता
 कर  रहो  है  ।

 गेर-सरकारो  अस्पतालों  हारा  भभि  आवंटन

 6614,  श्रो  जाओ  फर्नान्डीज  :  क्‍या  शहरों  विकास  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  गैर-सरकारी  अस्पतालों  को  भूमि  देने  की  क्‍या  शर्तें

 क्या  अधिकांश  उच्च  सुविधा  सम्पन्न  तस्पताल  स्थापित  मानदण्डों  का  उल्लंघन  कर

 रहे  हैं  भोर  गरीबों  की  अवहेलना  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  संबंध्र  में  क्या  उपचारी  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  त  नजूल  भूमि  की  1981  के  निषम  20  के  तहत  व्यवस्था

 के  अनुभार  अस्पतालों  सहित  संस्थाओं  को  भूमि  आबंटन  के  लिए  सामान्य  ण  नाँ  के  अलावा

 सरकारी  अस्पतालों  को  निम्नलिखित  अतिरिक्त  शर्तों  पर  रियायती  दरों  पर  भूमि  आवंटित  की
 जाती  है  :

 (1)  अस्पताल  आम  जनता  अस्पताल  के  रूप  गे  कार्य  करेंगे  और  कम-से-कम  25
 शत  बिस्तर  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  मुफ्त  उपचार  हेतु  आरक्षित

 (1)  अस्पताल  का  बाह्य  रोगी  विभाग  गरीबी  की  श्रेणी  में  आने  वाले  रोगियों  को

 निशल्क  सेवा  उपलब्ध

 यह  पाया  गया  है  कि  कुछ  अस्पताश  आवटन  के  समय  की  गई  इन  वचनबद्धताओं  को

 पूल  नहीं  कर  रहे  हैं

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  निम्नलिखित  उपचारी  कदम  उठाये  हैं

 (1)  आवंटन  पत्रों  को  जांच  की  गई  है  और  उनके  द्वारा  किए  जा  रहे  मुफ्त  कार्य  की

 मात्रा  देखने  के  लिए  अस्पतालों  का  निरीक्षण  किया  गया  है  ।

 (2)  एन  संस्थानों  से  शर्तों  का  गालन  करने  और  अपेक्षित  मुफ्त  काये  करने  के  लिः  कहा
 गया  इन  संस्थानों  द्वारा  कए  गए  मुफ्त  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  एक  लिमाही  रिपोर्ट
 मांगी  मई  है

 (3)  इसके  यदि  अस्पताल  अपेक्षित  मुफ्त  काये  करने  में  विफल  रहते  हैं  तो
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  आवश्यक  कायंवाही  करने  के  लिए  कहा  जाएगा
 जिसमें  लोज  का  पमंबसान  भी  हो  सकता  है  !
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 प्रमलण  बंदरगाहों  पर  पोटाश  के  आयात  से  संबंधित  प्रबंध

 6615.  भ्रो  जोबन  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 म्प्रेट  तथा  पोटाश  के  सलल्‍्फेट  का  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  तथा  चालू  वषं  में

 1992  तक  वर्षवार  कुल  कितना-कितना  आयात  किया

 उपयुक्त  वस्तुओं  को  विभिन्‍न  बंदरगाहों  से  इंडियन  पोटाश  लिमिटेड  के  गंतव्य  स्थलों

 तक  पहुंचाने  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तथा  चालू  वर्ष  वषंवार  प्रति  टन

 कितना  पारिश्रमिक  दिया  भोर

 उपर्यक्त  वस्तुओं  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  तथा  इस  वर्ष  विभिन्‍न  बंदरगाहों  से

 उनके  गंतव्य  स्थलों  तक  ले  उतारने  आदि  के  लिए  इंडियन  पोटाश  लिमिटेड  द्वारा
 क्या  मूल्य  निर्घारित  किया  गया  है  ?

 रसायन  ओर  उ्ंरक  मंत्रालय  में  राज्य  धंत्रो  चिम्ता  :  गत  तीन  वर्षों  के

 दोरान  तथा  वर्ष  1991-92  1992  में  मुख्य  पत्तनों  पर  संचालित  म्यूरेट  आफ

 पोटाश  तथा  सल्फंट  आफ  पोटाश  की  मात्रा  निम्न  प्रकार  थी

 लाख  टनों

 ही
 एमओवी

 एमओपी

 1988-89  45)  एएएएएणछ

 [78990  15  00  0.22

 1990-91  13.89  0.59

 1991-92  15.70  --

 (31-1-1992

 ओर  इंडियन  पोटाश  लि०  के  देय  एम०  ओ०  पी०  ओर  एस०  ओ०  पी०  के
 लिए  संचालन  सभी  पत्तनों  के  लिए  भारित  औसत  प्रति  टन  लागत  पर  आधारित  गत

 कुछ  वर्षों  के  दौरान  इंडियन  पोटाश  लि०  को  भुगतान  करिए  गए  उति  टन  भारित  औनत  की  दर
 नीचे  दर्शाई  गई  है  :

 ५  ee  चल  जलनन  पन्ने  बन  जे

 ३०  प्रति  टन
 व  आअिनलओन  न  चना  कपनायनण  पका  _5ल:एयसफककसकससइकफफि्-स्‍--->+-+-

 वर्ष  भाड़ा  भाड़ा  से  भिन्‍न  घटक  कुल  संचालन  प्रभार

 1988-89  130.92  375.08  506.00

 1989-90  135.80  ३79.20  515.00

 1990-91  135.80  379.20  515.00

 1991-92  162.27  387.23  550.00
 याਂ  ”  व  य  व  यघयघ  यघयघयघयघयघय  तय  यययययतततयत  तत  ततऊछ  ष  सजजजज़रससकिसॉकॉनामानककप
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 डूकवेस्टਂ  निर्माततओं  की  साइसेंस  प्राप्स  कला

 6616.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्श्रो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 उन  मंत्रियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  लघु  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित
 टूथपेस्ट  का  अपनी

 लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  स  अधिऋ  मात्रा  में  उत्पादन  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  उनकी  लाइसेंस  कमता  क्रितसी है  और  मत
 तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  बरषं  उन्होंने  वास्तव  में  कितज्ञा  उत्पादन  और

 लाइसेंस  की  झतों  का  उल्लंघन  करने  वाले
 निर्म  ततओं  के  विरद  क्या

 गई  है  या  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  वी०  ले०  :  और  भै०  कोलगेट
 पाभोलिव  तथा  मं०  हिन्दुस्तन  लीवर  लि०  के  अलावा  में०  कलकत्ता  कमिकल
 के०  मे०  सोबा  गाएगी  ऑफ  इंडिया  fo,  मैं०  जाफरी  नर  एंड  कं०  लि०  तथा
 में०  जे०  एन  ०  मारीसन  जोन्स  इंहिया  लि०  को  अपनी  अनुमोदित  क्षमता  से  अधिक  दूथपेस्ट
 का  उत्पादन  करने  की  सूचना  तकनीकी  ब्रिकास  भद्दानिदेशालय  द्वारा  दी  गई  जानकारों  के

 अनुसार  इनमें  से  प्रत्यफ  कंपनी  का  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  वास्तविक  उत्पादन  तथा  अधिष्ठापित
 क्षमता  इस  फ्रक्रार  है  :

 टन

 ऋ०  मं०  कंपनी  का  नाम  अधठापित  उत्पादन

 क्षमता  एल  लत  “7
 1989  1990  1991

 2  3  4  5  6

 1.  मैं०  कोलगेट  पामोलिव  1550  17056  16675  18085
 लि०

 2...  में  हिकुस्बान  लीवर  ईल०

 (7)  कच्छ  स्थित  3000  4716  2396  3334
 गुजरात  (100%

 निर्यातोन्मुख

 (11)  बम्बई  स्थित  250  854  894  849

 (10)  कलकत्ता  स्थित्ष  एकक  339  3983  १29  1336
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 1%  1914
 लिखित्त  उ्त

 1  2  3  हर  5  6
 ः

 3.  में»  कलकत्ता  कमिकल  क  ०  156  306  157  391

 4.  में»  सोबा  गाएगी  ऑफ  557  2746  2553  2573
 इंडिया  लि०

 5.  एंड  1014  3649  1648  1389
 कं०  लि०

 6.  में०  जे०  एल०  मारोरान  एंड  3।  है  154  201  167
 जोन्स  इंडिया  लि०

 जबकि  उद्योग  तथा  1951  की  धारा
 के  उल्लघन  में  ट्यपेस्ट  ओर  टुथपाउडर  के  विनिर्माण  के  लिए  पर्याप्त  विस्तार  करने  के  लिए
 में०  कोलगेड  प।मोलिक  ):  हारा  उनके  ५।मली  कार्रवाई  शुरू  करते  से  सरकार

 रोकने  लिया  गया  स्थशन  आदेश  तथा  बिना  सी०  ओ०  बी०  लाइसेंस  प्राप्त  किएलथ
 क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  क्षेत्र  में  प्रवेश  का  मामला  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  पड़ा
 में०  हिन्दुस्तान  लोवर  लि०  ने  उनके  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  पर  बष्ठांक्त  क्षमताओं  का  विरोध  किया

 है  ।  जिन  कम्पनियों  के  बारे  में  बताया  गया  हैं  कि  इन्होंने  अपनी  स्वीकृत  क्षमताणोंਂ  से  ज्यादा

 ट्यपेस्ट  बनाया  उनके  विज्द्ध  उक्कोग  1951  उपबन्धों
 अधीन  कव  रंजाई  करने  का  प्रश्न  केशलਂ  तभी  उठंगा  यदि  जांच  के  पश्चात्‌  यह  सिद्ध  हो  है

 कि  इन  कम्पमिकों  ने  वास्तश्रः  में  उक्त  अधिलियम  के  अश्लोन  लाइसेंस  को  शर्तों  का  उल्संबनः
 किया  है  ।

 परमाज  बिज्ञत्त  रिएक्टरों से  छोड़  गए  ऐक्टिय  फ्यायों  का  भिफ्टान

 6617.  कुमारी  उस्मा  भारतो  :  क्‍या  प्रधान  बंन्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  परमाणु  शिएक्टरों  से  छोड़े  गएः  रेडियो  एक्टिय  पकायों  के  निपकाने को  क्‍या
 प्रक्रिया

 क्‍या  यह  प्रक्रिया  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रल्ी:है;।  और

 यदि  तो  प्रक्रिया  क्रो  और  अधिक  प्रभावशाली  बनाने  के  हिए  क्या  कचमः  उठाये
 आने  का  विज्ञार

 शिकायत  तथा  कलम  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सार्यरेट

 परमाणु  रिएक्टरों  से  शिकलने  बाले  विकिरण  सक्रिय  पदावर्तें  को  पहले  मानीटर  किया  जाता

 है  ओर  फिर  उनके  स्वरूप  तथा  उनमें  विज्ञमान  विकिरण  सक्रियता  की  मात्रा  को  ध्यान  मे  रखते

 हुए  उन्हें  अलग  किया  जाता  है  ।  इसके  बाद  इन  पदार्थों
 को  उपयुक्त  पात्रों  में  पेक  करने  फ्हमे

 समुचित  रूप  से  संसाधित  किया  जाता  हैं  और  अभुकलत  करके  उम्हेंਂ  स्थायी  रूप  में  लाया  जाता  है  ।

 इन  पात्रों  का  निपटान  परमाणु  रिएक्डरों  के  सिम्नजित  क्षेत्र  के  फ्रीतरਂ  लग  भूमि  कीःसतह  पर
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 कम  गहराई  पर  बनाई  गई  संरचनाओं  में  किया  जाता  है  और  उन  पर  निरंतर  निगरानी  रखी

 जाती  है  ।

 (a)  हां  ।  ये  प्रक्रियाएं  सुकर
 जिन  संरचनाओं  ओर  क्षेत्रों  में  इन  पदार्थों  का

 निपटान  कई  वर्षों  स  किए  जा  रहा  उ  रखी  जा  रही  निगरानो  से  इन  प्रक्रियाओं  की

 प्रभाविकता  की  संबंधी  विनिर्देशों  के  अनुरूप  होने  की  पुष्टि  हुई  है  ।

 ऊपर  पर  उल्लिखित  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  लागू  नहाँ  होता  ।

 संघ  ल'क  सेवा  आयोग  के  मिर्णय  को  न  सानना

 6618.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 डा०  ए०  के०  पढेल  :

 क्या  प्रधान  मश्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अनेक  बार  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सलाह  नहीं  मानी

 यदि  तो  सरकार  ने  किस  आधार  पर  आयोग  की  सलाह  नहों  मानी

 और

 सेवाओं  के  मनोबल  भौर  छवि  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मसाग्गरेट  :

 नहीं  ।  सरकार  द्वाश  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सिफारिशों  को
 न  मानने  के  मामलों  को

 संख्या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  की  गई  ऐसी  सिफारिशों  की  कुल  संख्या  के  मुक!/बले  नगण्ण  है  ।

 यह  निम्नलिखित  आंबड़ों  से  साबित  होता  है  ।

 1988-89  1989-90  1990-91

 को  गई  सिफारिशों  को  कुल  सख्या  14705  14740  19024

 उन  मामलों  की  कुल  संख्या  जिनमें  15  10  8

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  की

 रिश्ें  नहीं  मानी  गईं
 नज्ल्न्ि  $$$ न्नकऊा+  ता

 कुछ  मामले  जिन  पर  सरकार  बा  आयोग  को  सिफारिशों  से  मतभेन  था  उन  पर

 सभी  संगत  बातों  को  ध्यान  मे  रख  कर  समुचित  स्तर  पर  निर्णय  लिया  गया  था  !

 असहमति  के  मामलों  की  नगष्य  संख्या  को  देखते  हुए  यह  नहीं  उठता

 बिदेशों  में  कार्यरत  भारतोय  भ्रसिक

 6619.  कुमारों  उमा  भारतो  :  क्या  प्रधान  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 ०  ।  की  स्थिति  के  अनुसार  विदेशों  में  कार्यरत  भारतीय  श्रमिकों घ 3।  ।

 की  संख्या  कितनी  और

 सरकार  द्वारा  उससे  औषतन  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई

 अस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पबन  सिंह  :  (+)  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विदेशों  में  नियोजित  भारतीय  श्रमिकों  द्वारा  उपा्जित  विदेशी  मृद्रा  की  राशि  से

 संबंधित  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  !

 ग्रामीण  क्षेत्रों  का  विकास

 6620.  श्री  राजनाथ  शोनकर  शास्त्री  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्थयन  मंत्रों  यह
 बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेतेजी  से  विकास  हेतु  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  भर

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यरूप  दिए  जान  को  संभावना  है  ?

 पोजना  ओर  कार्य  क्रस  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एशथ०  आर०  :

 से  देश  में  ग्रामीण  क्षत्रों  के  टेजी  से  वित्रास  के  लिए  कोई  नया  या  विशिष्ट  प्रस्ताव  नही
 है  ।  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  एकीकृत  क्षेत्र  विकास  का  दृष्टिकोण  अपनाया

 जाना  है  ।  यह  इस  अवधारणा  पर  आधारित  है  कि  विकेन्द्रीकृत  आयोजना  तथा  इन  र्कोमों  के

 कार्याम्वयन  से  गरोबी  की  समस्या  पर  बेहतर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  आठवो  पंचवर्षीय  योजना  दस्तावेज

 में  इस  दृष्टिकोण  के  ब्यौरे  शामिल  किए  जाएंगे  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  फे  निकट  उड़ीसा  सरकार  को  भूसि  का  आवंटन

 6621.  श्री  लोकनाथ  चोधरी  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  उड़ीसा  के  छात्रों  के  लिए  होस्टल  और  सन्दर्भ  केन्द्र  के  निर्माण  के

 लिए  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  निकट  उड़ोसा  सरकार  को  पांच  एकट  भूमि  आवंटित  करने  के  लिए
 कोई  प्रतिवेदन  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 झहरो  विकास  मंत्रालय  में  र'ज्य  मंत्री  एस०  :  हां  ।

 277



 लिखित  उसर  है  1990

 दिल्ली  उड़िया  स्टूडेन्ट्स  एमोसियेशन  से  दिनांक  6  1992  का  एक
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  उन्होंने  उड़ोसा  सरकार  द्वारा  एक  पूर्ण  विकसित  होस्टल  के  निर्माण

 सांस्त्.तिक  केक्द्र  और  एक  सामद्भ  पुस्तकालय  के  लिए  दिल्‍ली  विश्कविद्यालय-के  समीप

 पांच  एकड़  भूरि  आवंटित  करने  का  अन्रोध  किया  गया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के  परामश  से  अनुलेध-क्सी  जंच  की  मई  ओर  यह
 निर्णय  लिया  गया  है  कि  होस्टल  के  लिए  अनुरोध  को  दिल्नी  विश्वविद्यालय  के  पास  उपलब्ध  भूमि
 के  अन्तगंत  ही  समायोजित  किया  जाना

 रुण्ण  एककों  के  अन्द  किए  जाने  को  रोकना

 6622.  शो  अंकशराथ  शावसाहेब  टोपे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (a)  क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  घाटे  में  चल  रही  और  अत्यधिक  अल्षम  एककों
 तथा  दिवालिया  गैर-सरकारी  एवं  सरकारी  कंपनियों  को  बन्द  न  करने  के  संबंध  में  विधेयक  लाने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  मे  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं/उठामे  का  विचारਂ

 उद्योग  संज्ासय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ज०  :  नही  ।'

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रोपोष  समरुवराय  के  साथ  सहयोग

 6623.  की  गरदास  कामत  :  क्या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपज  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  समुदाण  मशीन  उपकरणों  के  क्षेत्र  भारतीय  फर्म  के  साथ.दीधंकाली न
 समझौते  करना  चाहता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  भोर

 इस  संबंध  मे  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 उद्योग  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पो०  छे०  से  नई  दिल्‍ली  में

 26  1991  को  हुई  भारतीय-यू  रोपीय  समुदाय  की  औद्योगिक  सहयोग  काय  दल  वो  चर्चा
 के  सिलसिल  में  सशान  ओजार  उद्योग  के  सहयोग  सम्बन्धी  यूरोपोय  रामिति  और  मशीने  औजार

 आयातकों  की  यूरोपीय  संपर्क  समिति  द्वारा  प्रयोजित  यूरोपीय  विनिमाताओं  और  मशीन  ओजार

 के  आयातकों  के  एक  शिष्ट  मण्डल  ने  अखिल  मशीनਂ  ओोब्म  रः  वितिमत्त  संघ  क्लरा  7  से

 16  1992  तक  प्रगति  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  इमटेक्स  92  प्रदर्शनी.के  दोरान

 भारत  का  दोरा  किया  था  ।  दोनों  पक्षों  के  बीच  हुए  वातलाप  के  दोरान  दोनों  पक्षों  नें  दीधंकालीन

 सहयोग  में  अपनों  रा  जाहिर  को  थी  ओर  चर्चा  प्रोद्योगिको  अतरण  कोਂ  से
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 उपकरखों  तथा  उपकरणों  के  स्रोत  की  गुंजाइश  और  भारत  यूरोप  के  बओश्र  मशीन  ओजारों
 के  आयात-निर्यात  पर  केन्द्रित  इस  दौरे  से  यूरोप  स  आए  व्यक्तियों  को  भारतीय  उद्योग  की

 क्षमता  की  समझने  और  सहयोग  के  विशिष्ट  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  में  मदद  सरकार  ऐसे

 सहयोग  को  प्रोत्साहन  देती  मशीन  औजार  उच्च  प्रौद्योगिकी  उद्योग  भ्रतः  ।99।

 में  ओमित  ओद्योगिक  लाइसेंस  नीति  के  प्रेस  नोट  सं०  10  अनुसार  विदेशी  सहयोग
 स्ब्रीक्षति  कला  पात्र  है  ।

 ]

 नम्द  नगरी  में  दोषपूर्ण  वाटर  टेक

 6624.  शो  राम  बदन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिल्‍ली  में  नन्‍्द  नगरी  में  जल  की  कम्ती  के  समय  वहां  निर्मित
 बाटर  टैंक  द्वारा  जल  की  सप्लाई  न  किए  जाने  की  ओर  दिलाया  यया

 यदि  ता  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 क्‍या  हस  टेंक  के  निर्माण  के  तुरन्त  बाद  इसमें  दरार  पड़ने  की  शिकायतें  मिली
 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  का्यंवाटी  को  गई  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 भंडारण  युत्चिधा  के  लिए  दिश्ेख  ब्यव्स्था

 6625.  शो  के०  थो०  तंग्काबाल  :  कया  प्रधान  लंजी  यह  जअत्लते  की  कृप  करेगे  कि  :

 क्‍या  श्रढ्जियों  भौर  फलों  के  भंद्यरण  एवं  अनरक्षण  डेसु  विशेष  व्यवस्था  करने
 को  कोई  पोजता  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामोज  विकास  मंत्रालय  में  शाज्य  लंजो  उस्तमसाई  एच०  :  जौर

 राष्ट्रीय  उच्चान  बोर्ड  ०),  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम
 तश्चा  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बैंक  )  के  सहयोग  से  कटाई  के  बाद  बागवानी
 फसलों  कै  आधारभूत  ढांचे  को  सुदृढ़  बताने  की  एक  योजना  की  कार्यात्वित  कर  रहा  है  जिसके
 तहत  शीत  भण्डारण/प्रिकूलिग  इकाइयां  उपलब्ध  कराई  जाती  राष्ट्रीय  उच्चान  बोर्ड  फल  के

 रस/फल  पर  आधारित  पेयों  के  विपणन  के  लिए  जूम  वेंडिग  मशीनें  लधाने  के  लिए  भी  सहायता
 उपलब्ध  करा  रहा  है  ।
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 छ्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  निम्नलिखित  योजनाकों  को  कार्यान्वित  कर  रहा

 ।.  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  फल  तथा  सब्जियों  के  प्रसंस्करण  सुत्रिधाओं  के  विकास  की

 योजनाएं  ;
 ह

 2...  फलतथा  सब्जियों  की  प्रसंस्करण  सुविधाएं  जुटाने  अथवा  उन्हें  बढ़ाने  के लिए
 राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  तथा  राज्य  स्तरीय  महकारी  सामरतियों  की  सहायता  देने

 की

 3.  मशरूम  की  खेती  तथा  इसके  प्रसंसक्रण  के  लिए  आधारभूत  ढांचे  का  विकास

 4.  प्रमुख  इकाई  रेलवे  स्टेशनों  तथा  उत्पादन  केन्द्रों  पर  शीत  भण्डारणसुविधाभों
 का  विकास  करना  ।

 सेवाकाल  का  बढ़ाया  जाना

 6626.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकारी  विभागों  या  सरकारी  क्षेत्र  की  कंपनियों  में  सेबाकाल  को  बढ़ाया  नहीं
 जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने  अधिकारियों  का  सेवाकाल  बढ़ाया  गया  और  उसके
 क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  सेवानिवृत्त  व्यक्तियों  को  ठेके  के आधार  पर  सरकार

 में  कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  नियुक्त  किया

 इस  संबंध  में  नीति  क्या  है  और  ठेके  के  आधार  पर  सेवानिवृत्त  व्यक्तियों  को  नियुक्त

 फरते  के  क्‍या  कारण  हैं  जिममें  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  रोजगार  के  अवसर  कम  हो  गए

 और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचाशत्मक  कदम  उठाए  गए

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  अंत्रो  सागरेट

 से  सेव!काल  में  वद्ध  नहों  की  जाती  है  तथापि  लोक  हित  में  आपवादित

 स्थितियों  में  बिरले  ही  मामलों  गे  सेवा  काल  में  वृद्धि  की  जाती  सेवाकाल  को  अलग-अलग

 विभागों  द्वारा  बढ़ाया  जाता  है  भौर  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  जिन  अधिकारियों  के  सेवाकाल  को

 बढ़ाया  गया  था  उनकी  संख्या  से  संत्रंधित  सूचना  केन्द्रीकृत  रूप  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 से  अनुबंध  के  आधार  पर  नियुक्तियां  अल्पकालीन  नियुक्षितयां  हैं  जो
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 नियुक्त किए  गए  व्यक्ति  को  विशेषज्ञता  का  उपथोग  करने  अथवा  विशिष्ट  अल्पकालीन  आकस्मिकताओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  लोक  हित  में  की  जाती  उनकी  विशेषज्ञता  के  आधार  उपयुक्त
 व्यक्तियों  पर  जिसमें  से  तानिवत्त  «यक्ति  भी  शामिल  हैं

 अनुबंध  नियुक्तियों  के  लिए  विचार  किया
 जा  सकता  है  ।  इस  नीति  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिएजारी  रखा  जा  रहा  है  किऐसी  सरकारी

 नियुक्तियों  के  लिए  व्यापक  विकल्प  उपलब्ध  हो  सके  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनुबंध  के
 आधार  पर  नियुक्त  किए  गए  सेवानिवृत्त  व्यक्तियों  की  संख्या  केन्‍्द्रीकृत  रूप  से  उपलब्ध
 नहीं  है  ।

 विदेशों  के  लिए  भर्तो  को  प्रक्रिया

 6627.  श्रो  पोयष  तोरको  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  के  माध्यम  से  विभिन्‍न  देशों  के  लिए  भर्ती  करने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  विदेशों  में  को  गई  भर्ती  का  राज्यवार  और

 श्रेणीवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 ऐसी  भर्तियों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  व्यक्तियों
 के  लिए  आरक्षण  का  क्‍या  है  तथा  ऐसी  योजनाओं  मे  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित
 जन  जातियों  के  कितने  व्यक्तियों  की  विदेशों  में  भर्ती  की  गई  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मार्गरेट
 भारत  सरकार  द्वारा  भारतीय  तकनीकी  तथा  आर्थिक  सहयोग  तथा

 इसके  संबद्ध  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  देशों  मे  विशेषज्ञ  भेजे  जाते  इन  विशेषज्ञों  का  बयन
 अन्तविभागीय  समितियों  द्वारा  उन  विशेषज्ञों  में  से  किया  जाता  है  जिनके  नाम  कामिक  तथा
 प्रशिक्षण  विभाग  में  दर्ज  होते  हैं  और  जिनके  नाम  अनुरोध  पर  संबंधित  मंत्रालयों/राज्य  सरकारों
 द्वारा  प्रायोजित  किए  जाते  हैं  ।

 भारतीय  तकनीकी  तथा  आथिक  सहयोग  तथा  हमसके  संबद्ध

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  जिन  विशेषज्ञों  का  चयन  किया  गया  है  उनकी  संख्या  विवरण  1,  ]1  तथा  गा
 में  देखी  जा  सकती  है  ।

 विदेशों  में  भेजे  जाने  वाले  विशेषज्ञों  क ेचयन  में  किसी  भी  वर्ग  के  लिए  कोई  आरक्षण

 नहीं  है  क्योंकि  इन  व्यक्तियों  को  उन  नौकरियों  के  लिए  निर्धारित  प्रहँताओं  तथा  अनुभव  की

 अपेक्षाओं  को  पूरा  करना  होता  इसे  देखते  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  में  से  विदेशों  में  भेजे  गए  व्यक्तियों  क्री  संख्या  से  संबंधित  सूचना  अलग  से  नहीं  रखी
 जाती  है|
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 ह........................ेेनननननननन-3नन+नीनीत3तततननीनीननननननीनन-नी नानक  न  न  नमन  न  3  कक  ७+>+ननन-ननननननन  मम

 भारतीय  त्कमोकफो  तथा  आथिक  सहयोग

 1989

 देश  इंजीनियर  अध्यापक  विकिध  जोड़
 पैरामेडिकल

 अंगोला
 -

 न+  --  3  3

 3.  जामिक्या  गा  4  4

 3.  इण्डोनेशिया
 न  न  1  --

 4...  जेमाइका  न  —  1

 5.  किनिया  --  --  1

 6.  कम्पूचिया  4  --  न  --  4

 7.  मोरिशियस  1  4  न  2  7

 निकाराणुथा  न  न
 —  |  ह

 9.  पी०डी०आर०्वाई०  8  —  कि  8

 10.  सिये  चह्स  --  2  9

 11.  टोंगा  .  —  1  -  _  1

 12.  गृगाण्डा  5  _  _-  1  4

 13.  वियतनाम  --  —  --  1  |

 योग  :  ।]  15  1  14  38

 2$8
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 ne
 दि

 भारतोय  तकनोको  तथा  आर्थिक  सहयोग  )

 1990

 देश  इंजीनियर  अध्यापक  थि५थषिंप  जोड़
 पेरामेडिकल

 1.  अफगानिस्तान  न+  1  न  2

 2.  ईथोपिया  नि  न  न  1  1

 3.  जेमाइका
 न  ||

 न

 4.  मोरिशियस  2  5  1  2  10

 5.  पी०्डी०आर०भाई०  —  5  —  —  $

 6.  सियेचल्स
 न  ना  --

 7.  तंज्ानिया  ज+  =~  1  —  ]

 8.  यूगाभ्डा  1  न  —

 9.  जाम्विया  2  1  1  2  6

 योग  :  6  13  3  6  28

 भारतोय  तकनोकी  तथा  आर्थिक  सहयोग

 ।
 3

 ॥/  ।

 केश  इंजीनियर  अध्यासक  विवश  जोड़
 फेरामेश्किल

 1  2  3  4  5  6

 1  अफबानिस्तान
 न  4  --  _  4

 2  बंगलॉदेश  ज+  न  —  1  1

 3  ईथो  पिया  ]  ---  रब  ।
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 ae  मानना  धनी  तन  नम  न  नाग

 2  3  4  5  6

 4.  इण्डोनेशिया  -  न  3  न  3

 5.  मोरिशियस  न+  4  ्  5

 6.  नामीबिया  न  2

 7.  सियेचल्स  ज+  -+  ---  2  2

 8.  तंजानिया  त+
 न

 ||  नन+  ]

 9.  जाम्बिया
 न  न  2  ज+  2

 योग  :  9  7  4

 दूथपेस्ट  बनाने  वालो  कंपनियां  .

 6628.  भो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  कोलगेट  पामोलिव  इंडिया  लि०  द्वारा  उसकी  उत्पादन  क्षमता  को  वास्तविक
 लाइसेंस  शुदा  क्षमता  तक  सीमित  रखने  के  विएद्ध  उनके  द्वारा  प्राप्त  रोकादेश  सरकार  द्वारानतो
 अभी  खत्म  कराया  गया  है  न  ही  इस  मामले  को  अंतिम  रूप  दिया  गया  है हः

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मामले  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कारंवाई  की  गई  और

 ऐसी  हो  अन्य  कंपनियों  का  ब्योरा  क्या  है  जो  लाइसेंस  की  शर्तों  का  उल्लं  कर
 रहो  हैं  ओर  उनके  विरुद्ध  क्या  का  रंवाई  को  गई  है  ?

 उल्लंघन

 उद्योग  मंत्रालय  में  शाज्य  सन्रो  पो०  जे०  क्रियन  )  ;  )  से  |]  985  में  टुथपेस्ट
 और  दुंथ  पाउडर  के  विनिर्माण  के  लिए  पर्याप्त  विस्तार  करके  और  सी०  ओ०  बी०  लाइसेंस  लिए
 बिना  लघु  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  क्षेत्र  में  प्रवेश  करके  उद्योग  तथः

 न करने  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  पर  में०  कोलगेट  पामोलिव  लि०  के  विरुद्ध
 काननी  कारंवाई  का  निर्णय  लिया  गया  इस  बीच  कम्पनी  ने  सरकार  द्वारा  काननी  कारंबाई

 न  कर  ने  के  लिए  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  दो  रिट  याथिकाएं  दायर  की  थीं  और  स्थगन  आदेश

 प्राप्त  कर  लिया  ।  इस  मामले  को  निपटाने  में  बहुत  ज्यादा  देरी  होने  के  कारण  औद्योगिक  बिक  से

 बिभाग  ने  इस  मामले  में  जल्दी  सुनवाई  के  लिए  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  एक  दरखास्त  दी  ।

 नसार  इस  मामले  को  ।6-2-90  को  सुनवाई  के  लिए  रखा  गया  किन्तु  इस  मामले  पर  वास्तविक

 सुनवाई  लि०  को  ही  शुरू  हुई
 ।  अंत  में  जेंसी  कि  दोनों  प।टियों  के  बीच  सहमति  हुई  दिल्‍ली

 उच्च  न्यायालय

 की खण्ड न्‍्यायपोठ ने अपने तारीख के आदेश में में ० कोलगेट पामोलिव लि० को उच्चतम न्यायालय मे लम्बित पड़े एक दूसरे मामले में पक्षकार बनने का 984



 19  1914  ]  लिखित॑  उत्तरं

 निदेश  दिया  ।  नई  औद्योगिक  नीति  की  घोषणा  के  परिणामस्वरूप  अर्जोदार  कम्पनियों  मे

 उच्चतम  न्यायालय  में  उनके  विरुद्ध  लम्बित  रिट  यात्रिकायों  को  बापिस  लेने  के  लिए  एक  दरखास्त
 दी  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  25-10-91  के  आदेश  द्वारा  अर्जीदारों  को  अपनी

 याचिकाएं  वापिस  लेने  की  अनुमति  दे  दी  ।  अतः  यह  मामला  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  को  दुबारा
 सौंप  दिया  गया  है  ।  औद्योगिक  विकास  विभाग  ने  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  मे  केन्द्र  सरकार  के
 स्थायो  परामशंदाता  के  स्थगन-आदेश  को  वापिस  लेने/रिट-याशिकाओं  को  मिपटाने  के  लिए  इस
 मामले  की  जल्दी  सुनवाई  करने  की  तारीख  निश्चित  करने  का  अनु रोध  किया  यह  मामला

 न्यायाघीन

 मं०  हिन्दुस्तान  लीवर  और  मे०  डाबर  इण्डिया  जिनके  बारे  में  यह  बताथा

 गया  है  कि  ये  कम्पनियां  अपनी  स्वीकृत  क्षमताओं  से  ज्यादा  टुथपेस्ट/टुयथपाउडर  बना  रहीं  ने

 अपने  पंजीकरण  प्रमाणपत्रों/लाइसेंसों  पर  पृष्ठांकित  क्षमताओं  का  विरोध  किया  इन  कम्पनियों

 के  में०  कलकत्ता  कैमिकल  क०  में०  सीबा  गाइगी  ऑफ  इण्डिया  मे०  जेभोफ़े

 मेनसे  एण्ड  कं०  लि०  और  मं०  जे०  एल०  मोरिसन  एण्ड  जोन्स  इण्डिया  लि०  के  बारे  में  भी  बताया
 गया  है  कि  ये  कम्पनियां  अपनी  स्वीकृति  क्षमताओं  से  ज्यादा  ट्थपेस्ट  बना  रही  किन्तु  इन

 कम्पनियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  ब.रने  का  प्रश्न  केवल  तभी  उठेगा  यदि  जांच  करने  के  पश्चात्‌  यह
 सिद्ध  हो  जाता  है  कि  इल  कम्पनियों  ने  उद्योग  तथा  1951]  के

 अधीन  लाइसेंस  की  शर्तों  का  उल्लंघन  किया  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  एज०  डो०  एफ०  सो०  को  शालाएं

 6629.  श्री  एम०  थो०  थीਂ  एस०  मति  :  क्‍या  धाहुरोी  विकास  मंत्री  यहु  बतान  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991  में  आवास  विकास  वित्त  निगम  ही०  एफ०  सो  ०)  के  पास  किलनी

 घनराशि  जमा  हुई

 आन्ध्र  प्रदेश  में  एच०  डी०  एफ०  सी०  की  कितभी  शाझाएं  कायंरत

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्य  में  कुछ  ओर  शाखाएं  खोलने  का

 एच०  डी०  एफ०  सी»  ने  आन्प्र  प्रदेश  में  विभिम्न  योजनाओं  के  अन्तगेत  मकानों  के
 निर्माण  के लिए  कितनी  ऋणराशि  जारी  की  और

 क्‍या  एच०  डो०  एफ०  सी०  का  विचार  राज्य  की  और  अधिक  ऋण  की  मंजूरी  देने
 का

 शहरी  बिकास  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  3  1992

 को  स्थिति  के  अनुसार  आवास  विकास  वित्त  निगम  ढो०  एफ०  के  वित्तीय  कायंकलाप
 निम्नलिखित  प्रकार  के  सूचित  किए  गए  हैं  :
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 लिफलित  उंलरँ  है  799°
 नानओ  +#2  इ ससीतणी

 करोड़ों

 (7)  समम्यतता  44.87

 (1)  संचय  तथा  आधिक्य  145  करोड़  अंतरिम  हैं  तथा  इनकी  लेखा

 परोक्षा  को  जानो

 ₹कीकृश  आवास  अहम  711.86

 आवास  धिकास  विक्त  निगम  का  आन्ध्र  प्रदेश  के  राज्य  हैदराबाद  में  एक  शाखा

 विशाल्वापट्न्‍रनम  में  एक  प्रतिनिधि  कार्यालय  है  तथा  विजयवाड़ा  ओर  गुंट्र  से  एक
 रीच  कार्यक्रम  चलाया  जा  रह्मा

 एक  निथ्वी  कम्फती  हींते  के कारण  आवास  विकास  वित्त  निगम  अपनी  व्यवसायिक

 अफल्ाजों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  में  कहाँ  भी  अपने  शाखा  कार्य  लिय  खोलने  के  लिए
 स्क्तंत्र  है  ।

 1991-92  के  दौरान  आन्प्र  प्रदेश  में  मकानों  के  निर्माण  हेतु  स्वीकृत  ऋणों  के

 विवरण  निम्नलिखित  प्रकार  से  हैं  :-

 (1)  अ्वक्‍तपरों  को  किछ  ae  18.78  करोड़  सुपये

 प्रत्यक्ष  ऋण

 (1)  लाभभोगियों  को  उधार  4.19  करोड़  रुपये

 देने  के  लिए  राज्य-स्तर
 अभिक  ख्कों  के  की  भई  ऋण

 शि राश

 (#-)  जेसा  कि  आकास  विकास  वित्त  सलिगम  ते  सूर्चक्ष  किया  उनके  हाराएणक्िसी

 तथा  ब्यवहायें  योजना  को  सहायता  के  लिए  अस्वोकृत  नहों  किया  गया  है  ।

 विश्राल/पसमस  को  पेयशल

 6630.  श्रो  एम०  थो०  बो०  एश०  भूति  :  क्‍या  झहरो  श्िकास  असंब्से  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशाखापत्तनम  को  पेयजल  को  पूर्ति  करने  को  कोई  योजना  स्वोक्ुति

 हेतु  लम्बित  पड़ी  भोर

 बंदि  तो  तत्ख॑क्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरों  जिकास  भंज्रालय  में  राज्य  संज्रो  एम०  :  हां  ।

 विज्लष्का  पत्तमम  के  लिए  अल  आपूर्ति  स्तर  रुकी भਂ  32.16  करीड़  रुपये  की  अमुर्मानित  लागत  पर

 केसीय  लोक  स्थारएण्य  तथा  पर्याकशभीय  हंजीमियरी  संगठभ  हारा  2?3-3-1989  की  तकनीकी  दृष्टि
 से  अनुमोदित  को  गई  थी  ।



 1%  1904  लिन्षित  कहर
 आओ  a

 उपर्युक्त  स्कोम  में  सन्‌  2010  ढक  ६८  मिलियम  गेलन  तक  श्रतिदिन  नयर  की  जल

 आपूर्ति  के  सवर्धन  हेतु  येलरू  तथा  रायवाड़ा  नहरों  से  10७  मिलियन  गेखत्  जल  की  प्राप्ति

 पर  विचार  किया  गया  स्कीम  की  लागत  विशाखापत्तनमस  नगर  आन्प्र  प्रदेश  सरकार

 द्वारा  मुहैया  किए  गए  संसाधनों  तथा  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  से  ऋण  से  पूरो  को  जा

 रही

 झोरे  का  उत्पादन/निर्यात

 663  |.  सी  एम०  थो०  बो०  एस०  मति  4

 शो  अ्ंभ  जरण  सेठो  :

 असे  शस  पूछम  पढल  :

 क्या  प्रधान  संज्ी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  और  चालू  वर्ष  में  आज  तक  शोरे  का  कितनी
 मात्रा  में  उत्पादन  और  निर्यात  किया  गया  और  इश्चका  उपयोग  किन-किन  क्षैन्रों  में  किया
 जाता

 गकत  त्कील  बर्षों  के  दोरान  शराब  उत्पादकों  को  राज्यथार  हसकों  कितनी  मात्रा  आबंटित
 की  मई  ओर  डप्योम  की

 क्‍या  1991-92  के  दोरान  शीरे  के  निर्यात  पर  कोई  प्रतिबंध  लगाया  गया
 भौर

 यदि  तो  ठत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 श्सक्ञमन  ओर  सथरक  मज्ालय  में  राज्य  मंत्री  चिम्ता  णीरे  के  उत्पादन
 भौर  विर्काक्ष  के  आंकड़े  में  दिए  जाते  लगभग  90%  शोरे  का  अहकोहल  के  उत्पादन

 डग्पेय  होलत  है  सककि  शेख  को  पशु  फाउंडरियों  और  अन्य  उद्योगों  में  प्रयोग  में  लाया
 जाता

 राज्य  के  अन्दर  आसवनियों  को  श्ीरे  का  आवंटन  संबंधित  राज्य  शी  रापकिकआकों  8  रा
 किया  जाता  है  भौर  ऐसे  आवंटनों  के  आंकड़े  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नहों  रखे  जाते  पिछले  तीन
 अल्कोछृछ  क्यों  के  आसवन  के  लिए  प्रयुक्त  मात्राओं  को  बताने  वाला  एक
 विव  रण  संलग्न

 |

 ओर  ।4  1991  से  पहले  शीरे  का  निर्यात  एसटीवी  के  मध्ध्यम  से
 होता  था  ओर  कितने  शीरे  की  निर्यात  की  अनुमति  दी  जा  सकतो  थी  ओर  उनसे  संबंधिकल  शम्य
 ब्यौरों  के  निर्णय  सरकार  द्वारा  लिए  मए  थे  ।  उसके  पश्चात्‌  शीरे  का  वियात  असा  रणीबद्ध  करके
 झोरा  नियंत्रण  1961  के  उपबन्ध्रों  क ेअधीन  भोजीएल  में  रख  लिया  गया
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 लिखित  उत्तर  8  1992

 पिछले  तोम  वर्षों  के  दोरान  पश्रोर  लालू  अल्कोहल  वर्ष  में  शोरा  का  उत्वादग
 ओर  निर्यात

 टनों

 वर्ष  उत्पादन  निर्यात

 (30  नवम्बर  को  समाप्त  (31  मार्च  को  समाप्त

 होने  वाला  अल्कोहल  होने  वाला  वित्तीय  वर्ष

 1988-89  9  35.50  1.140

 1989-90  49.70  1.840

 1990-91  55.32  2.770

 1991-92  58.20  3.420

 )  )

 लाख  टनों

 राज्य  का  ताम  आसकन  के  लिए  शीरे  का  उपयोग

 1988-89  1989-90  1990-91
 न  लअ््ा  ऊ  खअ बख अ अ अ अ अ अक्‍  अ घ अ  कक  का  कौ  --  I  1 2  मनन  इाइअााााााााााााााााााााभााभााााभआइइ  आकर  नल  मल

 नल 2 3 4 आन्भ्र प्रदेश 2.930 2.760 3.050 अरुणा बल प्रदेश न उप» नहों असम 0.039 0०.040 बिहार चण्डीगढ़ दादर और नगर हवेली न -- दमन



 19  1914  लिखित  उत्तर

 दिल्ली  --  --  दिल

 गोवा
 न  -  --

 गुजरात  1.143  1.720  2.065

 हरियाणा  1.040  1.134  1.335

 हिमाचल  प्रदेश  ना  0.021  0.020

 जम्मू  और  कश्मीर  0.005  0.139  जा

 कनाटिक  २.190  2.610  2.880

 केरल  0.091  0.264  0.208

 मध्य  प्रदेश  0.879  1.033  1.673

 महा  राष्ट्र  7.960  10.920  20  10.370

 मणिपुर  णाः  ना
 ता

 मेघालय  न  न  --

 मिजोरम  ते  ज+
 नਂ

 नागालेष्ड  0.023  0.019  0.042

 उड़ीसा  0.083  0.120  0.175

 पांडिचेरी  0.184  0.175  0.212

 पंजाब
 0.996  1.337  1.002

 राजस्थान
 0.290  0.271  0.291

 सिक्किम  गा  ध्ा
 जा

 तमिलनाडु
 3.270  ३.240  3.410

 त्रिपुरा  गा  चा
 ा

 उत्तर  प्रदेश  10.100  14.960  15.440

 पश्चिमी  बंगाल  0.464  0.490  0.232

 A  र ्इ्इ्ैौाौऑट्ट्ट्पभभभभभभपपभपपपपपप  ५+"प
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 लिखित  उत्तर  8  1992

 असुरक्षित  बस्तियों  को  स्थानांतरित  करना

 6632.  श्री  अनिल  बसु  :  क्या  फोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  अवेधानिक  तरीकों  से  किए  गए  खनन  काये

 के  कारण  पहले  से  ही  असुरक्षित  घोषित  बस्तियों  को  सुरक्षित  स्थानों  पर  स्थानांतरित  करने  के

 किप्ती  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहो

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  से  ईस्टर्न

 कोलफील्ड्स  लि०  के  कोयला  क्षेत्रों  मे  पाई  जाने  वाली  भू-घसाव  की  समस्या  राष्ट्रीयकरण
 से  पूर्व  के  दिनों  मे  कोयले  का  अवेज्ञानिक  रूप  से  खनत  किए  जाने  के  कारण  उत्पन्न  कोल

 इंडिया  लि०  ने  श्री  एच०  बी०  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  करी  अध्यक्षता  में  एक
 शीर्षस्थ  निभरानी  समिति  स्थापित  की  जिसमें  जिला  अतिरिक्त  जिला

 स्थानीय  संसद  सदस्य  और  विधान  सभा  केन्द्रीय  खान  योजन

 डिजाध्न  संस्थान  इंडियन  स्कूल  आफ  तंद्ुल  माइनिंग  रिसर्च  स्टेशन  और  ईस्टन

 कोलफील्ड्स  लि०  के  सदस्य  शामिल  यह  समिति  र!नीगंज  कोलफील्ड्स  मे  धम्लुरक्षित
 क्षेत्र  का  सृदढ़ोकरण  किए  जाने  का  अध्ययन  कर  रहो  है  ।

 कोयला  छातनों  का  हक-जिलेख

 6633.  श्री  अन्निश्ल  असु  :  क्या  कोयला  मंज्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ईस्ट्न  कोलफील्ड्स  लिघिटेड  ने  कोयला  खानों  के  संबंध  में  इन  ख्ानों  के  पूर्व
 मालिकों  से  हक-विलेख  प्राप्त  कर  लिए

 यदि  तो  उनकी  संछ्या  कितनी  है  और  उनके  नाम  क्‍या

 यदि  तो  टसरे  क्‍या  कारण

 ईस्ट  कोलफील्डस  लिमिटेड/कोल  इंडिया  लिमिटेड  इन्हें  किस  प्रकार  प्राप्त

 भौर

 (2)  क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  किसी  विकल्प  पर  विचार  किया  है  ?

 कोयला  संजालय  में  उप  संत्रो  एश०  बो०  :  से  इस  संबंध  में

 सूचना  एकजित  की  जा  रही  टै  और  यासंभव  ड्रपलब्ध  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 खले  महाने  को  परियोजनाएं

 6634.  थो  अनिल  बसु  .  क्‍या  कोयला  संत्रो  यह  बताए  की  कछ्पा  करेंगे  कि  :
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 वया  खुले  मुहाने  को  परियोजनाओं  की  उपरि  परत  में  निहित  मौश  खनिज्ञ  पदार्थ
 ईस्टर्न  कोलफोल्ड्स/कोल  इंडिया  ज़िमिटेड  के

 यदि  तो  इन्हें  किस  ढंग  स  निक्‍्टाथा  जफ  रहा

 क्यों  इस  तरह  निफ्टान  से  प्‌्वं  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  पं  अनुभति  लेली  गई

 क्या  इस  प्रकार  निपटान  से  अर्जित  राजस्व  राज्य  सरकार  को  मिलता

 (¥)  यदि  तों  उसते  क्‍या  कारण  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  वाधिक  आंकड़े  क्‍या  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मत्री  एस०  बो०  से  इस  संबंध  में

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ओर  यथासंभव  उपलब्ध  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हिल्‍लो  में  गन्दो  अहितियों  में  रहने  वाले  लोगों  को  फ्लेंट

 6635.  ज्ञा०  सो  सिखबेशा  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंचो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 »  क्‍या  दिल्‍ली  की  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  बाले  लोगों  को  फ्लैट  आवंटित  करने  के  लिए
 1985  में  स्‍लम  बिग  ने  आवेदन  पत्र  आर्मत्रित  किए

 यदि  तो  आयोजित  किए  गए  ड्रा  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  तैथिक  क्रम  के  अनुसार
 इस  योजना  के  अस्तगंत  कितने  फ्लंट  आवंटित  किए  गए

 क्या  सलकार  का  विचार  चालू  बर्थ  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तगंत  और

 फ्लैट  आवंटित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 हाहरो  बिकास  भन्नालय  में  राज्य  मंत्री  हम०  :

 बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  सूचित  वक्त  गया  है  कि  बिल्ली  घिक्राश  आधिकरण

 के  स्‍लम  विंग  ने  अब  तक  दो  ड़ा  किरू  द्वारा  फ्चेंटों  के  आवंटव  के  लिए  पहला  ड्रा  दिसम्बर

 के स्‍लम  में  और  92  फ़्लैटों  के  लिए  1264  में  दूसरा  ड्रा  हुआ  था  ।

 जैसा  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  चालू  वर्ष  के  दोरान  582

 फ्लैटों  का  आवंटन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विवरण  इस  प्रकार

 बोौलवर्ड  रोड  पर  फ्लेट

 इथुबोर  नगर  में  फ्लेट

 तिलक  नगर  में  288  फ्लेट
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 (७)  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 के  शिष्टभंडल  का  दौरा

 6636.  डा०  सो०  सिलवेरा  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्डोनेशिया  के  एक  उच्च  शक्ित  प्राप्त  शिष्टमंडल  ने  हाल  में  भारत  का  दोरा
 किया

 यदि  तो  शिष्टमंडल  के  साथ  करिन-किन  विषयों  पर  बातचीत  की  और

 इस  पंबध  मे  केरद्रीय  सरकार  ने  क्‍या  अनुवर्ती  कार्यत्राही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  पो०  थे०  :  उद्योग  मंत्री  श्री  हरटार्टो
 के  नेतृत्व  में  इन्डोतशिया  के  एक  उच्चाधिकार  श्राप्त  शिष्टमंडल  ने  ।4  से  21  1992  तक
 भारत  का  दौरा  किथा  था  ।

 ओर  शिष्टमंडल  के  साथ  हुए  विचार-विन्  में  दोनों  देशों  के बीच  निकट  संबंधों
 को  मजबूत  4  विकसित  करने  ओर  उद्योग  तथा  प्रंद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  अधिक  सहयोग  को

 प्रोश्साहन  देने  पर  विजेष  ध्यान  दिया  गया  द्विपक्षोय  व्यापार  तथा  आथिक  सहयोग  को  बढ़ाने
 के  उपायों  पर  चर्चा  को  गई

 भारत  हैबो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  निर्यात

 6637.  श्री  हरोश  मारायण  प्रभु  झांट्ये  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारत  हँवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  निर्यात  किये
 गये  उत्पादों  का  व्यौरा  क्‍या

 इस  निर्यात  से  ने  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  और  कितना  लाभ

 क्‍या  उक्त  अवधि  क  दोरान  निर्यात  के  आडंरों  में  कोई  कमी  और

 यदि  तो  इस  कारण  कितना  घाटा  हुआ  है  ओर  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या

 उपचारात्मक  कद  ने  का  विचार  किया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  के०  :
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 इस  निर्यात  से  अजित  विदेश्ली  मुद्रा  निम्न  प्रकार

 रुपये  में  )

 1990-91  1991-92

 वास्तविक  निर्यात  द्वारा  23  68  155

 भर्जित  विदेशी  मुद्रा

 निर्यात  प्रचालनों  से  तीनों  वर्षों  मे ंलाभ  हुआ  है  ।  लाभ  की  सही  मात्रा  को  दर्शाना  कम्पनी

 के  भ्यावसायिक  हित  में  नहीं
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 किया  गया  था  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लिखित  उलेरं

 नहीं  ।  अपूर्ति  ओर  सेवाओं  के  आदेशों  को  स्वीकृत  कार्यक्रम  के  अनुसार  पूरा

 विवरण

 जेल  द्वारा  निर्यात

 देश  उत्पाद

 माहटा  थर्मल  सेवाएं

 साइप्रस  थममंल  सेट

 मलेशिया  हाइड्रो  थर्मल  ट्रांसफामर
 ट्रॉनमिशन  लाइन  कल्लपुर्जे  और

 सेवाएं

 रूस  हॉलेज  स्टोल
 बॉयलर  उपकरण

 लीबिमा  चमंल  कलपुर्जे  और  सेवाएं

 चीन  थमंल  सेट्स

 जापान  थर्मल  माइका  शीट्स

 इरान  थर्मल  सेट्स

 जमंनी  जनरेटर  सेवाएं

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  बायलर  थर्मल  सेट्स

 ईराक  थर्मल  सेट्स

 इन्डोनेशिया  और  संयुक्त  अरब  इन्सुलेटर

 अमी  रात

 सऊदी  वियतनाम  कलपुर्जे  और  सेवाएं

 केनिया  त  ट्रांसफामंसं

 सरकारो  आबास  नियमित  करना

 6638.  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  कया  शहरी  थिकास  मंत्री  5  के

 कित  प्रश्न  संख्या  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  विवाहित  पुन्निथों  क  नाम  सरकारी  आवास  नियमित  करने  बाले  अस्ताव  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  औौ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  से  राज्य  मंजो  एम०  :  भोर  जो

 उन  मामलों  जिनमे  संवानिवत्त  होने  बाले  अधिकारी  का  कोई  पुत्र  न  हो  जबवा  यदि  केवल

 विवाहित  पुत्री  ही  माता-पिता  का  भरण-पोषण  करने  के  लिए  तेयार  हो  तथा  पुत्र  ऐसा  करने  को
 स्थिति  में  न  हो  नाब/लिग  तो  विवाहित  पुत्री  के  नाम  से  तदथ
 सामान्य  पूल  रिहायशी  आवास  का  नियमतोकरण  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  यह  उन्हीं  शतों

 तथा  निबन्धकों  के  अध्यधीन  हैं  जो  सेबानिबत्त  होने  वाले  सरक।री  १:मंचारी  के  अन्य  पात्र  जाश्नितों
 के  लिए  लागू  हैं  ।  इस  संबंध  में  आदेश  17-12-91  को  जारी  किए  गए  हैं  ।

 सेचरनिवस  भधिकाररियों  को  पुननियुक्ति

 6639.  क्रो  मदत  लाल  खराना  :
 क्रो  मोहन  राबले  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने  अधिकारियों  का  सेवाकाल  बढ़ाया  गया  और  कितने
 अधिकारियों  की  पूननियुकिति  को  गई  तथा  इसके  क्‍या  कारण

 (  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  ब्तिने  सेवानिवृत्त  अधिकारी  सरकारी/सरका री  क्षेत्र  के

 उपक्षमों/अधं  स  रकारी  /निर्मैभों/स्वायश  शासी  निकायों  आदि  में  अनुबंध  के  आधार  पर  नियुक्त  किये

 सेवानिवत्त  क्रश्तिकारियों  को  अनुबंध  के  आधार  पर  नियुक्ति  करने  के  क्‍या  कार

 इस  संबंध  में  उठाये  गये  सुधारात्मक  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मार्गरेट  :

 यह  सूचना  हेन्‍्द्रीकृत  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  है

 से  अनुबंध  के  आधार  पर  नियुक्तियां  अल्पकालीन  नियुक्तियां  होती  हैं  जो

 नियुक्त  किए  गए  व्यक्ति  की  विशेषज्ञता  का  उपयोग  करने  अथवा  विशिष्ट  अह्पकालीन  आक

 ताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  लोक  हित  में  की  जाती  उनकी  विशेषज्ञता  के  आधार  १२  उफ्युक्त
 व्यक्तियों  पर  जिसमें  सेवानिवत्त  व्यक्ति  भी  शामिल  अनुबंध  नियुक्तियों  के  लिए  विचार  किया

 जा  सकता  इस  नीति  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  जारी  रखा  जा  रहा  है  कि  ऐसी

 सरकारी  मियुकिक्तियों  के  लिए  व्ययप्रक  बिकल्प  उपलब्ध  हो  सके  ।  पिछले  तीन  व  पोँ  के  दोरान  अनुबंध

 के  भाधार  पर  नियुक्त  किए  मए  सेब।निवत्त  ब्यविनयों  को  ख्रंछिया  केन्द्रोकृत  रूप  से  उपलब्ध  नहीं
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 नीच  -  +  *+  “+ििननानीन»--मनान-3>+33  25%  नवननननननब  नमन तता  तन  ऑअभजनऋग  अमल  6५6  न्‍मे  जड  जलन  नपीओ न  कि

 केना  सरकाश  के  रुमंचारियों  को  भ्रस्ासों  का  आवंटन

 6640.  श्री  सदम  लाल  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  के  कमंदारियो  को  आवंटित  करने  हेतु  गर-सरकारी  आवास

 किराए  पर  लेने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  बिचा  राधीन

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  अपने  कमंचारियों  7

 लिए  दिल्‍ली  तथा  अन्य  शहरों  में  और  आवास  निर्माण  का

 यदि  वो  श्रेणीवार  तथा  शहरवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  भोर

 (8)  कितने  प्रतिशत  कमंचरारो  अभी  तक  सरकारी  आवास  के  आबंटन  की  प्रतीक्षा  में  हैं  ?

 शहरो  विकास  सजल  में  रामग्य  मंत्रों  एसम०  :  भोर

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  क  |वचाराघीन  नहों  है  ।

 और  संताक्षन  निमंत्रणों  को  ध्याल  मे  रखते  हुए  आठबडोीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  9850  फ्लैटों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  निमित  किए  जाने  वाले  फ्लेटों  की
 बिक  संख्या  इस  प्रवोजनाथं  निधियों  के  सियतज्ञ  वर  निभृर

 (5)  ऐसे  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 रंगीन  राशत  कार्ड

 झो  मदन  लाल  खुरामा  :

 क्रो  के०  प्रधानो  :

 श्री  अ्रवज  कुमार  पटल

 डा०  सी०  सिलबेरा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विद्वार  बिल्ली  के  नागरिकों  को  रंगीन  राशन  काड़े  जाने  का
 ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  राशन  की  वस्तुओं  को  केवल  हरे  कार्ड  पर  रु०  तक  कौ  वाधिक  आय
 वाले  व्यक्तियों  को  दिए  जाने  का  विचार  और

 यदि  तो  नए  राशन  कार्ड  को  कब  तक  लागू  किया  जाएगा  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  लाजले  और  सार्वजनिक  जितरण  शंजालय  में  राज्य  संत्रो

 काणासुद्दीम  :  भ  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  उनका  रंगीन

 राशन कहर जारी करने का कोई श्रस्ताव नहीं है । सावंजनिक वितरण प्रणाली सब्ंब्यापी स्वरूप की है ओर इसमें आय अथवा पेशे के आधार पर लाभभोगियों के बीच भेद नहीं किया जाता है ।



 लिखित  उत्तर  8  1992
 पप्पप्प्प्पभपभा्भा््भाभहप/भभपहपप:पभपभभभ:भजण।श।ण।ण।|/|/भभऊक्‍पनि न  पभप:ििा।/।णे  »:थ:/भभपथआआ/ेः

 6642.  श्री  असुदेब  आचार्य  :  क्‍या  प्रधान  झंत्री  यह  बतामे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बगाल  सरकार  ने  भारत  साइकिल  निगम  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने

 और  इसको  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  निवेदन  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ओर

 भारत  साइकिल  निगम  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 हैं/उठाने  का  वित्तार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  पी०  के०  :  जी  हां  ।

 ओर  साइकिल  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  अपनी  शुरूआत  से  पुरानी
 और  अप्रथलित  बेशी  उक्ष्च  उत्पादन  कठिन  वित्तीय  स्थिति  इत्यादि  डंसे

 कारणों  से  घाटा  उठाती  रही  है  ।  सरकार  की  सो०सी  ०आई०एल०  के  पुनरुद्धार/पुनर्वास  की  योजनाएं
 हैं  जिसमें  संयंत्र  और  मशीनरी  का  भाघुनिको  कार्यंबल  का  युक्तिक  पूंजी  पुनर्गठन  इत्यादि
 जैसे  पहल  शामिल  यह  कम्पनी  उन  कम्पनियों  में  से  है  जिनके  बारे  में  रुव्ण  औद्योगिक
 कम्पनियां  1985  के  भौद्योगिक  ओर  वित्तीय  पुनर्गठन  मण्डल

 को  लिखा  गया  है  ।

 बिजलो  घरों  को  कोयले  को  सप्लाई

 6643.  श्री  भगवान  हांकर  राजत  :

 शो  राजेसा  कुमार
 डा०  खाल  अहादुर  राबल  :

 क्या  कोयला  मसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  आशय  की  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्‍न
 बिजली  घरों  ओर  देश  भें  गैर-सरकारो  क्षेत्र  में  विभिन्न  अन्य  कारखानों  को  प्राप्त  कोयले  की
 वास्तविक  मात्रा  रेलवे  रेक  कोयला  खानों  से  भेजे  जाने  वाली  कोयले  की  घोधित  मात्रा  से  कम

 होती  कोयला  घटिया  किस्म  का  होता  है  और  उसकी  समय  पर  सप्लाई  नहीं  को  जाती

 बौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कारंबाई  की  मई  है  ?

 कोयला  मंज्ासथ  में  उप  मंत्रो  एस०  बो०  :  हां  ।  उत्तर  प्रदेश
 के  विद्युत  गहों  तथा  देश  वे  अन्य  कोयला  उपभोक्ताभों  से  कोयले  के  भार  में  कमप्नो  निम्न

 किस्म  का  कोयला  होने  तथा  कोयले  को  विलंब  से  बितरण  होने  से  संबंधित  कुछ  शिकायतें  मिल

 रही  हैं  ।
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 सरकार  ने  कोयला  कंपनियों  को  गुणवत्ता  नियत्रण  अतसंरचना  को  सुदृढ़
 उचित  तौल  के  लिए  वे-ब्रिजों  की  स्थापना  कोयले  को  सही  रूप  मे  प्रेड  करने  तथा  कोयला

 हैंडलिग  संयंत्रों  को  स्थापित  करने  को  सलाह  दी  है  कि  ताकि  अंतिम  रूप  से  सम्पूर्ण  कोयले  का
 प्रेषण  इन्हीं  संयंत्रों  स ेरिया  जा  सके  ।  कोयला  कायनियों  ने  ग्राहकों  से  शिकायतों/कठिनाइयों  के
 निषटारे  के  लिए  राष्ट्रीय  तथा  क्षेत्रीय  स्तर  पर  कोयला  उपभोक्ता  परिषद्रों  की  भी  स्थापना
 की

 ]

 बच्चों  के  लिए  एज  ०एस०टो०  को  घड़ियां

 6644.  श्री  वो०  भोभियास  प्रसाद  :

 शो  एम०  बो०  चअमाहोलर  भूति  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एच०एम०टी०  का  विचार  बच्चों  के  लिए  रंगोन  व  आकर्षक  घढ़ियां  बनाने
 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  ऐसी  घड़ियों  के  मूल्य  क्‍या  और

 इन  घड़ियों  की  मुश्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  :

 और  ब्योरों  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  ये  षड़ियां  अधिकतर  डिजिटल

 किस्म  की  और  प्लास्टिक  केस  वाली  होंगी  ।

 उचित  दर  को  दुकानों  के  द्वारा  आवश्यक  वस्तुओं  का  वितरण

 6645.  ओ  गोविन्द  चन्द्र  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खात्यान्नों  के  भंडारों  स ेउचित  दर  की  दुकानों  के  वितरकों  के  सप्लाई  किए  जाने

 वाले  गेहूँ  चीनी  और  अन्य  वस्तुओं  को  तोल  बहुत  कम  होती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिष्ठित  नागरिकों  की  संस्थाओं  और  महत्वपूर्ण
 व्यक्तियों  ते  इस  संबंध  में  दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  और  आयुक्त  नागरिक  पूति  विभाग  से  शिकायतें

 की

 यदि  तो  इन  शिकायतों  का  ब्यौरा  कया  है  और  इस  संबंध  में  किस  प्रकार  की

 कार्यवाही  की  जा  रही
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 (७)  वया  सरकार  विचार  विंतरकों  को  उचित  तोल  में  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 कमालुद्वीन  :  गैर  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  खाद्य
 निमम  द्वारा  गेहूं  तथा  चावल  दिल्ली  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम  को  उचित  दर  की  दुकानों  के

 दरवाजे  तक  ढुलाई
 व

 सुपुदंगी  के  लिए  जारी  किया  जाता  खाद्याननों  के  प्रत्यक  बोरे  का  वजन
 भारतीय  खाद्य  निगम  के  मजदूरों  द्वारा  किया  जाता  चीनी  का  स्टाक  मानक  भार  के  आघार
 पर  दिया  जाता  चंकि  इस  काये  में  काफी  मात्रा  अंतग्रंस्त  होती  नर्मी  बोरों  को
 बार  बोरों  के  कट  जान  जस  से  बारी  में  रखो  मात्रा  में  अंतर  होने  की

 पूरी  तरह  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।
 कस

 जो  हां  ।

 से  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  गत  तोत  वर्षों  के  दोरान  वजन  में
 कमी  होने  के  बारे  में  161  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं/उनके  द्वारा  खाद्य  वस्तुओं  को  गुणता  तथा  तोल

 की  जांच  के  लिए  कदम  उठाए  गए  जिनमें  दिल्‍ली  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम  के  प्रतिनिधिय

 के  सामने  बोरों  को  उचित  दर  दुकानधारियों  के  प्रतिनिधियों  को  भारतोय  खाद्य  निगम

 के  गोदामों  में  आमे  हेतु  प्राधिकृत  आदि  शामिल  कम  वजन  होने  की  शिकायतों  को

 माल  प्राप्ति  के  72  घंटों  के  भीतर  अधिकारियों  को  सूचित  करना  होता  यदि  शिकायत  सही
 पाई  जाती  है  तो  बोरों  फो  बदलने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यवाही  कौ  जाती  है  ।  प्रशासन  ने  प्रायोगिः

 आध्यार  पर  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कुछ  ग़रोदामों  पर  तोल-हेतु  लगाने  का  निर्णय

 किया  है
 ।

 नकलो  हाट  प्लेटों  का  निर्माण

 6646.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुण्डा  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सुपर  प्लेन  और  अन्य  आई  एस  आई  मार्का  की  नकली  हाट  प्लेटों  का  दिल्‍ली  म

 विशेषकर  पूर्वी  दिल्ली  में  निर्माण  किया  जा  रहा  है

 यदि  हां  तो  सरकार  इसे  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही

 बया  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  बारे  मे  कोई  छापे  भी  मारे  गए  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  बारे  में  क्‍या  कारंवाई  की

 गई  है  ?

 उदच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  लजे०  और  भारतीय

 मानक  ब्यूरो  के  आई  एस  आई  माक॑  वाली  इडूप्लीकेट  हॉट  प्लेटें  पी०  पी

 के  साथ  घरेलू  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले  गेस  बनाने  के  बारे  में  उनके  पास  ऑओ्ेई  सूचना

 नहीं  है  ।
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 और  भारतीय  मानक  ब्यूरो  ने  छापे  नहीं  मारे

 भारतोय  गणितोय  विज्ञान  परिषद

 6647.  श्रीमती  दोषिका  एच०  टोपोबाला  :

 श्रो  चेन  पी  ०  एस०  चोहान  :

 श्रो  बलराज  पासो  :

 शओोमतो  कृष्णेस्र  कौर  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  गणितीय  विज्ञान  परिषद  की  स्थापना  के  बारे  में  कोई
 निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तल्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मार्गरेट  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नही  ।

 विदेशों  से  भारतोय  बंज्ञानिकों  को आकर्वित  करमे  को  योजना

 6648.  श्रीमतो  दोषिका  एच०  टोपोवाला  :

 श्रीमती  कृष्णन्द्र  कौर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशों  से  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मे  भारतीय  प्रतिभाओं  को  आक्कुष्ट
 करने  की  किसी  योजना  पर  विचार  किया

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इसको  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :

 से  विदेशों  में  बसे  भारतीय  वैज्ञानिकों  और  प्रोद्योगिकीविदों  को  स्वदेश  लौटने  के  लिए
 बाकृष्ट  करने  के  बारे  में  समय-समय  पर  अनेक  उपाय  किए  गए  हैं  ।  इनमें  से  कुछ  हैं  :---

 --.  वंज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकीविदों  को  वैज्ञानिकों  के  पूल  की  स्कीम  के  अधीन  श्रस्थायी
 नौकरो  देने  का  प्रावधान  है  ।

 --  अधिसंख्य  पदों  को  बसाने  के  लिए  भो  श्रावधान  किया  गया  है  ।

 --  विदेशों  से  बापिस  आने  वाले  वंज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकोबिदों  को  साज-सामान  का
 भायात  करने  को  सहुलियतें  प्रदान  की  गई

 2%9
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 --  अनिवासी  भारतीयों  की  सहायता  के  लिए  उद्योग  मंत्रालय  में  एक  विशेष  कक्ष  खोल

 दिया  गया  है  ताकि  उन्हें  देश  में  औद्योगिक  यूनिटों  की  स्थापना  संबंधी  अपने
 पत्रों  पर  शीघ्र  अनुमति  मिल

 --  कार्यक्रम  शुरू  कर  दिए  गए  हैं  जिनके  द्वारा  विज्ञान  के  नए  ओऔर  अग्रणी  क्षेत्रों  में

 अनुसंधान  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  आधुनिक  सुविधाओं  से  सम्पन्न  वैज्ञानिकों
 के  देश  में  कोर  समूह  बना  दिए  गए  हैं  ।

 --  वैज्ञानिकों  को  कार्य  दशाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  वैज्ञानिक  संस्थानों  को  वधित
 प्रशासनिक  और  वित्तीय  शक्तियों  का  श्रत्यायोजन  ।

 --  भारतीण  मूल  के  प्रोफेशनल  पुरुषों  और  स्त्रियों  को  जिन्होंने  अपने  काय॑  क्षेत्रों  में
 ख्याति  प्राप्त  कर  ली  है  ओर  विदेशों  में  बप्  गए  अल्पकालीन  तकनीकी  नियुकितयों
 पर  विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  के  अग्रणी  और  उभरते  क्षेत्रों  में  हमारे  विकासात्मक
 प्रयासों  मे सहायता  के  लिए  आमंत्रित  किया  जा  रहा

 दिल्लो  में  सरकारों  क्वार्टरों  का  मिर्माण

 6649.  भ्री  केशरो  लाल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  आवास  समस्या  से  निपटने  के  लिए
 सरकारी  क्वार्टरों  का  निर्माण  कर  रही

 यदि  तो  तस्संबंधों  ब्यौरा  क्या  और

 इन  मकानों  के  निर्माण  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  और  इनका  निर्माण  कार्य  कब  तक

 पूरा  हो  जाएगा  !

 धाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  हां  ।

 और  टाइप-४  के  21  और  टाइप-५  के  256  मकान  मिर्माणाधीन  हैं  और

 लगभग  पूर्ण  हो  गए  हैं  ।  नेहरू  नगर  में  के  135  मकानों  की  1993  तक

 पूर्ण  हो  जाने  की  आशा  है|

 ओर  अपने  तिर्माण  पूर्ण  तथा  योजना  अवस्था  में  है  भौर  इसका  प्रारम्भ  निधियों

 को  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 ]

 ईस्टन  कोलफोल्ड्स  लि०  द्वारा  भूमि  को  खरोद

 6650.  भरी  हाराधन  रास  :  क्‍या  कोयला  संज्ो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  ने  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  मध्यस्थता  के  माध्यम  ?  ०थवा

 सीधे  भू-स्वामियों  से  भूमि  खरीदी

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  भूमि  श्वरीदी  गई

 क्‍या  ऐसी  खरीद  करने  से  पहले  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  परामझ  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (8)  क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  कानूनी  अड़भनें  उभर  कर  आई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  संज्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बथो०  :  से  इस  संबंध  में

 सूचना  एकत्रित  को  जा  रहो  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ईस्टन  कोलफोह्ड्स  लि०  हारा  मूमि  पर  अनाधिकृत  कब्जा

 6651.  श्रो  हाराधन  राय  :  क्‍या  कोयला  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ईस्ट  कोलफील्ड्स  लि०  ने  पश्चिम  बंगाल  को  दी  गई  भूमि  पर  अनाधप्विकृत  रूप

 से  कब्जा  जमा  रखा

 यदि  तो  यह  कोलियरी/ओ०  सी०  पी०-वार  कितनी

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  इस  संबंध  में  आपत्ति  प्रकट  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ईस्टन  कोलफील्डस  लि०  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 कोयला  संत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बो०  :

 ओर  ईस्ट  कोलफोल्ड्स  लि०  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  13  आमसलों

 में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  1653.25  एकड़  भूमि  कंपनी  के  अधीन  होने  के  संबंध  मे  विवाद

 उठाया  जिसका  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 )

 1.  सीबपुर  447.99

 2...  पश्चिम  59.65

 3...  ईस्ट  जामूरिया  159.74

 4...  जामूरिया  7/9  पिट  62.27

 5.  बार्मोधिया  39.58

 6.  देवोलिया  और  बेस्ट  देवोलिया  12.08
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 7.  सोनेपुर  34.50

 8.  अपर  काजोरिया  29.59

 9...  बकसिमूलिया  (1-6

 244.60
 244.60

 बंकसिमूलिया  (11/12  367.62

 11...  घड़का  13.35

 12.  7.19

 13.  न्यू  केन्दा  175.09

 ईस्ट  कोलफील्ड्स  लि०  ने  सक्षम  प्राधिकारियों  से  अपीलें  की  हैं  मोर  उक्त  अपीलों

 का  अभी  निपटारा  किया  जाना  है  ।

 ई०  सो०  एल०  में  प्रबंधन  सूचना  प्रथालो

 66:52.  भ्रो  हाराघन  राय  :  क्या  कोयला  मंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ई०  सी०  एल०  व  वंमान  प्रबंधन  घूचना  प्रणाली  को  को  जांच

 करने  और  इमम  सुधार  +रने  के  लिए  सुझ्नाव  देने  हेतु  विशेषज्ञों  की
 जो  समति  गठित  की  गई

 उसने  अपना  कार्य  पूरा  कर  लिया  है  भौर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  दी  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  क्या  कारंवाई  की  गई  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कोयला  संज्ालय  में  उप  मंत्रो  एस०  थो०  :  से  कोयले  के
 स्टांक  आदि  के  सबंध  में  रिपोर्ट  किए  जाने  की  विद्यमान  प्रबन्धर्क  सूचनों  प्रणाली

 का  गहराई  में  अध्ययन  किए  जाने  के  लिए  भारतीय  क्र्बंध  कलकत्ता  की  जगष्यक्षता

 में  एक  विशेषज्ञ  ममिति  का  क्थें  1987  में  गठनਂ  किया  गया  चूंकि  इस  समिति  ने  अपने

 क्रियाकलापों  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  कोल  इंडिया  लि०  के  बोड़  बोर्ड  के  अंतग्गत्त

 एक  उप-्समिति  को  गठित  किए  जाने  का  निर्णय  ले  जो  कि  प्रचलित  अनुरक्षण
 कोयले  के  आदि  में  सत्यापन  की  जांच  और  उक्त  उपनसर्भिाति  उपयुक्त  क्षेत्रों  में

 सुधार  किए  जाने  का  सुझाव  इस  उपनसर्मित  ने  अपनी  रिपोर्ट  वर्ष  1991  में  प्रस्तुत

 कर  दी  है  और  उक्त  रिपोर्ट  कोल  इंडिया  लि०  को  सभी  सहाक्क  कंपनियों  द्वारा  अपना  लिया

 गया

 नए  कोयला  भंडारों  को  खोज

 6653.  श्री  संदोपान  भगवान  जोर।त  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  लि०  ने  वेस्टने  कोलफोलह्ड्स  लि०  के  अधीन  क्षेत्र  में  नए  कोयला

 भंडारों  का  पत्ता  लगाया

 302



 19  1914  लिखित  उसर
 अत  +  ++  री ++  नाना

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 वेस्ट  कोलफील्ड्स  लि०  द्वारा  1992-93  के  लिए  उत्पादन  जक्ष्य  की  पूर्ति  हेतु
 199  2-93  के  दौरान  इन  नए  भंडारों  से  कोयला  निकालने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 कोयला  मंत्रालय  में  रुप  संत्रो  एस०  बो०  न्यासर  :  (  भोर  केस्द्रीय  खान

 आयोजन  और  डिजाइन  संस्थान  लि०  एम  पी  डी  आई  ओर  इसके  द्वारा  अनुबंधित
 एजेंसियों  के  अन्वेषणों  के  ३र्यों  के  प्ररिणामों  के  आधार  पर  बिम्वलश्वद्धित  ब्लाकों  मे  कोयला  भंडार

 होना  प्रमाणित  हुआ  है  :--

 :  सिलियम  टन

 महाराष्ट्र

 1.  पिम्फल  गांव  ओ०का०  9.55

 2.  उकनी  ओ०का०  23.45

 3...  जूनाद  ओन्‍०का०  3.19

 4.  भाष्टाडीह  ओ०्का०  1.98

 गौरो  ब्रो०का ०  ।  7.00

 सिरना  ओ०  का ०  1.73

 7...  चिन्चोली  भू०  ग०  8.12

 अध्य  प्रदेश

 1...  दिसमीरा  घू०  ग०  11.40

 2...  भ्यानी  भ०  ग०  5.68
 a  5  ४

 वेस्टनं  सोलफोल्ड्स  लि०  उन  सश्री  9  ब्लाकों  में  विकास  काय  शुरू  करने  के  प्रति
 आशावान  है  बशत्तें  कि  पर्धावरण  और  अन्य  संबंधित  मु्ों  तथा  बित्तीय  ज्ोतों  की
 डपणब्श्बतः  हो  ।  किन्तु  बच  1992-93  के  दोस्त  इत  ब्लाकों  से  कोयला  उत्पादन  दी  कोई  संभावना

 नहीं  है  |  कंफ्नी  बलेमान  ओर  चालू  प्ररियोजनाओं  से  वर्ष  1992-93  के  दौरान  25  बिलियन  टन
 के  उत्पादन  लक्ष्य  को  हासिल  करेगी  4

 जौवषधियों  का  न्िर्धात

 6654.  क्रो  संदोपान  भगवान  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपः  करेंगे
 कि:ः

 वर्ष  (991-92  में  ओषधि  डिर्यात  का  क्या  लड़य  रखा  ग्रभा  ओर  ब्ारतबिक  उपलब्धि
 क्या
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 आठवो  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  औषधि  निर्यात  का  क्‍या  लक्ष्य  रखा  गया

 और

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  इंडियन  ड्रग्स  एंड  फार्मास्थुटिकल्स  लि०  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के
 अन्य  औषधि  एककों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 रसायत  ओर  उर्रक  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिम्ता  :  चालू  वर्ष  अर्थात्‌
 1991-92  में  ओषधों  के  निर्यात  के  लक्ष्य  और  वास्तविक  जंसो  केमिकहस  द्वारा

 बताई  गई  इस  प्रकार  हैं

 करोड़

 आमुपातिक  लक्ष्य  उपलब्धियां

 92  92

 1...  मूल  ओषधें  595.8  537.4

 2...  तंयारशुदा  सूत्रयोग  451.6  397.2

 1047.4

 ह

 934.6

 अमन  -  eee

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  निर्यात  में  10%  वृद्धि  का

 अनुमान  लगाया  गया

 भेषज  उद्योग  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकारो  क्षेत्र  के  5  उपक्रम  ये  उपक्रम

 बीआईएल  और  एसएसपीएल  ।  आईडीपीएल  ओर  सरकारी

 क्षेत्र  के अम्य  औषध  एककों  के  कार्थ-निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  प्रस्तावित  कदम  इस  प्रकार

 हैँ  धन

 आईडीपीएल  के  पुनःस्थापन  उपायों  में  पेनिसिलिन-जी  की  क्षमताओं  का  बड़े  पैमाने  पर

 विस्तार  का  पुनर्गठन  नई  सुविधाएं  स्थापित  केप्टिव  विद्युत  फालतू

 शक्ति  को  कम  करने  के  लिए  स्वेछ्छिक  सेवानिवति  योजना  कार्यान्वयन  करता  शाभिल  है  ।

 बोआईएल  के  पुनःस्थापन  उपायों  में  नवीकरण/प्रतिस्थापन,  जन  शक्ति  में  कमी

 करना  और  एलवीपो  और  डोपोटो  के  विनिर्माण  के  लिए  नई  सुविधायें  स्थापित  करने  को  परिकल्पना

 की  गई  हैं  ।  बीसीपीएल  को  पूनःस्थापन  योजना  में  आधश्ुनिकीकर  नकट  घाटे  के

 लिए  धन-राशि  स्वेच्छिक  सेवानिव॒त्ति  योजना  का  कार्यान्वयन  और  सांविधिक  और

 विविध  देयताओं  के  पुनर्भगतान  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देना  शापिल  एसएसपोीएल  को

 पूनःस्थापन  योजना  में  त्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  लक्षित  उत्पादन  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अपेक्षित

 बढ़े  हुए  उत्पादन  लक्ष्य  और  वित्तीय  सहायता  की  परिकल्पना  को  गई  है  ।  कंपनी  की  विविधीकरण

 |  की  योजनाएं  भी

 $04
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 ओषध  कंपनियों  से  अप्रत्शशित  लाभ  को  वसूलो

 6655.  संदोपान  भगवान  थोरात  :

 शी  सोमजोभाई  डासोर  :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  उन  औषध  कंपनियों  को  तए  नौटिस  जारी  किए  हैं  जो  सरकार  के

 शित  लाभ  का  भुगतान  नहीं  ऋर  रहो

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  कंपनी  पर  यह  भुगताम  कब  से  बकाया  है  और  बकाया  राशि  कितनो

 क्‍या  सरकार  ने  संबंधित  पक्षों  की राय  से  इस  समस्या  का  कोई  समाधान  निकाला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 रसायम  ओर  उबर  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्ता  :  हां  ।

 से  डीपीसीओ  के  विभिन्‍न  उपबंधों  के  उल्लंघन  के  कारण  और/अथवा  न्यायालयों
 के  निर्णेयों  के  अनुसार  कंपनियों  को  अन्तिम  देनदारियों  का  निर्धारण  अनेक  मामलों  में  पहले  हो

 पूरा  कर  लिया  जबकि  शेष  मामलों  के  संबंध  में  उन्हें  यथाणीघ्र  पूरा  करने  के  सभी  प्रयास  किए
 जा  रहे  इस  संबंध  में  अद्यतन  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  अनेक  मामलों  में  संपूर्ण
 संबंधित  अवधि  के  पूरे  आंकड़ें  नहीं  मिलने  के  कारण  प्रगति  में  बाघा  आई  कंपब्यों  को  धूचित
 किया  गया  है  कि  वे  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  कराते  हैंतो  सरकार  के  पास  जहां  से  जो  आंकड़े  उपलब्ध

 उन्हीं  के  आधार  पर  उनकी  देनदारियों  का  परिकलन  करने  के  सिवाय  ओर  कोई  चारा  नहीं

 होगा  ।  किसी  कंपनी  को  छोड़ने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  कानून  के  अनुसार  वसूली  के  सभो

 प्रयास  किए  जाएंगे  ।
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 19  1914

 क्रम  कंपनी  का  नाम  अन्तग्रेस्त  अवधि  अनंतिम  जमा  की

 सं०  निर्धारित  गई  राशि

 राशि

 लाखों  लाखों

 1  2  3  4  5

 रिफेस्पिसिन

 1,  बायोकरेम  फार्मास्युटिकल्स  3/79  से  3।84  34.28  ---

 2.  लायका  लेब्स  4/79  से  3/84  57.57  5.70

 3.  आस्ट्रा  आईडीएल  लि०  82-83  से  5/84  24.  2.41

 4.  माइक्रो  लेब्स  79-80  से  82-83  2.24  --

 5.  येमिस  केमि०  लि०  82-83  से  83-84  36.31  —

 6.  एलम्बिक  केमि०  लेब्स  81-82  से  83-84  38.73  3.80

 7.  बम्बई  ड्रग्स  हाउस  1980-81  से  83-84  1.73  न

 8.  फास्ड  प्रा०  लि०  79-80  से  83-84  66.01  —

 9.  डोलफिन  लेब्स  1979  से  1983  18.11  न

 10.  एलवटे  डेविड  लि०  11/81  से  9/83  3.91  3.91

 11.  फार्मा  एण्ड  केम०  लि०  80-8  से  82-83  87.99  नज+

 12.  केडिला  लेबच्स  प्रा०  लि०  79-80  से  83-84  76.52  7.50

 13,  साराभाई  केमिकल्स  82-83  से  83-84  4.14  2.00

 14.  लुपिन  लेबोरेट्रीज  लि०  8/80  से  3/84  215.89  21.60

 15.  रेनबेक्सी  लेबोरेट्रीज  लि०  4/79  से  6/84  36.23  3.63

 16.  वेलेस  फार्मा०  4/82  से  2/84  2.82  0.29

 17.  इथीको  डृर्स  एण्ड  केमि०  एसएफजी  5/82  से  3/84  140.98 8  की

 बिवरण-ा

 डोपोईए  के  अन्तर्गत  वसूली

 नल  अ्ंचदड:ड:,  डर

 कंपनी

 लिखित  उत्तर
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 3

 18.  मे  ०  इंडियन  डुग्स  एण्ड  फार्मा०  लि०

 19.  में०  हिन्दुस्तान  एण्टीबायोटिक्स  लि०

 1.  जमंन  रिमेडीज

 लेम्हामाइसिन

 1.  फुलफोर्ड  आई०  लि०

 2.  बायोकेम  फार्मा०  लि०

 3.  लायथका  लेब्स  लि०

 4.  निकोलस  लेश्स

 साल्युटामोल

 1.  मं०  खंडलवाल  लि०

 2.  बिहुले  सेवेयर  प्रा०  लि०

 1.  मे  एस०  जी०  फार्मास्युटिकल्स

 एल्यिसिलित  और  एसोक्सिलोम

 1.  में०  बायोकेम  फार्मा०  लि०

 आकवसोफेताइलबुटाओोन

 1.  में०  टेबलेट्स  इंडिया  लि०

 मेह्रोलिडाजोल

 1.  म ै०  बूटुस  कंपनो  लि०

 [917

 12/80  से  1/86

 81-82  से  83-84

 4/79  से  7/84

 79-80  से  2/84

 79-80  से  3/84

 7/79  से  3/84

 79-80  से  3/84

 79-80  से  81-82

 4/79  से  3/83

 4/79  ते  3/84

 79/80  से  83-84

 79/80  से  83-84

 79/80  से  87
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 1  2  3  4  $

 2.  में  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  फार्मास्युटिकल्स  79/80  से  8३/84  7.82  गा

 लि०

 3.  में०  केएसडीपीएल  79-80  से  83/84  5.50  _

 4.  मे०  खंडेलवाल  लेब्स  79-80  से  ३/84  1.34  न

 5.  आईडीपीएल  79/80  से  3/84  20.33  न

 97.16  47.92

 ड्िमेजोप्रोम

 1.  में०  जमंन  रेमेडीज  2/82  से  5/86  8.25  8.25

 योग  :  1519.96  228.71

 कारों  पर  उत्पाद  शल्क

 6656.  मोहम्मद  अलो  अद्दरफ  फातसो  :

 थी  नौतोश  कुमार  :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (५)  क्‍या  केरद्रीय  सरकार  ने  उद्योग  में  मंदी  पर  काबू  पाने  के  उपाय  के  रूप  में  उत्पादन

 शुल्क  में  कोई  कमी  करने  की  सिफारिश  की  है  जैसा  कि  9  1992  के  स्टेट्समेन  में  समाचार

 प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ओऔद्योगिक  मंदी  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  दिये  बये  अस्य  सुझाव  क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  थे०  :  और  तारीख

 9-3-1992  के  स्टेट्समेनਂ  में  प्रकाशित  समाचार  पर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया

 है  ।  केन्द्रीय  बजट  से  संबंधित  वाधिक  कार्यकलाप  के  अंग  के  रूप  में  उच्योग  मंत्रालय  अपने  प्रशासनिक

 नियंत्रण  में  आने  वाले  विभिन्न  क्षेत्रों  पर  लाग्‌  अप्रत्यक्ष  करों  के  ढांचे  की  समीक्षा  करता  ऐसे
 प्रस्तावों  पर  सरकार  का  अंतिम  निर्णय  केन्द्रीय  बजट  में  दर्शाया  गया  बजट  में  औद्योगिक  क्षेत्र
 तथा  अर्थंग्यवस्था  वेः  स्वस्थ  विकास  के  भिन्‍न-भिन्‍न  उपाय  होते  जेसा  कि  वर्ष  1992-93  के
 बजट  में  घोषणा  की  गई  उत्पादों  पर  विशेष  उत्पाद-शुल्क  10%  से  बढ़ाकर  15%  कर  दिया

 513
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 गया  कितु  यात्री  कारों  पर  यद  वृद्धि  लागू  नहों  की  गई  क्योंकि  यह  उद्योग  एक  कठिन  समय

 से  गुजर  रहा  है  ।

 वर्ष  1992-93  के  केन्द्रीय  बजट  में  घोषित  जैसे  कि  शुल्कों में  एक  छोटी

 निषेघात्मक  सूची  को  छोड़कर  शेष  के  लिए  आयात  लाइसेंस  समाप्त  कानूनी  ऋण  शोधन

 अनुपात  में  ब्याज  दरों  के  न्यूनतम  स्तर  में  इत्यादि  औद्योगिक  क्षेत्र  की  दशा  सुधारने  के

 लिए  बनाये  गये  हैं  ।

 ]

 नगरो  में  जनम  परिवहव  संबंधो  समिति

 6657.  भ्रो  जोवन  दर्मा  :  क्‍या  शहरी  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  10  लाख  और  इससे  अधिक  आबादी  वाले  नग्ररो ंमे  जन

 प्ररिव॒हन  के  वेकल्पिक  साधनों  का  पता  लगाने  के  लिए  महानगर  परिवहन  के  संबंध  में  विशेषज्ञों  की

 एक  समिति  गठित  की

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  को  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :  से  योजना
 आयोग  द्वारा  1984  में  महानगर  परिवट्रन  पर  विशेषज्ञों  को  एक  समिति  का  गठन  किया  गया

 समिति  ने  6  महानगरीय  शहरों  बंग्लौर  तथा  हैदराबाद  के
 सम्बन्ध  में  1985  में  केवल  अन्तरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  को  |  समिति  ने  शहरी  परिवहन  सम्बन्धी
 मामलों  को  देखने  के  लिए  शीर्ष  निकायों  और  अंतर्मश्रालयी  निकायों  के  गठन  तथा  शहरी  विकास
 मंत्राल्ञय  को  एक  नोडल  अभिकरण  होने  की  सिफारिश  की  थी  ।  इसने  एक  केन्द्रीय  महानगरीय
 परिवहन  निधि  की  की  भी  सिफारिश  की  थी  ।

 सुपर  बाजार  में  कदाचार

 6658.  श्री  जीवन  “5  ार्मा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 दिल्‍ली  के  सुपर  बाजार  में  वस्तुओं  के  क्रम/उनके  निपटान  में  कदाचार  की  कितनी
 घटनाओं  की  जानकारी  मिलो

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कारंबाई  को  गई

 सुपर  बाज्ञार  का  पुनगंठन  और  पुनरुद्धार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ओर
 उम्नकी  शाश्घाओं  द्वारा  मूल्य  से  अधिक  पैसा  असूलने  के  संबंध  में  कितनो  शिकायतें  मिली  और

 क्‍या  सुपर  बाजार  को  अपने  सभी  शासख्त्रा  भंडारों  में  उचित  दर  दुकानें  खोलने  का
 निदेश  देकर  उसे  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  जामिल  करने  का  कोई  विचार  यदि  तो
 ससके  क्‍या  कारण
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 नामरिक  उपलोक्ता  मामले  भोर  साथजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कमालुद्दीन  :  (१)  ओर  दि  कोआपरेटिन  स्टोर  लि०  दिल्‍ली  जो  सुपर  ब।जार  के  नाम
 से  लोक  प्रिय  ने  बताया  है  कि  वर्ष  1991-92  की  अवधि  में  कदाचारों  के  तीन  मामले  उनकी
 जानकारी  में  आए  थे  ।  एक  मामले  में  जूतों  की  खरीद  के  लिए  आदेश  थिना  खरीद  समिति  की

 कृति  प्राप्त  किए  पार्टी  को  भेज  दिए  गए  थे  और  माल  खरीद  गया  था  ।  अन्य  दो  मामलों  में
 साम्रान्‍न्य  जरूरत  से  अधिक  मात्रा  में  चाय  की  खरीद  की  गई  थी  ।  संबंधित  कमंचारियों  से
 क्रण  मांगा  गया  है  तथा  उनके  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  उनको  खरीद  प्रणाली  समुचित  रूप  से  कार्य  कर

 रही  है  तथा  समय-समय  पर  उसकी  पुनरीक्षा  की  जाती  प्रतिस्पर्श्री  मूल्यों  पर  खरीदारी

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  पाक्षिक  निविदा  प्रणाली  शुरू  की  गई  1991-92  के  दौरान  अधिक

 मूल्य  वसूलने  को  चार  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 जी  नहीं  |  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  सुपर  बाजार  की  शाखाओं  में  उचित
 दर  की  वुकानें  खोलने  के  प्रस्ताव  की  विगत  में  जांच  को  जा  चूको  युक्तिसंगत  दरों  पर

 अतिरिक्त  स्थान  उपलब्ध  नहीं  होने  के  कारण  प्रस्ताव  को  व्यावहारिक  नहीं  पाया  सुपर
 बाजार  पहले  ही  अपनी  शाखाओं  के  जरिए  विभिन्‍न  दरों  पर  हसो  प्रकार  को  अलग-अलग  क्वाजिटी

 क्री  वस्तुएं  बेच  रहा  है  तथा  उसो  बिक्री-केन्द्र  के  माध्यम  से  उचित  दर  दुकानों  के  तहत  उन्हीं

 वस्तुओं  को  बेचने  से  वस्तु-सूची  नियंत्रण  और  लेखा  संबंधी  कई  समस्याएं  उत्पन्न  हो
 जाएंगी  ।  सुपर  बाजार  देनिक  आवश्यकता  की  सभी  वस्तुएं  बेच  रहा  जिनमें  कुछ
 ऐसी  वस्तुएं  भी  शामिल  हैं  जो  पहले  ही  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  बेची  जा  रही

 कम्प्यूटर  के  लिए  भाषा

 6659.  श्री  शंकर  सिह  बाधेला  :  क्या  प्रधान  मंत्री  4  1991  के  तारांकित  प्रश्न

 सं०  183  के  उत्तर  के  संबंध  म  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  भर  चालु  य्  में  भारतीय  संस्कृत  परम्परा

 के  माध्यम  से  कृत्रिम  बोद्धिक  प्रणाली  के  सरलीकरण  संबंधी  परियोजना  में  कितनी  प्रगति  हुई

 उन  अनुसंधान  केन्द्रों  का  ब्योरा  क्या  है  जहां  कम्प्यूटर  कार्य  मे  संस्कृत  का  प्रयोग

 किया  जा  रहा  है

 प्रौद्योगिको  विकास  के  अतगंत  भारतीय  भाषाओं  के  लिए  एक  मानकोकृत  कोड  बनाने

 का  कार्य  कब  शुरू  किया  गया  था  ओर  क्या  कोड  बनाया  गया  यदि  तो  कब  और  कितनी

 धार  और  तब  से  इस  बारे  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 संस्कृत  को  कम्प्यूटर  भाषा  के  रूप  में  स्वीकार  करने  के  लिए  क्या  सक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मागरेट  :

 (%)  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  भारतोय  भाषाओं  के  लिए  प्रौद्योगिक  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगंत  कई
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 परियोजनाएं  आरम्भ  की  गई  जिनमें  कृत्रिम  संस्कृत  तथा  कम्प्यूटर  शामिल  हैं  ।  इन

 योजनाओं  के  ब्यौरे  तथा  इनमें  अब  तक  की  गई  प्रगति  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  भारतीय  भाषाओं  के  लिए  वौद्योगिक्री  विकास  कायंक्रम  डो०  आई०

 के  अंतगंत  जिन  केन्द्रों  भ  संस्कृत  तथा  कम्प्यूटर  पर  कार्य  चल  उनके  ब्योरे

 में  गए  है  ।  इस  प्रकार  के  कोई  संकेत  नहीं  हैं  कि  संस्कृत  भाषा  का  प्रयोग

 कम्प्यूटर  की  भाषा  के  लिए  किया  था  सकता  हैं  एक  घारणा  यह  भी  है  कि  संस्कृत
 व्याकरण  के  नियमों  और  संरचना  का  पूर्णतया  पालन  किया  जाए  तो  कम्प्यूटरों  की  प्राकृतिक

 भाषा  को  समक्षने  में  आसानी  हो  सकती  हें  ।  यह  देखा  गया  है  कि  संस्कृत  में  ज्ञान  का  एक  आदर

 स्रोत  और  यांत्रिक  अनुवाद  हेतु  लिक  भाषा  होने  की  क्षमता

 74  |  हट ।  जी  4 भारतीय  भाषाओं  के  कोड  के  मानकीकरण  का  काय  सत्तर  के  दशक
 :

 988  में  इसे  व्यक्तिगत

 कम्प्पूटरों  के  लिए  उपयुक्त  बनाने  हेतु  इसय  कोई  संशोधन  नहों  किया  गया  ।  सूचनाओं  के
 प्रदान  हेतु  भारतीय  मानक  लिपि  कोड  का  भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा  अन्तिम  संस्करण
 1991  में  प्रकाशित  किया  गया  ।
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 करा  os मआभमक

 प्राथोन  भारतोय  पुस्तकों  का  पता  लगाने  बाले  संस्थानों  को  सहायता

 6660.  श्री  शंकर  सिह  वाधला  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  4  1991  के  तारांकित  प्रश्न
 संख्या  183  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  किसी  संस्थान  या  किसी  व्यक्ति  को  सहायता  देने  का  आश्वासन
 दिया  था  जो  आधुनिक  रूप  में  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  हमारी  प्राचीन  भारतीय  पुस्तकों  का
 उपयोग  करने/एता  लगाने  की  योजना  बनाने  और  काय॑  करने  का  इच्छुक

 यदि  हां  तो  ऐसे  संस्थानों  और  लोगों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  इस  प्रकार

 सरकार  की  सहायता  ले  रहे  हैं  और  जिनके  नाम  विचाराघीन  हैं  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  का  विशेष

 प्रोजेक्ट  क्या  है  ओर  उन्हें  कितनो  मात्रा  में  सहायता  दी  गई  है/वी  जा  रही  और

 इस  संबंध  में  क्या  दिशा-निर्देश  दिए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सार्गरेड
 जी  हां  ।

 सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  प्रयोजित  परियोजनाएं/अध्ययन  निम्नलिखित  हैं  :

 परियोजनाएं

 भारतीय  भाषाओं  में  प्रोधोगिको  विशेषकर  क्लत्रिम  आसूबना  प्रणालियां

 तैयार  करने  भारतीय  संस्कृत  परम्परा  की  भूमिका  से  सम्बद्ध  समन्वित  कार्यक्रम
 |

 2...  भारतीय  परम्परा  में  सैद्धांतिक  विज्ञानों  के  मूल  सिद्धांत  मौर  रोतिविज्ञान

 भाषा  गणित  संज्ञानाश्मक  ।
 प्रौद्योगिकी  और  विकास  अध्ययन  (57  लाख

 आफ  साइंस  एण्ड  ढेक्‍्नोलाजी  इन  एनशिएन्ट  इंडिया

 लेखक  देवी  प्रस'द  चट्टोपाध्याय  --र/ष्ट्रीय,  विज्ञान  प्रोद्योगिकी  और  विकास  अध्ययन

 प्रसद  (7  लाख  ।

 2.  आफ  साइंस  एण्ड  टैक्नोलाजी  इन  एनलिएन्ट  इंडियाना  फार्मेशन  आफ

 थियोरेटिकल  फंडामेंटल  आफ  नेच्रल  साइंसेज---राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  और

 विकास  अध्ययन  नेच्रल  लाख  ।

 भारतीय  प्राचीन  ग्रंथों  का  उपयोग  करते  हुए  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  के  विकास  सहित
 विभिनन  क्षेत्रों  मे अनुसंधान  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  दिशा-निर्देश  और  क्रियाविधियां  विद्यमान

 विभिनन
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 किसानों  को  प्लाटों  का  आवंटन

 6661.  झो  लेतन  पो०  एस०  चोहान  :

 शो  बलराज  पासो  :

 झोमतो  ऋटणेन्द्र  कौर  :

 कया  शहरी  विकास  अंज्ञी  1९  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4348  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क्‍या  सरकार  ने  प्लाटों  के  आवंटन  में  अनियमितताओं  की  जांच  पूरी  करली

 यदि  तो  इन  जांच-कार्यों  के  क्या  निष्कषं  ले  और

 यदि  तो  जांच  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा

 कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिनांक  (8-12-91  के  लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4348  म॑  उहिलखित

 मनियमितताओं  के  7  मामले  केन्द्रीय  अन्वेण  ब्यूरो  को  भेजे  गए  हैं  तथा  कोई  निश्चित  समय  निदिष्ट

 करना  सम्भव  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  कब  तक  जांच-पड़ताल  पूरा  करेगा  ।

 ]

 उत्तरी  क्षोत्र  में  कसणले  साल  को  कभी

 6667.  डा०  महादोपक सिह  शाक्य  :

 को  मीतोझ  कुमार  :

 झोसतो  डिल  कुमारों  मंडारी  :

 क्या  प्रधान  संज्ी  यह  बटाते  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  उत्तरी  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  कच्चे  माल  कौ  कमी  के  कारण  औद्योगिक
 उत्पादन  पर  विपरौत  प्रभाव  पड़ा  है  ओर  निर्यात  भी  प्रभावित  हुआ  ज॑सा  कि  ।।  1992  के

 में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या  और

 केन्द्र  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  कि

 उद्योगों  के लिए  कक्णा  माल  उपलब्ध  हो  और  उत्पादन  बढ़ें  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  के०  :  से  भौद्योगिक  उत्पादन
 के  सूतकांक  और  निर्यात  के  आंकड़ों  का  संकलन  क्षेत्रवार  नहीं  किया  जा  रहा  किसी  भी  कच्चे
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 माल  की  कमी  का  प्रभाव  औद्योगिक  उत्वादन्त  और  निर्यात  पर  पड़ना  भवश्यंभावी  है  ।  कोयला
 मंत्रालय के  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  विज्वेश्व  रूप  से  बिजली  उल्पाद्क  क्षेत्रों  को  रेल

 द्वारा  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कोगला  भेजा  जा  रहा  इस  कारण  उत्तरो  क्षत्र  के  उपभोक्ताओं

 सहित  कुछ  उपभोक्ताओं  को  कोयले  की  कमी  का  सामना  पड़  सा  इस्पात  विभाग
 के  अनुसार  देश  मे  आयरनਂ  और  इस्पात  को  कुछ  मदों  की  सामान्य  रूप  से  कमी  इन
 मदों  आयात  की  अनुमति  आयास  तथा  निर्यात  1992-97  के  उपबंच्नों  के  अनुसार
 भावश्यकता  पड़ने  पर  कच्चे  माल  तथा  मध्यवर्ती  वस्तुओं  पर  से  सोमांत  घन  को  बाबबता
 समाष्त  कर  दिये  जाने  ओर  विशिष्ट  मदों  की  छोटी-पी  नकारात्मक  सूची  से  भिन्न  मदों  द्वेतु  आयात

 लाइसेंस  की  अनिवायंता  हटा  लिए  महत्वपूर्ण  कच्चे  माल  को  मार्गीकरण  से  मुक्त  कर  दिये
 जाने  तथा  भावश्यकता  पड़ने  पर  औद्योगिक  निविष्टियों  के  आयात  की  व्यवस्था  कर  देने  पर  उद्योगों
 को  करूचा  माल  णीघ्रतापूवंक  और  आभानी  से  मिलने  लगेगा  तथा  ओद्योगिक  उत्पादन  बढ़
 जाएगा  ।

 ]

 हिम्वुस्तान  सोटस  का  संयक्त  राज्य  अभेरिक्षा  के  जनरल  सोटर्ख  के  सब  शहधोन

 6663.  श्री  रथि  राय

 डा०  बाई०  एश०  राजजलखर  रेड्ो  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  हिम्दुस्तान  मोट्स  ने  इंघन  की  कमी  खपत  करने  वाली  कारों  और  आटो  वाहन

 उपक  रणों  का  निर्माण  करने  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  जनरल  मोटसे  के  साथ  सहयीर्ण
 समझौता  करने  में  रुचि  दिखाई  और

 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  जे०  कहर  सरकार  ने

 में०  हिन्दुस्तान  माट्स  कलकत्ता  को  मौजूदा  लाइपमेंश  ब्राव्त  काबन्ा  के  भषसर  झधन  बनाने  वालो
 यात्री  कारों  के  निर्माण  के  लिए  में०  जनरल  मोटसं  का  यू०  एस०  ए०  के  साथ  एक  संयुक्त
 उद्यम  परियोजना  स्थापित  करने  हेतु  एक  प्रस्ताव  को  मंजरी  दी  सहयोगकर्ता  द्वारा  लगाई  जाने

 वाली  बिदेशी  इक्विटो  भागोदारी  लगभग  30%  होगी  और  बाहर  जामे  वालो  विदेशी  मुद्रा  को

 निर्यात  भे  होने  बाली  आय  के  माध्यम  से  संतुलित  किया  जाएगा  ।

 एच०  एफ०  सो०  के  कार्यक्रण  में  सुधार

 6664.  वो  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  प्रधान  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एच०  एफ०  मी०  के  विभिन्‍न  एफकों  के  कायकरणज़  में  सुधार  करने  के  लि।ः  कया  कदम

 उठाने  वा  विचार

 इस  प्रयोजनाथ  एकक-तार  कितलो  राईश  आबंटित  को  यई  भोर
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 इस  समय  यह  मामला  किस  चर  में  है  ?

 रक्ाथनत  जोर  उबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्ता  :  एच०  एक»  सी०
 ने  नीचे  दिए  गए  ब्यौरो के  अनुसार  अपने  निम्नलिखित  एककों  के  संबंध  में  128.31  करोड़  रुपए
 का  निवेश  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  :

 करोड़ों
 है

 बरोनी  35.49

 दुर्गापुर  46.78

 11.50

 नामरूपना  34.54

 योग  128.31

 और  प्रस्ताव  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  इसलिए  एकक-बार  कोई
 निधियां  आबंटित  नहों  को  गई

 बज्ञानिक  उहू  श्यों  के  लिए  अंतरिक्ष  प्रोत्चोगिको

 6665.  ओझो  राजेश  कमार
 झोमतो  शोला  गौतम  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  ने  कृपा  करेंगे  कि  :

 कस  सोविबत  संघ  ने  बेश्ञानिक  उद्देश्यों  के  लिए  अंतरिक्ष  प्रौद्योगिको  में  सुधार  के

 लिए  भारत  को  दी  जा  रहो  सहायता  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  क्षो  प्रस्ताव  की  मुक्ष्य  बातें  क्या  ओर

 सरकार  को  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया

 लोक  क्षिकायते  तथा  बेंशन  संजासय  में  राज्य  संत्रो  मार्गरेट  :

 )  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 तमिलनाड  में  उद्योपविहोन  जिले

 6666.  झो  के०  थो०  तंग्काबालू  :  क्‍या  प्रधाम  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 तमिलनाई  में  कितने  जिलों  को  उच्चोगविहीन  जिलों  के  रूप  में  सूचीबद्ध  किया  गया
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 क्‍या  इन  जिलों  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार

 के  विषाराधीन  दा

 बदि  तो  ऐसे  औद्योगिक  एकक  कब  तक  स्थापित  किए  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  जे०  :  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्य

 1989-80  के  अनुसार  जिन  जिलों  में  कोई  भी  बड़ा  या  मझोला  ओऔद्योगिक  एकक

 नहीं  था  उन  जिलों  को  उद्योग  रहित  जिले  घोषित  किया  गया  इस  नियम  के  अनुसार
 तमिलनाड़  में  कोई  रहित  जिलाਂ  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कोयले  को  खपत

 6667.  भ्रो  के०  शी०  तंग्काबाल  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  भे  कोयले  की  राज्यवार  खपत  क्या

 ऐसे  कौन  से  राज्य  हैं  जो  भावंटित  बैगनों  में  निर्धारत  समय  मे  पूरे  कोयले  की  बुलाई
 करने  में  समय

 क्‍या  गत  छः  महीनों  के  दोरान  कोयले  की  ढुलाई  में  कुछ  अनियमितताएं  पाई
 गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  और  इस  संबंध  में  क्‍या  कारंवाई  को  गई

 (8)  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  इंट-भट्टों  को  राज्यवार  कितना  कोयला  सप्लाई  किया
 गया  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  थो०  :  ज़ष  1990-91  के  दोरान
 देश  में  कोयले  की  कुल  आपूर्त  210.07  मि०  टन  थो  ।  वर्ष  1990-91  के  दोरान  को०  इं०  लि०
 और  सिं०  को०  कं०  लि०  से  विभिन्न  राज्यों  के  उपभोक्ताओं  को  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  की
 मात्रा  हा  कोव  तथा  साफ्ट  कोक  शामिल  नीचे  दर्शाई  गई  हैं

 (!000  टबनों

 गाय
 जप

 दल  प्रबण
 न  जी  जी  _

 को०  इं०  सि०  को»  ओड़
 लि०  कं०  लि०

 1  2  3  4

 बिहार  17448  कन+  17448
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 1  2  रे  4

 उत्तर  प्रदेश  27722  न  27722

 उड़ीसा  8593  ज+  8593

 मध्य  प्रदेश  31588  31588

 पश्चिम  बंगाल  15887  ना  15887

 महाराष्ट्र  20838  754  21592

 मुबरात  14602  नन+  14602

 राभ्रस्थान  3853  ना  3853

 दिल्ली  4953  ता  4953

 पंजाब  6095  न  6095

 हरियाणा  2976  गा  2976

 तमिलनाडु  7983  420  8403

 आंध्र  प्रदेश  3547  14485  5  18032

 कर्नाटक  2049  1839  3888

 केरल  174  42  216

 हिमाचल  प्रदेश  220  --  220

 असम  1009  जा  1009

 जम्मू  एवं  कश्मोर  302  न  302

 अन्य  149  गा  149

 जोड़  169988  17540  187528*

 *  इसमें  को०  इं०  लि०  तथा  सिं०  को०  कं०  लि०  द्वारा  रक्षा  सेवाओं  भादि  को

 झ्ापू्ति  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  शामिल  नहीं  जिसका  राज्यवार  विभाजन  नहीं  किया
 गया  है  ।

 एस  संबंध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  आम  तोर  पर  निम्नलिखित  के  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  होतो  हैं--कोय से
 की  आपूर्ति  न  किए  जाने  अथवा  आपूर्ति  में  विलंब  किए  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  की  मात्रा
 ओऔर/अथवा  मुणवत्ता  के  संबंध  कोयला  आवंटित  किए  गए  उपभोक्ता  के  ठीक  होने  भादि  के  संबंध
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 में  ऐसी  शिकायतों  की  जांच  संबद्ध  कोयला  कंपनी  द्वारा  की  जाती  किसी  कर्मच।री  की  गलत

 लापरवाही  आदि  के  मामले  *
 पकड़  जाने  की  स्थिति  में  उस  कर्मचारी  के  विरुद्ध  उपयुक्त

 कारंवाई  की  जाती  है|

 (©)  वर्ष  !990-91  के  दौरान  को०  इं०  लि०  तथा  सिं०  को०  कं०  लि०  केद्वारा  इंट-भट्ठा
 यूनिटों  को  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 ड़े  '000  ट,ों

 राज्य  1990-9  1

 क्हार  1146

 पश्चिचम  बंगाल  178

 उत्तर  प्रदेश  662

 उड़ीसा  2

 मध्य  प्रदेश  49

 महा  राष्ट्र  152

 गुजरात  30

 राजस्थान  331

 बिल्ली  102

 पणजाब  101

 हरियाणा  32

 तमिलनाड  47.668

 अैध्न  प्रदेश  18.250

 कर्नाटक  9.360

 केरल
 ता

 हिमाचल  प्रदेश  जा

 असम  70

 जम्मू  एवं  कश्मीर  291

 भ्रन्य  52

 जोड  3265.278
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 रंगोन  ढेसोजिजमों  के  विदेशों  क्रांड  मज

 6668.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 डा०  अमसलासल  कॉलिदास  पटेल  :

 क्या  प्रधान  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  सरकार  ने  रंगीन  टेलीबिजनों  के  लिए  बिदेशी  ह्॒वांड  नामतें  का  प्रयोग  करने  की

 अनुमति  देने  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया

 क्‍या  देश  में  रंगीन  टेल्रीविजन  बिभिर्माततमों  को  भारत  में  टेलीविजन  स्रेट  बनाने  हेतु
 ओपचारिक  बिदेशी  तकनोक्ी  सहयोग  प्राप्त  करने  को  अनुमति  दी  गई

 क्‍या  देश  में  अस्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  रंगीन  टेलीविजन  सैटों  के  निर्माण  को  बढ़ावा  देने
 छुंबंधी  कोई  नीतिगत  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मागरेट
 भारत  में  विदेशी  पूंजी  निविश  को  आकर्षित  करने  तथा  औद्योगिक  विकास  में  तेजी  लाने  की

 दृष्टि  से  सरकार  द्वारा  24  1991  को  घोषित  उदारीकरण  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के

 अनुसरण  भारत  में  विदेशी  अथवा  भारतीय  स्वाधित्न  के  ऑढ  कूप/ट्रेट  राक  के  इस्लेसाल  पर
 लगे  सभी  प्रतिबंध  हटाने  का  निर्णय  किया  गया  बशर्ते  इनके  इस्तेमाल  से  इस  द्वेश  के  किसो
 सांविधिक  नियम  अथवा  विनियम  का  उल्लंधन  न  होता  हो  ।

 किसी  ट्रेड  मार्क  के  इस्तेमाल  से  लिए  सरकार  से  पूर्व  अनुमति  लेना  तब  तक  आवश्यक  नहीं
 जब  तक  विदेशी  स्वामित्व  के  अंतगंत  आने  वाले  किसी  ट्रेड  मार्क  के  मामले  उस  पर  प्रश्यक्ष

 या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  विचार  करने  को  आवश्यकता  न  ही  अथवा  जहां  किसी  औद्योगिक  या  विदेशी

 सहयोग  संबंधी  अनुमोदन  में  विदेशी  स्वाभिस्थ  के  अंतर्शत  आने  बाले  ट्रेड  मार्क  के  इस्तेमाल  को

 सरकार  द्वारा  प्रतिबंधित  नहीं  किया  गया  हो  ।

 भारत  में  टेलीविजन  सेटों  के  विनिर्माण  के  कछित  विदेशी  तकनोको  सहयोग  का  आवेदन

 करने  काली  इकाइयों  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  रहा  ऐसे  सन्नी  आवेदन-पत्रों  वर  उनके  गजल-दोधों

 के  माधार  पर  क्चिार  किया  जाता  है|

 और  देश  में  विनिभित  इलेक्ट्रालिक  वस्तुओं  की  क्वालिटी  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर

 तक  लाने  के  कार्य  में  तेजी  लाने  के  लिए  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  अंतगंत  मानकीक  परीक्षण
 तथा  गुणवत्ता  नियंत्रण  टी  क्यू  की  प्रयीगशालाओं  के  एक  नेटवर्क  की  स्थापना  की  गई
 जिसका  उद्ृश्य  छोटे  तथा  मझोले  स्तर  के  उद्योगों  को  परीक्षण  तथा  अंशांकत  संबंधी  सुविधाएं
 प्रदान  करने  के  जरिए  इलेक्ट्रानिक  उत्पादों  की  बवालिटी  में  सुधार  लाने  के  का्य  को  बढ़ावा  देना

 है  ।  अच्छी  क्वालिटी  के  टी  वी  सँटों  का  उप्पादन  करने  तथा  उमका  निर्यात  कश्ने  भें  टी  वी  उद्योग

 की  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  निम्नलि।बत  विशिष्ट  कदम  उछाए  बए  हैं  :
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 (i)  क्वालिटी  प्रमागिकरण  की  योजनाएं  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  भारतीय  मानक

 ब्यूरो  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  चलाई  जा  रही

 (ii)  यू  एल  मानकों  के  टो  वी  पिक्चर  ट्यूथों  तथा  सम्बद्ध  बिक्षेपण

 संधटक-पुर्ओों  के  मामले  में  इलेक्ट्रानिकी  क्षेत्रीय  परीक्षण  प्रयोगशाला

 बम्बई  की  परीक्षण  संबंध  सविधाओं  का  अण्डरराइटर्स  लेबोरेटरी  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  द्वारा  अनुभोदिन  प्राप्त  तथा

 (४)  यूरोप  को  निर्यात  करने  के  लिए  जन  सुरक्षा  मार्क  :  जी  एस  आदि  जैसी  अन्तर्राष्ट्रीय
 मसरक्षा  प्रमाणीक रण  को  प्राप्ति  करने  में  टी  वी  उच्चोग  की  सहायता  करना  ।

 सामाश्य  पूल  आजास  के  लिए  पाजता

 6669.  डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  ,

 कित-किन  स्वायत्तशासी  निकायों  के  कमंचारी  साभान्य  पूल  आवास  के  पात्र

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  आवास  को  सुविधा  सभी  स्वायत्तशासी  निकायों  के
 कर्मचारियों  की  विशेष  रूप  से  भारतीय  निवेश  केन्द्र  के  कर्मचारियों  को  भी  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  निम्नलिखित

 स्वायस  संगठनों  का  नियमित  स्टाफ  साधारण  पूल  वास  के  आवंटन  हेतु  पात्र

 1.  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंघान  नई  दिल्ली  ।

 2.  भारतीय  कृषि  तनुसंधघान  नई  दिल्‍ली  ।

 3.  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्ली  |

 से  साधारण  प्रल  रिहायशी  वास  की  अत्यन्त  कभी  को  देखते  हुए  सरकार  की

 नीति  केबल  उन  जो  मंत्रालय  के  भारत  सरकार  के  भारत
 सरकार  के  मंत्रालय  विभाग  के  सम्बद्ध/अधीनस्थ  कार्यालयों  के  एक  भाव  के  रूप  में  को  सरकारी

 बास  आवंटन  करने  की  समस्त  स्वायक्त  निकायों  के  कमंचारियों  को  सरकारी  बास  की  सुविधा
 देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहों  है  ।

 भभि  सुधारों  पर  राजस्थ  मंज्ियों  का  सस्मेखन

 6670,  झी  शरद  विधे  :

 डा०  रामचमा  डोस  :

 ओौ  घर्मण्या  भोग्शब्था  साबुल
 :

 शो  आर०  सुरेल्त्र  रेड

 क्या  प्रधान  झंज्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 328



 19  1914  लिखित  उत्तर

 क्‍या  भूमि  सुधारों  तथा  भूमि  रिकरार्डों  से  संबंधित  विषयों  पर  चर्चा  करने  हेतु
 14  1992  को  दिल्ली  में  राज्यो  के  राजस्व  मंत्रियों  का  एक  दिवसीय  सम्मेलन  हुआ
 और

 यदि  हां  तो  इसमें  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  तथा  क्‍या  निर्णय  लिए  गए  ?

 प्रामोण  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जो०  :  जी  हां  ।

 अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूदान  भूमि  के  वितरण  तथा  भूमि  अभिलेखों  से

 संबंधित  विषयों  पर  चर्चा  हुई  थी  |  अन्य  निर्णयों  के  यह  निर्णय  भी  लिया  गया  था  कि

 विवादम॒कत  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  वितरण  का  कार्य  30  1992  तक  पूरा  कर

 लिया  जाए  ओर  राजस्व  अदालतों  में  मुकदमेबाजी  में  फस्ती  75  प्रतिशत  भूमि  को  ऐसी  मुकदमेबाजी

 से  मृकत  करके  वितरण  हेतु  उपलब्ध  कराया  जाए  तथा  भूमि  वितरण  के  काये  को  30

 1992  तक  पूरा  कर  लिया  जाए  ।

 ओोशोभिक  उत्पादों  के लिए  आयोग  का  गठन

 6671.  भ्रो  दसात्रेय  धंडाकू  :  क्‍या  श्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्‍या  औद्योगिक  उत्पादों  का  मूल्य  निर्धारण  करने  के  लिए  कोई  आयोग  भठित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रस्तावित  आयोग  के  कार्यों  और  उत्तरदायिस्वों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 उद्योग  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ले०  :  से  वर्ष  1970  में

 गठित  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्प  ब्यूरो  आई०  सी०  को  एक  आयोग  बनाकर  उसकी

 पुनः  संरचना  करने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  आयोग  के  कार्यों  में  एक  काये

 लागत  कम  करने  तया  औद्योगिक  कार्यक्षमता  में  सुधार  करने  और  ओद्योगिक  लागत  $  बारे  में

 मूल्य  निर्धारण  संबंधी  समस्याओं  से  संबंधित  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  सरकार  को  सलाह  देता  परन्तु
 इस  संबंध  में  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 कारों  कै  लिए  विदेशी  सहयोग

 6672.  शो  फल  अन्द  बर्मा  :  क्‍या  प्रधान  संतों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  किसी  भारतीय  कंपनी  को  जिदेशी  सहयोग  से  धार  सीटों

 वाली  कारें  बनाने  को  अनुमति  देने  का

 बदि  तो  ठस  भारतीय  कंपनी  का  नाम  क्या

 इन  कारों  के  बाजार  में  कब  तक  आने  को  संभावना  ओर
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 इस  कार  का  अनुमानित  मूल्य  क्‍या  है  ?

 रा

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  जे०  :  इस  समय  सरकार  के

 पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचा  राधीन  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 केगीय  परियोजना  के  पुरा  होने  में  किलस्ण

 6673.  क्रो  आर०  घनुषकोड़ो  आदित्यन  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्थयनम  भत्रो

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  मंत्रालयवार  कितनी  केन्द्रीय

 योजनाएं  निर्घारित  समय  से  पीछे  चल  रही

 उसके  क्‍या  कारण

 उनके  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  कारण  मूल  लागत  की  तुलता  में  उनको  लागत  में

 कितनो  वृद्धि  हुई  और

 इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बोजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  आर«  :

 31-12-91  की  स्थिति  के  अनुसार  अपनी  मूल  चाल  होने  की  तिथि  के  संदक्ष  निर्धारित

 समय  से  पीछे  चल  रहो  केन्द्रीय  परियोजनाओं  की  संख्या  म्ंत्रालय/विभागधार  नीचे  दी गई  है  :

 क्र्म  मंत्रालय/विभाग  वाल  होने  की  मूल  तिथि

 सं०  के  संदर्भ  में  विलम्बित

 परियोजनाओं  की  संस्या

 2  3
 ह

 1.  परमाण  ऊर्जा

 ः

 5

 तर

 2.  नागर  विमानन

 3...  कोयला  35

 4.  उबरक  ।

 5.  सूचना  और  प्रसारण  3

 6.  खान

 7.  इस्पात  ओर  खनिज  जोहा  >

 330.
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 1  2  3

 8.  रसायन  और  पेट्रो  रसायन  3

 9.  पेट्रो  ओर  क्रक्ृतिक  गेंस  17

 10...  विद्यत  32

 11.  सीमेंट  तथा  आटोमोबाइल  6

 12.  रेलवे  44

 13.  जल-भूतल  परिवहन  «21

 दूर  मंकार  16

 फोर  189

 परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  बिलम्ब  के  अनेक  कारण  जो  निम्नलिखित  हैं  :

 (7)  भूमि  अधिव्रहण  में  क्लिस्य  ।

 बन/पर्यावरणीय  दृष्टिकोण  से  अनुमति  मिलने  में  बिलम्ब॒  तथा  आधारो  शंचना  के

 विकास  की  अग्रिम  कार्यवाही  में  कमी  ।

 परियोजना  की  अपर्याप्त  तैयारी  ।

 (IV)  पर्याप्त  निधि  तथा  निधि  स्रोतों  के  अनुबंध  में  विलम्ब

 अतिरिक्त  बजट  संबंधी  तथा  ।

 (*)  बिस्‍्तृत  इंजीजिवरिंग  को  अन्तिम  रूप  देने  मे  विलम्ब  ।

 कार्यक्षेत्र  का  बारंबार  बदलना  ।

 (५1)  निविदा  तथा  आदेक्ष  देने  में  विनम्ब  ।

 सलाहकार  तथा  परियोजना  संगठन  के  साथ  उत्तरदायित्व  को  रूपरेश्ा  में  कभी  ।

 (78)  ओद्योगिक  सम्बन्ध  तथा  कानून  ओर  व्यवस्था  की  समस्याएं  |

 (5४)  माल  की  अपर्याप्त  ब्ाफूति  ।

 तैयार  उपस्करों  को  आपूर्ति  में  विलम्ब  तथा  अपरिणामिकता  ।

 (Xu)  उपकरणों  के  गलत  का  करने  के  कारण  प्रारस्थिक

 अप्रमाणित  तकनीक  का  छूयन  ।

 (XIV)  प्रयोग  के  अधिकार  की  अनुमति  में  विलम्ब  ।

 (5५)  परियोजना  स्थलों  को  कठिन  भौमिको  ।
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 बन  ञऋ  सनस्‍फन्‍कक्‍न्‍ऑ  क्‍नक्‍इक्‍कक्‍+स7_य_न+

 इस  परिशोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  लागत  मे  हुई  वृद्धि  के  अनेक  कारण

 पूरा  होने  में  विम्त्र  क ेकारण  हुई  लागत  वृद्धि  की  प्रतिशतता  का  अलग  से  मूल्यांकन  करना  संभव

 नहीं  है  ।

 परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  का  प्रयोधन  तथा  विभिन्‍न  स्तरों

 योजना  प्राध्विकारियों  प्रशासनिक  मंत्रालय/विभाग,  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सचिवों

 की  कोयला  और  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  सावंजनिक  निवेश  बोर्ड  तथा

 आधारी  संरचना  पर  मंत्रिमंडल  समिति  समस्याओं  के  निराकरण  को  कायंवाही  करते  हैं  ।

 कोयले  के  मूल्य  में  बढ़

 6674.  श्री  भार०  धनुषकोड़ो  आविश्यन  :  क्या  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  श्रोणयों  के  कोयले  के  मूल्य  मे  हुई  वृद्धि  का  तुलनात्मक
 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  कोयले  को  विभिन्‍न  ग्रेडों  की

 पिटहैड  को  मरते  सरकार  द्वारा  कोलियरी  नियंत्रण  1945  के  उपबंधों  के  अंतगंत  निर्धारित
 को  जाती  पिछले  तौन  वर्षों  के  दौरान  अर्थात्‌  1989-90,  !990-91  भौर  1991-92  के

 तीन  बित्तीय  वर्षों  मे  कोयले  की  कोमतों  में  केवल  एक  ब।र  1991  में  वृद्धि  की  गई  है  ।

 इससे  पूं  कोयले  की  कोमतें  पिछली  बार  1989  में  संशोधित  की  गई  थों  ।  कोल  इंडिया
 लि०  तथा  सिगरेनी  कोलियरी  कंपनी  लि०  द्वाश्  उत्पादित  कोयले  की  ग्रेडवार  जिनमें

 1989  तथा  1991  में  संशोधन  किया  गया  नीचे  दी  गई  है  :

 (1)  कोल  इंडिया  लि०  में  उत्पादित  अधंकोककर  ओर  साप्ताहिक
 कोककर  कोयला

 (989  1991
 में  बढ़ी  कोमतें  में  बढ़ी  कोमतें

 इस्पात  ग्रेड  ।  651.00  842.00

 इस्पात  प्रेड  ll  543.00  702.00

 वाशरो  प्रेड  !  470.00  600.00
 वाशरी  ग्रेड  |  390.00  504.00

 याशरोी  प्रेड  300.00  388.00

 वाशरोी  प्रेंड  1९  280.00  362.00

 सेमी  कोकिंग  470.00  608.00

 सेमी  कोकिंग  ग्रेड  390.00  504.00

 3332
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 (7)  कोल  इंडिया  लिसिटेड  में  उत्पादित  अकोकफर  कोयला

 में  बढ़ी  कीमतें  में  बढ़ो  को मर्ते

 प्रेड  ए  424.00  बढ़ी

 प्रेड  बी  389.00  496.00

 ग्रेड  सी  343.00  436.00

 प्रेड  डी  277.00  436.00

 लाभ  फ्लेम  कोयले  के  अलाया

 प्रेड  ए  399.00  -

 ग्रेड  बी  364.00  516.00

 ग्रेड  सी

 ग्रेड  डी  252.00  326.00

 प्रेंड  ई  200.00  259.00

 ब्रेड  एफ  207.00

 ग्रेड  जी

 लिघरेनौ  कोलियरोज  कंपनो  लि०  में  उत्पादित  कोयला
 नी  तन

 ae at
 में  बढ़ी  कीमतें  में  बढ़ी  कीमतें

 प्रेड  सी  396  00  326.00

 शेड  भी  349.00  455.00

 ग्रेड  एफ  295.00  375.00

 बेड  जो  222.00  308.00

 225.00

 टिप्फ्णी  :  विनिदिष्ट  कौमत  रन-आफ-माइन  ओ०  कोयला  के  सिए

 333
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 राइस  कुल लत

 माँप्र  अदेश  में  शीत  भंडारण  शंदंत

 6670.  प्रो०  उम्क्ारेष्टि  वेंकटेस्व॒रल  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  ऋरेंगे+कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  इस  समथ  कितने  शीत  भंडारण  संयंत्र  उपलब्ध

 वे  कहां-फहां  स्थित  हैं  और  उनकी  भंडारण  क्षमता  कितनी

 कया  गुन्टुर  मिर्च  के  किसानों  और  व्यापारियों  को  अपने  उत्पादों  के  भंडारण  की

 झुविधा  के  लिए  वहां  ऐसा  कोई  संयंत्र  और

 यदि  तो  क्‍या  सावेजनिक  क्षेत्र  मे  ऐसे  किसी  शीत  भंडारण  संयंत्र  के  निर्माण  का
 कोई  ज्रताव  है  ?

 ग्रामोज  विकास  संजालय  में  राज्य  संत्रो  उत्तमसाई  एच०  :  आंध्र
 प्रदेश  के  70  शीत  भंडार  हैं  जिनको  कुल  क्षमता  100265  घन  मोटर  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  शीत  शंडारों  के  स्थान  और  उनको  भंडारण  क्षमता  को  संकृष्न  विवरण
 में  दर्शावा  गया

 गुस्टूर  में  तोन  शीत  भंडार  हैं  जिनम  से  एक  को  इमली  और  लाल  पिच  आइडि  के
 भंडारण  लिए  इस्तेमाल  किया  जाता

 सरकार  शीत  भंडारों  का  निर्माण  नहीं  करतो  शीत  भंडारों  को  स्थापना  भंडारण
 योग्व  अधिशेथ  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्त्येक  एजेंसी  की  आवश्यकता  के  आधार  बर  शहकारोी
 समितियों  सहित  विभिन्‍न  एजेसियों/संस्थाओं  द्वारा  को  जाती

 क्जिस्ज

 ऋमांक  जिला  शीत्त  भंडारों  का  शीत  क्षमता

 स्थान  की  संख्या  मोटर

 1  2  3  4  5

 1.  चित्र  (1)  मदनोपाली  3  15429

 (2)  चिक्त्र  2  2610

 (3)  तिरूमाला  हिल्स  60

 2.  कुडप्पा  (1)  भ्रोदात्तुर  2  1289

 3.  पूर्दो  गोदाबरी  (1)  काकीनाड़ा  2  1474

 (2)  जन्ननाइकपुर  ३45
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 2  3  4  5

 (3)  राणा  मुख्ती  3  3514

 (4)  बालसा  पाकेल्‌  1  373

 4  गुन्ट्र  (1)  वाडलामुडी  1  589

 (2)  नगरमपालम  ।  70

 (3)  लालोपुरम  4844

 5  हैदराबाद  (1)  लालापेट  2  2685

 (2)  हयाततगर  1  526

 (3)  नामपल्लो  2401

 (4)  टोलीचो की  109

 (5)  हैदराबाद  3  8357

 (6)  कंजारा  हिसस  1  274

 (7)  उसमानागंज  न  1462

 (8)  बाण  अभ्बरपेट  1  41

 (9)  टैंक  बंद  रोड़  1  61

 (10)  सिकम्दराबाद  1  3867

 (11)  बाला  नगर  1  2475

 (19)  क्यर  88

 6  कृष्णा  (।  ) कछसविकतमਂ  सेट  १  600
 परमाझ

 (2)  विशवकाड़ा  $  22188

 (3)  गनावरम  ।  637

 7...  कुर्नूल  (1)  नानदधाल  1771

 (2)  175



 10.

 12.

 13.

 कोयले  की  सप्लाई  में  तथाकथित  रूप  से  अनगियभिलता  बरती  गई
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 श्रोकाकुलम

 विशाखापत्तनम

 अनन्तपुर

 भारत  फोकिय  कोल  खिजिदेश  में  थोटाला

 पश्चिम  गोदाबरी

 (1)  नागार्जुन  सागर

 (1)  नेलोर

 (2)  रामामूर्ती  नगर

 (3)  लक्ष्मीपुरम

 (1)  काशी  बग्गा

 )

 विशाखापत्त नम

 (2)  पेनडर्थी

 (3)  वेदेलापुड़ी

 (4)  विजयानगरम

 (5)  भवानीपत्तनस

 (6)  मिन्‍्डी

 (7)  लस्मन

 (1)  ताडा  पालोगुडाई

 (1)  हिन्दपुर

 वोब  :  70

 ६  1992

 5

 49

 5740

 100265

 6676.  करो  पीकूल  तीरकी  :  क्‍या  कोजला  लंच  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारत  कोकिग  कोल  सि०  द्वारा

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कारंबाई  को  है/कर  रहो  है  ?

 फोघला  भंत्रालय  में  उप  संज्ी  एस०  जो०  न्थाजनौड  )  :  से  (4)  कोयला  कंपनियां
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 एक  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अंतगंत  खरीददारों  को  वोयले  को  बिक्री  करती  अनियमितताभों  के
 बारे  में  प्राप्त  शिकायतों  पर  कोयला  कंपनियों  द्वारा  उपयुक्त  कारंवाई  की  जाती  प्रश्न  में  मांगी

 गई  सीमित  सूचना  के  कारण  कोयला  कंपनी  माननीय  सदस्य  द्वारा  संदर्भित  विशिष्ट  शिकायत  को

 विनिदिष्ट  नहीं  कर  पाई  यदि  इस  विशिष्ट  शिकायत  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  द्वारा  कुछ
 और  जानकारी  दो  जा  सके  तो  शिकायत  का  ब्यौरा  भौर  उक्त  शिक्रायत  पर  की  गई  कारंबाई  को

 प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  ।

 सनन्‍्ट्रल  कोलफोह्ड्स  लि०  हारा  भूमि  का  अ्न

 6677.  ओर  पोयूष  तोरको  :  कया  कोयला  मंज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  से  वर्ष-वार  ओर  सेंट्रल  कोलफोल्ड्स  लि०  द्वारा

 अजित  की  गई  भूमि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अनेक  मामलों  में  भूमि  तो  अजित  कर  ली  गई  है  जबकि  उस  क्षेत्र  से  खनन  के

 लिए  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  तक  तैयार  नहीं  हो  पाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण

 पिछले  तीन  वर्षों  वर्ष-वार  ओर  अजित  की  गई  भूमि  के  लिए  कुल
 कितनी  और  किस  दर  से  राशि  दी  ओर

 (8)  विस्थाप्ति  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  म्नदंड  अपनाए  जा

 रहे  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बी०  :  से  (8)  संबंध  में

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 अवध  ताड़ी  की  बरामदगी

 6678.  श्री  इसाजोत  गृप्त  :

 शी  बिजय  कुमार  यादव  :

 क्या  प्रधान  सझंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  सरकार  का  €यान  8  1992  के  क्षक्सप्रेसਂ  में  3300  बोतल

 अवध  ताड़ी  बरामद  किए  जाने  के  संबंध  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आक्ृष्ट  किया  गया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भोर  सरकार  को  उस
 पर

 क्या  प्रतिक्रिया

 लोक  छझिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागरेट

 भर  हां  |  तमिलनाडु  सरकार  से  तथ्यों  को  भेजने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  था  ।

 राज्य  रकार  ने  सूबित  किया  है  कि  4-1-92  को  अनबांनदेवपुरम  मुक्कुट्ट्‌  सिरवाली  रोड  पर
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 मैसस  एम०  ओ०  एच०  कटर  सर्विस  के  नाम  पंजीक्षत  वाहन  से  ताड़ी  की  4500  बोतरलें  बरामद

 की  गई  थों  ।  राज्य  पुलिस  ने  जांच  के  लिए  एक  मामला  दर्ज  कर  लिया

 प्रधान  संज्रो  को  नया  प्रदान  करना

 6679.  आओ  संयद  शाहाबदीन  :

 शो  सनत  कूसार  मंडल

 क्या  शहरों  बिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  वर्ष:कर  प्रधानमंत्री  नियास/कीःमरध्म-क  नवीकरण  तथा

 रख-रखाव  ओर  संरच्नात्मक  परिवतंन  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 इसी  अवधि  में  मंत्रिपरिषद्‌  के  अन्य  सदस्यों  के  निबासਂ  पर  इन्हीं  पर  वर्य-बार

 कितनी  धनराशि  खर्च  की

 इसी  अवधि  में  संसद  सदस्यों  के  इमञ्नी  प्रकार  के  निबासों  पर  इन्हों  मदों  फर  कित्तमी

 घनराशि  खच  की  गई  ओर  ऐसे  निवास-स्थानों  की  संख्या  कितनी  और

 इसी  अवधि  में  भारत  सरकार  के  सचिव  तथा  तद्समान  एवं  उच्च  पदासीन  व्यक्तियों

 के  निवास  स्थानों  पर  किए  गए  ऐसे  खर्च  के  आंकड़े  क्या  हैं  तथा  ऐसे  निवरास-स्थानों  की  संख्या

 कितनी है  ?

 झहरी  विकास  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  से  सूचन  इस

 प्रकार  है  :--

 निम्नलिश्वित  निवासों  की  नवीकरण*  औरः  अबुरक्षणः  पर  किया  गया

 ब्यय  :--

 लझ्ख  )

 1988-89  1989-90  1990-91

 1,  प्रधान  कैती  निवास  18.40  48:85  74.58

 ।।  दे  मंत्रियों  क ेनिवास  188.61  181.19  230.86

 संसद  सदस्यों  के  निवास  313.76  405.67  535.0

 उपर्युक्त  ब्यय  1093  रिहायशी  मकानों  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सआ-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 ॥  लेपा  नगर  के  निकट  कारखाना

 6680.  श्री  सहेन््र  कूमार  सिह  ठाक्र  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  हुपा  करेंगे

 क्‍या  नेपा  लिमिटेड  नेपा  नगर  के  अलीगंज  में  सम्भावित  नये  कारखाने

 की  स्थापना  पर  गत  तीन  वर्षों  से  बिना  किसी  लाभ  करोड़ों  रुपये  खच  किये जा  रहे
 और

 यदि  तो  तत्संबंधे  ब्यौरा  कया  है
 और  सरकार  का  इस  परियोजना  को  शोष्न

 पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  के०  और  अलोगंज

 स्थित  अखबारी  कागज  परियोजना  पर  1992  तक  हुए  खचं  के  ब्यौरे  निम्न  प्रफार  से

 छपग्े

 1.  भूमि  333

 2.  आरंभिक  सिविल  काय॑  61

 3.  परियोजना  लागत  178

 4.  हाउनशिप  36
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 परियोजमा  को  जअझदो  पूरा  करते  के  लिए  सरकार  का  भ्रस्ताव  गैर-सश्कारी

 पोषण  प्राप्त  करने का  है  ।

 जिषक्योय  बेकक

 6681.  ब्रो०  राज'काफ्ले  :  क्‍या  प्रश्धान  संत्रो:यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  कपड़ा  मिलों  की  भूमि  की  बिक्री  में  प्राप्त  धन  का  इन  मिलों  के  मजदूरों

 के  पनर्वास  हेतु  उपयोग  करने  का  विचार  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  प्रभावों  उपाय  करन  का  विचार  है  ?

 अम  घंत्राल्य  में  उप  मंत्रो  पौ्नन  सिह  ओर  नगर  भूमि
 सोमा  और  1976  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्र  में.स्थ्ित

 ओद्योगिक  इकाई  की  भूमि  की  बिक्री  ओश्ोगिक  इकाई
 के  पुनर्वास  के  लिए  नहीं  की  जा  सकती  ।

 तथापि  शरण  ओद्योगिक  इकाई  को  उसके  पुनर्वास  के  लिए  अपनी  खाली  फ्ड़ो  भूषि  की  उस  पुनर्वास
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 वैकेज  के  अनुसार  बिक्री  करने  के  लिए  अनुमति  देने  के  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  जैसी  कि  औद्योगिक  तथा

 बित्तीय  पुननिर्माण  बोड  दवरा  सिफारिश  की  पंकेज  में  संबंधित  मिल
 के

 श्रमिकों  के  पुनर्वास

 को  शामिल  किया  जा  सकता  है

 परमाणु  वज्ञानिकों  को  सेबाएं

 6682.  कली  सो०  ओओनिवासन  :

 धो  अंकुश राव  रावसाहेब  टोपे  :

 हरी  आर  धनृषकोडो  आदित्यन  :

 क्या  प्रधान  मसंत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  परभाणु  वंज्ञानिकों  की  प्रेवाएं  प्राप्त  करने  हेतु
 कोई  करार  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सा्गरेट

 नहीं  ।

 यह्‌  प्रश्न  उठता  ही  नहों  ।

 कावेरी  चतुर्थ  खरण  जलपूति  योजना

 6683.  श्री  जो०  माड़ेगोड़ा  :  क्‍या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  सरकार  ने  योजना  आयोग  को  बंगलोर  शहर  के  लिए  कावेरी  चतुथ
 चरण  जलपूरति  योजना  को  आठवों  योजना  में  शामिल  करने  का  अनुरोध  किया

 क्‍या  योजना  आयोग  का  विचार  सन्‌  2000  सक  बंगलोर  शहर  की  जल  सप्लाई  की

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  योजना  को  आठवों  योजना  में  शामिल  करने  का  मौर

 )  यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  का  अनुमानित  व्यय  कितना  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्थयम  संजालय  के  राज्य  मंज्रो  एच०  आर०  :
 )  कर्नाटक  सरकार  ने  बेंगलूर  नगर  के  लिए  अपने  आठवीं  योजना  दस्तावेज  के  मसौदे  में  कावेरी

 चतुर्थ  चरण  जलपूर्ति  सक्रीम  को  शामिल  किया  किन्तु  इस  स्कीम  पर  योजना

 आयोग  में  अभी  तक  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ?

 कर्नाटक  के  लिए  जलपूर्ति  और  सफाई  पर  कार्यकारी  दल  ने  16-12-1991  को

 यौजना  आयोग  में  हुई  अਂ  नी  बेठक  में  इस  परियोजना  को  राज्य  की  आठवों  योजना  में  शामिल

 किए  जाने  भी  स्वीकृति  दी  है  ।

 काबेरी  जलपूर्ति  स्कोम  चतुर्थ  चरण  को  अनुमानित  लागत  490  करोड़
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 रुपये  है  ताकि  1997-98  तक  60  एम  जी  डी  जल  लाया  जा  सके  ।  परियोजना  का  वित्त  पोषण

 राज्य  जीवन  बीमा  बेंगलूर  नगर  बेंगल्र  बिकास  प्राधिकरण
 और  अन्य  रक्षा  स्थापनाओं  द्वारा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  इस  परियोजना  के  लिए  राज्य

 योजना  के  अंतर्गत  कर्नाटक  के  आठवों  योजना  के  मसौदे  में  89.89  करोड़  रुपये  का  परिव्यय

 शामिल  है  ।

 हल्दिया  परियोजना  के  पेरामोटर  में  परिथतंग

 6684.  थी  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  प्रधान  मज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  28  1992  के  आब्जबेर  आफ  विजनेस  एण्ड

 पालिटिक््स  में  आईएफसी  टू  स्टडी  हल्दिया  प्रोजेक्ट  स्फ्रश  शोषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  पैरामीटर  में  प्रस्तावित  परिवर्तन  की  अद्यतन  स्थित

 क्या  है  ओर  वह  किस  स्थिति  में  है  ?

 रसायन  ओर  उदरक  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्रों  चिता  :  सरकार  ते

 दिनांक  28-1-1992  को  बिजनेस  और  पालिटिबस  आब्जबंर  म  प्रकाशित  समाचार  देखा  है  ।

 मेससं  हल्दिया  पेट्रोकेमिकल्स  लि०  द्वारा  बताए  गए  संशोधित  पैरामीटरों

 के  अनुसार  परियोजना  की  चरणबद्ध  तरीके  से  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  क्रंकर  वो  प्रारंभिक

 क्षमता  प्रतिवर्ष  2,00,000  टन  इथाइलीन  को  होगी  जिसे  बाद  में  प्रतिबष  3,00,000  टन  तक

 बढ़ाने  को  सुविधा  होगी  ।  नेफ्या  एचडोपोई  ओर  पालीप्रोपलीन  परियोजनाओं  के  लिए

 पूंजीगत  माल  के  आयात  भौर  विदेशी  सहयोग  के  लिए  सरकारी  स्वोकृतियां  कंपनी  को  पहले  ही
 प्राप्त  हो  चुकी  हैं  ।

 सहकारों  व्यय  में  कमी  का  सुझाव  देने  के  लिए  सजिति

 6685.  भरी  मोरेश्वर  सावे  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्‍्थयन  मंत्री  यह  बताने  को

 क्‌पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  समिति  नियुक्त  की  जहां

 सरकारी  व्यय  में  कटौती  की  जा  सकतो

 (a)  यदि  तो  इसके  निदेश-पदों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इसके  सदस्यों  के  नाम

 क्‍या  हैं  और  इसका  कार्यकाल  कितना

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  में  से  प्रत्येके  सिफारिश  पर  क्या  निर्णय  लिया
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 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  एच०  आर०  :

 हां  ।
 पु

 समिति  के  विच्ाारा्ं  इसकी  संरचना  तथा  कार्यकाल  के  ब्यौरे  टंलग्न  विवरण

 के  अभुसार  कार्यालय  आदेश  में  दिए  गए

 नहीं  ।

 प्रश्त  नहों

 प्रश्न  नहीं

 कि्ररण

 सं०  आर

 भारत  सरकार

 योजना  भायोय

 योछ्ता  संशद  मार्ग  ,
 नई  दि०  19  1992

 भादेश

 :  किफायत  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  विकास  परिपद  डी  की  समिति  का  गठन  ।

 राष्ट्रीय  विकास  पर्थिद  ने  23  श्र  24  1991  को  हुई  अपनो  बेठक  में  किक्लाग्रत

 के  संबंध  में  राष्ट्रीय  विकास  परिथद  को  एक  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  लिग्रा

 2.  किफायत  छांकंशी  रफ्तीय  विकास  ्रिक्रा  की  एक  अभिशि  क्राभिम्नानुसार  गठन  किया

 जाता  है  :--

 1.  श्री  बोजू  मुख्य  उड़ीसा

 2.  ञ्ती  कल्याण  मुख्य  उत्तर  प्रदेश

 3.  श्री  गेगोंग  मुख्य  अरुणाचल  प्ररेश

 4...  श्री  भजन  मुख्य  हरियाणा

 5...  श्री  एच०आर०»  ओजसा एवं  काथक्रम  कार्याज्यन  --  सदस्य
 राज्य  मंत्री

 6.  डा०  सो०  वोजमा  आयोग  --  सदस्य  सचिव

 3.  समिति  के  विचारा्  बिषय  निम्नानुसार  होंगे  :

 842
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 6.

 राज्य  सरकार  के  कुल  ठपय  तथा  इसके  घटकों  को  संवद्धिਂ  को  नचौमਂ  प्रकृततियों  तकਂ

 कारणों  पर  नजर  रखना  ।

 हाल  की  अवधि  में  स्थापना  संबंधी  व्यय  में  जहां  किफायत  की  जा  सक्षती  है  बढ्धि.के
 विशेष  घटकों  को  पहचान  करना  ।

 गेर-स्थापना  व्यय  संबंधी  मुख्य  क्षेत्रों  का  अभिनिर्धारण  जहां  कटोती  उपायों  को  समर्थन
 मिल  सके  ।

 सब्सिडो  कम  करने  के  लिए  निहिताथों  सहित  कतिपयਂ  नीति  मुहतों  पर  विचार
 करना  ।

 राज्य  के  ब्यय  के  ब्याज  घटकों  को  कम  करने  के  लिए  व्यवहायं  उपायों  पर  भी
 विचार  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  शुरू  किए  जाने  वाले  विशिष्ट  उपायों  को  सुझाना  जिससे  राज्यों

 को  अपने  व्वव  कम  करने  में  सहायता  मिल  सके  ।

 4.  समिति  अपने  विचार-विमर्श  में  भाग  लेने  के  लिए  किसो  अन्य  सरकारी

 गेर-सरकारी  को  विशेष  रूप  से,आमंत्रित  करने  लिए  प्राष्िकृत

 5.  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  बिचार  हेतु  समिति  अपनी  रिपोर्ट  ्षार  माह  के  अच्दर  प्रस्तुत
 कश  .

 6.  सरकारी  कमंचारी  अपने  संगठनों  से  यात्रा/दंनिक  भत्ते  के  हकदार  गेर-सरकारी
 व्यक्तियों  को  योजना  आयोग  द्वारा  यात्र/देसिक  भत्ते  का  किया

 7.  समिति  के  दैनिक  काय॑  में  डा०  कल्पण  एम०  सलाहकार  योजना
 आयोग  सहायता

 ०के०

 उप  भौरत  सरकार

 सप्निति  के  अध्यक्ष  और  सदस्यगण  ।

 प्रति  प्रेषित  :

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  सभी  सदस्य

 योजना  आयोग

 मंजिमं डल  सचिव
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 लिखित  उत्तर  8  1992

 प्रधान  मंत्री  के  प्रमुख  सलाहकार

 भारत  सरकार  के  सचिव

 भारत  सरकार के  सचिव

 भारत  सरकार  के  सभी  सचिव

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेसभी  मुख्य  राचिव

 प्रधान  मंत्री  के निजी  सचिव

 योजना  आयोग  में  मानक  वितरज  ।

 के  ०

 अवर  भारत  सरकार

 उड़ोसा  में  लदानों  ओर  थानों  में  बिस्कोटक  सामप्रो  का  प्रयोग

 6686.  भ्रो  मत्यंजब  मायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  उड़ीसा  में  खानों  में  विस्फोटक  सामग्री  के

 प्रयोग  के  बे  में  ।9  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4646  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  संबंध  में  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  देरी  के  क्‍या  कारण

 उच्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  ले०  :  से  दिनांक  19-12-91

 के  अलारांकित  प्रश्न  सं०  4646  के  उत्तर  म  उल्लिखित  सूचना  31-3-1992  को  एक  विवरण  के

 रूप  में  सभा-पटल  पर  रखी  जा  चुकी  इस  विवरण  के  अनुसार  उड़ोसा  में  बिना  उचित  भष्डारण

 लाइसेंत  के  उत्लनन  तथा  खनन  में  विस्फोटक  सामस्री  प्रयोग  करने  के  बारे  में  बिस्फोटक  विभाग

 को  कोई  सूचना  नहीं  मिलो  है  ।
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 19  1914  प्रेसीडेंट  यासर  अराफात  के  बारे  में

 सहकारो  आवास  समितियों  को  भूमि  के  आवंटन  के  बारे  में  दिनांक  4-3-1992

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1259  के  उत्तर  में  शद्धि  करने  बाला  विवरण

 शहरों  विकास  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  एस०  :  सहकारी  आवास  समितियों

 को  भूमि  के  आवंटन  के  बारे  में  दिनांक  4  1992  2  को  संसद  सदस्य  श्री  प्रबीन  डेका  द्वारा  पूछे
 गए  लोक  सभा  उतारांकित  प्रश्न  संख्या  1259  के  भाग  तथा  के  उत्तर  में  कुछ  टाइप
 संबंधी  त्रुटियाँ  हो  गई  इस  संबंध  में  सही  उत्तर  इस  प्रकार  पढ़ा  जाए  :--

 प्रशन  के  भाग  के  उत्तर  की  चौथी  लाउन  में  उल्लिखित  तारीब  10-6-91  को

 10-5-91  पढ़ा  जाए  ।

 प्रश्न  के  भाग  के  मौजूदा  उत्तर  के  लिए  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 जाए  :--

 की  तारीख  तक  1450  सामूहिक  आवास  समितियां  भू-आवंटन  की  प्रतीक्षा

 कर  रहे  हैं  '

 इस  संबंध  में  सदन  को  हुई  असुविधा  के  लिए  खेद  है  ।

 12.00  म०

 प्रेसोडेंट  यासर  अराफात  के  बारे  में

 झो  हरि  किशोर  सिंह  :  अध्यक्ष  आपका  धयान  और  इस  सदन  का  ध्यान  एक

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्दे  की ओर  आकर्षित  चाटसा  आज  सुबट-सुबह  खबर  मिली  है  कि

 अस्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  व्यक्तित्व  ओर  भारत  के  परममित्र  श्री  यासर  अराफात  जब  सूडान  से  लोबिया

 जा  रहे  ये  तो  लोबिया  के  रेगिस्तात  के  ऊपर  उनका  जहाज  खो  गया  ।'  ठीक  है  संध्या

 को  बात  है  ;  लीबिया  के  राष्ट्रपति  +नल  गह्ाफी  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  से  आग्रह  किया  है  कि

 जहाज  की  खोजबीन  ४  सह्यता  मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  पूरी  सहायता  दें

 और  मैं  नाहूंगा  कि  यह  सदन  उतकी  कुशलता  के  लिए  शुभकामना  प्रकट  करे  ।  वे  भारत  के  परम

 मित्र  रहे  हैं  और  आड़े  दिनों  में  हमारे  काय  आए  हैं  ।''

 भो  बसुदेव  आचआाय  :  सभा  इस  घटना  पर  चितित  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बंठ  जाएं  ।

 झो  सोमनाथ  अटजों  :  सभा  को  उस  संबंध  में  भत्रती  चिता  व्यक्त  करनी

 चाहिए  ।
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 अयोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के  8  :992

 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  अध्यक्ष  यह  सह्दो  है  कि

 माननीय  सदस्य  और  हम  सभी  न  प्रेसीडेट  अराफात  के  वायुयान  के  दक्षिण  लिबिया  में  सहारा

 मदुभूमि  में  कहीं  भटक  जाने  के  समाचःर  को  अत्यप्रविक  चिता  के  ताथ  सुना  ।  मुद्दा  यह  है  कि  लीबिया

 और  विशेषकर  ट्युनिसिया  जहां  एल०  ओ०  के  मुख्यालब  स्थित  है  वह  हमारे  यहां  के  समय  से

 तीन-चार  घंटे  पीछे  हैं  । अभी  वहा  सुबह  हुई  ह  |  इस  बीच  उनके  बिमान  को  तलःशने  का  प्रयास  चल

 रहा  है  |  मैं  सभा  और  भारत  सरकार  को  प्रेसीडेंट  अराफात  की  कुशलता  के  सबंध  /  चिता

 व्यक्त  करता  ट्युनिस  स्थित  अपन  दूताबास  से  हम  संपर्क  बनाए  हुए  हैं  जहां  पी०  एल०  भो०

 का  मुख्यालय  स्थित  है  ता।क  हमें  उक्त  वायुयान  के  संबंध  में  अद्यतन  स्थिति  का  पता  चल

 सके  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  जानकारी  सभा  को  दें  ।

 श्री  एड्श्रार्डों  फैलोरो  :  हम  ऐसा  हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  हम  इमसे  अधिक  कुछ  नहीं  कह  हम  अच्छे  समाचार  की

 आशा  करते  हैं  और  प्रार्थना  करते  हैं  ।

 ]

 अयोध्या  भेजें  गये  संसद  सदस्यों  के  प्रतिनिधि  पंडल  के  बारे  में

 श्री  चन्द्रजोत  यादत्र  .  अध्यक्ष  मैं  एक  चीज  जानकारी  के  लिए  आपसे  ही
 जानना  चाहता  था  कि  बाबरी  मस्जिद  और  राह  जन्म  भूमि  के  ऊपर  सदन  ने  नये  किया  कि  एक

 कै  ्नण्न  fm
 डेलीगेशन  वहां  जाएगा।'*ਂ

 श्रो  मदन  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  वहा  एक  कमेटी  गई  और  आज

 समाचार  पत्रों  में  आया  है  कि  वह  अपनी  रिपोर्ट  होम  मिनिस्टर  को  हालांकि  कुछ  मैम्बरों

 के  जो  पहले  से  विचार  जो  उनके  दायरे  में  नहीं  आते  एक  मेम्बर  ने  यह  कह

 *''

 मेरा  यह  कहना  है  कवि  जब  यह  रिपोर्ट  देंगे  बी०  जे०  पी०  का  भी  एक  डेलीगेशन  आज
 जा  रहा  है  वह  तथ्य  भी  रखेंगे  उस  पर  बहस  कराना  चाहें  तो  करा  लें  ।  लेकिन  रिपोर्ट  देते  से  पहले
 बहस  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  *  थ्ण  हमारे  बास  भी  हैं  यहां  पर  रोज

 न-कोई  इश्यू  बनाकਂ  राम  जन्म  भूमि  का  भसला  उठाया  जाता  बह  ठीक  नहीं  इस  पर

 फूटफुल  चर्चा  तभी  होगी  जब  यह  स्पोर्ट  हम  भी  जा  रहे  हम  भी  रिपोर्ट

 |

 श्री  विजय  नवल  पादिल  :  दो  अतिनिधिमंडलों  में  अतर  जो
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 19  1914  अयोध्या  भेजे  गए  संसद  सदस्यों  के

 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 मंडल  पहले  एई  थी  वह़  संसदीय  प्रतिनिधिमंडल  के  तौर  पर  गई  थी  ।  आप  दोनों  को  एक  जैसा

 क्यों  मान  रहे  हैं  ?  इन  दोनों  को  एक  जैसा  नहीं  माना  जा  सकता  |  यह  राजनीति से  प्रेरित

 निधिमंडल  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मदन  लाल  खूराना  मैंने  इसे  अब  समझ  लिया  है  ।

 ]
 श्री  चन्द्रजोत  यादव  :  खराता  साहब  ने  मेटर  आफ  प्रोपराइटी  का  सवाल  उठाया  तो  मैं

 उनका  आदर  करते  हुए  बैठ  गया  ।  लेकिन  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  मैं  भी  इसी  मटर  आफ

 राइटी  को  उठा  रहा  जब  सदन
 का  डेलीगेशन  वहां  गया

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  सदन  का  नहीं  गया  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  भापने  बायकाट  किया  था  वह  दूसरी  बात  लेकिन  पालियामेंट  का

 डेलीगेशन  गया  था'*ਂ

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  वह  पालियामट  का  डेलीगेशन  नहीं  वह  पालियामेंट  के

 मेम्बस  का  डेलीगेशन  था  ।

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  समझ  रहा  हूं  ।

 ]

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  यह  ठीक  नहीं  आप  मेरी  बात  सुनिये  |  अटलजी  हमारे  वरिष्ठ

 सहयोगी  हैं  ।  इस  सदन  में  बहस  हुई  और  निश्चित  हुआ  कि  एक  डेलीगेशन  पुरे  सदन  का  जाये  ।
 उसी  दिन  अटलजी  ने  यह  कहा  था  कि  सदन  का  डेलीगेशन  इसका  स्वागत  लेकित  हम
 लोग  नहीं  जाएंगे  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडबाणी  :  मुझे  याद  हैं  कि  इस  विषय  पर  सदन
 का  डेलीगेशन  संसद  का  डंलीगेशन  होगा  तो  स्वयं  अध्यक्षजी  आपने  कहा  था  कि  मुझे
 इन्वाल्व  मत  मैं  इसमें  नहीं  हुँ  |  यह  सरकार  निर्णय  कर  रही  है  और  सरकार  निमंत्रण  दे

 रही  है  कि  सारी  पार्टियां  मैं  कहीं  बीच  में  नहीं  हूं  ।  मैं  करूंगा  तो  सब  सदस्यों  और  पारियों
 से  राय  करके  यह  आपने  कहा  था  ।

 )

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अगर  आप  डेलीगेशन  भेजेंगे  तो  सबकी  राय  से  सबकी

 सहमति  से  मुझे  आपके  ये  शब्द  अच्छी  तरह  से  याद  हैं  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  ;  आपकी  तमाम  बातों  का  आवर  करते  हुए  मैं  भी  कह  रहा  हूं  कि
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 अयोध्या  भेजे  गए  संसद  सदस्यों  के  8  1992

 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 माइनस  बी०  जे०  पी०  इस  सदन  के  सारे  दलों  को और  जो  भी  जाना  चाहते  थे  उनका  डेलीगेशन
 गया  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बीच  में  न  दो  मिनट  में  समाप्त  कर

 श्री  चम्द्रजोत  यादव  :  मैं  बिल्कुल  दो  मिनट  में  खत्म  कर  दूंगा  ।  हम  आपका  बहुत  ध्यान

 रखते  कभी  टोका-टाकी  नहीं  आप  भी  मुझे  सुनिये  ।  राष्ट्रीय  एकता  जिसमें  बी ०
 जे०  पी०  शामिल  है  उसमें  एक  निर्णय  हुआ  था  कि  डेलीगेशन  तो  एन०  भाई०  सी०  का  भी

 गया  ।  जिसमें  बी०  जे०  पौ०  नहीं  गई  ।  मैं  प्रोपराइटी  की  यह  बात  नहों  कर  रहा  |  जेसे  अभी

 खराना  साहब  ने  कहा  ।  कुछ  मदस्यों  ने  भी  अखबार  में  भी  पढ़ा  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य
 मंत्री  ने  यह  कहा  जो  श्बर  छपी  है  उसके  कि  यह  डेलीगेशन  फ्लाप  हो  गया  बिल्कुल
 फ्लाप  हो  गया  ।  इस  डेलीगेशन  का  फोई  महत्व  नही  है  और  मैं  इसको  कोई  महत्व  नहीं  देता  ।  अब

 मैं  प्रोपराइटी  की  बात  कर  हूं  #  वहां  के  मु्य  मंत्री  का  यह  बयान  आना  मैं  यह  समझता  हूं

 यहू  बयान  बहुत  गलत  है  ।  सदन  के  पदस्यों  1  जो  डे  तीगेशन  गया  उस  पर  आशक्षेप  है  इस  तरह

 का  बयान  देना  ।  ओर  मैं  सनझता  हुं  और  यह  जानना  चाड़ता  हूं  कि  जो  डेलीगेशन  गया
 इसकी  रिपोर्ट  इस  सदत  में  पेण  ठो  जाये  यह  सदन  उस  रियोर्ट  की  रोशनी  में  फिर  अपना

 निर्णय  ले  सके  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  तात्कालिक  तरीके  से  और  जितना  शीघ्र-से-शीघ्र  हो  यह
 मिर्णय  लें  क्योंकि  मामले  में  एक्स्प्लोसिव  सिचुएशन  पैदा  कर  रहे  इसलिए  हमारा  आपसे

 अनुरोध  है  कि  आप  सरकार  को  निर्देशित  करें  ।  यदि  आप  यह  जिम्मेदारी  लेने  के  लिए  तैयार  नहो

 हैं  तो  होम  मिनिस्टर  से  कहें  कि  इस  डेलीगेशन  की  रिपोर्ट  इस  सदन  के  सामने  आनी  च  और
 जब  तक  यह  रिपोर्ट  नहीं  आती  विस्फोटक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोई  भी  निर्माण  का

 कोई  भी  परिवर्तत  का  काम  सरकार  को  रोकना  चाहिए  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इपको  कोई  आवश्यक्षता  नहीं  बेवजह  इसे  नहीं  खोंचें  ।

 ह

 झरो  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  यह  जो  नेशनल  इंटीग्रेशन  कौंसिल  का

 शेशन  जाने  वाला  था  |  अब  हम  यह  भी  चाहेंगे  कि  इसके  अध्यक्ष  वहां  नहीं  होम  मिनिस्टर

 महीं  जो  एक्स  प्राःम  मिनिस्टर  वे  नहीं  गये
 ।

 तो  इतना  महत्वपूर्ण  डेलोगेशन  जब  जाने  के

 लिए  तय  रि.यः  गया  तो  जब  रिपोर्ट  आरेगी  तो  इसमें  शह  भी  जानना  चाहेंगे  कि  ये  लोग  वहां  क्‍यों

 नहीं  गये  ?  अखबारों  में  अलग-अलग  बात''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  सभी  ऐसा  कर  रहे  हैं  तो  मुझे  उनको  भी  चांस  देना  पड़ेगा'**

 )
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 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आवश्यक  नहीं  उच्चित  समय  आने  पर  हम  इन  सभी  मुद्दों  पर

 चचां  अभी  नहीं  ।

 झरो  राम  माईक  :  फिर  भी  उन्होंने  मुद्दे  को  उठाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  उसी  को  चर्चा  कर  रहा

 )

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  क्रपथा  यह  करें  |  प्रतीक्षा  नहीं  करें  । आप  यह
 स्पष्ट  ऋर  सकते  हैं  कि  वह  संसदीय  प्रतिनिधिमंडल  नहीं  था  ।

 शी  सोमनाथ  चटलों  यदि  इससे  हमारे  मित्र  संतुष्ट  हो  जाते  महोदयਂ
 मैं  अस्वस्थता  के  रण  दो  दिनों  के  लिए  संमद  में  नहीं  या  ।

 अध्यक्ष  बह  संसदीय  प्रातनिधिमंडल  था  था  संसद  सदस्यों  का  एक  प्रतिनिधिमंडल

 था  इस  बात  पर  हम  चय  न  करें|  प्रश्न  यह  है  कि  उक्त  प्रतिनिधिमंडल  के  जाने  का

 उद्देश्य  कया  था--सक्बाई  ओर  तथ्य  का  पता  लगाना  ।  हम  यह  पाते  है  कि  सच्चाई  और  तथ्य  +ो
 छिपाने  का  ओर  भी  गभीर  प्रयास  जिया  जा  रहा  है  जिसको  हम  आशंका  यह  अत्यत

 पूर्ण  बात  है  कि  एक  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  ससदोय  प्रतिनिधिमंडल  के  सबंध  में  इस  तरह  कहा
 जाएਂ

 शो  अटल  बिहारो  बाजपेयों  :  संसदीय  प्रतिनिधिमंडल  के  संबंध  में  नहों  ।

 झो  सोसनाथ  चढ्लों  :  या  संसद  सदस्यों  क  एक  प्रतिनिधिमंडल  +े  दोर  के  संबंध  म॑  भा०

 ज०  पा०  सदस्य  सहित  या  रहित  ,'  यह  संसदीय  प्रतिनिधिमंडल  तभी  कहलाता  जब

 भा०  ज०  पा०  उसमें  शामिल  होती  ।

 शो  अटल  बिहारो  बाजपेयो  :  नहीं  ।

 श्री  सोमबाय  बटलों  :  ऐसा  लगता  है  कि  भाग्ज०पा०  के  हमारे  सम्माननीय  मित्र

 केवल  संसदीय  प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में  गंभीर  हैं  संगद  सदस्य  के  प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में
 यदि  यह  संसदीय  प्रतिनिधिमंडल  था  तो  सत्य  सामने  अन्यथा  नहों  ।  भौर  मुख्य

 जिनके  प्रति  हमारे  ब०क्तिगत  सम्मान  मेरी  समझ  में  नहों  आता  कि  वह  प्रेस  में  क्यों  गए
 और  इस  तरह  की  अपमानजनक  टिप्पणी  क्‍यों  की  जिससे  मामला  और  उलझ  जाता  है  ।

 झो  लाल  कृष्ण  आडबाणो  :  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  नहीं  जानता  कि  इससे  उनको  या  उनके  उद्देश्य  को  क्या  लाभ

 मिला  ।  संसद  सदस्यों  के  प्रतिनिधिमंडल  ने  वहां  क्‍या  देखा  या  अनुभव  किया  और  उतकी  प्रतिक्रिया

 क्या  इसकी  प्रतीक्षा  किये  बिना  ही
 ''
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 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  भे

 ठ,इअ  अ  सब  ++  +  5  जज  डा  बन  न  ०  >--  लि  कल  लडस  जी  3स२>3तत-3अनमकाममनम मम

 श्री लाल कृष्ण आडवाणो : उन्होंने यह कहा कै आशा करता हूं कि रिपोर्ट निष्पक्ष होगी ।” स्पष्ट है यह उनसे कहवाया गया पायोनियरਂ के अनुसार यह विफल रहो । मृख्य मंत्री ने ऐसा नहीं कहा है । चीफ मिनिस्टर ने कुछ कहा ही नहीं तो कौन जवाब देगा ? उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि फेयर रिपोर्ट आब्जेक्टिव रिपोर्ट देंगे । श्री सोमनाथ चटर्जों : तब हम पता लगएंगे । मुझे पूरा विश्वास है कि जाड़वाणी जी को अधघरो जानकारो है । थरो लाल कृष्ण आडथाणो : यह प्रथमदष्टया जानकारी मैंने श्री चन्द्रजीत यादव को पहली बार यह कहते सुना । यह कहना उचित नहीं है । को सोमनाथ चटर्जो : यह कहा जਂ रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का प्रतिनिधिमंडल उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि भूतपूर्व प्रधानमत्री फलां-फलां के नहीं जाने के कारण नहीं आखिर राष्ट्रीय एकता परिषद के प्रांधिकार के तहत यह प्रतिनिधिमंडल वहां गया था | ओर वहां जो लोग गए थे वे राष्ट्रीय एंकता परिषद के सदस्य वे उपसभिति के सदस्य तीन या अधिक से कोई अन्तर नहीं पड़ता प्रश्न यह है कि उन्होंने प्रतिनिधित्द किया अथवा नहीं । मैं भा० ज० पा० के मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे पूरा सहयोग दें | जो उन्होंने अपनाया उसके कारण शक ओर भी गहरा गया है| मैं श्री चन्द्रजीत के इस सुझाव से सहमत हूं कि गृह मंत्री को सभा में अविलम्ब आकर वास्तविक स्थिति की जानकारी देनी चाहिए । हमें रिपोर्ट दी जाए--मैं नहीं जानता कि रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है--ताकि देश और मभा को कम-से-कम यह पता चले कि वास्तविक स्थिति क्‍या है । थी ए० चाह्स : अध्यक्ष इस पक्ष की भी बात सुनी जाए । मैं उन सदस्यों में से एक हुं जिसे कल प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने के लिए कहा गया । मैं प्रतिनिधिमंशल के संबंध में कुछ नहीं कह रहा हूं | मैं वहां स्वयं ही के तौर पर नहीं गया मुझे गृह मंत्रालभ द्वारा सूचित किया गया कि संसद के निर्णय के आधार पर संसद सदस्यों और राष्ट्रीय एकता परिषद का एक संयुकत प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा ओर पैं भी उसमें शामिल हूं । ) अध्यक्ष महोदय : मैं बताता हुं कि उस दिन क्‍या हुआ क्योंकि मैं उस दिन सभा में था । श्रो ए० आाल्स : आज बजे हमने गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बेठक में भोग लिया जोर उसके कुछ परिणाम दिफ सेंगे । मेरे कहने का तात्फ्य यह हे कि संसद सदस्यों का एक मिधिमंडल भर राष्ट्रीय एकता परिषद के लोग वहां गए यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि उस प्रतिनिधिमडल को उचित उत्त रदायित्व और संसदीय समिति होने का दर्जा नहीं दिया जाता है ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  आपस  में  क्‍यों  लड़  रहे  हैं  जबकि  उस  पर  निर्णय  लिया  जा  सकता

 है|  मैं  जानता  हूं  कि  क्या  हो  रहा  है  ।

 श्री  जसबंत  सिह  :  माननीय  संसद  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  के  संबंध  में

 मैं  भी  अपनी  चिता  व्यक्त  करना  चाड़ता  आप  यह  स्वीकार  करेंगे  कि  सामूहिक  रूप  से  तथा
 सरकार  द्वारा  यह  5  त्यंत  असामान्य  कदम  उठाया  गया  है  ।  सरकारः  ने  यह  शुरू  में  कहा  और
 रिकार्ड  में  ह  बात  है  कि  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  स्वयं  इसका  नेतृत्व  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 श्री  जसबंत  सिह  :  उनकी  बात  रिकाई  में  शामिल  में  उस

 बात  पर  आ  रहा  हूं  जो  में  कहना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  ये  बातें  कायेवाही  ब॒तांत  की  हैं  ।

 थो  जसवंत  सिह  :  यह  मामला  कार्यवाही  वतांत  के  संबंध  में  उन्होंने  कहा
 स्वयं  इसका  नेतृत्व  रूखूंगा  ।”  यह  प्रेस  द्वारा  या  और  यह  घोषणा  की  गई  कि  दो
 निधिमंडल  जाएंगे  जिसमें  एक  का  नेतृत्व  केन्द्रीय  गह  मंत्री  करेंगे  और  दूसरे  का  केद्रीय  राज्य
 मंत्री  ।  बाद  में  यह  बदल  दिया  गया  ।  यह  अत्यंत  असाधारण  कदम  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कम-से-कम  मेरी  याददाएत  के  अनुसार  ऐसा  नहीं  कहा  गया  है  ।

 झी  जसवन्त  सिह  :  इसे  कार्यकाही  वक्मंक  में  मम्मिलित  किया  फिर  भी  भारत  के
 राज्यों  में  कया  हो  रहा  यह  देखने  के  लिए  सांसदों  के  शिष्टमंडल  भेजने  हेतु  उठाया  गक-पह
 कदम  बहुत  ही  असामान्य  यह  कदम  बहुत  ही  असामान्य  था  और  यह  कदम  उठा  लेने  के
 पश्चात  मैं  अपने  मित्र  श्री  सोमनाथ  जी  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  यदि  वे  समाचार  पत्र  में  छप्टी

 खबरों  के  आधार  पर  इस  सभा  का  इस्तेमाल  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  को  अपराधी  के  क्टधरे  में  खड़े
 करने  के  लिए  करते  हैं  और  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  उसे  बहुत  ही  आपत्तिजनबः  बनाते  हैं  तो  वे
 उसे  सिर्फ  इसलिए  आपत्तिजनक  न  कहें  कि  यह  बात  प्रकाशित  हुई  है  ।  विध्वान  सभ्य  तथा  राज्यों  के

 मुख्यमंत्रियों  के  आचरण  पर  चर्चा  करने  के  लिए  संसद  प्राधिकृत  नहीं  है  शौर  फिर  भी  हम  ऐसा
 कर  रहे  यह  दूसरा  असामउन्‍्य  कद्रम  है  और  दूसरी  सर्क्ृधिक  असाम्रान्य  प्रक्रिया  तीसरी
 अब  हम  यट  कह  रहे  हैं  कि  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  के  शिष्टमंडल  के  इस  चाहे  यहू  तीसरः

 पांचवां  हो  अथवा  पहला  ही  इससे  फर्क  नहीं  पड़ता  है  ओर  मैं  इसकी  चर्चा  कर  भो  नहीं  रहा  हुं
 कि  इसकी  रिपोर्ट  राष्ट्रीय  एकता  को  सौंपने  की  यह  यहुत  हो  अच्छी  बात  है  भोर  मुझे
 बहुत  ही  खुशी  है  कि  जनता  दल  या  जनता  मैं  नहीं  जानता  इस  अब  किस  नाम  से  पुकारा
 जाता  के  नेता  ने  इस  शिष्टमंडल  का  नेतृत्व  किया  ।  मुझे  यहू  जानकारी  मिली  थी  कि-यदपिः  वे
 हम  कार्य  को  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  थे  फिर  भी  उन्हें  अपनी  रिपोर्ट  संसद  में  पेश  करने  के  खिए

 कहा  मय  था  :  मैं  इसके  लिए  तैयार  यदि  माननीय  सदस्य  यह  पराम्ष  देते  हैं  कि  उस  रिक्‍ोर्ट

 को  संसद  में  पेश  किया  जाए  तो  इसे  पेश  होने  दीजिए  ।
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 अपोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के  8  1992

 प्रतिनिश्विमंडल  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  यह  किसने  कहा  है  कि  उस  रिपोर्ट  को  संसद  में  पेश  किया  जाना

 चाहिए  ?

 श्री  जसवन्त  माननीय  सदस्य  ने  कहा  यह  रिपोर्ट  पेश  किया  जाए  और  इस  प्रकार

 से  तीसरा  सर्वाधिक  असामान्य  कदम  भी  उठाया  जाए  ।  दो  पूर्वोदाहरण  बना  दिए  गए  अतः  यदि

 अब  इस  रिपोर्ट  की  मांग  को  जा  रही  है  *'

 ओो  हरि  किशोर  सिह  :  हमने  भाजपा  के  अध्यक्ष  अथवा  अन्य  किसी  दल  के  अध्यक्ष

 का  उल्लेख  नहीं  किया  है  ?

 थी  जसबन्त  सिंह  :  में  नहों  जानता  हूँ  कि  वे  किस  बात  पर  आपत्ति  उठा  रहे  हैं  लेकिन  वे

 जो  भी  आपत्ति  उठा  रहे  हैं
 *

 श्री  सोमनाथ  चहजों  :  वे  समीकरण  बना  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  हसे  कार्यंवाही-वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )
 ॥  है|

 ]

 भरी  नोतोश  कुमार  लेकिन  आपने  कहा  क्‍योंकि  जनता  दल  है  या  जनता  पार्टी

 ऐसा  आप  बोले  क्‍यों  ।  जब  आप  पार्टी  का  नाम  भी  नहीं  जानते  तो  फिर  बोले  क्‍यों  ।

 झो  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  अध्यक्ष  कभी-कभी  भ्रम  हो  जाता

 )

 हो  मोतीष्य  कुमार  :  फिर  आप  जनता  दल  या  जनता  पार्टी  किस  तरह  से  बोल

 रहे  हैं  ।

 ]
 थो  जसबन्त  सिह  :  मैं  क्षमा  चाहता  हूं  ।  मेरा  इरादा  ऐसा  नहीं  अब  एक

 सर्वाधिक  असा/न्य  तीसरा  कदम  उठाए  जाने  की  सिफारिश  की  जा  रही  है  कि  राष्ट्रीय  एकता
 परिषद  तथा  सांसदों  की  रिपोर्ट  संसद  में  पेश  की  जानी  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  ।
 इस  रिपोर्ट  को  यहां  पेश  किया  जाए  और  इस  प्रकार  यह  सर्वाधिक  असामान्य  कदम  संसद  द्वारा
 उठाया  जाए  ।  फिर  इस  रिपोर्ट  पर  चर्चा  कर  चौथा  सर्वाधिक  असामान्य  कदम  उठाया  में
 आपसे  अनुरोध  करता  हूं  ।  उरः  र्पोर्ट  को  संसद  में  पेश  होने  जरूरी  नहों  है  यह  दो  या

 तीन  दिनों  में  ही  पेश  हो  '  मैं  उन  सबों  जो  अयोध्या  गए  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  अपनी

 रिपोर्ट  पेश  करें  क्योंकि  वे  पहले  से  ही  ऐसा  निश्चय  कर  चुके  इसलिए  आज  का  दिन  समाप्त

 होने  से  पहले  उन्हें  अपनी  रिपोर्ट  पेश  करने  दीजिए  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि कल  का  दिन

 *का्य  वाही  बृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 19  1914  अयोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के

 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 समाप्त  होने  से  पहले  यह  चर्चा  कर  लीजिए  ।  इस  मुहे  को  पूरी  तरह  से  निपटा  दीजिए  ।
 इस  प्रकार  से  संसद  की  कार्यवाही  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपके  लिए  भी  इस  मुहे  पर  इतना  बोलना  आवश्यक  नहीं

 यह  आवश्यक  नहीं  यह  क्‍यों  आवश्यक  हो  ?  प्रत्येक  ब्यक्ति  के लिए  इस

 मुद्दे  पर  बोलना  क्‍यों  आवश्यक  हो  ?  जी  कृपया  अपनी  जगह  पर  बैठ  जाइए  ।

 इस  प्रतिष्ठित  सभा  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  और  जो  कुछ  मैंने  समझा  वह  यह  है
 कि  प्रह्येक  व्यक्ति  चर्चा  के  लिए  तेयार  है  ।  यह  एक  मुद्दा

 )

 शो  इच्चाहिस  सुलेमान  सेट  :  इसमें  छक  तथ्य  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍यों  आवश्यक  है  ?  जब  चर्चा  होगी  आप  बोल  सकते  हैं  |

 श्री  इच्चाहिस  सुलेमान  सेट  :  छिष्टमंडल  के  भेता  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कुछ
 बस्तावेजों  को  मांग  की  है  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उन्हें  देने  का  वायदा  किया  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 करने  से  पूर्व  हमें  उन  दस्तावेजों  की  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  ।

 जध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए  ।  इस  मुहे  पर  मतभेद  नहीं  होना  चाहिए  कि  सभा  में

 इस  मुहे  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  और  यथाशीघ्र  हमें  यह  कर  लेना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  प्रतिष्ठित  सभा  के  कुछ  माननीय  सदस्य  वहां  गए  इस  सभा

 में  यह  बात  कही  गई  थी  कि  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  द्वारा  एक  शिष्टमंडल  भेजा  जा  रहा  है  और

 यदि  इप  सभा  के  माननीय  सदस्यगण  उनके  साथ  जाना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  का  शिष्टमंडल  सांसदों  के  साथ  अयोध्या  उन्होंने  वहां  की  स्थिति

 का  अवलोकन  किया  ।  उन्हें  निश्चय  ही  इस  संबंध  में  अपने  विचार  ओर  दृष्टिकोण  बनाने  चाहिए

 और  जानकारी  एकत्र  करनी  चाहिए  ।  इसका  स्वभाविक  परिणाम  यह  है  कि  अपने  दौरे  के  संबंध

 में  वे  माननीय  गृह  मंत्री  से  बात  करेंगे  ।  शायद  वे  अपने  दौरे  से  धंबंधित  रिपोर्ट  भी  माननोय  गृह
 मंत्री  को  देंगे  ।

 ओ  इचश्नाहिसभ  सुलेमशन  सेट  :  में  उनसे  बात  कर  चुका  हूं  ।

 शध्यक्ष  महोदय  :  जी  भाप  इस  मुद्दे  पर  मह  मंत्रों  जो  से  बात  कर  चूके

 यह  आवश्यक  नहीं  में  समझता  हूं  कि  हम  इस  पर  एक  चर्चा  मैं  संबद्ध  सभो

 लोगों  से  परामशं  कर  चर्चा  का  समय  निर्धारित  करूगा  ।  फिर  उचित  तरोके  से  हमें  चर्चा  करनी

 चाहिए  ।  हमें  प्रत्येक  दिन  इस  भुद्दे  को  नहीं  उठाना  चाहिए  |  एक  बार  चर्चा  कर  लेने  के  पश्चात  यह

 मुद्दा  समाप्त  हो  जाना  चाहिए  ।

 अरे  जन-न++मकक->न-+ाम+क  अमनममक
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 अयोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के  8  1992
 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 लड़  —

 औओ  निर्मल  कान्ति  चर्जी  :  क्या  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  कर  सकता

 हूँ  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  कर  चूके  हैं  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  भाज  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  के  कमंचारी  धरना  पर  हैं  ।

 कल  लगभग  सभी  सरकारों  बेंकों  के  कमंचारी  दिल्‍ली  की  सड़कों  पर  प्रदर्शन  कर  रहे  यह  स्पष्ट
 है  कि  हमारे  देश  में  बैंक  +  मंचारी  असंतुष्ट  सरकारी  बेंकों  की  उपेक्षा  केर  निजी  और  विदेशों

 बैंकों  को  हमारे  देश  में  काये  करने  की  अनुमति  देने  की  प्रवृत्ति  शहित  नरसिहमन  समिति  की  रिपोर्ट
 में  उल्लिखित  अन्य  अनक  मुद्दों  पर  वे  आपत्ति  कर  रहे

 आज  के  धरने  के  पीछे  पांच  या  दस  वर्षों  का  इतिहास  है  ।

 12.25  स०  प०

 धारद  विधे  पोठासोन  हुए )

 वर्ष  1983  मे  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  के  कमंचारी  समान  कार्य  समान  वेतन  की  साधारण-सी
 मांग  जिस  कि  हमारे  संविधान  में  भी  मान्यता  दी  गई  को  लेकर  उच्चतम  न्यायालय  में  गए  ।
 वे  इस  संबंध  में  गारंटी  लेने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  में  गए  उनके  पश्चात  उच्चतम
 न्यायालय  ने  भारत  सरकार  को  इस  विशेष  उपक्रम  में  वेतन  के  निर्माण  पर  विचार  करने  हेतु  एक
 राष्ट्रीय  भौद्योगिक  न्यायाधिकरण  के  गठन  का  निर्देश  इस  न्यायाधिकरण  ने  30
 1990  भर्थात  करोब  दो  वर्ष  पूर्व  अण्ना  निणय  दिया  इसके  द्वारा  यह  निर्णय  दिया  गया  था

 कि  उम्हें  देश  के  वाणिज्य  बैंकों  की  भांति  समान  भत्ता  तथा  अन्य  सुविधायें  मिलनी  चाहिए
 ओर  यह  |  1987  से  देय  होना  चाहिए  अर्थात  इसे  लगभग  तीन  वर्ष  के  पू्व  व्याप्त
 प्रभाव  से  लागू  किया  गया

 सारी  बात  यह  है  कि  भारत  सरकार  ने  इस  आदेश  को  पूर्ण  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  था
 और  22  1991  अर्थात्‌  एक  वर्ष  पूर्व  सरकारी  आदेश  लागू  किया  था  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  मे  कहिए  ।

 थ्रो  निेल  कास्ति  चटर्जो  :  अभी  तक  उन्होंने  इसे  आदेश  के  अन्तगंत  दी  गई  सुविधाओं  को

 नहीं  दिया  है  |  न्यायाधिकरण  द्वारा  दो  वर्ष  पूर्व  आदेश  जारी  किए  जाने  के  पश्चात  अभी  भो  इन्हें

 लागू  नहीं  किया  गया  स्वाभाविक  है  कि  उपरोक्त  आदेश  के  अनुसार  !  1987  से
 बकाया  राशि  का  भुगतान  अभी  तक  नहीं  किया  गया  है  ।

 कुछ  समय  पहले  हमने  जनता  वी  कार  मारुति  आदि  वातों  के  बारे  में  चर्चा  की  ये
 बेंक  कमंचारी  उस  आम  स्तर  से  थोड़ा  नीचे  विगत  पांच  वर्षों  से  उन्हें  उसका  वेतन  नहीं
 मिल  रहा  है  क्‍योंकि  यह  जो  एवाड़े  है  वह  1987  से  है  और  वे  घरना  दे  रहे  आपके  माध्यम
 से  मैं  संसदीय  काये  राज्य  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्पित  करना  चाहता  जोकि  किसी  जेसा
 कि  मैं  उन्हें  याद  दिलाना  चाहता  ऐसे  आन्दोलन  से  अलग  नहीं  वह  यह  बतायें  कि  घरने
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 19  1914  अयोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के
 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 के  दौरान  उठाई  गई  मांगों  के  बारे  में  सरकार  का  कौन  से  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 )

 शो  असुदेव  आचाय  मैंने  शी  सूचना  दे  रखी

 ]

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  का  ध्याग

 मध्य  आंध्र  महाराष्ट्र  तथा  उड़ीसा  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  नक्सली  गतिविधियों  की

 ओर  दिलाना  चाहता  थहां  पर  एक  महिला  नक्सली  संगठन  खड़ा  हो  गया  है  और  खासकर  के

 मध्य  प्रदेश  के  आ।दवासी  बहुत  जिला  बस्तर  में  सकी  गतिविधियां  तीव्र  हो  रही  महाराष्ट्र  के

 गढ़-चिरोली  नामक  स्थान  पर  इसका  केन्द्र  स्थापित  है  जहां  से  ये  सारी  गतिविधियों  का  संचालन

 करते  यह  नक्सली  संगठन  पीपुल्स  वार-प्रूप  के  संरक्षण  में  चल  रहा  इनको  प्राथमिक  रूप  से

 भाला  तीर  चलाने  आदि  की  शिक्षा  तो  दी  ही  जाती  लेकिन  इसके  साथ  राहफल

 बम  बनाना  तथा  ए०  के  ०-47  राइफल  चलाना  सिखाया  जाता  यह  एक  ऐसा  मामला  जिसके

 कारण  चारों  राज्यों  के  सीमावर्तो  जिलों  में  नक्सली  ग्रतिविधियां  तीव्रता  से  बढ़  रही  हैं  भौर

 कर  महिलाओं  को  करने  के  लिए  खड़ा  किया  जा  रहा  इसका  कार्यक्षेत्र  पूरा  दण्डकारण्य

 क्षेत्र  मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि  इस  मामले  में  कया  कदम  सरकार  उठा  रही  क्या  कदम

 उठाए  गए  इस  बारे  जानकारी  दें  और  यह  जो  संगठन  खड़ा  हो  रहा  जिसके  कारण  तक्सली

 गतिविधियां  तेजी  से  बढ़  रही  हैं  और  उन-उन  राज्यों  के  सीमावर्ती  घलाकों  में  अशांति  पेदा  कर  रही
 उसको  तत्काल  रोकने  का  प्रयत्न

 झरो  सुददान  राय  चोधरो  :  आपके  माध्यम  से  में  सभा  का  ध्यान  एक

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामले  की ओर  आकर्षित  करना  चाहता  कलकत्ता  में  भारतीय  स्टेट  बेंक

 की  विदेश  शाखा  अपनी  स्थापना  से  ही  केन्द्रीयकृत  विदेशी  मुद्रा  व्यापार  करती  रही  इस  तरह

 के  कार्य  संचालित  करती  रही  ओर  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  समचे  विदेशी-मुद्रा  कारोबार  को  बड़ी

 ही  दक्षता  के  साथ  नियंत्रित  करती  रही  लेकिन  स्टेट  बेंक  प्रबन्धकों  ने  विदेश  विभाग  को

 कलकत्ता  से  मुंबई  स्थानान्तरित  करने  और  महत्वपूर्ण  कार्यों  को  कलकत्ता  से  अल्प  अन्तरित  करने

 के  लिए  1960  के  दशक  से  ही  प्रयत्नशील  रहे  1983  में  प्रबन्धकों  ने  रुपया  ट्रेवलर  चेक

 सेक्शन  को  कलकत्ता  से  मुंबई  स्थानांतरित  कर  दिया  ओर  1986-87  में  उन्होंने  विदेशी  मुद्रा

 व्यापार  को  विकेन्द्रीकृत  करने  और  विदेशी  कार्यों  संबंधो  लेन-देन  से  निपटने  के  लिए

 मद्रास  और  दिल्ली  i.  भी  व्यापार  केन्द्र  खोल  भारतीय  सट्रेट  बंक  को  स्टाफ  एसोसिएशन

 और  स्टेट  बैंक  के  अधिकारी  वर्ग  ने  इन  कदमों  का  डटकर  विरोध  उनका

 विचार  यह  था  कि  इससे  स्टेट  बैंक  के  विदेशी-मुद्रा  संबंधों  लेन-देनों  से  होन  वाले  लाभांश  पर  प्रभाव

 इन  ०  यह  विचार  है  कि  कलकत्ता  मे  स्थित  विदेश  शाखा  अपने  निपुण  मोलिक  ढांचे  शोर

 केन्द्रीयकृत  क्रार्यंसंचालन  के  साथ  निगमित  व्यापारियों  को  सही  विदेशी-मुद्रा  दरें  बताने  में  दूसरे
 बैंकों  के  साथ  अच्छो  प्रतियोगिता  कर  सकती  है  ।
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 अयोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के  8  1994

 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 इसलिए  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करू गा  कि  इस  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट  की  जाए  और  यह
 साफ-साफ  बताया  जाए  कि  कलकत्ता  स्थित  विदेश  शाखा  को  मुंबई  अथवा  अन्यत्र  किसी  स्थान  पर

 स्थानान्तरित  नहीं  किया  जाएगा  !  यह  एक  अति  आक्श्यक  मामला  सैंकड़ों  बैंक  कमंचारियों

 का  भाग्य  ही  इससे  नहीं  जुड़ा  बल्कि  स्टेट  बेंक  विदेश  शाखा  को  दक्षता  का  प्रश्न  भी  इससे

 जुड़ा  है  ।

 ]

 शी  जा  फर्नान्‍्डोज  :  सभापति  आप  अपनी  लिस्ट  चल्मने  से  पहले
 मेरी  बात  सुन  लीजिए  ।

 ]

 सभापति  महोदम  :  जिन  सदस्यों  न  सूचना  दे  रखी  उनके  बोलने  के  पश्चात्‌  हो  मैं  आपको

 बोलने  की  अनुमति  दूंगा  ।

 प्रो०  सावित्रो  लक्ष्मणन  :  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कारूकुट्टी  स्थान  पर

 प्रोमियर  केबल्स  नाम  की  एक  फंक्ट्री  के  अहाते  में  आग  लगने  की  दुघंटना  घटित  हुई  थी  जहां  कि

 10  घंटे  तक  आग  लगी  रही  ।  केबल  फंक्ट्री  को  बचाने  और  आग  को  बुझाने  के  प्रयासों  में  एक

 अग्निशमन  कर्मचारी  श्री  राधाकृष्णन  की  मृत्यु  हो  गई  थी  और  कई  अन्य  कमंचारी  भी  जख्मी

 हुए

 इस  फैक्ट्री  में  आगजनी  की  यह  पहली  घटना  नहीं  26  1991  से  किन्हों

 अमिक  समस्याओं  के  कारण  फंक्‍ट्री  में  तालाबंदी  है  और  इसके  बाद  फैक्ट्री  के  अहाते  में  आग  लगने  की

 कम-से-कम  4  घटनाएं  हुई  हैं  ।  62  एकड़  भूमि  पर  स्थित  इस  फैक्ट्री  में  उसी  12  फीट  तक  की

 घास  और  वहां  पड़े  पुरानी  इम्श्पुलेशन  तार  के  ढेर  फंक्ट्री  में
 आग  के  फैलाने  के  कारण  हो  सकते

 फैबद्री  अहाते  में  उगे  सभी  वृक्षों  को
 आग  लग  ऐसा  कहा  गया  है  कि  फेक्ट्री  को  फायर

 लाइन  की  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  थी  ।

 मेरा  सरकार  से  यह  आग्रह  है  कि  इस  मामले  की  जांच  कराई  जाए  ओर  मृतकों  के

 पाश्र  कर्मचारियों  और  वहां  की  आम  जमता  तक  को  आवश्यक  मुआवजा  दिया  जाए  ।

 ]

 झो  बशिक  पढेल  :  सभापति  पूर्व  में  इस
 सदन  में  घारा  14  (11)  के

 तहत  जिन  कर्मचारियों  को  बर्खास्त  किया  गया  हमारे  सम्मानित  सदस्य  उनको  दुबारा  नौकरी

 में  लेने  का  सवाल  उठाते  रहे  एक  तरफ  उनको  दुबारा  नौकरी  में  लेने  की  बात  उठती  रहो  है

 मौर  दूसरी  तरफ  आज  भी  धारा  !4  (11)  के  तहत  कर्मचारियों  को  बर्खास्त  किया  जा  रहा

 एन०  ई०  रेलवे  के  मुजफ्फरपुर  मंडल  के  पदाधिकारियों  ने  20-11-91  के  श्रो  शक्कर



 19  1914  अयोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के

 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 प्रसाद  प्रधान  लिपिक  अधीनस्थ  रेल  पथ  निरोक्षक  मुजफ्फरपुर  एवं  25-11-91  को  श्री  सो०  के०
 पाण्डेय  कार्यपालक  इंजीनियर  निर्माण  मुजफ्फरपुर  के  अन्तगंत  कार्यानय  अधोक्षक  को  धारा  14

 (11)  के  तहत  बर्खास्त  कर  दिया  गया  जिस  जुम  के  आरोप  में  उनको  बश्चास्‍त  किया  गया  है
 वह  मामला  आज  भो  न्यायालय  में  लंबित  है|  जब  मंटर  सबजुडिस  है  तो  फिर  उसमे  उनको  कंसे
 बद्धस्ति  कर  दिया  गया  |  आप  जानते  है  कि  सुप्रोम  कोर्ट  का  यह  निर्देश  है  कि  कमंचारियों
 को  बर्खास्त  करने  से  पहले  उनको  शो  कोज  नोटिस  देता  उनको  कक्‍वाब  का  पूरा  समय
 देना  इन  सबकी  अवहेलना  करके  वहां  के  पदाधिकारियों  ने  इन  कमंचारियों  को  बर्खास्त  कर
 दिया  ।  उनके  साथ  नाजायज  हुआ  है  ।  इसलिए  मैं  अ।पके  माध्यम  से  मांग  करता  हूं  कि  अविलम्ब
 इसकी  जांच  करायी  जाए  ताकि  जो  बर्खास्त  किए  गए  कमंचारी  उनको  स्थाय  मिल  सके  |
 घन्यवाद  ।

 बसे  भोगेना  झ्ञा  :  भभाफति  मे  आपके  जरिए  सरकार  और  सदन  का  ध्यान
 संविधान  का  उल्लंघन  जो  भरत  सरकार  कर  रही  उसकी  ओर  दिलाना  चाह  रहा  हमारे
 देश  में  आठबों  अनुसूची  मे  14-15  भाषाएं  शामिल  हैं|  उनके  अलावा  देश  की  सभो  भाषाओं  को
 संविधान  में  राष्ट्रीय  भाधा  की  संज्ञा  दी  गई  है  ।  उनमें  एक  भाषा  मंथिली  है  जिसका  समद्ध
 साहित्य  सदी  से  उपलब्ध  है  ।  जो  भारत  ओर  नेपाल  दोनों  के  बहुत  बड़े  हिस्से  की  मातृभाषा
 भह्टे  है  ।  नेपाल  दिल्‍्सी  से  विदेश  मालूम  पड़ता  वह  हमारे  लिए  इतिक्लस  बोर
 संस्कृति  के  हिसाब  से  सद्दोदर  भो  है  ओर  हमारा  वहां  आना-जाना  सब  कुछ  :;941  में  विश्य

 युद्ध  के  चलते  मदुम-शुमारो  भारत  में  नही  हो  सको  थी  ।  951  और  ।96।  सभो  जनगणना  के
 समय  का  मंेथिसी  झाशा-भाकियों  का  प्रतिकेदश  आपके  पास  मौजूद  लेकिन  उसके  बाद  भारत
 सरकार  ने  संविधान  का  उल्लंघन  करके  मंथिली  का  प्रकाशन  बंद  कर  यह  बात  भो  हमे
 बहुत  बाद  मे  मालूम  हुई  लेकिन  इसे  इन्होंन  गुप्त  भादेश  के  जरिए  शायद  बंद  कर  मैंने  गृह
 मंत्री  को  लिखा  भी  है  कि वह  इस  अनुचित  बात  को  जल्‍्दो  हटाएं  ।  मैविली  भाषा  प्राचीन
 भाषा  है  |  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  ने  इसे  इस  सदो  के  पहले  दशक  मे  मंजूर  किया  |  जब

 उड़ीसा  सभो  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  मातहत  थे  ।  अभी  सात  विश्वविद्याषपों  में
 स्नातकोत्तर  तक  इसकी  पढ़ाई  होती  है  ।  हजारों  छात्र  स्नातकोत्तर  कर  चुके  हैं  और  कर  रहे
 सैकड़ों  इसके  बाद  डाक्ट्रेंट  भी

 कर  रहे  मगर  इधर  केन्द्र  की  ही  नकल  करके  बिहार  सरकार  मे
 भी  राज्य  सेवा  आयोग  में  परीक्षा  के  एक  ऐच्छिक  विषय  में  उसे  वंचित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।
 मातृभाषा  हम  सभी  जानते  हैं  ।  आभ  लोगों  के  ज्ञान  अर्जन  के  विकास  के  लिए  सबसे  पहला
 सरल  माध्यम  है|  जिन्हें  नहीं  मैं  उन्हें  कहना  चाहता  हूं  कि  लाखों  लोगों  के  कंठ  से
 गाए  जाने  वाले  महान  लोक  काव्य  लोडोकायन  जिसप्रे  लोडी  को  वीर  गाथा  शैलेश  जिसे  लोग
 सलेहस  कहते  +  लोक  दीनाभद्वी  के  लोक  भारत  और  नेपाल  में  प्रचलित
 इसके  अलावा  इसके  हजारों  पग्रंक  भी  हैं  ।  ऐनो  हालत  में  नई  चीज  हम  अच्छी  तरह  नहीਂ  कर  पाए
 लेकिन  पुरानी  चोज  के  साथ  ऐसा  करना  अनुचित्त  खास  करके  ऐसे  समय  म  जब  सभोी  प्रयासों
 के  बावजूद  तीन  चौथाई  लोग  अभो  भी  निरक्षर  हैं  |  जो  शिक्षा  पाते  हैं  मातृभाषा  उनके  लिए  सबसे

 सबसे  बेहतर  एक  माध्यम  है  ।  ऐसी  हालत  में  में  आग्रह  करूंगा  कि  भारत  सरकार  मैथिली

 357
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 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 की  जनगणना  के  परिणाम  को  शीघ्र  प्रकाशित  करे  और  बिहार  सरकार  अपना  निर्णय  वापस  लेकर

 यथाशीघ्र  उसे  कायम  करे  ।  यह्दी  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 मेरे  मित्र  कह  रहे

 |

 सभापति  महोदय  :  इस  कार्यवाही  वृतास्त  में  शामिल  न  किया

 )

 हरी  वो०  घमल्यय  कुमार  :  मैं  कर्नाटक  म  घोर  विद्युत  संकट  मरकार के  ध्यान  में
 लाना  चाहता  हूं  ।  विद्युत  का  उश्पादन  मांग  की  अपेक्षा  50  प्रतिशत  से  भो  कम  बहुत  से  छोटे

 तथा  बड़े  उद्योग  बंद  होने  की  स्थिति  की  ओर  बढ़  रहे  हैं  ओर  इससे  अत्यधिक  बेरोजगारी  पनप

 रही  काफी  लम्बे  सोच-विचार  के  पश्चात  मंगलौर  सुपर  थमंल  पावर  प्रोजेक्ट  को  स्वोकृति  दो

 गई  थी  '  इस  प्रयोजन  के  लिए  1500  एकड़  से  भी  अधिक  भूमि  पहले  से  हो  अधिग्रहींत  कर  ली

 गई  थी  ।  यह  प्रोजेक्ट  रूस  को  सहायता  से  स्थापित  होना  था  ।  अब  चूंकि  रूस  में  राजनेतिक

 बतेन  हो  रहे  इस  बात  की  कोई  गारन्टो  नहीं  रही  कि  यह  प्रोजेक्ट  स्थापित  हो  आज

 हमें  ऐसा  सुतने  को  मिल  रहा
 है  कि  विद्युत  उत्पादन  क्षेत्र  में  निवेण  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा

 कोष  और  विश्व  बेक  से  सहायता  ली  जाएगी  ।  इसलिए  सरकार  से  मेरी  विनम्र  अपील  है  कि  यह

 धनराशि  इस  पर  लगाई  जाए  ताकि  यह  मंगलौर  सुपर  थमंल  पावर  प्रोजेक्ट  की  शीघ्र  अतिशीष्र

 स्थापना  हो  सके  ।  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  इसकी  स्थापना  होने  तक  कर्नाटक  ओर

 महाराष्ट्र  को  विद्युत  की  आपूर्ति  के  लिए  शीघ्र  अतिशीघ्र  व्यबस्था  की  जाए  ताकि  स्थिति  पर  काब्‌
 पाया  जा  सके  ।

 भी  याइल  ज।न  अंजलोज  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  केरल  राज्य  में

 गंभीर  सूखा  की  स्थिति  को  ओर  आकर्षित  ब7रना  चाहता  हूं  ।  इस  राज्य  को  अभूतपूर्व  सूखा  और

 पोने  के  पानी  बेः  »भाव  का  करना  पड़  रहा  सूखे  ने  इस  राज्य  के  सभी  अथंव्यवस्था  के

 सभी  क्षेत्रों  को  प्रभावित  किया  कृषि  क्षेत्र  पर  इसका  सबसे  अधिक  प्रभाव  पड़ा  नकदी

 फसलें  जोकि  देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  अजित  करती  विनाश  के  कगार  पर  ग्रामीण  आबादी

 को  बैरोजगारी  ओर  गरोबी  का  सामना  करना  पड़  रहा  तटबर्ती  क्षेत्र  भी  बुरी  तरह  से

 थित  हुआ  है  जिसमे  मछआरे  बेरोजगार  हो  गए  हैं  । ॥पत  छू

 मैं  सरकार  से  अनुरो८  करता  हूं  कि  इस  संबंध  में  तत्काल  कार्यवाही  की

 झो  सूरंथ  मारायण  यादव  :  सभापति  अभी  बिहार  सरकार  कोधो  नदों

 पर  हाई  डेम  बनाने  के  लिए  नपाल  स  बातचीत  चला  रही  है  ओोर  भारत  सरकार  इस  पर  अभी
 —_—  ++-+*

 कक्कायंगही  बतान्त  में  शामिल  नही  किया
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 19  1914  अयोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के

 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 कोई  कारंवाई  करने  नहीं  जा  रहो  जिससे  बिहार  सब्कार  को  नेपाल  सरकार  से  बातचीत  करते
 में  कठिनाई  हो  रही  है  ।

 प्रत्येक  वर्ष  उत्तरी  बिहार  में  बाढ़  स ेफसल  और  जान-माल  का  नुकसान  तो  होता  हो
 भारत  सरकार  ओर  बिहार  सरकार  अरबों-खरबों  रुपया  प्रत्येक  वर्ष  रिलीफ  और  अनुदान  के  भद
 में  ख  करती  में  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हु  कि  इतने  महत्वपूर्ण  सवालों  को  बह  शीकघ्रता
 से  ले  ।  इतना  ही  बिहार  सरकार  ने  जो  सर्वेक्षण  कराया  उसमे  नेवाल  सरकार  के  इस  हाई
 डेम  बनने  से  हमारा  बिजली  का  उत्पादन  कितना  उस  सर्वेक्षण  से  यह  बात  सिद्ध  हो  गई  है
 कि  गाधे  हिन्दुस्तान  को  वह  हाई  डेम  बनने  से  हम  बिजली  मुहैथा  कर  सकते  हैं  ।

 मेरी  मांग  है  कि  शीघ्रातिशीघ्र  हाई  डम  कोमी  नदी  पर  बनाने  की  व्यवस्था

 ]

 झो  हारका  नाथ  वास  :  असम  के  हेलाकंठी  जिले  में  रसोई  गैस  वितरण  करने
 वाली  केबल  एक  ही  एजेन्सी  है  और  परिणाम  यह  है  कि  वहां  पर  कुकिंग  गेस  की  बहुत  ज्यादा  मांग

 है  जबकि  यह  अकेली  एजेन्सी  इस  भारी  मांग  को  पूरा  नहीं  सकती  ।  दूसरी  तरफ  इंधन-लकड़ो
 भी  वहां  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  इसका  कारण  यह  हऔकि  वहां  पर  वृक्षों  की  अवैध
 कटाई  को  जा  रही  है  और  पेड-पौध्े  और  बांस  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  पानेहग्राम
 द्वारा  दच्चे  माल  के  रूप  में  खरीद  लिए  जाते  हैं  ।

 मेरा  सरकार  से  यह  आप्रह  है  कि  हेल'कंदी  जिले  पें  शीघ्रातिशीत्र  एक  और
 रसोई  गेस  वितरण  करने  वाली  एजेन्सी  की  अनुमति  प्रदान  की  जाए  जिससे  कि  बहुत-से
 भोक्‍ताओं  की  मांग  पूरी  हो  सके  और  गैस  सिलेण्डर  प्राप्त  करने  की  उनकी  उत्सुकता  भी  शान्‍्त  हो
 सके  |

 थी  थो०  एन०  रेड्ो  अध्यक्ष  मैं  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान
 आध  प्रदेश  के  हथकरधा  बुनऋरों  की  बिगड़ती  हुई  हालत  क्री  ओर  ढिलाना  सरकार  की

 उपेक्षापूर्ण  रवेये  के कारण  उनकी  सही  मांगों  को  भी  पूरा  करने  में  अनावश्यक  देरी  हुई  एक  सौ
 से  भी  अधिक  हथकरधा  बुनकरों  का  भुखमरी  के  कारण  हुई  मृत्यु  को  कथित  सूचना  मिलने

 कुछ  मंत्रियों  ओर  अधिकारियों  न  1991  को  अंतिम  तिमाही  के  दौरान  राज्य  का  दौरा

 मेरे  विचार  से  ऐस  दौरों  का  उद्देश्य  हतभाग्य  मृतकों  के  परिवारों  के  प्रति  जुबानी  सहानुभूति  द्शाने

 के  अतिरिक्त  और  कुछ  नहीं  और  यह  इस  कारण  है  कि  अपने  इन  दौरों  के  दौरान  उन्होंने
 लोगों  से  जो  वायदे  उनमें  से  एक  भी  आज  तक  पूरा  नहों  किया  गया  उदाहरण  के

 केन्द्रीय  कपड़ा  मंत्री  श्री  अशोक  गहलोत  ने  हथकरघा  उद्योग  के  संकटों  को  दूर  करने  के  लिए  सभी

 संभव  सहायता  देने  का  वायदा  और  वाणिज्य  मंत्री  श्री  पी०  चिदम्बरम  ने  आश्वासन  दिया
 कि  साउथ  इण्डियन  मिल्‍्स  एसोसिएशन  आंध्र  प्रदेश  को  4000  खूत  की  गांठ  प्रतिमाह  सप्लाई

 करेगी  ।

 लेकिन  निराशा  इस  बात  की  है  कि  कुछ  भी  नहों  किया  बुनकरों  को  एक  भी  गांठ



 अयोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के  8  1992

 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 प्राप्त  नहीं  हुई  ।  न  तो  राज्य  सरकार  ने  और  न  ही  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  ओर  वांफित  ध्यान

 दिया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  गंभीर  चिता  की  बात  यह  है  कि  मृतकों  के  परिवारों  कवे  अज़  तक  £कसो

 तरह  का  कोई  भी  मुआवजा  नहीं  दिया  गया

 जहां  तक  हथकरघा  उद्योग  के  संकटों  की  बात्त  मेरे  विचार  से  ऐसा  रंगाई  आदि

 की  कीमतों  में  हुई  अभूतपूर्व  वद्धि  और  काम  की  कमी  के  कारण  ऐसा  हुआ
 प्राथमिक  सहकारी  एपको  तथा  राज्य  कपड़ा  विकास  निगम  इन  बुनकरों  को  काम  देते  में

 असफल  रहे  बड़े-बड़े  बुनकरों  ने  न  केवल  अपना  क्रारोबार  कम  किया  अधितु  सूत्र  के  दामों  में  हुई

 बद्धि  की  घाटापूति  के  लिए  मजदूरी  की  मजू्री  भी  कम  कर  वास्तव  राज्य  कपड़ा  घिकास

 जिसने  चिराला  में  1988  में  अपदी  शात्रा  स्थापित  घोर

 वित्तीय  संकट  की  वजह  से  आज  इस  स्थिति  में  नहीं  है  कि  बुनकरों  को  लगातार  काम  दे  सके  |

 इस  निगम  में  पंजीकृत  1200  सदस्यों  में  से  400  से  500  तक  को  काम  रहा
 है  ओर  वह  भी  लगातार  नहीं  मिल  रहा  ।

 अंत  में  एक  और  बात  जो  मैं  आपकी  जानकारी  में  लाना  चाहता  वह  यह  है  कि  क्षमता

 और  कार्यकुशलता  ७ो  दृष्टि  से  आंध्र  प्रदेश  का  बनकर  किसी  से  भी  पीछे  नहीं  लेकिन  चाहे
 वह  महिला  हो  अथवा  पर्याप्त  काम  नहीं  मिल  रहा  नि:संदेह  इस  राज्य  में  कृषि  के

 हथक  रघा  उद्योग  ही  रोजगार  की  दृष्टि  से  दूसरा  स्थान  रखता

 मैं  इस  संदर्भ  में  संबंधित  मंत्रियों  से अनुरोध  करता  हूँ  कि  इस  समस्या  से  युद्ध-स्तर  पर
 निपटा  जाए  जिससे  घागा  तथा  अन्य  सामग्री  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  करवा  कर  और  प्रतिदिन
 काभ  दिलाने  की  व्यवस्था  करवा  कर  लोगों  को  राहत  प्रदान  कौ  यह  अनिषाये  है  त्तांकि

 भविष्य  में  इस  तरह  से  मृत्यु  की  घटनाओं  की  पुनरावत्ति  न  हो  सके  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  उम्मोद  करता  हूं  कि  मंत्री  इस  महत्वपूर्ण  मसले
 पर  कही  जा  रही  बातों  को  सुन  रहे  हैं  ।  मैं  सोचता  हूं  कि शायद  वे  इस  महत्वपूर्ण  बात  को  नहीं

 सुन  रहे  हैं  ।

 शो  शाम  नगीना  सिञ्च  :  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार
 का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के  करोड़ों  गन्ना  बोने  वाले  किसानों  की  तरफ  क्राकधित  कर  रहा  हूं  ।  उत्तर
 प्रदेश  में  बहुत  बड़ी  विषम  स्थिति  पैदा  हो  गई  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  में  कुल  बारह  करोड़  आबादी  है
 भोर  उसके  जीवन-पापन  का  सबसे  मुख्य  साधन  गन्‍ना  उत्तर  प्रदेश  में  105  चीनी  मिलें हैं  ।
 इनमें  से  अधिकांश  चीनी  मिलें  पुरानी  और  जर्जर  हालत  में  हैं  तथा  उसकी  रिकवरी  जो  फैक्ट्रियां
 1200  से  800  टन  की  डाउन  वे  हमेशा  से  करोड़ों  रुपए  के  घाटे  में  जा  रही  आज
 स्थिति  यह  है  कि  अरबों  रुपया  गन्ना  किसानों  का  मिल-मालिकों  के  पास  इस  वक्‍त  जितनी  भी

 वसूलियां  चाहे  सरकारी  हों  या  किसानों  से  वसूल  हो  रही  इस  वजह  से  किसानों
 की  कु्को  ओर  वारस्ट  हो  रहा  किसानों  के  कस  गन्ने  को  पुर्जो  होने  के  बायजूद  शत  गन्ने  का



 19-4,  1914  अयोध्या  भेजे  वये  संसद  सदस्यों  के

 प्रतिनिश्चिमंडल  के  बारे  में

 आजम  ऑफ  न  ध्  जे  “7  बाण

 दाम  नहीं  मिल  रहा  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  निबेदन  करू गा  कि  उत्तर  प्रदेश  के

 गन्ना  किसानों  को  जोवित  रखने  के  लिए  दो  उपाय  हैं  ।  प्रथम  उपाय  तो  यह  है  कि  800  से  1200

 टन  की  क्षमता  को  जो  चीनी  मिलें  उनका  विकास  कर  2500  टन  करने  के  सिए  साधन  उपलब्ध

 कराए  गन्ना  इतना  अधिक  जब  तक  वहां  और  चीनी  मिलें  नहीं  लगाई

 तब  तक  गन्ना  क्रश  नहीं  हो  पाएगा  ।  मैं  आपको  यह  भी  बताना  चाहुता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  दो

 मूल्य  मिलते  45  रुपया  शुगर  फंक्ट्रो  मे ंमिलता  है और  30  रुपया  से  35  रुपया  ऋ्शर  बेर  मिलता

 एक  और  निवेदन  यह  है  कि  आज  अरबों  रुपया  किसानों  का  मिल-मालिकों  के  पास  बकाया

 इसके  पूर्व  किसानों  को  राहुत  देने  के लिए  भारत  सरकार  ने  बारह  अरब  रुपए  का  कर्जा  माफ  किया

 मैं  भारत  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  बैंकों  को  निर्देश  दिया  जाए  कि  गन्ना  किसानों  को

 जितनी  भी  पत्चियां  बैंक  उसको  गिरवी  के  रूप  में  रख  ले  और  उप्तका  पेमेंट  जिससे  किसान

 अपना  जीवन-यापन  कर  सके  और  जितना  भी  उसके  जिम्मे  लगाया  वह  धनराशि  भी  दे  सके  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  ही  उपयुक्त  सुझाव  है  और  भारत  सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना

 वा  हिए  |]  *  )
 +००

 शी  अन्त्रशोत  बादथ  :  मभापति  यह  उत्तर  श्रदेश  के  गस्‍्ना  किसानों  का
 अम्कीर  प्रश्न  है  ।  किसानों  का  पेमेंट  नहीं  हो  रहा  है  ।  इस  वजह  के  अगले  साल  किसान  गन्ना  नहीं
 बोएगा  ।  *

 )

 सभाषति  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  नहों  दे  रहा  हूं

 क्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  ।

 श्री  शामाअय  प्रसाद  सिंह  :  दिनांक  31  1990  को  बिहार
 में  पटना  जिले  के  मसोढ़ी  अनुमंडल  के  मसोढ़ी  शहर  की  स्टेट  बेंक  श्राफ  इण्डिया  के  करोब  एक

 करोड़  रुपये  जान-जोखिम  में  डाल  कर  बचाने  वाले  नौजवान  चालक  श्वर॒यु  प्रसाद  को  किसी  प्रकार

 का  पुरस्कार  नहीं  दिया  यया  वह  नोजबान  इसमें  ब्रो-त रह  घायल  हो  भया  था  लेकिन  वह  अपने

 कत्तंव्य  के  लिए  अपनी  जान  को  तुछ्छ  समझा  ।  इस  बात  की  प्रशंसा  लोकल  एडमिनिस्ट्रेशन  और

 बेक  के  उच्च  अधिकारियों  ने  भी  की  और  कहा  कि  उस  नौजवान  ने  देश  के  लिए  अपनी  जान  को

 जोखिम  में  डाला  ।  ऐसे  नोजबान  को  हमेशा  प्रोश्साहित  करना  चाहिए  ।

 जीप  पर  अपराधकर्मियों  यो  लूटेरों  द्वारा  बम  से  प्रहार  किया  गया  ।  वासक  थधावल  हो
 जीप  में  आम  समर  मई  लेकिन  फिर  भी  बह  धैयंपर्वक  जीप-चलाताਂ  रहा  और  सरकारी  घन  को  बचा
 _  डसरसससस  5  ्

 +का्मंत्राही  बृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 अयोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के  8  1992
 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 लिया  ।  जबकि  ड्राइवर  को  इलाज  के  लिए  भी  अपने  पास  से  ही  पैसा  ख  करना  उसे  तो
 नौकरी और  उचित  मुआवजा  देकर  पुरस्कृत  करना  चाहिए

 मैं  वित्त  मंत्री  जो  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उस  नौजवान  चालक  को  उचित  मुआवजा  और

 नौकरी  दिया  जाए  ताकि  और  लोग  भी  इससे  प्रोत्साहित  हों  ।

 भी  एस०  थी०  सिदनाल  :  सभापति  मैं  सरकार  का  ध्यान  दिनांक
 8  1992  के  ऑफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आक्रृष्ट  करना  चाहता हूं
 जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  बेलगाम  शहर  में  साम्प्रदायिक  दंगे  हुए  हैं  ।

 मैं  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8  1992  में  ट/ईम्स'  में  अल्ट्रा  लिक्स

 इन  कर्नाटकाਂ  शीषंक  के  अन्तगंत  छपे  समाचार  की  ओर  भी  आकर्षित  करना  चाहता  इस
 समाचार  के  अनुसार  टाइगर्स  फोर्स  ऑफ  खालिस्तानਂ  के  कुछ  प्रमुख  उग्रवादी  तथा  एक

 स्वयंभ  ले०  जनरल  ने  हाल  हो  में  घन  एकज्र  करने  हेतु  बंगलोर  का  दोरा  किया  था  |  उस  समाचार
 में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  पंजाब  के  हम  खूंखार  उग्रवादियों  ने बीदर  का  प्री  दौरा  किया  है  ओर

 वहां  1988  में  स्थानीय  लोगों  के  साथ  हुए  झगड़ों  में  कुछ  सिक्‍ख  छात्रों  की  ह॒त्याओं  का
 बदला  लेने  के  लिए  गुरू  नानक  हंजीनियरिंग  कॉलेज  के  छात्रों  को  सहायता  करने  का  वचन
 दिया  है  ।

 यह  सत्य  है  कि  उमग्रवादियों  ने  कर्नाटक
 :

 बड़े  पेमाने  पर  अपनी  गतिविधियां  शुद्ध  कर  दी  हैं
 ओर  बहां  साम्प्रदायिक  दंगे  भी  ज्यादा  होने  लगे  हैं  ।

 इस  प्रतिष्ठित  सभा  को  यह  स्मरण  कराना  उचित  होगा  कि  हाल  के  महीनों  में  लिटटे  की

 गतिविधियों  का  उल्लेख  समाचार  पत्रों  की  सुियों  से  हुआा

 कर्नाटक  एक  बहुत  हो  शांतिप्रिय  राज्य  समझा  जाता  है  ओर  यहां  के  शांतिप्रिय  लोगों  को

 इम  ताकतों  के  शिकंजे  में  नहीं  फंसना  चाहिए  ।  बेलगाम  के  इतिहास  में  ऐसा  कभी  नहीं  हुआ  है  और
 अब  इन  तत्वों  के  प्रवेश  के  साथ  स्थिति  बद  से  बदतर  होती  जा  रही

 मैं  सरकार  से  ओर  अपने  माननोय  मृह  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  देश  की  एकता  के
 हित  में  राज्य  सरकारों  की  मदद  से  इन  तत्यों  के  विदद्ध  शीघ्र  कार्यंथाही  की

 भी  जा  फर्माग्डोज  मैं  एक  बार  फिर  यहां  पूर्वाँचल  के  सवाल
 को  उठा  रहा  हूं  ।  अभी  आज  सुबह  खबर  मिली  है  कि  आज  दोपहर  को  तोन  बजे  वहां  पर  कांध्रेस

 पार्टी  और  जिन  लोगों  को  उस्होंने  अपने  ढंग  अन्य  दलों  से  अपनी  तरफ  छ्वींचने  का  काम  किया

 है  उनको  लेकर  सरकार  बनाने  जा  रही  है|  महोदय  ,  बहां  विधान  सभा  को  ससपेंडिश  एनिमेशन  में

 रखने  का  काम  आज  से  कई  सप्ताह  के  पहल  हुआ  उसके  बाद  वहां  के  भतपूर्व  मुख्य  मंत्री  ने

 और  अनेक  राजनीतिक  दलों  ने  यह  मांग  को  थी  कि  असेम्क्ली  को  वहां  पर  बर्खास्त  किया  जाए
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 19  1914  अयोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के
 प्रतिनिश्चिमंडल  के  बारे  मे

 भर  नए  सिरे  से  चुनाव  किए  जाएं  ।  जो  प्रस्ताव  इधर  नागालेंड  यहां  की  सरकार  ने  अपना

 बहुमत  रखते  हुए  क्रिया  था  कि  विधान  सभा  को  बर्खास्त  करिए  और  फिर  से  चुनाव  कराहुए  और

 जिसको  लेकर  कांग्रेस  पार्टो  ने  बहुत  बड़ी  आपत्तियां  बहां  पर  उठायीं  तो  मणिपुर  के  मामले

 मणिपुर  के  तमाम  दलों  की  तरफ  से  यह  मांग  युवा  कांग्रेस  पार्टी  को  तरफ  कि  फिर  से

 बहां  पर  चुनाव  किया  जाए  और  कांग्रेस  पार्टी  ने  अपने  सही  पुराने  रवंये  का  एक  नया  प्रदक्षन

 मणिपुर  में  करने  का  फैसला  किया  है  ।

 हम  यह  मानते  हैं  कि  जहाँ  जिनके  मन  में  भी  कुछ  अपेक्षा  रही  हो  कि  आज  भी  यह  कोई
 बदली  हुई  यह  कोई  अलग  किस्म  को  कांग्रेस  हे  तो  इस  प्रकार  की  गलतफहमी  अब  तो  देश

 में  किसी  के  भी  मन  में  नहीं  रहनी  चाहिए  ।  यह  तो  वही  जमात  है  कि  जिसने  पिछले  40-43  सालों

 में  इस  देश  में  इस  प्रकार  की  हरकतें  निर्माण  करा  करके  उधर  पंजाब  और  असम  जंसी

 परिस्थितियों  को  निमित  किया  |  आज  मुझे  आपके  माध्यम  से  इस  सदन  में  एक  बार  फिर  इस  बात

 को  यहां  पर  दोहराना  पड़  रहा  है  कि  पूर्वांचल  में  सरकार  ऐसी  स्थिति  का  निर्माण  करने  जा  रहो
 जिसको  हम  लोग  पश्चिमांचल  में  बैठे  हुए  देख  रहे  हैं  ओर  समूचे  देश  के  लिए  बहुत  बड़ी  कीमत

 चुकाने  का  काम  किया  जा  रहा  सिर्फ  इसलिए  कि  एक  दल  की  सरकार  वहां  पर  रहे  |  एक
 छोटा-सा  जिसकी  आबादी  मुश्किल  से  15-20  लाख  उस  सूबे  में  अपनी  सरकार  बनाने  के

 लिए  संविधान  के  ओर  इस  देश  के  राजनीतिक  मूल्यों  का  हनन  करके  अपने  देश  की  सरकार  वहां
 पर  बनाने  के  लिए  इन  लोगों  का  जो  आप्रह  वहां  पर  उस  आग्रह  को  लेकर  जो  नई  परिस्थिति

 मणिपुर  में  बनी  वह  ठीक  नहीं  अभी  3  बजने  में  समय  है  और  मेरा  सरकार  से  आग्रह  है
 कि  पूर्वांचल  को  अभी  भी  आपको  चिता  है  तो  इस  आग्रह  को  छोड़ने  का  काम  करें  ओर  वहां  पर

 गबनेर  ने  भी  कहा  है  कि  कोई  नई  सरकार  बनाने  का  प्रश्न  नहीं  आप  असेंबली  बर्खास्त  करिए
 ओर  मेरे  खयाल  से  शनिवार  को  लाल  क्ृष्ण  आडवाणी  जी  भी  वहां  पर  उन्होंने  भी  साबंजनिक

 तौर  पर  यह  मांग  की  है  कि  अरसेबली  बर्खास्त  की  जाए  और  नए  सिरे  से  चुनाव  कराए  जाएं  ।

 कांग्रेस  को  छोड़कर  हर  दल  की  सरकार  से  आपके  माध्यम  से  यह  मांग  है  और  इस  मांग  को  सरकार

 कुबूल  करे  तथा  वहां  असेंबलो  बर्खास्त  की  जाए  ताकि  फिर  से  चुनाव  कराने  का  काम  वहां  पर  हो
 सके  !

 झी  लाल  कृष्ण  आाडबाजों  :  सभापति  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत
 दुर्भाग्यपूर्ण  थोड़े  ही  काल  में  एक  के  बाद  एक  3  मणिपुर  जो  उत्तर
 भारत  के  पूर्व  में  वे इस  प्रकार  की  राजनीति  के  शिकार  हुए  हैं  जिसको  356  की  घिनौगी

 राजनोति  कहा  जा  सकता  है  और  जिसका  उद्देश्य  लगता  है  मात्र  सत्ताधारी  दल्न  के  हित  के

 स्‍्मारय  के  लिए  किया  जाता

 सभापति  जैसा  कि  जाज॑  साहब  ने  मैं  पिछले  शनिवार  को  इम्फाल  में  .

 प्णिपुर  में  मैंने  देखा  कि  2  विषयों  के  बारे  में  लोग  आंदोलित  हैं  एक  मणिपुरी  भाषा  के  विषय  में
 ओऔर  दूसरा  जिस  प्रकार  चाहे  जब  विधान  सभा  भंग  कर  देना  और  किसी-न-किसी  प्रकार  से  कांग्रेस
 को  सत्ता  में  लाने  की  जो  प्रवृत्ति  नई  दिल्‍ली  में  प्रकट  हुई  उसके  खिलाफ  वातावरण
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 अयोध्या  भेजे  गये  संसद  सदस्यों  के  &  1992

 प्रतिनिष्चिमंडल  के  बारे  में

 लिए  मैंने  कहा  कि  लोकतंत्र  में  जो  सबसे  अच्छा  तरीका  उपलब्ध  है  कि  जहां  भी  इस  प्रकार  की

 अनिश्थय  की  स्थिति  पैदा  वहां  पर  आप  जनता  को  फिर  से  अपना  निर्णय  देने  का  अवस

 दीजिए  और  नया  जनादेश  प्राप्त  करिए  ओर  जो  सही  निर्णय  एक  प्रकार  से  नागालैण्ड  में  भी

 राज्यपाल  ने  जिसके  ऊपर  यहां  की  नई  दिल्ली  की  सरकार  ने  घारा  356  का  प्रयोग  करके

 राष्ट्रपति  राज  लागू  कर  विया  और  बब  वहां  पर  कांग्रेस  सरकार  बनाने  जा  रहे  मैं  समझता  हूं
 कि  जितने  शब्दों  में  उसकी  भत्संना  की  वह  कम  है  ।  जाज  साहब  ने  जो  सुप्ताव  दिया

 सरकार  को  यदि  सदबुद्धि  आ  जाए  और  इसको  स्वीकार  कर  ले  तो  बहुत  अच्छा  लेकिन  मुझे
 इसकी  उम्मीद  नहीं  मैं  इसकी  निन्‍दा  और  भश्सेना  करना  चाहता  हूं  और  मैं  समझता  हूं  कि

 सदन  को  इसके  बारे  में  निणंय  करना  चाहिए  कि  जब  यह  प्रस्ताव  आएगा  तो  उसका  किस  प्रकार

 से  बिरोध  किया  जाए  ।

 ]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जों  :  इस  अथं  में  यह  एक  खतरनाक  कदम  है  कि  देश  के  संवेदनशील

 क्षेत्र  में  हमेशा  से  यह  एक  संवेदनशील  मुहा  बना  रहा  है  ।  सरकार  को  कुछ  ज्यादा  ही  सावधानी
 बरतनी  होगी  ताकि  वे  लोग  स्वयं  को  राष्ट्र  की  मुख्य  घारा  से  अलग  न  समझें  और  ठीक  यही  बात

 हो  रही  है  ।  उनकी  न्यायोजित  माँग  मणिपुरी  भाषा  को  मान्यता  दिए  जाने  बौर  संविधान  की

 आठवीं  सूची  में  इसे  सम्मिलित  करने  की  इस  सभा  में  भौर  इससे  बाहर  भी  इस  मांग  को

 सस्मत  समथ्ंन  प्राप्त  सरकार  तो  उनके  शिष्टमंडल  को  बुलाकर  उनसे  बात  करने  के  लिए  उन्हें
 समय  देने  के  लिए  भी  तैयार  नहीं  है  ।  उनकी  मांग  पर  विचार  करना  तो  दूर  सरकार  उन्हें  समय

 दे  पाने  में  भी  असमर्थ  है  ।

 अब  कांग्रेस  द्वारा  अपनी  परम्परा  के  बहां  .  अपनी  सरकार  स्थापित  करने  हेतु
 विभिम्न  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  आया  राम  तथा  गया  राम  तो  होते  हो  सत्यनिष्ठ  सच्चे
 लोगों  के  साथ-साथ  ये  लोग  भी  विद्यात  होते  जा  रहे  लेकिन  यह  बहुत  ही  गंभीर  बात  मैं

 यह  बात  मजाक  में  नहीं  कह  रहा  हूं  ।..

 1.00  स्र०  १०

 दल-बदल  करना  इस  देश  में  एक  पेशा  बनता  जा  रहा  दल-बदल  विरोधी  भावना  की

 प्रासंगिकता  समाप्त  हो  गई  भ्रष्ट  राजनीतिक  उद्देश्यों  ओर  व्यवहार  को  बढ़ावा  देकर  सरकारों

 की  स्थापना  को  जा  रही  यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  निश्चय  ही  यह  आशा  करना  बहुत

 ही  कठिन  है  कि  कांग्रेस  सरकार  इससे  कोई  सबक  लेगी  ।  जोर  इस  सभा  में  भी  दलों  में  फूट  पैदा

 करने  के  अपने  नये  प्रयासों  स ेअब  वे  ओर  अधिक  उत्साहित  महसूस  करते  मैं  नहीं  जानता  कि

 तिरूपति  सम्मेलन  में  मिले  आशौर्वादोंਂ  के  क्‍या  नतीजे  सामने  आएंगे  ।  इसलिए  हम

 भवल  जिरफेश  करते  हैं  और  इसकी  निन्‍दा  करते  हैं  ।

 श्री  जार्ज  फर्नान्‍न्डोज  ने  जो  कुछ  कहा  मैं  उसका  समथ्न  करता  हूं  ।  यदि

 संवेध्षानिक  ओऔलित्य  में  उनका  जरा  भी  विश्वास  है  तो  वहां  उन्हें  सभा  विधटित  करके  शीघ्र  चुनावों
 की  घोषणा  करनी  चाहिए  ।
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 19  1914  अयोध्या  भेजे  गए  संसद  सदस्यों के
 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 को  आर  फर्मान्डोल  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  यहां  पर  बेठे  मैं  उनको  परेशानी
 प्मझ  सकता  मैं  मानता  हूं  कि  इनके  दिल  मे  इस  देश  के  संबिधघान  के  प्रति  कुछ  आदर  है  ।

 )

 ]
 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  संतज्ो  तथा  म्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंभालय  में  राज्य

 मंत्री  रंगराणन  :  मैं  संक्षेप  में  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करना

 ६५

 चाहूगा  ||

 जो  कुछ  वे  कह  रहे  हैं  सरकार  ने  उसे  नोट  कर  लिया  लेकिन  साथ  ही  मैं  समझता  हूं
 कि  उन्हें  थी  इतिहास  के  पृष्ठों  को  थोड़ा  उलट  कर  देखना  चाहिए  कि  जब  ये  लोग  सत्ता  में  थे  तो

 उन्होंने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  समस्याओं  को  किस  प्रकार  निपटाया  था  ।  मैं  यह  स्पष्ट  करना  धादुत्ता

 हूँ
 ।'  '

 झभो  चम्र  शेखर  :  क्‍या  यही  मंत्री  महोदण  का  उत्तर  मैं  इसे

 व्यक्तिगत  रूप  से  नहीं  ले  रहा  हूं  ।  क्‍या  यही  सरकार  की  प्रतिक्रिया  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  स्थिति

 प्रतिदिन  बदतर  होती  जा  रही  जो  व।स्तविक  स्थिति  उसमें  कम  ही  श्री  जाजं  फर्नाग्डीज  ने

 बयान  किया  है  |  हर  जगह  आप  ऐसी  नीति  अपना  रहे  हैं  जिससे  देश  विभाजन  की  ओर  अग्रसर

 होता  जा  रहा  है  ।  भापने  पंजाब  में  ऐसा  किया  सम्पूर्ण  राष्ट्र  उसका  परिणाम  भुगत  रहा
 आपने  नामालेंड  में  ऐसा  कुछ  किया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  होने  जा  रहा  आप  मणिपुर  में

 भो  बढ़ी  कुछ  कर  रहे  आपने  मेघालय  में  भी  ऐसा  ही  कुछ  किया  आप  झारखढ  प्रदेश  में

 भो  वही  बातें  कर  रहे  आपकी  दुलमुल  नीति  या  आपकी  चालबाजियों  के  कारण  हर  जमह
 स्थिति  इस  राष्ट्र  के  मूल  हितों  के  विद्द्ध  होती  जा  रहो  है  |

 मेरे  मित्र  शी  *
 )

 थी  शोमगाय-चधलों  :  कुमाश्मंगलम  +

 ली  चमा  शेखर  :  श्री  कुमारमंगलम  एक  महान  व्यक्ति  थे  |  मैं  उन  कुमारभंयलम  को  तुलना
 वर्तेमान  कुमारमंगलम  के  साथ  नहीं  कर  रहा  हूं

 ।'
 यह  श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  मैं  आशा

 करता  हूं  कि  उन  कुमारमंगलम  की  कुछ  बातें  इनमें  भी  होंगी  और  पह  गम्भोरतापूर्वक  कुछ  सो चेभे

 क्योंकि  यह  मजाक  को  बार  सहीं  यह  मामला  अत्यश्नचिक  गंभोर  श्री  लाल  कृष्ण  मडवाणी  जी

 वहां  उपस्थित  थे  ।  श्री  जाजं  फर्मानडीज  वहां  थे  ।  हम  एक  ज्वालामुखी  पर  बैठे  हुए

 सभापति  आप  बानते  हैं  कि  हमारे  आधे  सेन्यबल  ओर  सेनिक  संगठन  आज  इस

 देश  में  शांति  बहाल  करने  में  लगे  हुए  क्या  आप  नागरिक  कानून  ओर  व्यवस्था  को  स्थिति

 बहाल  रखने  के  लिए  अधिक  लोग  तेनात  करने  जा  रहे  हैं  ?  मैं  नहों  जानता  हूं  ।  अब  वे  कुछ
 भी  कर  पाने  में  समर्थ  नहों  लेकिन  मामना  अत्यधिक  गंभीर  है  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 इस  सभी  बातों  पर  ओर  भी  मंभीरतापूर्वक  विचार  किया  जाएगा  । सा  7
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 अयोध्या  भेजे  गए  संसद  सदस्यों  के  ह  1992

 प्रतिनिधिमंडल  के  बारे  में

 थी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  सभापति  क्‍योंकि  मणिपुर  की  बात  आई  मैंने  जिक
 दो  मामले  हैं  जो  वहां  पर  बहुत  परेशान  कर  रहे  उनयें  से  एक  मुझे  लगता  है

 कि  आप  लोग  संवरण  कर  लो  कि  हमारी  सरकार  न  बने  और  चुनाव  हो  बड़ा  कठिन  है  ।

 दूसरे  की  मुझे  लगता  है  सरल  लेकिन  वह  भी  वहां  को  स्थिति  को  सुधारने  में  सहायक

 होगा  ।  भाषा  के  बारे  में  वहां  पर  भावना  तोब्  उसको  स्वोकार  करने  में  कोई  दिक्कत

 नहीं  होनी  भाने  वाले  शुक्रवार  को  एक  गेर-सरकारी  विधेयक  सरकार  उससे  पहले
 अपना  मन  बना  ले  ।  यहां  पर  आकर  उसी  दिन  घोषणा  कर  उसका  एक  अच्छा  परिणाम
 भ्च्छा  सिग्लल  मैं  निवेदन  करूगा  उस  दिन  ऐसा  न  हो  कि  आप  कहें  कि  हम  तैथार

 नहीं  हैं  ।

 ]

 श्री  रंगराजन  कुमा  प्रारंभ  में  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहूंगा  कि आज  मणिपुर
 में  जो  कुछ  हो  रहा  वह  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  का  एक  हिस्सा  यह  कहना  न्यायोचित  नहीं  है
 कि  जब  कांग्रेस  पार्टी  सत्ता  मे आई  तो  चालबाजियों  द्वारा  ओर  जब  विपक्ष  का  गठअंघन  सत्ता

 में  आया  तो  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  द्वारा  प्रथम  तो  आप  संतुलन  के  दो  तरीके  नहीं  अपना

 सकते  है  ।  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को  स्थिति  नाजुक  यह  ऐसा  मामला  नहीं  है  गहां
 मैं  कहूंगा  कि  बारे  में  किसी  को  चिन्ता  नहों  करनो  चाहिए  |  वहां  बित्रोह  की  स्थिति  है  ।  हम

 बहुत  ही  बिन्तित  है  |  नागालैंड  +ो  स्थिति  के  बारे  में  हमने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  हैं  कि  विद्रोह  के
 स्थिति  कुछ  ऐसो  है  जिस  पर  मैं  समझता  हम  सबों  को  दलगत  भावना  से  उठकर  एक  दृष्टिकोण
 अपनाना  चाहिए  ।  हम  सबों  को  यह  इतना  गंभीर  है  कि  एकजुट  होकर  इसका  निदान  ढूंढ़ुना
 चाहिए  ।

 मणिपुरी  भाषा  के  मुद्दे  के  सम्बन्ध  यह  मुद्दा  उठाए  जाने  की  मैं  सराहुना  करता  हैं  |  कुछ
 ही  क्षण  पूर्व  श्री  सेफूदोन  चौधरी  इस  ओर  मेरे  पास  आए  थे  भौर  कहा  था  कि  ब्रंधान  मंत्री  जी  से
 मिलने  के  लिए  एक  शिष्टमंडल  प्रतीक्षा  कर  रहा  है  |  मैं  तत्काल  इस  बात  का  उल्लेख  कश्मा  चाहूंगा
 कि  इसे  हम  यथासंभव  जल्दी  मैं  मणिपुरी  लोगों  की  भावनाभ्रों  को  समझता  इस
 सभा  में  पहले  भी  इस  महे  पर  सर्वंसम्मति  हो  चुकी  हम  देखेंगे  कि  इस  समस्या  को  कैसे  अधिक
 अच्छे  तरीके  से  हल  किया

 सभापति  सहोदय  :  अब  हम  सभा-पटल  पर  पत्र  रखने  संबंधी  कार्य  करेंगे  ।

 श्रीमती  मार्गरेट  भल्या  ।

 —  अकममकाे  नमन  >>,
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 19  1914  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 सचा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  संजालय  के  लिए  वर्ष  1992-93  2-93  की  अन॒दानों
 को  जिस्तत  भोतिको  भुवनेश्वर  का  बाथिक  प्रतिवेदन  तथा  बाधिक

 लेखा  इत्पावि

 संसदोय  कार्य  संजालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  न्याय  ओर  कम्पनों  काय  मंत्रालय  में  राज्य

 अंत्री  रंधराजन  :  श्री  मार्ग रेट  अल्या  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल

 पर  रखता  हूं  ।

 (1)  लोफ  शिकायत  ओर  वेंशन  मंत्रालय  के  लिए  वर्ष  1992-93  2-93  की  अनुदानों
 की  विस्तुत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  गया  !  देखिए  सक्‍्या  एल०  टो०  1764/92]

 (2)  भौतिकी  भुवनेश्वर  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजो  ।

 भोतिको  भुवनेश्वर  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 भोतिकी  भृवनेश्बर  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारै  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 (39)  डपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुई  विलम्ब  के  कारण

 द्शाते  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  ए०  1765/92]

 (4)  साहा  नाभिकीय  भौतिको  कलकत्ता  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  तथा  लेखापरोक्षण
 लेखे  ।

 साहा  ताभिकौय  भौतिकी  कलकत्ता  के  वर्ष  1090-91  के  कार्यकरण

 को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संहकरण )  ।

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटन्न  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  दो०  1766/92]
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 सन्ञा-पटल  पर  रसे  गए  पत्र  :  6  19०2

 राष्ट्रीय  लधु  उच्योग  मई/विललीे  फार्यकरण  को  समोक्षा  ओर

 याधिक  प्रतिबेदन  तथा  इन  पन्नों  को  सभा-पटल  बर  रखने  में  हुए  विलम्य  के  कारण

 दयाति  बाला  एक  जिथवरण

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  ले०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखताहेूं  :

 कम्पनो  1956  की  धारा  619-8  की  गकरुपधाशा  (1)  के

 निम्नलिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगण  नई  दिल्‍लो  के  वर्ष  1990-91  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समोक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 राष्ट्रीय  लघ  उद्योग  विगम  नई  किंहली  .  छह  वर्ष  1990-91  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखपरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित्‌  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दशाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  |  देलिए  संख्या  एल०  टो०  ]

 :  बंजान  कृशि  उपज  1991.  पंजाब  कृषि
 :  उपल  बंडो  1991

 प्रासोज  विकास  संज्ालय  में  राज्य  मंत्रों  उत्तमभाई  एज०  :  मैं  निम्नलिखित
 वतच्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  एंजाब  कृषि  उपज  मंडी  1991  (1991  का  राष्ट्रपति
 अधिनियम  संख्या  2),  जो  14  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ

 में  रखा  गया  |  देखिए  संज्या  एल०  टो०  1768/92]

 (2)  पंजाब  कृषि  उपज  मण्डो  1991  (1991  का  राष्ट्रपति
 अधिनियम  संख्या  7),  जो  15  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ

 प्रस्थासय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संक्या  एल०  हो०  1769/92]
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 1.07  झ्र०  प०

 गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 नौवां  प्रतिवेदन

 झो  पो०  पो०  कालियापेरूमल  :  मैं  गंर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों
 तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  का  नोंवा  प्रतिवेदन  तथा  अंप्रेजी  प्रस्तुत  करता

 हूं  ।

 म०  प०

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 चोदह॒वां  प्रतिवेदन

 ]

 संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ओर  न्याय  तथा  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रों  रंगराजन  :  मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  7  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मंत्रणा  समिति  के

 चौदहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  7  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  काये  मंत्रणा  समिति

 के  चोदहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 1.09  म०  प०

 नियम  377  के  अधीन  सामले

 नासाक्कल-रासोपुरस  होते  हुए  सलेम  तथा  मसवुरई-मनियातो  के  थोच  बड़ो

 रेल  साइन  का  निर्माण  कार्य  एक  साथ  आरम्भ  करने  को  आवश्यकता

 थी  आर०  धजुबकोड़ो
 आदित्यम  :  मद्रास  तथा  डिडोगुुल  के  बीच

 मीटरगेज  रेल  बरास्ता  जोकि  600  किलो  मीटर  से  छी  अधिक
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 समन  मामा  मिशन  शनि  सकल  किक  की  सन  कि  किक  शक  किन  क  की  लि  सिनि  किक  जी  नकल  लीकभी  जज  क  जड़  जज  कक  लक  3  आल  तब

 लम्बी  और  जिसकी  बड़ी  लाइन  में  बदलने  को  स्वीकृति  मिल  चुकी  के  निर्माण  कार्य  को  पूरा
 करने  में  7  से  ।0  वर्ष  लगने  की  संभावना  है  ।  करूर-डिडीगुल-ट्टीकोरिन  के  बीच  बड़ी  लाइन  के

 निर्माण  के  प्रथम  दो  चरण  पूरे  हो  गए  हैं  तथा  मदुरई  और  मनियाची  के  बीच  तीसरे  और  अंति

 खरण  का  निर्माण  का्यं  अभी  आरंभ  किया  जाना  करूर  ओर  सलेम  के  बारास्ता  नामाककल

 तथा  रासीपुरम  बड़ी  लाइन  बनाने  का  भी  प्रस्ताव

 यदि  प्रस्तावित  करूर-सलेम  बरास्ता  नामाक्कल-रासीपुरम  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  कायें

 भी  मदुरई-मनियाची  के  बीच  बड़ी  लाइन  के  अंतिम  चरण  के  निर्माण  के  साथ  ही  शुरू  कर  दिया

 जाए  तो  मद्रास  ओर  डिडीगुल  के  बीच  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  काय॑  पूरा  हो  जाने  पर
 कोट्टाम्बोमान  तथा  रामोद  जिलों  की  जनता  बड़ी  लाइन  से

 सीधे  ही  मद्रास  पहुंच  सकेगी  |  इससे  काफी  हृद  तक  लोगों  की  इच्छा  पूरी  हो  सकेगी  ।

 इसलिए  केन्द्र  सरकार  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  वह  ककूर  और  सलेम  के  बीच  बारास्ता

 नामाक्कल-रासीपुरम  ओर  मदुरई-मनियाचौ  के  बीच  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  कार्य  एक  साथ  आरंभ
 किया  जाए  ।

 केले  के  निर्यात  के  लिए  अधिक  सुविधाएं  प्रदात  किए  जासे  को  आवश्यकता

 झो  विजय  एन०  पाटिल  :  आधुनिक  कृषि  पद्धतियों  के  कारण  देश  में

 केले  की  उपज  में  वृद्धि  हो  रही  इसलिए  केले  के  निर्यात  के  लिए  कदम  उठाना  अति  आवश्यक

 केले  के  निर्यात  के  लिए  एक  दीघंकालीन  नीति  तैयार  किए  जाने  की  आवश्यकता  चुंकि
 महाराष्ट्र  सरकार  ने  किसानों  को  बागवानी  फसलें  टगाने  के  लिए  हर  वर्ष  एक  सो  करोड़  रुपये

 का  अमुदान  देना  शुरू  कर  दिया  इसलिए  आम  आदि  बागवानी  फसलें  भी  निर्यात  के

 लिए  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  होंगी  ।  इसके  लिए  दीघंकालीन  फल  निर्यात  योजना  बनानी  चाहिए  ।

 इससे  किसानों  को  अपनी  उपज  से  सही  भामदनी  होगी  और  सरकार  को  भी  पर्याप्त  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  होगी  ।  मैं  कृषि  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  एपेडा  को  पर्याप्त  राशि  उपलब्ध  कराये  और  एयर  इंडिया  का  मालभाड़ा
 कम्त  करके  अन्य  विमान  सेवाओं  के  मालभाड़  के  बराबर  कराने  के  लिए  अपने  पद  के  प्रभाव  का

 प्रयोग  करें  ।  केले  तथा  दूसरे  फलों  का  पैकिंग  और  प्रेषण  से  पूर्व  ठंडा  रखने  के  लिए  पर्याप्त  भंडारण

 सुविधाएं  भो  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  भौर  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  को  आधारभूत  ढांचा

 विकसित  करने  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  प्रदान  करनी  चाहिए  ।

 राष्ट्रीय  राजसा्ग  संख्या  43  पर  सुम्को  के  निकट  पहाड़ी  ढलानों  पर

 सोड़  को  सरम्मत  करने  को  आवश्यकता

 रो  के०  प्रधानों  :  राष्ट्रीय  राजमार्ग  43  उड़ीसा  में  कारापुड़  जिले

 से  होकर  रामपुर  तथा  विशाखापत्तनम  तक  जाता  है  |  कोरापुर  में  यह  राजमार्ग  पूर्वी  घाट  के  पहाड़ों

 से  होकर  गुजरता  है  ।  संकी  के  निकट  को  पहाड़ियों  पर  एक  खतरनाक  मोड़  जहां  सड़क

 बहुत  ही  संकरी  हो  जातो  है  भोर  मोड़  इतना  तीज़  है  कि  चालकों  को  मोड  काटते  समय  माड़ों  का
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 ~~  फृ्0फ0ह  हु  ृ७ृ७"उृउृृउृउउ  -  री  ऑफ

 स्टेयरिंग  एडजस्ट  करने  में  काफी  कठिनाई  होती  तीन  वर्ष  पहले  इस  मोड़  को  काफी  चोड़ा  कर

 दिया  गया  था  लेकिन  यह  निर्माण  कार्य  हृतना  घटिया  था  कि  वर्षा  के  मौसम  के  दोरान
 प्री  सड़क

 बह  गई  है  |  चंकि  यह  सड़क  एकमात्र  ऐसी  सड़क  है  जिससे  इस  जिले  के  लोग  गाड़ी  पकड़ने  तथा
 माल  बुक  कराने  के  लिए  विजयनगरम्‌  रेलवे  स्टेशन  पहुंचते  इसलिए  केन्द्र  सरकार  से  मेरा

 अनुरोध  है  कि  इस  मोड़  की  श्मप्र  मरम्मत  कराई  जाए  ताकि  भविष्य  में  दुघंटना  होने  का

 कोई  खतरा  न  रहे  ।

 कालोकढट  दूरदर्शन  केसा  में  उज्ज  शक्ति  का  द्रांसमीटर  लगामे  को  आवश्य+ता

 शो  के०  सुरलोधरण  :  कालीकट  दूरदशंन  केन्द्र  में  इस  समय  कम

 शक्ति  वाला  ट्रांसमीटर  है  ।  सरकार  ने  इसे  उच्च  शक्ति  वाले  स्टेशन  में  बदलने  के  लिए  कदम  उठाये

 हैं  ।  तदनुसार  उच्च  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  तथा  अन्य  उपक  रण  मंगाये  गए  जो  इस  समय  आकाशवाणी
 के  कालीफट  केन्द्र  के  अहाते  में  पड़े  केरस  सरकार  ने  इस  केन्द्र  के  भवन  निर्माण  के  लिए  भूमि
 उपलब्ध  कराई  लेकिन  दुर्भाग्यवश  इस  भूमि  का  उपर्युक्त  कार्य  के  लिए  इस्तेमाल  नहीं  किया
 गया  ।  जब  तक  यह  उच्च  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  काम  करना  शुरू  नहों  कर  तब  तक  केरल

 राज्य  का  सारा  उत्तरी  भाग  दूरदश्न  के  कार्यक्रमों  को  साफ-साफ  नहों  देख  केस
 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  भवन  निर्माण  का  कार्य  शीघ्र  शुरू  किया  जाए  तथा  वहां  भावश्यक

 उपक  रण  लगाए  जाएं  जिससे  मालावार  की  विशेषकर  वायनाड  जिला  की  जहां
 अधिकतर  भाबादी  आदिवासी  तथा  हरिजनों  को  लाभान्वित  हो  सके  ।

 ल्टाल  तथा  अस्म्‌  क्षेत्रों  के लिए  क्षेत्रोय  परिषद  गठित  करने  को  भावश्यकता

 ]

 को  मदन  लाल  खराता  :  जम्मू  काश्मोर  में  जोनल  कोंसिल

 बनाने  और  काश्मीर  घाटी  से  आये  विस्थापितों  के  पुनर्वास  को  मांग  को  लेकर  आजकल  जम्मू  में
 जनता  आंधइोलन  कर  रही  है|  जम्मू  ओर  सहाश्ष  क्षेत्रों  क ेलोगों  का  कहना  है  कि  गत  40  ब्षों  से

 भारत  सरकार  ने  लगभग  75  करोड़  रुपये  राज्य  के  लिए  परन्तु  इसका  अधिकांश  भाग
 काश्मीर  घाटी  में  ही  व्यय  हो  गया  तथा  जम्मू  एवं  लद्दाख  के  विकास  के  लिए  अल्प  घनराशि  ही
 खर्च  को  गई  |

 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  लह्दाछ  जम्मू  क्षेत्र  और  काश्मीर  घाटी  के  लिए
 क्षेत्रीय  परिषदों  का  गठन  किया  जाये  ताकि  इनका  समन्वित  विकास  हो  सके  ।

 अंडमान  एथं  निकोबार  होप  समूह  के  लिए  अधिक  समुद्रो  जहाओं  को  व्यवस्था
 करने  को  आवश्यकता

 को  काशो  रास  राजा  :  अंडमान  और  निकोबार  ऐसे  प्रदेश  हैं  जिसकी  ओर  सरकार  का
 ध्यान  जितना  होना  चाहिए  उतना  नहीं  है  ।  स्वतंत्रता  संग्राम  के  इस  ऐतिहासिक  प्रदेश  की  सैलूयर
 जेल  राष्ट्रीय  समा रक  बन  आने  के  बाद  से  लाखों  लोगों  को  वहीं  आना-जाना  होता  इतना  ही

 इस  प्रदेश  के  विकास  में  पश्चिमी  बंगाल  ओर  तमिलनाडु  के  हजारों  लोगों  का  भी  भारी
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 योगदान  रहा  है  |  इन  दोनों  प्रदेशों  के  हजारों  लोग  वहां  पर  बसे  इन  लोगों  के  लिए  और

 स्थानीय  आबादी  को  आने-जाने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  यातायात  की  व्यवस्था  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कलकत्ता  और  मद्रास  से  अंडमान  पोर्ट  आने-जाने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  जहाज  उपलब्ध

 नहीं  हैं  इसलिए  हजारों  लोगों  को  दो  तीन  महीने  तक  जहाज  को  राह  देखनी  पड़ती  कभी-कभी

 तो  150  रुपये  किराये  के  बदले  1000  रुपया  या  1500  रुपया  तक  देना  पड़ता  सरकार  की

 ओर  से  हषंवधघंन  नाम  का  जहाज  पर्याप्त  नहीं  है  जो  जहाज  वहां  रखे  जाते  हैं  उनको  कभी  हज  के

 लिए  या  कभी  श्रीलंका  तमिलों  को  भेजने  के  लिए  उपयोग  किया  जाता  इससे  अंडमान  के

 हजारों  लोगों  को  आने-जाने  में  बड़ी  असुविधा  भुगतनी  पड़ती  इन  कठिनाइयों  से  चीजों  के

 दामों  पर  भी  प्रतिकूल  असर  पड़ता  है  ।  भाव  बढ़  जाते  हैं  और  में  तीन  से  प्रांच  महीने
 लग  जाते  हैं  ।

 इसलिए  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  अंडमान  में  बसे  हजारों  लोगों  के  यातायात  के

 लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  जहाज  उपलब्ध  करायें  ।  इन  जहाजों  का  सिर्फ  इन्हीं  लोगों  के  लिए  उपयोग

 हो  और  किसी  हेतु  से  दूसरा  उपयोग  न  हो  |

 अमृवाद  ] का

 ओरंगाबाद  से  सुस्वई  के  लिए  एक  सुपरफास्ट  रेलगाड़ो  जलाने  को  आवश्यकता

 भ्रो  अंकुशराब  टोपे  :  भौरंगाबाद  से  मनमभाड  तक  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन

 में  बदलने  का  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  तथा  औरंगाबाद  भोर  बंबई  के  बीच  एक  नई  रेलगाड़ी  भी

 चल  रही  है  लेकिन  कथित  रेलगाड़ी  को  बंबई  और  औरंगाबाद  के  बीच  की  दूरी  तय  करने  में

 लगभग  12  घण्टे  का  समय  लगता  है  ।  उक्त  रेलगाड़ी  को  दिया  गया  समय  लोगों  के  लिए  क्लुत
 असुविधाजनक  ओरंगाबाद  ओर  बंबई  के  बोच  एक  सूपर  फास्ट  एक्सप्रंस  रेलगाड़ी  घलाई
 जानो  चाहिए  ।  दोनों  स्थानों  अर्थात  बंबई  और  औरंगाबाद  से  इसके  छूटने  का  समय  11.00  म०प०

 होना  चाहिए  तथा  इसका  इन  स्थानों  पर  पहुंचने  का  समय  सायं  6  बजे  होना  देवगिरि

 एक्सप्रंस  के  नाम  से  इस  सुपर  फास्ट  ट्रेन  चलाने  से  इस  परिवर्तन  का  उद्देश्य  पूरा  होगा  |  मैं  केन्द्रीय
 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यह  गाड़ी  तत्काल  चलायी

 सूतो  धागे  पर  उत्पाद  शुल्क  सें  कम्रो  करके  बजट-पूर्व  स्तर  तक  लाये  जाने
 की  आवश्यकता

 डा०  के०एस०  सोखत्रम  देश  में  ऐसी  अनेक  कताई  मिलें  हैं  जो  छोटे

 हथकरघा  तग्या  विद्युत  करघा  बुनकरों  को  कोसे  तथा  मीडियम  काउंट  का  सूत  सप्लाई  करती

 रुई  तथा  अन्य  आदानों  के  मूल्यों  मे  वृद्धि  हो  जाने  कं  कारण  मिलों  को  काफी  हानि  उठानोी  पड़ी  है

 तथा  उनमें  से  कछ  तो  बंद  भी  हो  गई  है  ।  ऐस  समय  में  जब  ये  मिलें  कुछ  राहुत  की  आशा  कर  रही

 सूती  धागे  तथा  विस्क्रोज  स्टेपल  फाइबर  पर  उत्पाद  शुल्क  में  बृद्धि  की  घोषणा  कर  दी

 जिसके  परिणामस्वरूप  कई  मिलें  बंद  हो  गईं  जिससे  हथकरघा  बुनकरों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ।

 यदि  उत्पाद  शुल्क  में  की  गई  वद्धि  को  वापस  नहीं  लिया  गया  तो  मिलों  के  पास  इस  वृद्धि  को
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 उपभोक्ताओं  अर्थात  उन  आम  लोगों  पर  डालने  के  सिवाय  और  कोई  चारा  नहीं  रह  जाएगा  जो

 40  या  उससे  कम  कांट्स  के  सूती  घागे  से  निर्मित  बस्त्र  खरीदते  हैं  ।

 इन  मिलों  को  बंद  होने  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हजारों  कामगारों  को  बेरोजगार  होने  से

 बचाने  के  लिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  सूती  धागे  पर  बढ़ाए  गए  उत्पाद  शुल्क  को

 बजट  पूर्व  स्तर  पर  लाया  जाए  |

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  2.20  म०प०  पर  समवेत  होने  के  लिए  मध्याह्न
 वकाश  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 1.18  स०प०

 तत्पश्चात  लोक  सभा  मध्याह्र  भोजन  के  लिए  2.20  स०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.27  स०  प०

 सध्याह  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  2.27  स्०  प०  पर  पुनः  समबेत  हुई  ।

 राम  सिह  पोठासोम

 अनुदानों  को  मांगें  1992-93

 पग्रामोण  विकास  संत्रालय

 साध  मंत्रालय

 कृधि  बंजासय

 सामरिक  पूतति  एवं  सा्यजतिक  वितरण  संत्रालय--जारी

 सभापति  महोदय  :  मुझे  यह  देखकर  प्रसन्‍नता  है  कि  आज  हर  व्यक्ति  अच्छे  मूड  में

 के  पो०  एस०  सईद  :  भाप  हमेशा  खुश  रहते

 सभापति  महोदय  :  जब  भ्री  आर०  जीवरत्नम

 अझ्यी  छर०  जोबरत्सस  :  सभापति  बूंकि  मैं  कृषि  मंत्रालय  की

 दानों  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  छड़ा  हुआ  हूं  इसलिए  मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।

 मुझे  कांग्रेस  द्वारा  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पूर्व  की  गई  वह  घोषणा  याद  है  कि  वह  भारत  के

 एक  प्रभुल्वसंपन्‍न  राज्य  बन  जाने  के  बाद  भूमि  कर  को  समाप्त  कर  देगी  ।  लेकिन  स्वतंत्रता  प्राप्ति

 के  45  वर्ष  बाद  तक  भी  कुछ  नहों  किया  गया  है  |  मतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 तमिल  से  दिए  यए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुबाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  । की
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 कम-से-कम  उन  छोटे  और  सीमांत  किसानों  के  लिए  भूमि  कर  समाप्त  कर  दे  जिनके  पास  5  एकड़
 से  अधिक  भूमि  नहीं  जो  किसान  सिचाई  के  लिए  तोन  हासे  पावर  या  उससे  कम  शक्ति  की

 मोटर  प्रयोग  करते  हैं  उन्हें  बिजली  की  दरों  में  रियायत  दी  जाए  ।  बड़ें  किसानों  की  भांति  उनझे  भो

 50  पंसे  प्रति  यूनिट  के  हिसाब  से  विद्युत  प्रभार  वसूल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  मुझे  मालूम  हुआ
 है  कि  राज्यों  के  बिजली  मंत्रियों  की  हवाल  ही  में  हुई  बेठक  में  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  50  पैसे
 प्रति  यूनिट  के  हिसाब  से  विद्युत  प्रभार  लिया  जाए  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  सभो  किसानों  के  लिए

 ऐसा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |  सरकार  को  इस  निर्णय  की  समीक्षा  करनी  चाहिए  और  जिन  किसानों
 के  पास  पांच  एकड़  से  कम  भूमि  है  ओर  जो  तीन  होसे  पावर  को  मोटर  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  उनसे

 कम  विद्युत  प्रभार  लिया  जाना  चाहिए  |

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बह  छोटे  ओर  सीमांत  किसानों  को
 भकक्‍का  दत्यादि  जंसे  सभी  तरह  के  बीज  देश  में  ब्लाक  विकास  अधिकारियों  के

 कार्यालयों  के  जरिए  निःशुल्क  उपलब्ध  कराए  ।  इससे  उन्हें  बड़ी  सहायता  मिज्ञेगी  ।  अपने  निर्वाचन

 क्षेत्र  के  बारे  में  मेरे  कुछ  सुझाव  पालीपथु  अपार  कृषि  संभावनाओं  वाला  एक  पिछड़ा  क्षेत्र  है  ।

 हरित  क्रांति  में  इसकी  भूमिका  होने  के  बावजूद  भी  यह  क्षेत्र  विकसित  नहीं  हुआ  अतः  मैं

 सरकार  से  उस  क्षेत्र  में  एक  कृषि  विद्यालय  स्थापित  करने  का  अनुरोध  करता  आककोनम

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  चेम्यार  गनता  उत्पादन  के  लिए  मशहूर  अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  चेय्यार  में

 एक  चोनी  मिल  स्थापित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 सरकार  उबंरकों  पर  राजसहायता  देती  लेकिन  यह  सहायता  या  तो  उर्वरक
 उत्पादकों  या  वितरकों  के  माध्यम  से  दी  जाती  किसानों  को  सरकार  द्वारा  दी  गई  इस

 सहायता  की  जानकारी  नहीं  है  ।  अतः  सरकार  को  एक  ऐसो  प्रणाली  बनानो  चाहिए  जिसके  तहत
 किसानों  को  उबंरक  विक्रय  केन्द्र  पर  राजसहायता  दी  जा  सके  ।

 उत्तरी  आरकोट  जिले  में  नाबाड़ं  की  कोई  शाखा  नहीं  पानी  के  साधनों  को  कमो  के

 बावजूद  भी  यह  जिला  कृषि  के  क्षेत्र  में  रिकार्ड  स्थापित  कर  रहा  उत्तरो  आरकोट  जिले

 में  कृषि  संबंधी  गतिविधियां  बढ़ाने  क ेलिए  सरकार  को  वहां  नाबाड़  को  एक  शाखा  खोसनों

 चाहिए  ।  एक  क्षेत्र  में नारियल  के  बहुत-से  पेड़  उगाए  गए  हैं  लेकिन  इन  पेड़ों  को  अनेक

 कोड़े-मकोड़ें  नुकसान  पहुंचा  रहे  हैं  जिससे  नारियल  के  पेड़  उगाने  वालों  में  मिराशा  है  और  उन्हें

 नुकसान  हो  रहा  है  ।  यदि  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  में  किसानों  को  कोटनाशकों  का  उपयोग  करने  के

 लिए  कृषि  निदर्शकों  को  नियुक्ति  की  जाए  तो  इस  नुकसान  को  रोका  जा  सकता  है  और  पेड़ों  को
 जा  सकता  नारियल  की  अच्छो  किसमें  उगाने  के  लिए  उसका  भासेदर्शन  भी  किया  जा

 सकता  है  ताकि  अधिक-से-अधिक  नारियल  के  पेड़  उनाए  जा  निदशंकों  को  नारियल  उगाने

 वालों  वो  मार्गदर्शन  देने  के  लिए  उनके  क्षेत्रों  का  दौरा  करने  के  लिए  वाहन  भो  उपलब्ध  किए

 जाने  चाहिए  |  यह  किसानों  के  लिए  वरदान  होगा  और  इससे  छुल  मिलाकर  देश  का  कृषि  उत्पादन

 बढ़ेगा  ।

 जहां  तक  घान  का  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  का  संबंध  मेरे  पास  एक  प्रासंगिक  तके

 है  ।  कृषि  मो्च  पर  तमिलनाडु  को  उत्तर  ओर  दक्षिण  दो  खब्डों  में  बांटा  जा  सकता  तमिलनाडु
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 के  दक्षिण  भाग  में  कावेरी  का  डेल्टा  है  जिसमें  वंगई  ओर  थामोीराबरानी  जैसी  घारहमासी
 |

 नदियां बहती इस क्षेत्र में जल संसाधन पर्याप्त लेकिन उत्तरो क्षेत्र में इस प्रकार के जल संसाधन नहीं इस क्षेत्र के किसानों को केवल नलकूपों पर निर्भर रहना पड़ता नलकृधों में पानी का स्तर नीचे चले मोटरों और इन्जनों के लिए बिजली और डीजल पर उन्हें जत्यधिक व्यय करना पड़ता है । इसलिए उन्हें दक्षिण क्षेत्र के किसानों की अपेक्षा अधिक व्यय करना पड़ता है| ऐसे में धान का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उतर क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए । उत्तरी तमिलनाडु में धान का समर्थन मूल्य अन्य क्षेत्रों की तुलना में सा अधिक निर्धारित किया जाना चाहिए । अतः मैं केन्द्र सरकार से इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाने का अनुरोध करता तमिलनाडु में किसान बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे उनके पास फसल होने के बाद धान सुखाने की जगह नहीं है और न ही उनके पास इसका भण्डारण करने के लिए गोदाम हो इसलिए फसल के बाद अब ये सरकारी समितियों या निजी पार्टियों के पास घान बेचने के लिए ले जाते हैं तो उस समय घान में कथित नमी होने के लिए घान की मात्रा का लगभग [0 प्रशिक्षत शान बटटे खाते में डाल दिया जाता इस प्रकार किसानों को असुविधा और हानि होती यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसके बारे में सरकार को गरीब किसानों के कष्ट को कम करने के लिए कुछ करना चाहिए । ] सभापति तमिलनाडु के कुछ भागों आवश्यक वस्तुएं ऊंचे दामों पर बेची जाती खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जनता को काफी कब्ट हो रहा मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु को कैस्द्रीय पूल में हर एक लाख टन चावल भेजने की कृपा करें | ऐसो उदारता से ही कौमतों में गिरावट आ सकेगी । मैं इस बात पर लिए जोर देगा खुले बाजार में एक किलो चावल की कीमत 6-7 रुपये होती जबकि सा्वंजनिक वितरण प्रणाली में लगभग तीन रुपये प्रति किलो चावल मिलता अतः केन्द्र को राज्य की आवश्यकता के अनुसार चावल आबंटित करना चाहिए । जेसे-जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता तमिलनाड़ में पानी की कमी की संभावनाएं उत्पन्न होंगी | केन्द्र को चाहिए कि वह शज्य को पर्याप्त निधि ताकि राज्य जनता पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए नलकप आदि लगा सके । आगामी महीनों में जनता को पीने के पाती का सामना करना पड़ेगा | से परहेज बेहतर इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र से टुरदृष्टि अपनाएं जौर राज्य को आवश्यकताएं पूरी तमिलनाडु शुद्ध जल में मत्स्य पासन काफी होता हाल ही के भारी वर्षा के तमिलनाडु के कुछ भागों के सरोवर ओर झील अब मछलियों से भरे पड़े लेकिन इन मछलियों के विक्रय से होते वाला माभ हमेशा बहुत कम होता क्योंकि सहकारी संस्थाओं को ये सरोवर और झील बहुत कम कीमतों पर दे देती संस्थाओं में निहित स्वार्थ बासे व्यक्ति कम दरों पर ठेके पा लेते हैं और कम समय में खूब पैसा कमा लेते उदाहरण के ऐसे जिनमें एक से दो लाख रुपयों को कीमत की मछलियां होती उन्हें इन 378.
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 तथाकथित  संस्थाओं  को  मात्र  बीस  हजार  रुपयों  में  दिया  गया  सरकार  को  चाहिए  कि
 मछलियों  से  समृद्ध  इन  सरोबरों  और  झीलों  की  नीलामी  करे  तथा  इस  तरह  के  विक्रय  को  बन्द
 करे  ।  नीलामी  करके  जो  घन  हकट्टा  किया  इसका  उपयोग  क्षेत्र  के विकास  के  लिए  किया  जा
 सकता  है  ।

 हमारे  क्षेत्र  में  बड़े-बड़े  पोल्टरी-फार्म  हैं  और  हर  पोल्टरी  फा्म  में  20  से  50  हजार  मृगियां
 होती  लेकिन  कुछ  ऐसे  छोटे  पोल्टरी  फामं  भी  जिनमें  कुछ  ही  हजार  मुगियां  ही  बंकों
 से  ऋण  उपलब्ध  इस  तरह  के  लघु  मुर्गीपालन  सरकार  द्वारा  प्रोत्साहन  दिया  जाना

 जाहिए  ।  इससे  बेरोजगारों  की  समया  कुछ  हद  तक  दूर  होगी  ।  इससे  छोटे  किसानों  को  अतिरिक्त

 सहायता  भी  मिलेगी  ।  अतः  माननीय  मंत्री  जो  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  ध्यान  दें  और
 आवश्यक  सहायता  प्रदान  करने  की  कृपा  करें  ।

 श्रीमान  इन  दिनों  तमिलनाडु  में  दूध  सहकारी  कुछ  विशेष  सुविधा  प्राप्त
 व्यक्तियों  द्वारा  चलाई  जा  रहो  इन  संस्थाओं  में  चुनाव  नहीं  हुए  कुछ  अपने  मतलब
 को  पूरा  करने  के  चुनाव  के  आयोजन  में  अडचनें  उत्पन्न  कर  रहो  ये  कोई  स्वस्थ  प्रव॒त्ति
 नहीं  है  ।  कांग्रेस  और  ए  डी  एम  के  बीच  गठबन्धन  होने  के  इस  संस्थाओं  के  विध्षय  में

 कुछ  बातें  नहीं  कहना  चाहता  ।  लेकिन  मैं  मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  हो

 यहां  पर  चुनाव  आयोजित  करवाने  की  कोशिश  करें  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  एक  अच्छे  कार्य  के

 लिए  अपने  पद  का  उपयोग  करेंगे  ।

 मैं  ग्रामीण  विकास  के  संदर्भ  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  हमारे  पास  जवाहर  रोजमार  योजना

 इस  योजना  के  लिए  80%  सहायता  केन्द्र  द्वारा  दी  जाती  है  और  20%  राज्यों  द्वारा  ।

 हमने  इस  योजना  को  संसद  में  पारित  संसद  सदस्यों  योजना  के  कार्यान्वयन

 में  कुछ  कहने  का  जधिकार  नहीं  हम  संसद-सदस्यों  को  यह  कहीं  पता  कि  किस  तरह  घन  खर्ज

 किया  और  उसका  कया  परिणाम  निकला  ?  हमें  कुछ  नहीं  भी  मालूम  ।  हम  यह  भी  नहीं  समझ
 पा  रहे  हैं  कि जवाहर  रोजगार  योजना  का  क्‍या  हो  रहा  जब  कोई  आम  उ्यक्ति  हमसे  योजना
 के  संबंध  में  प्र  करता  है  तो  हम  उत्तर  नहों  दे  पाते  तब  वह  कहता  है  कि  आप  इस  विषय

 को  केन्द्र  के  ध्यान  में  क्यों  नहीं  लाते  ?  भाप  इस  पर  जोर  क्यों  नहीं  देते  ?  इस  ठरह  से  जनता  हमसे
 प्रश्न  करती  है  ।  ये  बहुत  ही  दुखपूर्ण  एवं  निराशाजनक  बात  है  कि  हमसे  इस  बात  पर  परामर्श  नहीं
 किया  गया  कि  इस  योजना  का  अच्छ-से-अच्छे  ढंग  कंसे  किया  जा  सकता  इस
 सन्दर्भ  में  मैं  एक  सुझाव  रखना  चाहता  जिला  समाहर्ता  के  नेतृत्व  में  एक  समिति  का  बठन

 किया  जाना  जिसके  स्थानीय  संसद  सदस्य  और  विधान  सभा  सदस्य  और  इस
 समिति  योजना  को  कार्यान्वयन  का  काम  देखना  चाहिए  |  हम  जनता  का  सामना  नहीं
 कर  पाएंगे  !  जब  एम०जी०अ(र०  की  सरकार  थी  तब  सभी  संसद  सदस्यों  से  परामर्श  किया  जाता

 लेकिन  जब  कश्णानिधि  जो  सत्ता  में  आए  तो  उन्होंने  सभो  नियमों  व  परम्पराओं  को  ताक  पर
 रख  दिया  और  अब  भी  उसी  तरीके  को  अपनाया  जा  रहा  मैं  ग्रामीण  विकास  मंत्री  से

 अपील  करता  हूं  कि  वे  इस  विषय  को  गंभीरता  से  लें  और  स्थिति  को  सुधा रें  जिससे  कि  जनता  के
 धन  का  सही  उपयोग  हो  सके  ।  अ'ई०आर०डी०पी०  और  एन०अआर०ई०  के  विषय  में  भो  संसद
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 सदस्यों  की  उपेक्षा  को  गई  ऐसी  स्थिति  जबकि  हम  जनता  के  प्रति  बाध्य  भोर  उस  रदायी

 हमें  ये सोचकर  बहुत  दुःख  होता  है  कि  हमसे  परामर्श  नहीं  किया  जाता  |  यह  स्थिति  शोध्न  हो
 बदलनी  चाहिए  ।

 कृषि  आयकर  के  विषय  में  दो  शब्द  कहना  पहले  सरकार  कृषि  आयकर
 लगाना  चाहती  थी  ।  लेकिन  किसी  तरह  उनमें  विवेक  उत्पन्न  हुआ  ओर  उन्होंने  अपना  इरादा  बदल

 दिया  ।  सरकार  को  कृषि  आय  कर  लगाने  के  बारे  में  सोचना  भी  नहीं  सरकारो  राजस्व  को

 बढ़ाने  के  ओर  कई  तरोके  उद्योगों  से  हमें  करीब  एक  लाख  करोड़  रुपये  इसलिए  सरकार

 को  कर  लगाने  के  इस  तरीके  का  उपयोग  नहीं  करना  ऐसे  निर्णयों  से  केवल  विपक्ष  को

 लाभ  मिलता  है  ।

 हमारे  पास  एक  अधिनियम  है  जिसे  बटाईदार  अधिनियम  कहते  इस  कानून
 के  कारण  बहुत-सी  उपजाऊ  भूमि  बेकार  पड़ी  हैं  ।  इस  कानून  के  तहत  एक  बटाईदार  जिस  भूमि  पर
 फसल  उपजाता  कुछ  वर्षों  वाद  वह  उक्‍त  जमीन  का  मालिक  होने  का  अधिकार  प्राप्त  कर  लेता

 है  ।  इस  वजह  से  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  भूस्वामी  अपनी  जमीन  की  किसी  बटाईदार  को

 देने  और  उसे  खो  देने  के  बजाय  उसे  यूं  ही  बेकार  पड़े  रहने  देना  बेहतर  समझता  है  ।  यही  स्थिति

 पट्टेदारी  अधिनियम  को  भी  है  ।  स्वर्गीय  श्री  कामराज  जब  वह  तमिलनाड़  के  मुख्यमंत्री  इन
 अधिनिययमों  में  कुछ  सुधार  किया  था  ।  लेकिन  बाद  में  बनी  सरकारों  ने  कानून  में  ऐसी  तब्दीलियां
 कीं  जिससे  कृषि  को  अपूर्णीय  क्षति  सरकार  को  इन  दो  अधिनियमों  की  पुनरोक्षा  करती

 चाहिए  ताकि  बहुत  सारी  बेकार  पड़ी  भूमि  पर  कृषि  कायं  हो  सके  ।

 अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पूर्थ  मैं  तेलुभु-यंभा  परियोजमा  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता
 हूं  ।  कृष्णा  नदी  जल्द  ही  तमिलनाडु  में  पहुंचने  वाली  है  ।  उत्तर  अर्काट  जिले  में  पलार  नामक  नदी

 है  ।  वह  नाममात्र  की  नदी  है  ।  इसलिए  मेरा  एक  सुझाव  यदि  कृष्णा  नदी  का  बहाव  तमिलनाडु
 में  होता  है  तो  इस  मार्ग  में  परिवर्तत  करके  इसे  वन्निवाड़ी  होते  हुए  उत्तर  भ्र्काट  तक  पहुंचा  दिया

 इससे  उन  क्षेत्रों  को  लाभ  मिलेगा  जहां  पानी  को  कमी  उत्तर  आर्काट  होते  हुए  इसे

 चेंगलपट्टू  तक  पहुंचाया  जा  सकता  है  और  इससे  उसके  आसपास  के  100  मील के  क्षेत्र  में  लोगों
 को  पेयजल  उपसब्ध  हो  जाएगा  ।  इससे  कम-से-कम  तीन  जिशसों  को  लाभ  मैं

 सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करे  कि  क॒ष्णा  नदी  के  मां  में
 वतन  करके  उसे  उत्तर  अर्काट  जिले  की  ओर  लाया  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के
 लिए  मैं  अध्यक्ष  पीठ  का  आभारो

 सभापति  महोदय  :  मैं  उन  माननोय  सदस्यों  जो  समाचार  पत्र  पढ़ना  चाहते  यह
 सुझाव  देता  हूं  कि  वे  कपा  करके  दीर्घा  में  चले  जाएं  क्योंकि  समाचार  पत्र  पढ़ने  का  वही  बेहतर
 स्थान  है  ।

 अब  श्री  देवगोड़ा  बोलें  ।

 शो  एच०  डी०  देखणौड़ा  :  सर्वप्रथम  तो  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने

 के  के  प्रति  आभार  व्यक्त करता  हूं

 377.
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 समापत्ति  महोदय  :  कृपया  माइक  का  उपयोग  ताकि  रिपोर्टरों  को  भी  सुनाई  पढ़

 सके  ।

 को  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  आपने  हमें  ग्रामीण  कृषि  और  पशुपालन  जोकि

 70  प्रतिशत  से  अधिक  ग्रामीण  जनता  से  जुड़ी  उस  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का

 अबसर

 जैसा  कि  आप  जानते  ही  हैं  पिछलो  बार  ग्रामीण  विकास  विभाग  की  भनुदानों  की  मांगों  का

 गिलोटीन  किया  गया  कृषि  मंत्रालय  की  अनुदानों  को  मांगों  पर  हमें  अपने  विचार  ब्यक्त  करने

 का  मौका  मिला  था  |  इस  बार  अध्यक्ष  महोदय  ने  हमें  ग्रामीण  विकास  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करने

 का  मौका  दिया  है  ।  यह  विभाग  स्वतंत्रता  के  समय  से  ही  उपेक्षित

 ग्रामीण  विकास  पर  कुछ  कहने  से  पूर्व  मैं  कृषि  के  संबंध  में  कुछ  कहना  चाहता  हमारे

 यहां  के  लोगों  का  कृषि  काये  मुख्य  पेशा  ग्रामीण  अधथंव्यवस्था  पूरी  तरह  कषि  उत्पादन  तक  ही
 सीमित  है  जिस  पर  70  प्रतिशत  से  अधिक  जनता  निर्भर  करती  हमारे  कुछ  मित्रों  का  यह
 मानना  है  कि  जो  भी  धन  क्ृषि  में  लगाते  वह  बड़ें  किसानों  या  कुलक  लोगों  को  मिल  जाता  है  ।

 उसका  नाम  वह  जो  भी  दें  उसकी  चिंता  मुझे  नहीं  है  ।  लेकिन  उन्हें  सच्चाई  भी  जानना
 30  प्रतिशत  से  अधिक  ग्रामीण  जनता  भूमिहीन  श्रमिकों  पंजाब  जैसे  सिचित  क्षेत्रों  में  भूमिहीन

 मजदूरों  की  दिहाड़ी  30  रुपये  तक  होती  है  जबकि  देश  के  किसी  भी  भाग  किसी  असिचित  क्षेत्र
 में  उसकी  मजदूरी  10  या  12  रुपये  से  अधिक  नहों  यही  नियति  असंगठित  ग्रामीण  श्रमिकों

 की  ।  ये  उदाहरण  मैंने  कुछ  उन  सदस्यों  के  लिये  प्रस्तुत  किए  हैं  जो  हमेशा  यही  रटते  रहते  हैं  कि

 योजना  आवंटन  का  पूरा  लाभ  बड़े  किसान  ले  लेते  हैं  ।  यह  सक्ष्चाई  नहीं  है  ।

 इस  समय  मैं  एक  और  पहलू  भी  सामने  रखना  चाहता  इस  सभा  ने  उदबंरकों  के  मूल्य
 ढांचे  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  सप्निति  नियुक्त  की  स्वतंत्रता  के  बाद  यह  पहला  मौका

 है  कि  कृधि  आदान  के  तोर  पर  किसानों  द्वारा  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  किसी  वस्तु  के

 ढांचे  पर  गौर  करने  के  लिए  इस  सम्मानोय  सभा  ने  एक  सम्रिति  नियुक्त  की  इसके  लिए  मैं
 सरकार  और  कृषि  मंत्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  राजसहायता  के  मुद्दे  पर  गहराई  से  अध्ययन
 के  लिए  अपनो  रुचि  दिखाई  है  ताकि  यह  पता  चल  सके  कि  उक्त  राजसहायता  किसानों  को
 मिलती  है  या  उद्योगपतियों  को  या  खाद्य  उत्पादों  के  उपभोक्ताओं  को  ।

 आज  भी  उदंरक  मूल्य  समिति  के  सदस्य  के  नाते  जो  थोडा-बहुत  अनुभव  मुझे  प्राप्त  हुआ
 है--यह  मेरा  अनुभव  है  उनके  अनुसार  कि  यदि  उद्योगपतियों  से हम  कोई  भी  जानकारी  प्राप्त  करना
 चाहें  तो  वे  हमें  सहयोग  नहों  देते  ।  इस  मुद्दे  पर  मैं  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहूंगा  कि  वे  उन
 कारियों  को  छिपाते  हैं  जो

 समिति  को  अंतिम  निष्कर्ष  पर  पहुंचाने  में  सहायता  दे  इन्हों
 टिप्पणियों  के  साथ  मैं  केवल  इतना  ही  कहूंगा  कि  संबंधित  विभाग  को  पूरी  जानकारी  प्राप्त  करके

 सहयोग  देना  चाहिए  ताकि  सम्तिति  विशेषकर  उवंरक  मूल्य  और  राजसहायता  के  मामले  में  अपने
 निध्कर्थ  दे  सके  कि  यह  लाभ  समाज  के  किस  बगगं  को  मिलता  है--उद्योगपतियों  को  या  किसानों

 यह  ऐसी  बातें  जिन  पर  राय  देने  उन  जानकारियों  के  आधार  पर  निर्णय  लेना  होगा  ।
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 दूसरी  दलील  जो  हमेशा  मुझे  विभिन्‍न  विशेषज्ञों  द्वारा  प्राप्त  होती  रहती  वह  यह  है  कि
 त  एक  दशक  के  दोरान  उवंरक  मूल्य  में  वद्धि  नहों  हुई  यह  सत्य  नहीं  समस्या  के  तह

 में  गए  बिना  हो  वे  यह  दलील दे  देते  हैं  कि  विगत  दस  वर्षों  में  उबंरक  मूल्य  में  बद्धि  नहीं  हुई
 मैं  फटिलाइजर  गाईड  1981  से  उद्धृत  करना  चाहता  जिसे  भारतीय  उबरक  संघ  ने  प्रकाशित
 किया  1983  में  यूरिया  2150  हपये  प्रति  टट  था  जबकि  1986  में  यह  2350
 रुपये  प्रति  टन  हो  गया  और  1991  में  यह  3300  रुपये  प्रति  टन  हो  उसी  तरह

 नाइट्रोजन  युक्त  उर्वरक  के  मूल्य  में  1983,  1986  और  1991  में  वृद्धि  अमोनियम  सल्फेट
 वर्ष  1983  में  2150  रुपये  प्रति  टन  था  जो  बढ़कर  2300  रुपया  और  फिर  3220  रुपया  प्रति
 टन  हो

 मैं  सभा  का  ध्यान  आक्रृष्ट  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  लोगों  का  यह  कहना  है  कि  उर्बेरकों
 के  मूल्य  में  नहीं  हुई  है  ।  यह  वास्तविक  स्थिति  नहीं  कुछ  वस्तुओं  पर  नियंत्रण  हटाये  जाने  के

 पश्चात्‌  विगत  वर्ष  से  या  विगत  बजट  की  तुलना  में  आज  को  स्थिति  क्‍या  है  ?  कुछ  अनियंत्रित

 बस्तुएं  जेसे  अमोनियम  सुपर  पोटाश  भादि  की  स्थिति  इस  प्रकार  पिछले  वर्ष
 अमोनियम  सह्फेट  1760  रुपये  प्रति  टन  था  और  अब  यह  3050  रुपये  प्रति  टन  विगत  बर्ष

 सुपर  फास्फेट  970  रुपये  प्रति  टन  था  और  अब  यह  खुले  बाजार  में  2000  झरुपये  प्रति  टन  उसी

 प्रकार  विगत  वर्ष  पोटाश  1200  रुपये  प्रति  टन  था  जो  कि  बढ़  कर  1700  रुपये  प्रति  टन  हो  गया
 मैंने  कुछ  अनियंत्रित  वस्तुओं  या  उत्पादों  के  मूल्यों  की  स्थिति  यह  स्पष्ट  करने  के  लिए  बता  दी

 है  कि  किस  तरह  उद्योगपतियों  या  उवरक  निर्माताओं  ने  मूल्यों  में  वृद्धि  की  है  चाहे  वे  निजी  क्षेत्र

 के  संयुक्त  क्षेत्र  के  या  साबंजनिक  क्षेत्र  के  हों  ।  वे  सभी  एक  जैसे  ही  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  रिपोर्टर  आपका  आधे  भाषण  को  नोट  नहीं  कर  पा  रहे

 क्योंकि  आप  माइक  से  दूर  हट  जाते  कृपया  मोइक  के  सामने  रहने  का  प्रयास

 शो  एच०  डो०  बेवयोड़ा  :  मुझे  खेद  है  श्रीमत्‌  ।  अब  मैं  ऐसा  ही  करू गा  ।

 दूसरा  मुद्दा  कोहनाशकों  के  बारे  में  विगत  वर्ष  से  इस  वर्ष  तक  इनके  मूल्यों  में  250

 प्रतिशत  को  वृद्धि  हुई  है  ।  जहां  तक  कीटनाशकों  का  संबंध  इनके  मूल्यों  में  250  प्रतिशत  की

 वृद्धि  हुई  पर  इसे  कोई  रोकने  वाला  नहीं  भारतीय  किसानों  का  यही  भाग्य  है  जिन्हें  कृषि

 उत्पादों  पर  ही  निर्भर  करना  है  और  इसके  अतिरिक्त  उनके  पास  कोई  बिकल्प  नहीं  मैं  तो

 सभा  का  ध्यान  केवल  इस  ओर  आक्रृष्ट  करना  चाह  रहा  हूं  कि  नौकरशाह  वर्ग  के  लोगों  या

 प्रशासकों  या  उच्च  वर्ग  के  लोग  यह  दलील  देने  का  प्रयास  करते  हैं  कि  हम  ओ  भी  राशि  खर्च

 करने  जा  रहे  उससे  ग्रामीण  जनता  या  वे  उन  लोगों  को  लाभ  मिलने  वाला  नहीं  है  जो  कृषि  पर

 निभंर  यह  सच  नहीं  उन्हें  देश  में  व्याप्त  वास्तविक  स्थिति  समझनी  स्वतंत्रता

 प्राप्ति  के  बाद  से  हमने  सात  पंच्रवर्षीय  योजनाओं  ओर  चार  वाधिक  योजनाओं  को  पूरा  किया

 लेकिन  कृषक  समुदाय  या  ग्रामीण  जनता  का  भविष्य  कया  है  ?

 जहां  तक  ग्रामीण  विकास  का  संबंध  मैं  कुछ  उदाहरण  प्रस्तुत  करूगा  जिसमें  तथाकधित
 गरीबो  रेखा  से  नीचे  जीवनयापन  करने  वाले  लोगों  या  ग्रामीण  कारीगरों  या  कृषि  मजदूरों  को  इससे गरांबा  रंख

 सीधे  लाभ  मिला  इतने  सारे  गरीबी-विरोधो  कार्यक्रमों  के  बाद  उनके  अधिक  स्थिति  में

 379



 अधरुदानों  की  भांग  1992-93  है  1992
 लत न

 सुधार  हुआ  इसका  मैं  उदाहरण  दे  रहा  कृषि  के  संबंध  में  मैं  एक-दो  मुद्दों  की  चर्चा

 कझू गा  ।

 हाल  ही  में  एक  जाने-मान  कृषि  वैज्ञानिक  डा०  एम०  एस०  स्वामिनाथन  ने  गरीबी  हटाने
 के  लिए  एक  नये  कार्यक्रम  की  रूपरेखा  दी  थी  ।  कृषि  उत्पादन  पर  अपने  विचार  प्रकट  करते  हुए
 उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  कृषि  क्षेत्र  जिकी  कि  पूरी  तरह  से  अवहेलना  की  गई  तो
 पायेंगे  कि  क्रषि  आधारित  निर्यात  को  40,000  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  सकते  उन्होंने  खाद्य

 सब्जियां  ओर  विभिन्‍न  अन्य  चीजों  के  उदाहरण  दिये  जिन्हें  प्रामोण

 खेतिहर  लोग  या  किसान  पैदा  कर  सकते  हैं  ताकि  कच्चे  माल  पर  पैसा  लगाने  की  जिसे  कि
 विदेशों  मुद्रा  कमाने  के  लिए  अन्य  देशों  से  आयात  किया  जाता  है  जिससे  हमारा  विदेशी  ऋण  चाहे
 जितमा  भी  हो  चुकाया  जा  40,000  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सकती
 मैं  इस  मुद्दे  पर  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।

 सौभाग्य  से  हमारे  नियोजकों  या  योजना  आयोग  ने  अब  ऐसा  करना  आरम्भ  किया  है  ।
 मैंने  टाइस्सਂ  में  इस  बारे  में  पढ़ा  यह  उनके  लिए  आंखें  खोलने  वालो  बात  है  ।  जो

 विचार  डा०  एन०  एस०»  स्वामिनाथन  ने  हाल  ही  में  व्यक्त  किए  ने  योजना  आयोग  को  आंखें

 खोल  दी  हैं  और  उन्होंने  स्वीकार  किया  है  कि  योजना  आयोग  ने  निर्भित  वस्तुओं  के  निर्यात  से

 ध्यान  हटाकर  कृषि  उत्पादों  की  तरफ  कर  लिया  है  ताकि  आठवीं  योजना  में  निर्यात  में  ।3

 शत्त  की  वृद्धि  हो  ।

 कम-से-कम  उन्होंने  उनकी  खोल  दी  है  जिसके  लिए  मैं  योजना  आयोग  का  इसके  अध्यक्ष
 को  बधाई  देना  अब  कम-से-कम  उन्होंने  यह  महसूस  कर  लिया  है  कि  कृषि  और  कृषि
 उत्पादों  का  कितना  महत्व  है  जिसे  हम  तथाकथित  एकाधिकार  प्राप्त  घराने  या  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त
 कोष  द्वारा  तथाकथित  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  या  जो  कुछ  भी  पर  निर्भर  रहे  बगैर

 विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  रहे  मैं  इस  चरण  पर  तक॑  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।

 मैं  माननीय  कृषि  जो  स्वयं  एक  किसान  का  ध्यान  एक  और  मुद्दे  पर  दिलाना

 चाहता  हूं  |  मैं  उन्हें  बधाई  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  उन्होंने  कृषि  परामशेंदात्री  समिति  में  एक  बहुत

 ही  साहसिक  निर्णय  लिया  है  ।  जब  हमने  अनुरोध  किया  जब  तक  समिति  की  रिपोर्ट  बहों  बा

 तब  तक  उवंरक  पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  को  न  हटाया  उन्होंने  इसे  स्वीकार

 किया  और  इस  संबंध  में  उनकौ  अध्यक्षता  में  एकमत  से  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  गया  ।  इससे

 हमारे  वर्तमान  कृषि  मंत्री  द्वारा  कृषक  समुदाय  के  बारे  में  उनकी  वास्तविक  चिन्ता  प्रकट  होती  है  ।

 दुर्भाग्य  से  वह  वित्त  मंत्री  को  कृषि  क्षेत्र  के  लिए अधिक  आबंटन  करने  के  लिए  प्रभावित

 और  शाजी  करने  में  असफल  रहे  ।  पिछले  वर्ष  यह्‌  आबंटन  1,838  करोड़  रुपये  का  लेकिन

 इस  बर्ष  यह  लगभग  इतना  ही  यह  नहीं  बढ़ा  इसके  खिए  1,879  करोड़  रुपये  को  राशि

 बजट  में  आवंटित  मैं  यह  समझने  में  असमर्थ  हूं  कि  इतना  संवेदनशील  क्षेत्र  जो  ग्रामीण  हिस्से  के

 लगभग  70  प्रतिशत  को  सहायता  देता  है  उसकी  इस  तरह  से  अवहेलना  की  गई  है  ।  मैं  यह  समझने

 में  असमर्थ  हूं  ।  मैं  अपने  वरिष्ठ  नेता  श्री  बलराम  जाखड़  से  अनुरोध  करू या  कि  वह  वित्त  मंत्रालय

 aso
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 को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज  करें  कि  इस  क्षेत्र  को  अवहेलना  न  हो  और  यह  भो

 सुनिश्चित  करें  कि  आने  वाले  दिनों  में  कम-से-कम  अधिक  राशि  आवंटित  को  जाए  ।

 जहां  तक  निर्यात  की  बात  मैं  यहां  एक  सम्पादकीय  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  जो  कि

 इकोनोश्िक्स  टाइम्स  में  छपी  थी  जिसमें  डा०  बी०  एस०  मिन्हास  ने  तकं  दिए  जो  कुछ  भी
 सम्पादकोय  मे  लिखा  है  मैं  उसे  उद्घुत  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान

 एक  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  :

 संरचनात्मक  समायोजन  का  भार  कृषकों  पर  इतना  अधिक  पड़  चाहे  इसका

 उद्देश्य  गरीबी  हटाना  हो  ?  कई  कृषि  विशेषज्ञ  तक  देंगे  यह  नीति  न  केवल  गलत  है
 बल्कि  अव्यवहायं  वह  कृषि  मूल्यों  में  हाल  की  वृद्धि  की  भी  बात  डा०  मिम्हास
 तो  यह  भी  कहेंगे  कि  भारत  में  निर्मित  बीजों  को  तुलना  में  कृषि  निर्यात  का  विस्तार  करने

 को  काफी  गुंजाइश  जंसे  वह  कहते  हैं  उससे  तो  काफी  लगता  है  ओर  यह  भो

 भावो  लगता  है  कि  आने  वाले  वर्षों  में अनाजों  की  कीमतों  में  काफी  वृद्धि  करनी  पड़ेगी  ।”

 केबल  यही  मुद्दा  मैं  लेना  चाहता  हूं  क्योंकि  अभी  भी  हमें  इस  समुदाय  के  लिए  काफी  कुछ  करता
 सरकार  ने  आपको  विभाग  को  अध्यक्षता  करने  का  अवसर  दिया  एक  निर्भीक  व्यक्ति  होते

 हुए  आपको  यह  सुनिश्थित  करमा  चाहिए  कि  कम-से-कम  इस  सथाकथित  रूप  से  उपेक्षित  समुदाय
 का  समुचित  पोषण  किया  जाये  ताकि  उनकी  अआथिक  स्थितियां  उनके  रहन-सहन  में  सुधार
 भाये  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करें  ।

 श्री  एज०  डो०  देखथगोड़ा  :  मैंने  ग्रामीण  विकास  को  नहीं  लिया  मैं  पिछले  डेढ़  माह  से

 या  इस  सत्र  के  शुरू  होने  से अपनी  थोमारी  की  वजह  से  कुछ  नहीं  बोला  हूं  |  जहां  तक  ग्रामीण

 कृषि  ओर  इम  विभागों  को  बात  है  मैं  बचनबद्ध  हूं  भोर  इसमें  संखग्त  हूं  ।  मैं  इस
 सभ्माननीय  सभा  का  बेकार  में  समय  बर्बाद  नहीं  करना  चाहता  हूं  |  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  मुझे
 अपनी  बात  कहने  को  अनुमति  दें  ।  यह  बजट  सन्न  में  मेरी  पहलो  बारी  है  ।

 शमापति  भहोंदय  :  निश्चित  रूप  से  ।  प्रत्येक्त  सतस्य  लगभग  10  मिनट  बोल  रहा  है  ।

 देवगोड़ा  जो  आप  20  मिनट  बोल  सकते  हैं  ।

 एक  भागनोथ  सदस्य  :  वह  एक  महत्वपूर्ण  सदस्य

 शो  एच०  डो०  देवभोड़ा  :  जो  यह  महत्वपूर्ण  ओर  महत्वपूर्ण  न  होने  का  प्रश्न  नहों

 है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  महत्त्वपूर्ण  है  ।

 सभापति  महोदय  :  वह  अभी  तक  नहीं  बोले  यही  कारण  है  ।

 थी  एच०  डो०  देखगोड़ा  :  मैं  अब  सरकारी  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  के  संदर्म  में  प्रति  ब्यक्ति

 जाव  पर  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  अपनी  जानकारी  के  लिए  मैं  बता  रहा  हूं  कि  सरकारो  क्षेत्र  के

 कर्बचारिसों  का  1988-89  में  प्रति  व्यक्ति  पारिश्रमिक  39,415  रुपये  ये  आंकड़े  39,415
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 जरा  दस्तावेज है । मैं  ॥ल्‍७-७-७-७एछऋूणं

 रुपये  आर्थिक  सर्वेक्षण  में  दिये  गये  हैं--जो  कि  एक  सरकारी  दस्तावेज  है  ।  मैं  आपका  ध्यान  कृषि

 क्षेत्र  में  प्रति  व्यक्ति  आय  पर  दिलाना  चाहता  भानु  प्रताप  सिंह  रिपोर्ट  में  यह  स्पष्ट  रूप  से

 हा  गया  है  कि  कृषकों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  और  उनकी  औसत  आय  420.40  रुपये  है  जबकि

 मैं  पहले  ही  सरकारी  क्षेत्र  के  कमंचारियों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  का  उल्लेख  कर  चुका  हूं  ।  मैं  पहले

 ही  यह  आंकड़ा  उद्धृत  कर  चुका  हूं  । आप  अन्तर  देखिए  |  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  मैं  इसे  पुनः

 दोहराऊ  ?

 सभापति  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  रिपोर्टर  आपके  भाषण  को  रिकार्ड  कर  रहे  अतः

 दोहराने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 रो  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  जैसे  कि  मंत्री  महोदय  ने  पूछा  मैं  तो  कहूंगा  कि  यह  आंकड़ा

 39,415  रुपये  का  इसका  आधिक  सर्वेक्षण  के  भाग-दो  के  पेरा  3.3  में  उल्लेख  किया  गया

 मैंने  यह  आंकड़ा  केवल  सरकार  को  यह  बताने  के  लिए  उद्धृत  किया  है  कि  अभी  तक  कृषि  क्षेत्र  को

 पूरी  तरह  से  उपेक्षा  हो  रही  है  ।  यही  मेरी  शिकायत  मैं  मंत्री  महोदय  का  छ्यान  नागर

 विमानन  विमाग  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।  जहां  वित्त  मंत्री  को  गंभीरता  से  गौर  करने  की

 आवश्यकता  है---अर्थात  बजट  घाटे  को  कम  करने  की  जरूरत  है  ?  उन्हें  गेर-योजना  व्यय  सहित
 विभिन्‍न  जगहों  से  व्यय  कम  करना  पिछले  वर्ष  नागर  विमानन  के  लिए  433  करोड़  रुपये  का

 आशंटन  किया  गया  ओर  इस  बर्ष  यह  आवंटन  1,036  करोड़  रुपये  किसलिए  ओर  किसके

 लाभ  के  लिए  ?  क्‍या  यह  इसलिए  कि  केवल  समाज  के  उच्य  वर्ग  के  लोग  इस  लाभ  को  प्राप्त

 करना  चाहते  है  ?  केवल  आप  और  मैं  और  समाज  का  एक  वर्ग  हवाई  जहाज  से  यात्रा  करते  हैं  न

 कि  ग्रामीण  कृषक  ।  इससे  उसे  किसी  भी  तरह  से  लाभ  नहीं  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  18  मिनट  तक  बोले  मैंने  आपको  दुगना  समय  दिया

 भरी  एच  ०  डो०  बेबगोड़ा  :  मुझे  15  मिनट  और  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा
 क्योंकि  इसका  निजीकरण  किया  जा  सकता  है  और  निजी  क्षेत्र  क ेलोगों  को  दिया  जा  सकता  है  ।

 हमारे  लिए  नागर  विमानन  विभाग  की  आवश्यकता  कहां  किस  प्रयोजन  के  लिए  हम  इसे
 रखें  ?  इंडियन  एयरलाइन्स  को  प्रत्येक  वर्ष  200  करोड़  रुपये  का  घाटा  होता  वायुदृत  को

 एक  वर्ष  में  100  करोड़  रुपये  से  अधिक  को  हानि  हो  रही  आप  अपने  इन  सभी  तथाकथित
 आधिक  सुधारों  से  सबक  नहीं  सीखे  हैं  कि  समाज  के  उपेक्षित  समुदाय  या  वर्ग  की  कंसे  सहायता  की

 जाय  ।  सिंचाई  के  लिए  आपने  पिछले  वर्ष  267  करोड़  रुपये  को  राशि  आबंटित  की  थी  लेकिन

 भब  यह  23  करोड़  रुपये  इस  तरह  हमारे  नियोजक  ओर  हमारे  तथाकथित  सलाहकार  काम

 कर  रहे  लेकिन  वित्त  मंत्री  इस  संबंध  में  स्थयं  एक  विशेषज्ञ  और  हस्ती  हैं  ।  मैं  उन्हें  बहुत  आदर

 देता  हूं  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  जहां  तक  इस  क्षेत्र  का  संबंध  उनका  यह  दृष्टिकोण  कंसे  हो
 सकता  है  |

 प्रामीण  विकास  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  है  जिस  पर  मैंने  माननौय  सभापति  से  अपने

 विचार  रखने  के  लिए  कुछ  समय  देने  का  आग्रह  किया  हमने  स्वतंत्रता  मिलने  के  बाद

 स्वर्भीय  श्री  एस०के०  डे  के  जमाने  से  राष्ट्रीय  प्रसार  सेवा  से  लेकर  आज  की  तथाकथित  इंदिरा
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 आवास  योजना  या  जबाहर  रोजमार  योजना  या  जो  कुछ  भी  लगभग  36  कायंक्रम  कार्यान्वित

 किए  यह  विभिन्‍न  योजनाबों  का  मिला-जुला  रूप  इन  योजनाभों  का  अन्ततः  क्‍या  परिणाम

 रहा  ।  इसका  परिणाम  यह  है  कि  आज  इस  देश  में  ग्रामोण  जनसंख्या  को  न्यूनतम
 कतायें  भी  पूरी  नहीं  होती  भानुप्रसाद  प्िह्ठ  समिति  ने  बहुत  ही  अच्छी  रिपोर्ट  दी  उसके

 लिए  हमें  बधाई  देनी  चाहिए  ।  जहां  तक  ग्रामीण  जनसंख्या  का  संबंध  उन्होंने  बहुत  प्रयास  किया

 है  ।  अपनी  रिपोर्ट  में  उन्होंने  बताया  है  कि  कंसे  ग्रामीण  लोगों  की  न्यूनतम  आवश्यक्रतायें  भी  पूरी

 नहीं  होती  हैं  ।  यहां  तक  कि  आज  30  प्रतिशत  लोगों  को  भी  प्रक्की  सड़कों  को  सुविधा  नहीं  है  ।

 यहां  तक  कि  ग्रामीण  जनसंस्या  के  लगभग  21  प्रतिशत  भाग  को  माध्यमिक  सरकूलों  को

 सुविधा  नहीं  है--महाविद्यालयों  ओर  तकनीकी  शिक्षा  की  तो  बात  ही  दूर  आज  भी  हमारो

 64  प्रतिशत  ग्रामोण  जनता  के  लिए  हस्पताल  को  कोई  सुविधाएं  नहों  इस  प्रकार  उन्होंने
 तालिका  दी  है  जिसमें  ये  सभी  पहलू  दर्शाए  गए  मैं  सभी  विवरण  नहीं  पढ़ुंगा  लेकिन  इसके  बाद
 मैं  आग्रह  करता  हूं  कि आप  समाज  के  इस  वर्ग  के  हित  के  लिए  मैं  आपको  आश्वस्त  करता

 हूँ  कि  इस  कार्य  में  सारी  सभा  आपके  साथ  है  ओर  इस  विशेष  मुद्दे  पर  दलगत  दृष्टिकोण  का  कोई

 प्रश्न  नहीं  है  ।

 अब  मैं  यह  दर्शाने  क ेलिए  कुछ  जानकारी  दूंगा  कि  ग्रामीण  विकास  की  कंसे  पूर्णतः  उपेक्षा
 की  जा  रही  मैं  पहले  हो  कह  चुका  हूं  कि  चालू  वर्ष  के  बजट  में  आवंटन  को  कम  कर  दिया

 गया  है|  क्‍यों  और  किस  उद्देश्य  से  ?  मैं  यह  वास्तव  में  नहीं  जानता  |  हम  इस  सभा  के  लिए
 लिर्वाचित  हुए  हैं  ओर  यहां  पर  भाए  क्या  हमें  चुप  रहना  है  ?  अथवा  क्‍या  हमें  अपनी  शिकायतें

 तथा  भावनाएं  व्यक्त  करनी  हैं  ?  मुझे  यह  बात  हमेशा  जिस्तित  करती  रहती  है  ।

 सातवों  योजना  में  ग्रामीण  विकास  के  लिए  आवंटन  कुल  थोजना  परिव्यय  का  6.4  प्रतिशत

 था  ।  लेकिन  अब  वाधिक  योजना  में  यह  कम  करके  5.5  प्रतिशत  कर  दिया  गया  कृषि  क्षेत्र  तथा
 ब्रामोज  विकास  के  लिए  1990-91  में  आवटन  6.7  प्रतिशत  था  जबकि  1991-92  में  यह  केवल

 6.  प्रतिशत  है  ।  चोथो  योजना  के  बाद  से  ही  इसी  सरकार  द्वारा  दिए  गए  संकेतों  के  भध्ययन  से

 यह  स्पष्ट  पता  लगता  है  कि  प्रामोण  विकास  के  लिए  आवंटन  में  घोरे-धीरे  कमी  की  गई  इस

 मुद्दे  पर  सरकार  को  विचार  करना  है  ।

 मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  का  घन्यवाद  करता  हु  ।  कुछ  दिन  पहले  उन्होंने  इस  सभा  को

 संतुष्ट  करने  का  प्रयास  किया  और  यह  श्राश्वासन  भी  दिया  कि  उनकी  सरकार  यह  सुनिश्चित
 करेगी  कि  प्लामीण  विकास  के  लिए  आवंटन  में  500  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  की  हससे  उनकी

 चिन्ता  का  पता  चलता  यह  व्यक्ति  निचले  स्तर  से  आया  है  और  वह  ग्रामीण  जनता  की

 भूमि  को  जानता  है  ।

 मैं  अपने  मित्रों  का  ध्यान  उन  विभिन्‍न  मुद्दों  की ओर  आकर्षित  कहूंगा  जिनके  मामले

 में  हम  अभी  भो  पिछड़े  हुए  हमारी  30  से  35  प्रतिशत  जनता  को  सुरक्षित  पेयजल  नहीं
 मिलता  ।  मैंने  कार्य-निष्पादन  बजट  में  उल्लेख  किए  गए  अॉकड़ों  का  अध्ययन  किया  पेयजल

 कार्यक्रम  का  नाम  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  के नाम  पर  रखा  जा  रहा  मुझे  इस  पर  कोई

 आपत्ति  नहीं  सरकार  कहती  है  कि  यह  अगले  कुछ  वर्षों  में  सभो  गांवों  को  इसके  तहत
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 मैं  यह  नहीं  समझ  सकता  ।  अगर  पेयजल  जैसी  न्यूनतम  आवश्यकता  के  लिए  भी  कोई  समयबद्ध

 कार्यक्रम  नहीं  है  तो  हम  क्या  कह  सकते  हैं  ?  स्वास्थ्य  की  देखरेख  इत्यादि  अन्य  पहलुओों
 को  तो  भूल  जाइए  ।  मैं  इन्हें  बिल्कुल  भी  नहीं  ले  लेकिन  पेयजल  के  लिए  भी  सरकार  एक

 समयबद्ध  कार्यक्रम  नहीं  ला सकती  ।  जब  इस  कार्यक्रम  का  नाम  श्री  राजीव  गांधी  पर  रखा  जा

 रहा  था  तो  मैंने  सोचा  कि  वे  इसे  और  अधिक  महत्व  देंगे  ।  लेकिन  वे  यही  कहते  हैं  कि  अगले  कुछ
 वर्षों  में  वे  इससे  बंचित  सम्पूर्ण  ग्रामीण  जनता  को  पेयजल  की  सप्लाई  करने  का  प्रयास  करेंगे  ।  यह
 भी  कहा  गया  है  कि  प्रामीणों  को  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कुछ  मानदंडों  को  अन्तिम  रूप

 दिया  गया  है  ।  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  40  लोटर  सुरक्षित  पेयजल  का  मानदंड  मेरे  विचार  से

 तो  यह  एक  स्वप्न  यदि  बे  वास्तव  में  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  40  लीटर  सुरक्षित  पेयजल  देंगे
 तो  मैं  आपको  कहता  हूं  कि  मैं  अपना  सिर  झुकाकर  श्री  नरसिंह  राव  के  नेतृत्व  वाली  सरकार  को

 सलाम  करू गा  ।  लेकिन  यह  व्यावहारिक  दृष्टि  से  असंभव  ये  तो  केवल  आंकड़ें-मात्र  हैं  और

 कुछ  नहीं  आप  किसी  भी  गांव  में  जाइए  ओर  सर्वेक्षण  कीजिए  ।  तब  आप  वास्तविकता  को

 देखेंगे  |  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  को  एक  सुझाव  देत्ता  वह  इस  सभा  की  एक  समिति  गठित  करने

 का  साहस  करें  जो  इस  संबंध  में  की  गई  अनुवर्ती  कार्यवाही  का  मूल्यांकन  करे  ओर  यह  सुनिश्चित
 करये  के  लिए  समीक्षा  करे  कि  क्‍या  यह  राशि  वास्तव  में  व्यय  हुई  है  और  लक्ष्य  वास्तव  में  प्राप्त

 किए  गए  आपने  इस  कार्य  निष्पादन  बजट  तथा  इन  पत्रों  में  जो  कुछ  दिया  वह  आंकड़े-मात्र
 जब  तक  आप  वहां  जाकर  मूल्यांकन  नहीं  आप  वास्तविकता  नहीं  समझ  सकंगे  |  मैं  यह

 इसलिए  कहता  हूं  कि  एक  तरफ  वे  वास्तबिकता  तथा  समस्याओं  को  ध्यान  में  रखे  बगेर  ही
 कांक्षी  कार्यक्रमों  पर  धनराशि  खचं  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  आपका  ध्यान  समन्वित  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  कौ  ओर  आकर्षित  करना

 चाहता  इस  कार्यक्रम  के  तहत  ग्रामीण  गरीब  को  दुधारू  पशु  देने  का  प्रावधान  लेकिन

 योजनाकारों  ने  इस  बारे  में  हिथिति  की  समीक्षा  किए  बगैर  ही  लक्ष्य  निर्धारित  कर  दिए  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किए  हैं  क्या  उनके  अनुकृप  दुधारू  पशु  हमारे
 देश  में  में  कहूंगा  कि  संबंधित  एजेंसी  यह  लक्ष्य  पूरा  करने  में  विफल  उच्च  अधिकारियों
 की  तरफ  से  लक्ष्य  प्राप्त  करने  का  दबाब  इसलिए  थे  ऐसा  करेंगे  कि  एक  हो  पशु  को  अनेक
 व्यक्तियों  के  पास  दिखलाएंगे  और  अपना  रिकार्ड  इस  प्रकार  दर्शाएंगे  कि  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया
 गया  है  और  इस  उद्देश्य  हेतु  निर्धारित  धनराशि  खचं  कर  दी  गई  हालांकि  यह  वास्तविक  लाभार्थी
 को  नहीं  दी  गई

 मैंने  कर्नाटक  में  एक  जिले  के  प्रभारी  मंत्री  के  रूप  में  मणानक  निरोक्षभ  किया  ।  यहां
 रिकार्ड  में  यह  कहा  गया  कि  10  अनुसूचित  जाति  परिवारों  को  दुघारू  पशु  दिया  गया  जबकि
 वास्तव  में  यह  पशु  ग्राम  प्रमुख  के  घर  में  गया  मैंने  उस  स्थान  का  दौरा  किया  ओर  पुलिस
 अधिकारी  तथा  खंड  विकास  अधिकारी  को  कहा  कि  सभी  पशु  जब्त  किए  जाएं  और  संबंधित  ग्राम

 प्रमुख  को  गिरफ्तार  किया  अगले  दिन  उसने  उन  गरीब  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  प्रभावित
 करने  का  प्रयास  किया  ओर  उनसे  एक  वक्तव्य  ले  लिया  जिसमें  उन्होंने  कहा  कि  उनके  पास  इन

 पशुओं  को  रखने  के  लिए  घर  नहीं  है  इसलिए  उन्होंने  उन  पशुओं  को  प्राम  प्रमुख  के  घर  में  रखा
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 हुआ  है  ओर  वे  उनसे  सारे  लाभ  ले  रहे  इस  प्रकार  वह  ग्राम  प्रमुख  छूट  गया  ।  कथित  गरीबी
 विरोधी  कार्यक्रमों  की  यह  स्थिति  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  पर  गौर

 एक  योजना  है  जिसका  नाम  दस  लाख  कुएं  योजना  इसमे  प्रावधान  है  कि  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित
 जनजाति  तथा  अन्य  गरीब  वर्गों  व  मफ्त  में  खले  स्िचाई  के  चए  उपलब्ध

 कर।ए  जाएं
 ।  इन  कुओं  का  आकार  20  »  20%  20  फट  है  तथा  उसके  लिए  13,000  रुप्य  की

 सीमा  है  ।  यह  जनता  ता  पंसा  जिसे  आप  खर्च  +र  रहे  किसी  पार्टी  था  व्यक्ति  का

 पैसा  नहीं  है  ।  लेकिन  आपने  पम्पसेट  इत्यादि  कुछ  भी  उपलब्ध  नहीं  कराया  है  ।  मैं  जानना  नाहता

 हूं  कि
 क्या  आप  इस  12,000  रुपये  की  सीमा  के  तहत  इस  काम  को  पूर्ण  कर  मुझे  यह

 संदेह  है  कि  कागजों  में  दर्शाया  जाएगा  कि  यह  घनराशि  खच  कर  दी  गई  उपलब्ध  105%
 ० या  200%  दर्शाई  जाएगी  जबकि  वास्तविकता  में  यह  पंसा  ध्यथं  ही  जाएगा  ।

 मैंने  कर्नाटक  में  सिद्चाई  मंत्री  के  रूप  में  मंगा  कल्याण  योजना  शरू  की  हमने  इसी
 राशि  में  से  कुछूं  तथा  उतके  रख-रखाब  की  लागत  भी  उपलब्ध  उसलए  गरीब

 लोगों  के  लाभ  हेतु  क्या  हम  अपनी  योजना  मे  संक्षोघ्न  नही  कर  सब  क्‍या  हम  यह  सुनिश्चत  नहीं
 कर  सकते  कि  इस  धमराशि  को  उच्चित  रूप  से  «चें  किया  जाए  ?

 मरफार  ने  आवास  के  लिए  प्रति  मकान  :2,700  रुपये  का  आवंटन  किया  मैंमंत्री
 महोदय  से  जामता  चाहता  हूं  कि  इंदिरा  आवास  योजना  के  तहत  निर्भित  मफानों  मे  से  कितने

 तर  आज  भी  विद्यमान  हैं  |  दो  वर्ष  पूर्व  बना  मत्रान  आज  दह  जाता  क्‍या  हम  अपने  अनुभव
 से  इन  सब  बातों  को  बकल  नहीं  सरकार  सर्देव  यह  कहती  है  कि  कोई  ब्िच्योलिया
 ठेकेदार  नहीं  होना  चाहिए  लेकिन  आप  मुझे  एक  ऐसा  कार्य  जिसमें  बिच्रोलिया  या
 ठेकेदार  शामिल  न  हो  ।  आप  देश  पे  किसी  भी  राज्य  को  चन  वहां  अचानक  जाए  और  देखें

 कि  किस  प्रकार  धनराशि  का  भपव्यय  हो  रहा  है  ।  लगभग  50  प्रतिणत  घनरा।|/श  का  हो

 रह्त  है  ।  सब्र  महों  पर  गोर  किया  जाए  ।

 मेरी  कुछ  ग्रामीण  पृष्ठभूमि  के  कारण  एक  ग्रामीण  व्यक्ति  की  हैलियत  से  मैं  अपनी  पूण
 निष्खा  और  ईम्रानदारों  स ेसरकार  से  अपील  करता  हुं  कि  वह  यह  देखे  कि  ये  प्तारी  खामिया  दूर

 हों  ।  यद्यपि  मेरे  क्षास  अप्ी  भनेक  मुह  लेकिन  मैं  आपको  ऋरोधित  नहीं  मैं  कंबल  एक

 मुद्दा  और  उठाऊंगा  और  फिर  अपना  भाषण  समाप्त

 समायति  अनेक  सदस्य  बोलता  चाहते  हैं  |

 भ्रो  एख०  डी»  देवगौड़ा  :  मैं  प्रामीण  संचार  के  बारे  में  एक  मुह्ा  उठाना  यह
 हमारी  आजादी  के  45  वर्ष  बाद  भी  पृणंतया  उपेक्षित  [000  से  अधिक  आबादी  के  17,000
 गांवों  को  सड़कों  से  नहीं  जोड्टा  गया  टै

 ओर  1,000  से  कम  आबादी  के  सभो  गांव  तो  छाए  ही  नहीं

 गए  यह  स्थिति  है  ।

 मैं  समापति  के  माध्यम  से  अपीक्ष  करता  हूं  कि  सरकार  इत  सभी  मुद्दों  वर  विचार
 ये  ख्ामियां  हैं  और  इन्हें  द्वर  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  आप  चाहत  हैं  तो  मैं  अपन  अनुभव
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 के  भाधार  पर  अनेक  अन्य  सुझाव  दे  सकता  लेकिन  समय  को  कमी  के  कारण  मैं  ऐसा  करने  में

 असमर्थ  हूं  ।

 मैं  माननीय  अध्यक्ष  का  पुनः  धन्यवाद  करता  हूं  कि  वह  ग्रामीण  विकास  पर  चर्चा  के  लिए

 सहमत  हुए  ।  खाद्य  तथा  सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  में  भी  अनेक  खाभियां  दुर्भाग्य  से  मेरे  पास

 ओर  समय  नहीं  इसलिए  मैं  अपने  विचार  प्रकट  करने  में  असमर्थ  हूं  ।

 सभापति  मैं  क्ञापका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  इस  मामले  पर  कुछ  कहने  के

 लिए  मुझे  समय  दिया  ।

 श्री  बोरेना  लिहु  सभापति  कृषि  मंत्रालय  से  संबंधित  चर्चा  चल  रही

 है  |  बसे  तो  कृषि  मंत्रालय  से  संबंधित  तमाम  अकिड़ों  के  विषय  में  मेरे  पिछले  वक्‍ता  मित्रों  ने  सदन
 में  अपनी  बात  रखी  लेकिन  मुझे  आंकड़ों  में  नहीं  जाना  सभी  चर्चा  तो  करते  हैं  कि  हिन्दुस्तान
 मांवों  का  देश  हमारा  हिन्दुस्तान  गांबों  मं  बसता  है  लेकिन  सभापति  गांबों  के  विकास

 के  बारे  जो  गांवों  का  मुख्य  उद्देश्य  कृषि  उसका  बुनियादी  विकास  कैसे  उसकी

 यादी  व्यवस्था  कंसे  मेरी  समझ  में  अभी  तक  जो  बजट  या  योजना  बनी  वे  परिपूर्ण

 नहीं  इसलिए  मेरे  मंत्री  जो  से  कुछ  सुझाव  हैं  जिसके  बारे  में  बुनियादी  रूप  से  एक  सोच

 स्थापित  करनी  एक  योजना  बनानी  होगी  और  जो  सुझाव  उनके  बारे  में  विचार  करना

 होगा  ।  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  उसको  आप  करेंगे  और  अब  घबराएंगे  कल  मेरे  एक  मित्र

 क्री  नीतीश  कुमार  ने  कहा  $  कोट  सूट  पहनकर  किसानों  की  कोई  बात  कंसे  कर  सकता  है  ?

 लेकिन  मैं  जानता  हूं  कि  वे  किसानों  को  बुनियादी  समस्याओं  के  बारे  में  चर्चा  करते  उनकी

 समस्याभों  वो  जानते  हैं
 '

 सभाषति  महोदय  :  हिन्दुस्तान  में  बना  हुआ  कोट  सूट  पहनने  में  कोई  हर्ज  नहीं  है  क्योंकि

 वह  घिदेशी  माल  नहों  है
 ''

 शी  घोरेन्त  सिह  :  लेकिन  किसानों  के  बारे  उनके  दर्द  के  बारे  में  जानते  गांव  की

 बुनियादी  समस्याओं  के  बारे  में  जानते  उनके  बारे  में  चर्चा  करते  हुए  मैंमे  सुना  है  ।

 सभापति  क्रषि  से  संबंधित  चर्चा  में  जब  तक  गांव  के  गरीब  झोंपड़ी  में

 रहते  वाले  इन्सान  और  सेत-वलिहान  की  चर्चा  नहीं  तब  तक  कृषि  संबंधी  चर्चा  परिपूर्ण  नहीं

 होगी  ।  इसलिए  इनके  बारे  में  जानना  आवश्यक  होगा  |  आने  वाली  योजनाओं  में  इन  लोगों  की

 समस्थाओं  को  शामिल  करना  तब  मैं  समझूंगा  कि  वृद्धि  के  ग्रामीण  विकास  के  बारे

 में  हमारी  सोच  पूरी  होगी  ।

 सभापति  क॒बि  के  बारे  में  यहां  चर्चा  चल  रही  है  कि  इस  देश  में  का  वि..स

 हुआ  है  लेकिन  हुआ  कटा  कृषि  का  विकास  केवल  खातों  में  या  कागजों  में  कर  देना  संभव  नहीं

 यदि  हिन्दस्तान  गांधों  में  बसता  ट्रैलो  गांव  में  कृषि  का  विकास  होंगा  इनके  लिए

 योजनाएं  भी  गांवों  में  बननी  लेकिन  दुर्भाग्य  है  कि  कृषि  विकास  संबंधित  सभी  योजनाएं
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 दिल्‍ली  के  बड़े-बड़े  भवनों  में  बनतो  हैं  जिसको  किसान  जान  ही  नहीं  पाता  है  कि  उसको  सरकार

 किस  प्रकार  की  और  कितनी  सुविधाएं  देने  जा  रही  है  ?  ग्रामीण  विकास  को  जो  परिभाषा  दी  गई
 इसके  बारे  में  मुझे  असंतोष  है  ।  ग्रामीण  विक्रास  की  परिभाषा  गांव  की  सर्वागोण  चर्चा  और

 उसका  विकास  होना  चाहिए  !  खाली  गांव  मे  नाली  बनाने  से  या  बिश्वुतोकरण  कर  देने  से  गांव  का

 विकास  संभव  नहीं  है  या  गांव  में  खाली  सड़क  बनाने  से  कोई  विकास  संभव  नहों  भाजादी  के

 बाद  पूज्य  बापू  ने  गांव  के  विकास  का  एक  सपना  देखता  था  ।  दीनदयाल  जी  ने  भी  गांवों  के  बारे  में
 चर्चा  की  थी  और  गांवों  की  अपनी  एक  परिभाषा  दी  थी  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  है  कि  जब  देश
 आजाद  हुआ  तो  नेहरू  जी  को  एक  चली  शहरों  का  विकास  करने  की  ।  इससे  हिन्दुस्तान
 का  गांव  पिछड़ा  रह  हिन्दुस्तान  के  गांवों  का  विकास  नहों  हो  पाया  |  शहरों  का  विकास

 होता  गया  और  गांवों  का  पिछड़ापन  बढ़ता  गया  ।  इससे  मांवों  क  बिकास  को  ओ  योजना  बनना

 चाहिए  बापू  और  दीनदयाल  को  योजनाओं  के  अंतगेत  बननो  बह  नहों  बनी  ।  नेहरू
 की  योजना  के  अंदर  गांवों  का  विकास  संभव  नहीं  माफ  कांग्रेस  के  लोग  नेहरू  को
 योजना  जो  गांवों  के  विकास  की  बनी  उप्के  ऊपर  चर्चा  करते  हैं  कि  नेहरू  जी  ने  मांगों  के

 विक्सस  के  बारे  मे  चर्चा  की  थी  |  लेकिन  नेहरू  जी  की  योजना  जो  गांवों  के  विकास  की  बह

 वांपू  के  गांव  के  विकास  की  योजना  से  भिन्‍न  उससे  शहरों  का  विकास  संभव  मगर  गांवों
 का  विकास  संभव  नहीं  ग्रामोंण  विकास  की  जो  परिभाषा  संभव  वह  बापू  ओर  दीनदयाल
 जी  के  गांवों  की  परिभाषा  से  तय  होनी  चाहिए  ।

 पंचायती  राज  व्यवस्था  को  गतिशॉल  बनाने  के  बारे  में  भी  मैं  कहना  चाहता  जब  तक
 शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण  नहीं  गांवों  के  स्तर  तक  ग्राम-पबायत  स्तर  शक्ति  का

 करण  नहीं  तब  तक  भांवों  का  विकास  संभव  नहीं  पंचायत  शक्तिशालो  होनों  चाहिए  ।
 आज  हम  देखते  हैं  कि  गांवों  में विवाद  बढ़  रहे  जब  गांवों  में  विवाद  बढ़  रहे  हैं  तो  गांबों  को
 जो  शक्तिशालो  रचनाशक्ति  वह  समाप्त  हो  रही  है  ।  गांवों  के  किसानों  मे  विवाद  बढ़  रहे
 लेकिन  याद  करें  कि  आजादी  से  पहले  जब  चौपालों  में  गांवों

 के विवाद  हल  हो  जाया  करते  बह
 संस्कृति  कहां  मई  ?  उस  संस्कृति  का  अंत  कैसे  हुआ  ?  जो  शक्ति  केन्द्र  राज्य

 चाहे  किसी  भी  पार्टी  को  अयर  गांवों  तक  उस  शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण  नहीं  तो  मैं
 समझता  हूं  कि  इस  विवाद  को  बढ़ावा  मिलेगा  और  गांबों  में  विवाद  बढ़ेंगे  ओर  रज़नाशक्ति  का

 हास  होगा  तथा  ग्रामीण  विकास  में  वह्‌  सबसे  बढ़ा  बाधक  होगा  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहुता  हूँ  कि
 पंचायतो  राज  व्यवस्था  का  विकेन्द्रीकरण  करने  के  बारे  में  भी  योजना  बनाने  पर  विचार  करना

 चाहिए  ।

 ग्रामीणों  के विकास  की  योजना  के  बारे  में  भी  मैं  कट्तना  चाहता  हूं  ।  ग्रामीणों  के  विकास
 को  योजना  के  बारे  में  जो  योजना  बनती  वह  दिल्‍ली  में  बनती  सभापति  मैं  पूछता

 चाहता  हूं  कि  वह  बोजनाएं  जा  गांवों
 के

 बिकास  के  बारे  में  बनती  बांबों  के  लोगों  से  बेठकर

 पहले  प्राथमिक  स्तर  पर  फिर  उच्चतम  स्तर  पर  आतो  तो  मै  समझता  हूं  कि  लोग  ऐसा  समझते

 हैं  कि  हमारे  विकास  के  लिए  जो  योजनाएं  बनती  हैं  वह  निश्चित  रूप  से  लाभदायक  लेकिन
 दिल्ली  में  जो  ग्रोजनाएं  बनी  हैं  गांवों  के

 विकास  के  लिए  और  ग्रामीणों  के  विकास  के  मैं

 समझता  हूं  कि  गांवों  का  गरीब  किसान  जो  झोंपाढ़यों  में  रहता  बहू  समझ
 नहीं

 पाता  है  कि
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 ग्राम-विकरास  के  लिए  क्‍या  योजना  बनती  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ये  योज॑नाएं  गांवों  के
 लोगों  के  सुझाव  के  अनुसार  बनाई  जाएं  भर  निश्चित  रूप  से  लाभदायक  हों  ।  मंत्री  जी  से  मेरा

 निवेदन  है  कि  इस  तरहू  को  योजनाएं  गांवों  के  विकास  के  निचले  स्तर  पर  बनाने  की  योजना  की

 गंवों  से आज  पलायन  हो  रहा  सभापति  भ्राज  गांवों  खरे  नवयुवकों  श्रमिकों

 का  और  श्रम  को  पलायन  हो  रहा  है  ।  इसके  बारे  में  एक  किन्का  खड़ी  हो  गई  है  और  यह  चिन्ता

 का  सदाल  हो  भया  है  कि  गांषों  से  श्रम  का  पलायन  क्‍यों  हो  रहा  है  ।  इसका  मूल  कारण  है  शिक्षा

 और  नॉकरी  ।  म्ँतों  ग्रहण  करने  कले  लोग  गांघों  में  सुब्धवस्थित  शिक्षा  नहों  पाने  के

 कारण  शहरों  में  क्लायत  करते  शहरों  में  जब  वे  शिक्षा  पत्ते  हैं  दो  वे  शिक्षा  कऋप्त  करके  शहरों
 में  ही  बस  जवने  का  काम  करंते  हैं  ।  शिक्षा  की  व्यवस्था  गांग्रों  में  होंती  तो  निर्रिक्‍्त  रूप  से

 शहरों  में  बसमें'का  काम  बे  नहीं  कस्ते  और  गांवों  से  शेत्नाणक  लोगों का  शिक्षित  स्लमाज़  का
 पलायन  नहीं  होता  ।  अत  नोक  श्योंਂ  के  शिए  गांवःसे  पलायन  हो  रहा  है  ।  अगर  रोजगार  उपलब्ध

 कषि  से  संबं  धिस  रोजगार  गांबों  ही  उपलब्ध  होते  तो  गांवों  के  किसान  भौर  नौजवान

 जिनकी  रचनाक्ष  कर्पपक  के  विकास  के  लिए  लो  जा  बढ  धिश्चित  रूप  से  शहरों  को

 तरफ  पलायन  नहींਂ  करते  |  मैं  निवेदक  करना  चाहता  हूं  कि  खंवों  में  कर्षष  से  संबंधित

 उद्योगों  का  अगर  विस्तार  होगा  तो  गांवों  का  होका  ओर  जोः  युवाश्चद्धित  मांवों  से  झहरों  को

 तरफ  पल्लायन  +र  रही  निश्चिकत्ष  से  गांवों  में  रहेसी  और  गांवों  का  विकास  संभव  हो  सकता

 है  ।

 कृषि  सम्क्न्धी  शोशशाला  खोले  आने  के  विवि  में  क्र्ना  करमा  घाहूंवा  कि  कुषि  का

 हो  करता  कृषि  के  चिकास  के  सम्बन्ध  में  योजनाएं  बनतमो  हैं  तो  हर  सहुंसील  में  कृषि
 शोध्शालाਂ  की  व्यवस्था  कीਂ  जाये  ।  वह  शोधशांशा  भांवों  में  किसानों  की  जमीन  परਂ  सरकारी
 जमीन  उसेके  लिएਂ  अधिग्रहीत  न॑  की  जाए  |  मैं  सभक्षता  हूँ  कि  अगर  परिवर्शनंशील  शोघशाला  होगी
 तो  गाँवों  के  विकास  उसके  लिए  जमीन  भों  दे  देंगे  और  उस  शौधशालाਂ  में  कृषि  के  विफास  सम्बन्धो

 सर्चाएं  भी  हों  कृषि  सम्बन्धी  चर्चा  भी  हो  सकेगी  भौर॑  उससे  गांवों  का  विकांस  भी  सम्भव

 हो  सकता  है  ।

 ग्रामीण  लोक-संस्कृति  में  चाहता  हूं  कि सरकार  पहले  यह  समझ  कि  ग्रामीण

 लोक-संस्कृति  का  क्‍या  मतलब  गांवों  में  मनोरंजन  के  गांवों  फ्री  संस्कृति  के  विकास  के

 लोग  चोपालों  में  कड्डा  तापते  थे  और  वहीं  गांव  के  तमाम  विवादों  का  निपटारा  भी

 कर  लियਂ  करते  गाँधों  अपने  मनोरंजन  के  लिए  गौत  माय'करते  थे  सैंफकिन  के  ग्रीत  केवल

 मंनौर॑जम  के  लिए  ही  नहीं  होते  वे  गीत॑  ग्रामौणों'की  एकंतां  के  प्रतीक  होते  थे  |  बै  गोत  जनी  रंजन
 के  लिए  नहीं  हौते  थें  बल्कि  गाँव  में  रचनां  शक्ति  पेदां  करने  का  भाध्यभ  हीतें  इसलिए  उन  बोीतों

 को  भात्र  मंगीरेंजेन  के  लिए  भान  लेना  भूल  लीक-संस्कृति  के  माध्यम  से  लोन  चोषालों  में

 शादी  भी  तय  कर  लिया  करते  थे'ओर  बहेज॑ਂ  प्रथा काਂ  कोई  लामोति  शान  नहीं  क्थिएई

 देता  जो  दहेज  प्रथा  आज  हिन्दुस्तान  में  कुंकृत्य  मुंह  बाये  खड़ी  हैं  और  हुम।/रे  लिए  एक

 अभिशाप  सिद्ध  हो  रही  पहले  दहेश  प्रथा  माम  को  कीई  चीज  मांव  के  समांज  की  कंशंकित
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 नहीं  करती  थी  ।  बही  दहेज  प्रथा  आज  हमारे  लिए  अभिशाप  बनी  हुई  कुप्रथा  बनकर  सामने  जा

 रही

 इसलिए  लोक-्सं  स्कृति  के  उत्मान  के  लिए  योजना  जरूर  बन्प्मई  ज्यनो  जो  ग्रामीण
 क्कास  के  सम्नन्‍्ध  में  बहुत  लाभका यक  योजनर  द्वोमी  ।

 सभापति  आज  लोक-संस्कृति  का  विकास  दिल्‍ली  में  होतत  है  |  उत्तर  प्रवेश्ञ

 प्रदेश  राजस्थान  जंगलों  सेਂ  लोगों  को  पकड़-फ्कड़कर  यहां  लावह  जाता  है  भर  ये  बिल्‍्की

 में  लोक॑  सह्कृति  का  प्रदर्शनः  करते  हैं  |  खैंकिन  जब  में  लोक-संस्कृति  के  ब्रदर्शन  गांवों  में  होंगे  तब  सही
 मायने  में  लोक-संस्कृति  का  बिकास  होगा  और  तभी  इप्तको  अच्छाइयां  लोगों  को  मालूम  होंगी  ।  तब

 लोग  समझेंगे  कि  लोक-संस्कृति  का  महत्व  कया  और  ग्रामीण  विकास  में  इसका  क्‍या  योगदौन  होता

 है  या  ग्रामीण  लोगों  की  एकता  के  लिए  यह  कितना  योबदान  करती  इश्नलिए  मैं  निवेदन

 करू  गा  कि  लोक-संस्कृति  के  विकास  के  लिए  योजना  दिल्‍ली  में  न  बने  और  लोक-संस्कृति  के  कार्यक्रम

 दिल्ली  में  आयोजित  न  किए  पिछले  दिनों  लोक-संस्क्ृति  के  विकास  के  नाम  १२  यहां  बढ़ा
 तसाशा  हुआ  करोड़ों  रुपये  खर्च  करके  जब  स्व०  राजीव  गांधी  जी  उनके  जमाने  में  बड़ा
 तमाशा  हुआ  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  बसा  तमाशा  अब  दिल्‍ली  में  न॑  हों  बल्कि  प्रदेशों

 राँवों  में  हौना  तब  लौग  कि  लोक-संस्कृति  का  कया  महस्व

 सभापति  मैं  यहां  आंकड़ों  वाली  बात  नहीं  कह  रहा  दो-तीन  महस्वपूर्ण  विषयों  पर

 ही  बोल  रहा  हूं  ।  हरित  क्रांति  की  बात  की  जाती  यदि  मंत्री  जी  मेरी  कात  को  सुनें  क्योंकि

 बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है  कि  अहां  हमਂ  हरित  भांति  की  बात्त  करते  लेकिन  हैमररे  यहां  सिंचाई  को

 व्यवस्था  कितनी  क्या  हमार  ध्यानं  इस  और  गया  है  ।  जब  तक  सिंचाई  की  व्यवस्था  नहीं  हुंअगपे

 तब  तक  गांवों  में  हरित  की  किरणें  कैसे  पहुंच  आज  हुभारे  गांवों  में  सिंचाई  की

 व्यवस्था  वहीं  हुम  अभो  तक  सभो  खेतों  कों  सिंचाई  व्यवस्था  नहीं  दे  पाये  हमारे  बहां

 लंगभय  70  प्रतिशत  जमोन॑  ऐंसी  जो  कृषिं  के  मामले  में  उपजाऊ  भमोीन  मंचा  का  मेक्कनत  है

 भौर  वह  विश्व  का  सबसे  उपजाऊ  मैंदान  माना  आंतः  है  ।  उत्तर  प्रदेश  बक्सर  ले  लेकर

 बढ़ईया  तक  गंगा  का  मैदान  आज  सिंचाईँ  से  वंचित  उसमें  दोकटी-दिवारा  जंसा  पकललों  हुआर

 एकड़  का  क्षेत्र  ऐसा  बक्सर  जिलें  में  महंली  तंक  का  जो  सिंचाईसे  वंचित  है  जबकि  वहां  के

 लोपेग  बढ़ी  रखना  झ्लि  के  अतीक  अहके  खाते  परन्तु  आज  बेकार  द्वोकर  अपराधवृत्ति  अपनाने  के

 लिए  फ्जमूर  हो  चुद  डसका  बल  कारण  है-हरित  क्रांति  की  किरणों  का  वहां  तक  न

 बहुंचना  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  हर  गांव  मे  हम  हरित  क्राति  की  किरणें  गहीं

 हमकरे  उसर  प्रदेश  ओर  विहार  में  जो  बंगा  का  मंदाम  इलाका  यदि  वहां  सिंचाई  को  पर्याप्त

 व्यवस्था  को  आाझ  तो  यह  अकेले  हो  हरिय्तणा  और  पंजाब  से  ज्यादा  उत्पादन  करके  देश  को  दे

 सकता  है  |  अब  साल  याद्ध  का  है  कि  पंजाब  ओर  हरियाणा  में  सिचाई  की  यो  श्यवस्था

 वें  इलाके  में  भी  बत्ती  है  सिंचाई  को  ५स्वस्था  होनी  चाहिए  ।
 |  ४७५७७)

 सभापति  ब्रामी०  विकास  नहीं  हो  रहा  कुटीर  ओर  लघु  उद्येगोंਂ  का  छा6्र  होछा
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 रहा  कप्ती  इस  देश  में  गांव  में  लुहार  होता  बढ़ई  होता  घोबी  होता  था  ।  लुहार
 कुदाल  और  फावड़ा  बनाने  का  काम  करता  किसानों  की  आवश्यकता  की  वस्तुओं  को

 बनाने  फा  काम  करता  बढ़ई  किसान  की  आवश्यकता  की  वस्तुओं  को  बनाने  का  काम  करता  था  ।

 धोबोी  किसानों  के  कपड़ें  घोने  का  काम  करता  इस  नेहरू  के  औद्योगिक  विकास  इस  नरतभिह
 राव  के  ओद्योगिक  विकास  ने  उस  ग्रामीण  कुटीर  उद्योग  का  भट्टा  बेठा  दिया  |  मैं  पूछना  चाहता  हूं
 कि  कुटीर  उद्योग  ग्रामीण  उद्योग  में  और  लथधु  उद्योग  में  जो  कुदाल  या

 फाबड़ा  गांव  का  लुहार  बनाता  उसी  को  आज  बिड़ला  और  डालमियां  बयों  बनाते  हैं  ?

 जब  गांव  के  लुहार  भोर  बिरला  व  ढालमियां  के  बने  हुए  कुदाल  और  फावड़  बाजार
 में  तो  गांव  के  लुहार  की  बती  चीज  बढ़  उद्योगपतियों  के  कारखानों  में  बनी  चीजों  के

 सामने  टिक  नहीं  ,  बड़े  उद्योगपतियों  द्वारा  बनाई  गई  चीजों  बहुत  प्रचार-प्रसार

 तो  गांव  के  लुहार  की  बनी  हुई  वस्तुएं  बाजार  मे  नहों  बिक  इसलिए  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  ग्रामोण  कुटीर  उद्योग  के  जो  लुहार  ओर  घोबी
 काम  करता  जो  गांव  में  सुखी  रहता  उसके  ब।रे  मे  आपको  चिन्ता  करनी  चाहिए  और  जो

 चीजें  वह  गांव  मं  बना  रहा  उसको  बड़  प्‌जीपति  न  बनाएं  और  उसके  उद्योग  पर  वे  आधिपत्य

 न  नहीं  तो  पूरी  संस्कृति  समाप्त  हो  जाएगी  ।

 सभापति  जिस  चीज  की  ग़ांव  का  अपने  घर  में  उसके  मुकाबल
 फाबड़ा  और  कुदाल  अगर  बिड़ला  और  डालमियां  तो  उसका  सामान  कंसे

 बिकेगा  ?  वह  बिलकुल  नहीं

 सभापति  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  खादी  के  नाम  पर  बापू  ने  आजादी  की  लड़ाई

 लड़ी  थो  |  देश  के  लोगों  न  उस  समय  निश्चय  किया  था  क़ि  स्वदेशी  वस्तुओं  को  लेकिन

 भारत  को  ओद्योगभिक  नीति  ने  भारत  के  ग्रामीण  उद्योगों  का  बैठा  जबर्दस्त  धक्का

 जिसके  कारण  आज  जो  गरीब  किसान  गांबों  में  वस्त्र  बनाता  उसका  कोई  बाजार  नहीं
 जो  बढ़-बड़  पूंजोपति  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  कपड़ा  बनाती  उन  ,  कपड़ा  ज्यादा  बिकता

 मांव  के  किसान  का  बना  कपड़ा  नहीं  बिकता  है  ।  इसलिए  गांवों  मे  कपड़ा  उद्योग  समाप्त  हो  रहा

 है  ।  इसलिए  मेरा  माननोय  मंत्री  जो  से  निवेदन  है  कि  इसको  भी  इसमें  सम्मिलित  किया  जाए  कि

 इसको  और  विज्ञार  किया  जाए  कि  हसका  किस  प्रकार  से  विकास  करना

 सभापति  जब  खेल  की  बात  आतो  इस  सदन  के  सभी  सदस्य  मेरो  ओर  देखने

 लगते  हैं  ।  सभापति  खेलों  के  बारे  में  जब  भी  कोई  बात  चलती  तो  निश्चय  हां  गराप  भी

 बहुत  इंटरेस्ट  लकर  सुनते  यह  बात  मैंने  देखी  इसलिए  आप  प्रामीण  छेलों  की  बात  सुन

 लोजिए  ।

 सभापति  आज  प्रामीण  खेलों  ओर  प्रामोभ  खिलाड़ियों  की  जो  स्थिति  हिस्बुस्तान  में

 हो  गई  वह  सबसे  दुखद  बात  है  ।  ग्रामीण  खेल  और  थिलाड़ियों  का  छ्वास  होता  जा  रहा  है|
 प्रया-“प्रसार  नहों  होता  हे  ।  आज  मैं  देखता  हूं  कि  क्रिकेट  का  खेल  जब  चलता  तो

 जमह  पर  पंद्रह-पंद्रह  हजार  लोग  खड़े  होकर  उसको  सूनते  हैं  ओर  देखते  लेकिन  गांबों  के

 शेख  अधि  जिमको  अओल्लम्पिक  मे  मान्यता  प्राप्त  उनको  ओर  सरकार  का  कोई
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 ध्यान  नहों  हमने  एक  दिन  मंत्री  जी  से  कहा  था  कि  खेल  की  जो  चयन  प्रक्रिया  इस
 अपनाई  गई  वही  गलत  उसको  गांव  से  शुरू  करिए  ओर  मैं  निश्चित  रूप  से  कह  सकता  हुं
 कि  आपको  प्रतिभावान  खिलाड़ो  गांव  में  मिलेंगे  ।

 मंत्री  यह  विषय  हालांकि  आपका  नहीं  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  आपकी  ओर  से  भो  एक  पत्र

 खेल  मंत्री  जी  को  लिखा  जाए  कि  गांवों  के  खेलों  5  ह्वास  हो  रहा  है  और  उसका  सुधार  किया

 ह्वास  किस  तरह  से  हो  रहा  है  और  उसका  सुधार  कंसे  हो  सकता  यह  बात  मैं  आपको

 बताता  खेल  जो  जिला  प्रांत  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  होते  वे  अपनी

 प्री  नौजवानी  की  अवस्था  अपनी  प्रो  क्षमता  का  उपयोग  राष्ट्रीय  सम्मान  को  बढ़ाने  में  करत

 हैं  भऔोर  शरोर  को  अभ्यास  करके  ऐसा  बनाते  जिश्नसे  बे  पदक  जीतकर  देश  का  सम्मान  बढ़ा
 लेकिन  जब  खिलाड़ियों  को  खेल  से  अवकाश  लेना  पड़ता  तो  उनका  जीवन  बड़ा  कष्टमय  बोतता

 उसके  जीवन  को  चलाने  के  लिए  कोई  साधन  उपलब्ध  नहीं  होता  जिस  तरह  से  उनकी  जबानी

 कष्ट  में  उसी  तरह  से  उनका  बुढ़ापा  भी  कष्ट  में  बीतता  जिसको  देखकर  यांव  के  नोजबान

 कभी  भी  खेतों  को  तरफ  देखने  का  काम  नहीं  करते  इसके  ऊपर  विचार  किया  जाया

 इसको  तरफ  सोचना  चाहिए  ।  जब  »लम्पिक  और  ऐशियाड़  का  झेल  होता  हैतो  हम

 हिन्दुस्ता  को  चाईना  और  कोरिया  के  पद  की  तालिका  की  तुलना  पें  देखते  चाईना  से  हमारे
 राजनतिक  मतभेद  हो  सकते  हैं  लेकिन  उसने  जो  काम  किया  उसे  आजादी  हमसे  बाद  में  मिली

 उसने  ग्रामीण  खेलों  के  विकास  के  लिए  जो  काम  किया  है  वह  निश्चित  रूप  में  सराहनीय  है  ।

 उसने  खेल  का  काम  बाद  में  शुरू  किया  लेकिन  आज  खेल  की  दुनिया  भें  सबसे  बड़ा  प्रतियोगी  थाईना

 हो  गया  है  ।

 गांव  के  खिलाड़ियों  की  जी  दुर्गंति  हो  रही  है  उसे  सुधारने  का  काम  आप  खेप  मंत्रालय

 को  पत्र  लिखकर  बता  दें  कि  ग्रामीण  विकास  में  भी  उसका  योगदान  होता  प्रामीण

 खिलाड़ियों  के  क्‍या  कष्ट  हैं  ओर  उसके  निवारण  के  लिए  सेल  मंत्रालय  क्‍या  कर  सकता

 है  ।

 मैंने  कल  कहा  श्री  कुमारमंगलम  उत्तर  दे  रहे  थे  |  प्रामीण  विकास  के  लिए  जो  स्पोर्ट्स

 होस्टल  खलते  गांव  का  नौजवान  ज/कर  शहरों  में  स्पोट्स  भे  दाखिल  होठा  है  र  पोटस  का

 बातावरण  गांव  में  रहता  ?  क्‍या  छूद़रों  में  होता  है  ।  डिस्को  संस्कृति  गांव  के  खेल  का  हतत  कर

 रही  है  |

 सभापति  सहोदण  :  आप  कौन  से  विषय  पर  बोलने  लग  गए  हैं  ।

 शी  वोरेखा  सिंह  :  यह  ग्रामीण  विकास  से  संबंधित  है  ।  ग्रामीण  खेलों  और  जिला  ड़ियों  का

 संबंध  निश्चित  रूप  से  प्रामोभ  बिंकास  से  है  ।

 सभापति  महोदय  :  उस  पर  कुमारों  ममता  बनर्जी  ने  बहुत  बण्झा  थोला

 श्रो  बोरेना  सिंह  :  ग्रामीण  खेल  से  आदमी  को  चरित्र  बढ़ता  उससे  उसको  रचनाशक्ति

 बड़ती  है  ।  इमलिए  मैं  मत्री  जी  से  ग्रामोण  से  नों  के  बारे  मं  चर्चा  करते  लगा  |  मैं  ग्रामोण  है  ।  के

 बारे  में  अलभ  से  भी  चर्चा  करता  हू  ,।
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 मैं  अन्त  में  कहना  चाहता  हूं  ।  ग्रामीण  विकास  के  बारे  प्रगमोण  कृषि  के  बारे  हरित
 ऋएँन्ति  के  बारे  में  मैंने  कहा  ।  मैं  डेरी  विकास  के  बरे  में  कहना  चाहता  ढेरी  बिकास  के  लिए
 जो  योजनाएं  बनी  हैं  वे  सराहनोय  हैं  ।'''  आपको  प्रकार  के  आंकड़े  बहुंत  हो  सकते  हैं
 इन  आंकड़ों  से  मुझे  कुछ  नहीं  लेना  है  ।  मैंने  जो  सुझाव  दिए  ग्रामीण  विकास  के  बारे  उन

 योजनाओं  को  शामिल  करके  गांव  के  विकास  के  बारे  में  सक््यंक  योझनाएं  बनाइए  और  कृषि  का

 विकास  कौजिए  |

 लशिनुबाव ]
 मंशो  हफ्रा  भकरताणा

 प्रेसोडेम्ट  घासर  अराफाश

 सजाषति  सहरेदय  :  बिंदेश  मंक्रलय  में  राक्षय  मंत्री  थी  एड्अक़्ढों  सभ्य  को  श्ुछ
 बताना  बाहुते

 बिदेश  संज्ञालय  में  राज्य  संत्रो  एड्मप्टों  सभापति  बहुठ-बहुत
 अन्यवाद  ।  सुबह  सभा  चाहती  थी  कि  मैं  उसे  प्रसीडेन्ट  यासर  आराफात  के  बारे  में  जानकारी  देता

 रहा  हूं  ।  हमें  मह  सुनकर  बहुत  प्रसन्नता  हुई  है  तथा  राहत  मिलो  है  कि  प्रेसीड्ेम्ट  यासर

 उसके  बिमान  को  परिस्थितिवश  लीबिग्ा  में  उतारे  जाने  के  बाद  सुरक्षित  और  ठोक  मैं  सभा
 से  आग्रह  कहता  हूं  कि  वह  प्रेसीढेन्ट  यासर  अराफात  के  दीर्घायु  ओर  सुखी  जौवन  को  कामना
 करे  । पीर  |

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  में  विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  यह  शुभ  समाचार

 आुबकर  वास्तव  में  सबको  बहुत  प्रसन्‍नता  हुई  है  ।

 ]

 अकदानों  को  मांगें  1993.93

 प्रामोण  थिकरस  मंजालथ

 साख  समंजालय

 कृषि  भंजालय

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  लितशण  श्रंधालय--आरी

 शभापत्ति  जी  के०  प्रधकती  6४

 श्री  के०  प्रछासों
 :  सभापति  मैं  ग्रामीण  खास

 सामरिक  पूति  त्रा
 साब्र॑ंजमिक  वितरण  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  का  सभ्न  करंने  के

 लिए
 खड़ा

 :
 हुआ  हूं  ।
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 देश  कृषि  प्रधान  देश  जहां  70:८  लोग  कृषि  पर  निर्भर  करते  कृषि  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  उवंरक  मुख्य  साधनों  में  से  एक  है|  वह्चं  1950-51  भ  उबंरक  की  खपत  69  लाख
 टन  थी  जो  1991-92  में  बढ़कर  135  लाख  टन  हो  गई  ।  उवंरक  की  खपत  में  सो  गुता  बढ़ि  हुई
 है  ओर  उसी  अनुपात  में  उत्पादन  भी  बढ़ा  कृषि  के  लिए  अगली  महस्वपूर्ण  मद  सिंचाई
 तीन  प्रकार  को  सिंचाई  होती  फ्लो  लिफ्ट  सिंचाई  ओर  झूमिगत  जल  फ्लो
 क्लोर  लिफ्ट  सिंचाई  के  लिए  सरकार  बड़े  परमाते  पर  पर्योजनाएं  बना  रही  जहां  भी  रुएं  और

 ब्रह्नकप  खगाए  जा  सके  वहां  ब्यक्ति  विशेष  द्वारा  ऐसा  किया  जाता  भारत  सरकार  छोटे

 श्लोर  सोमांतक  क्रिसानों  को  ति:शुल्क  कुछ  ओर  छोटे  कुएं  उपलब्ध  कराती  लेकिन  मध्यम  बग्गं
 के  किसानों  को  इस  देश  में  सबसे  अधिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 भूमि  सुछार  लए्यू  करने  के  ढाद  जमींदार  ओर  बड़े  भूस्वामी  नहों  सभी  छोटे  किसान
 बन  गए  हैं  ।  छोटे  ओर  सीमांतक  किसानों  को  नलकप  तथा  कुओं  के  लिए  सरकार  से  नि:शुल्क
 बलन्ुब्ञान  मिलता  है  ।  लेकिन  मध्यम  वर्ग  के  जो  असहाय  उन्हें  सिंचाई  के  लिए  कुछ  नहीं
 प्रिक्तता  ।  उन्हें  जो  भो  थोड़ी-बहुत  सहायता  मिलती  है  उस  पर  उन्हें  भारी  ब्याज  देना  पड़ता  है  ।

 अबुसूजित  जातियों  और  अनुसूचित  जनज।तियों  के  लिए  राष्ट्रीय  वित्तीय  निगम  लेकिन  इसके
 पास  द्ीमित  संसाश्नत  हैं  और  यह  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  थ्यक्तियों  को  भी
 उनकी  आवश्यकता  के  अनुसार  बित्तीय  सहायता  ज़हीं  दे  सकता  इस  संबंध  में  मैं  कृषि  मंत्राज्य
 का  ध्यान  इस  भ्रोर  आकर्षित  ऋरना  चाहता  हु  और  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  मामले  की
 जांच  करे  तथा  देखे  कि  इस  निगम  को  अधिक  घन  प्राप्त  हो  ताकि  यह  न  केवल  अनुसूचित  जाति
 भौर  अनुसूचित  जनजाति  के  किसानों  को  बल्कि  अन्य  किसानों  को  भी  सहायता  दे  सके  ताकि
 उत्पादन  बढ़  सके  ।

 आर्षा  पर  निभर  क्षेत्रों  कृषि  कार्य  वर्ष  में  6  से  7  माह  हो  रहता  है  |  मैं  उस  जनजातीय
 केश  न्थयासी  हूं  जहां  सिच[ई  की  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  लोगों  के  पास  पांच  मद्दोने  तक
 कोई  काम  नहीं  रहता  ।  फसल  कटने  के  बाद  वे  जंगलों  से  कुछ  छोटे-छोटे  बन-उत्पाद  इकट्ठे  करते

 हैं  ओर  आवश्यक्र  सामान  खरीदने  के  लिए  उन्हें  बाजार  में  बेचते  हैं  ।  जब  यह  समाप्त  हो  जाता  है
 हज  वे  दुबारा  वर्नो  में  खाने  का  सामान  इकट्ठा  करने  जाते

 बे  मुलायम  कुछ  बेलों  की  खाने
 योग्य  फल  और  यहां  तक  कि  ब्रांक्ष  के  दुकड़े  जो  नरम  होते  हैं  उन्हें  इकट्टा  करते  इम्हें  बे  उबाक़कर
 खाते  हैं  क्योंकि  उचित  खाद्य  पदार्थ  उपलब्ध  नहीं  चूंकि  यह  सब  मानव  के  उपयोग  के  लिए  उचित
 खाद्य  पदार्थ  नहीं  हैं  कुछ  व्यक्ति  श्वीमार  हो  जाते  उन्हें  पेट  की  बीमारियां  हो  भातो
 इस  शंबंध  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  क्त  वर्ष  मैरे  जिले  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  7,006
 लोग  मर  गए  ।  हमारे  मानीय  प्रधान  मंत्री  ने  दवाइयां  खरीदने  के  लिए  20  लाख  झुपये  दिए  ।

 सभापति  महोदय  :  कया  आपके  जिले  में  भूखमरी  मे  7,000  व्यक्ति  मर

 श्रो  के०  प्रधानो  :  जो  परहोदय  ।  केवल  भूखमरी  से  ही  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  ऐसा  कुपोषण
 से  भी  हुआ  ।  चिकित्सकों  का  कहना  है  कि  या  तो  वे  लोग  कुपोषण  से  मरे  हैं  अथवा  आंत्रशोथ  से
 अथवा  हैजे  से  ।  यह  जो  भी  को  लेकिन  उचित  का  पदायों>के  अजाय  में  शऐेसाः  हुभा  .।

 +म्राएत  तथा  शावकीय  फूर्ति  मंत्री  ने  खिले  में  में  खादयाग्ग  भेजे  ।
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 सेकिन  उसका  उचित  वितरण  नहीं  हुआ  ।  वहां  मरीजों  को  देखभाल  करने  तथा  दवाइयां  देने  के

 लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  चिकित्सक  नहीं  कोरापुट  जिले  में  भी  ऐसा  ही  हुआ  है  ।

 इस  वर्ष  कालाहांडो  जिले  में  फसल  की  कटाई  के  बाद  अनेक  लोग  जीविकोपाजंन  के  लिए
 अपने  गांव  छोड़कर  अन्य  स्थानों  पर  जा  रहे  हैं  ।

 अ!पने  2  अप्रैल  को  प्रकाशित  इस  समाचार  को  पढ़ा  होगा  कि  बोलानगीर  जिले

 में  एक  आदिवार्सा  महिला  ने  भोजन  के  अभाव  में  केवल  20  रुपये  में  अपने  बेटे  को  बेच  दिया  ।  बह

 भूछो  मर  रही  उसने  अपने  बेटे  को  20  रुपये  में  बेच  दिया  ।  उड़ीसा  के  गरीब  आदिवासी

 क्षेत्रों  में ऐसी  स्थिति

 इन  सभी  बातों  को  जानते  हुए  हमारे  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने

 जवाहर  रोजगार  योजना  शुरू  की  थी  जिससे  ग्राम  पंचायत  को  सीधे  घन  दिया  जा  सके  और  काम
 उपलब्ध  न  होने  की  अवधि  में  भूमिहोंन  छोटे  किसानों  तथा  सीमांत  किसानों  को

 पाअजंन  के  लिए  सहायता  मिल  सके  ।  लेकिन  प्रप्तान  मंत्री  द्वारा  आरंभ  की  गई  इन  योजनाओं  को

 कियान्वित  महीं  किया  गया  क्योंकि  क्रियान्वण्त  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  |  वे  ठेकेदार

 नियुक्त  कर  रहे  का  ठोक  प्रकार  से  क्रियान्वित  किया  जाता  निर्धारित  दरें  नहीं  दी  जाती  हैं
 जबकि  यह  सख्त  हिदायत  दी  हुई  है  कि  ठेकेदार  नियुक्त  नहीं  किए  निर्धारित  दरं  दी  जाएं
 तथा  जब  कोई  कार्य  उपलब्ध  न  कृषि  का  मोसम  न  हो  तब  कार्य  शुरू  किया  जाए  |

 खाद्यान्नों  के  वितरण  के  लिए  सस्‍्तो  दरों  पर  चावल  उन  भादिवास  क्षेत्रों  में  भेजा  गया  था

 जहां  लोगों  को  क्रय-शक्ति  बहुत  कम  है  ओर  राज्य  के  विभिन्‍न  गांवों  में  खाद्यान्न  बांटने  के  लिए

 गाड़ियां  भेजी  गई  हैं  ।  लेकिन  यहू  सामान  लोगों  तक  नहीं  पहुंचता  है  क्‍योंकि  वे

 सरकारी  व्यक्तियों  को  खुदरा  दुकानदार  बना  देते  इसमें  उन  व्यक्तियों  का  हित  भी  शामिल

 होता  है  ।  वे  रास्ते  मे  ही  उन्हें  बेच  देत  हैं  तथा  प्रामीणों  को  यह  खाद्यान्न  महीं  मिलते  ।  जब  मैंने

 भारत  सरकार  से  संपर्क  किया  और  कट्रा  कि  क्षेत्र  मे  ऐसा  होता  कृपपा  हमारी  सहायता

 कीजिएਂ  तब  वे  कहते  हम  आपकी  सहायता  नहीं  कर  हसे  देखने  का  कार  राज्य

 सरकार  का  हम  कुछ  नहों  कर  सकते  क्योंकि  संघात्मक  ढांचा  ओर  वे  अपना  कार्य

 करेंगे  ।  हम  केवल  चावल  ओर  जो  भी  सभव  है  वह  दे  सकते  हैं  ।'

 जब  हम  आदिवासी  लोगों  को  बात  कर  रहे  हैं  तब  सरकार  को  राज्य  सरकार  पर

 अधिकार  प्राप्त  इस  में  में  संविधान  के  कुछ  अनुच्छेदों  का  उल्लेक्ष  करूंगा  ।  भनुच्छेद पूरा  8

 339  (2)  मे  कहा  गया  है  :

 की  रात्रपरलिका  शाक्त  का  बिस्तार  किसो  राज्य  को  ऐसे  निर्देश  देने  तक

 होगा  जो  उस  राज्य  की  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  निदेश  भ॑  आवश्यक

 बताई  गई  स्कोमो  के  बनाने  ओर  निष्पादन  के  बारे  में  है  |

 पांचों  अनुसूची  मे  भी  एक  प्र/बध्च।न  जिसका  प्रा  इस  प्रकार-से  है

 ee  क्षेत्रों  के
 प्रशासन  के  संबंध

 में  राष्ट्रवति  को  राज्यपाल  द्वार
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 ऐये  प्रत्येक  राज्य  का  जिसमें  अनुसूचित  क्षेत्र  प्रतिष्ष  या  अब  भी  राष्ट्रपति
 इस  प्रकार  अपेक्षा  उस  राज्य  के  भमुसूचित  द्षोत्रों  के  प्रशासन  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  को
 रिपोर्ट  देगा  और  संघ  को  कार्मपासिका  शक्ति  का  विस्तार  राज्य  को  उत्स  क्षेत्रों  के
 प्रशासन  के  बारे  में  निदेश  देने  तक  होगा  ।”

 अनुच्छेद  365  में  कहा  गया  है  :

 इस  संविधान  के  अधोन  किसी  उपबन्ध  के  अधीन  संघ  को  कार्यपालिका

 शक्ति  का  प्रयोग  करते  हुए  दिए  गए  किम्हों  निदेशों  का  अनुपालन  करने  में  या  उनको
 प्रभावी  बनाने  में  कोई  राज्य  असफल  रहता  बहां  राष्ट्रपति  के  लिए  यह  मानना

 पूर्ण  होगा  कि  ऐसी  स्थिति  उत्पम्न  हो  गई  जिसमें  उस  राज्य  का  शासन  इस  संविज्ञान  के
 उपबन्धों  के  अनुसार  नहीं  चलाया  जा  सकता  है  ।

 अक्सर  यह  कहा  जाता  है  के  सरकारिया  आयोग  हमें  राज्य  सरकार  के  बिरुद्ध  कायं  वाही
 करने  से  रोकता

 मैं  संबिधान  सभा  में  हुई  चर्चा  का  एक  पेराधभ्राफ  तथा  डा०  अम्बेडकर  को  टिप्पणी  यहां

 उदृघ्त  करता  हु  :

 सभा  में  क्षर्चा

 संबिधान  सभा  में  अमुच्छेद  257  के  खंड  (3)  ज  रेलवे  के  संरक्षण  के  बारे  में

 चर्चा  हुई  थी  लेकिन  अनुच्छेद  256  और  अनुच्छेद  257  के  के  खंडों  पर  चर्चा  नहों  हुई
 थी  ।  अनुच्छेद  365  के  प्रावधानों  को  आलोचना  हुई  कुछ  सदस्यों  ने  यह
 आह्षंका  ब्यक्षत  को  थी  कि  अनुच्छेद  365  के  प्रावधान  उन  मामलों  में  भी  लागू  किए
 जाएंगे  जहां  केन्द्र  के  निर्देशों  का  थोड़ा  भो  उल्लंधन  हुआ  होਂ

 खंबिधान  निर्मात्री  समिति  के  अध्यक्ष  डा०  अम्बेडकर  ते  उल्लेख  किया  है  :

 केम्द्र  सरकार  को  कुछ  मामलों  में  राज्यों  को  निर्देश  जारी  करमे  के  अधिकार

 एक  बार  दिए  जाते  हैं  जिससे  वे  राज्यों  को  कुछ  मामलों  में  कुछ  निश्चित  तरह  से  कार्य

 करने  को  कह  तो  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इन  निर्देशों  के  पालम  में  असफलता  को

 स्थिति  में  केन्द्र  को  उस  राज्य  के  विरद्ध  कार्यवाही  कर  सकने  की  शक्ति  से  वंचित  रक्षता

 उन  निर्देशों  का  उल्लंघन  होगा  जो  कि  संविधान  ह्वारा  केम्द्र  को  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 हरेक  अधिकार  के  साथ  स्थिति  से  निपटने  का  तरीका  होना  चाहिए  ।”

 केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  उसके  निर्देशों  या  सुझावों  का  विरोध  करने  पर  उनके

 खिलाफ  कारंबाई  कर  रमे  के  लिए  पर्याप्त  शक्तियां  प्राप्त  हैं  ।

 अब  मैं  पंचायत  राज  प्रशासन  पर  आता  हूं  ।  जंसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  में

 जनजातीय  छिले  का  रहने  वाला  हूं  ।  मेरे  जिले  में  44  हाई  स्कूल  लगभग  पांच  वर्ष  पूर्व  हमारी

 एक  जिसा  कल्याण  समिति  बी  और  सांसद  और  विधायक  इसके  सदस्य  थे  ।  वहां  पर  परीक्षा
 .
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 अभुदानी  की  मर्पगें  1992-93  हैं  1392

 परिण्मम  बहुत  खराब  थे  इसलिए  हमने  समाहर्तता  अध्यापकों  को  भेजने  के  लिए

 कहा  ।  44  विद्यालयों  में  लगभग  500  अध्यापक  हैं  |  ये  साधारण  विद्यालम  नहों  बल्कि  ये

 व्लवासीय  बिद्यालय  पिछले  क्य  44  स्कूलों  में  से  केवल  70  लड़के  पास  हुए  हैं  ।  समाहुता  ने  5

 वर्ष  पूर्व  100  अध्यापकों  के  विरुद्ध  आरोप-पत्र  लेकिन  राषह्य  सरकार  ने  यह  कहते  हुए  कि

 अध्यापकों  के  श्विलाफ  कोई  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  नहीं  आदेश  को  साफ-साफ  टाल

 दिया  ।  मेरी  बात  ये  है  ।  जिला  प्राधिकारी  और  स्थानीय  जो  मौके  पर  ही

 स्थानीय  मामलों  काਂ  विश्लेषण  कर  रहे  उनकी  ऐसे  मामलों  में  कुछ  नहीं  सुनी  जाती  ।  राज्य

 सरकार  ही  वहां  पर  सर्वोच्क  प्राधिकरण  अतः  मैं  यहा  कहना  कहता  हूं  कि  क्केन्द्रीक्षण

 जिलो  परिषद  अधिनियम  तुरंत  पारित  किया  जाए  ओर  जिले  में  नियुक्त  प्रत्येक  अश्विकारी  को

 दोषी  बीए  जाने  पर  दण्हित  के  लिए  जिला  प्रशासन  को  पर्याप्त  अधिकार  दिए  जाने

 चाहिए  ।  राज्य  मुख्यालयों  में  केन्द्रित  शक्तियों  वाला  इस  तरह  का  प्रशासम  और  विशेष

 कप  से  जनजातीय  लोगों  के  विकास  में  सहायक  नहीं  होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 वशिण  पटेल  :  सभापति  मैं  सदन  में  क्रृषि  अनुदान  की  मांय के
 विरोध  में  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  ज्यों  ही  कृषि  का  नाम  हमारी  नजर  के  सामने

 भारतवर्थ  के  गांव  ओर  गांवों  में  लहलहाते  नजर  के  सामने  कौंघ  थाते  है  और  अफसोस  होता
 »  कि  कभी  सोने  की  चिड़िया  से  सम्बोधित  होने  वाला  देश  आज  तंगो-तबाही  की  कतार  में  खड़ा  हे

 और  इसका  मूल  कारण  मैं  यह  समझता  हूं  कि  एक  मुहृत  से  कृषि  ओर  गाँवों  की  उफेक्षा  इस  देश  में

 होती  रही

 हम  जय  गांवों  और  कृषि  को  बबल्लालो  पर  नजर  डालते  तो  क्ह:सोचने  को-मज़बर  होना

 पड़ता  है  कि  सारा  शहर  कज  में  डूबा  शहर  कर्ज  में  डबा  बोझ  उठाने  को  मेरा  गांव

 तो  है
 ।”

 हम  देखते  हैं  कि  आज  गांवों  कें  ऊपर  सारा  बोझ  आन  पड़ा  सभापति  हमें

 संभी  जांगतें  हैं  कि  हमरिं  देशः  की  कूल  अमः  जक्ति  का
 66:  प्रतिशत

 से  लेकर  70  प्रतिशत  तक  कृषि

 में  लगा  हुआ  है  और  हमः  सभो  यह  भीਂ  बानतेः  है  कि  हमारे  देश  की  जो  कुल  आय  उसका

 35  प्रतिशत  शद  कृषिः  सेः  प्रब्प्त  होसा  है  आऔर  दुर्भाग्य  है  इस  के  बाक्जूद  भी  बतंमान  कांग्रेसी

 सरकार  मौयः  ओर  कृषि  को  उपेक्षा  बह  लोग  महटी-नेशनल  की  भारती  उतारने  में  लगे  हैं

 और  मेशों  बह  कहता  अतिक््योक्ति  होगा  कि  गेट  के  माध्यम  से  जो  हमारे  देश  में  साजिश  को

 जा  रही  आने  वाले  दिनों  में  घिकसित  देशों  के  क्थ  हसारी  जो  कृषि  है  वह  मोटंगेज  हो

 जाएगी  ।

 सभापति  मैं  कहमा  चाहता  बुजुर्मों  न ेकहा  है  कि  क्दिशी  मीति  और  बिदेशो

 छन  जब  हमारे  किसी  देश  में  जाता  है  तो  उसके  पीछे  विदेशी  झंडा  भी  जाता  है  |  मैं  नहों  चाहता  हू

 कि  हमारे  देख  में  वह  मुप्तकिन  लेकिन  जिस  सोच  के  तहत  डंकल  प्रस्ताव  उत्तमें  यह  निहित

 कि  आने  बाले  दिनों  में  जो  विकासशील  देश  जिनमे  हमारा  भारतवर्ष  भी  इनको  लाश्ास्न

 के  मामले  में  भ्रात्मनिर्भर  न  होने  क्योंकि  ये  विकासशील  देशों  के  बारे  में  बिकसित  देश  जानते  हैं



 19  1914  अनुदामों  को  मांगें  1992-93

 कि  सूख  और  अनाज  एक  ऐसा  मामा  है  जो  इनको  वुधाती  रग  पर  उंगली  रखत्ता  इसको  पता

 है  कि  और  मामलों  में  क्किक्सशील  देश  हरी  बात  न  लेकिन  जय॑  भूख  का  सवास

 तो  जपनी  मर्जी  के  मुताबिक  हमारे  देश  को  भचा  सकगे  जोर  इनकी  कोशिंश  होगी  कि  हमें  जब॑  हुम
 इनकी  खालान्म  के  मामले  में  आत्मनिंभरਂ  नहीं  होगे  तो  हम  जैसा  जो  चाहँगे  कह
 शील  देशों  सेਂ  कराएंगे  ।  इंसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्र  महोदय  से  अभुरोध  करना  चाहता  हूं
 कि  हमारे  देशः  के  लौंग  फर्म  गम  खाकर  जौं  लेकिन  आपको  देश  के  आत्म-सम्मा्  को

 यहांति  के  लिए  यंकीनीतीर  पर  इंकल॑ं-प्रस्ताओं  का  बिंरोंघ  करता  बाहिए  ।

 सभापति  मंत्री  महोदय  बड़े  रूश  हो  रहे  होंगे  कि  इन्होंने  17  करोड़  टन  अनाज

 देश  में  पेदा  किया  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  17  करोड़  टन  अताज  हमारे  देश  के

 लिए  काफी  जबकि  देश  मे  आज  भी  लोग  भूख  से  मर  रहे  अभी  आज  ही  हिन्दुस्तान  में  यह

 समाचार  छपा  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  मौना  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  भूख  से  कुछ  भोते  हुई  यह

 बात  प्रधान  मंत्री  ने  स्वीकार  को  जिस  देश  में  आज  भी  लोग  भुखमरी  से  मर  रहे  उसके

 मंत्रीगण  17  करोड़  टन  अनाज  पंदा  करके  अपनो  पीठ  थपथपा  रहे  तो  उस  देश  का  भगवान  ही
 मालिक  है  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  17  करोड़  टन  अनाज  पैदा  करके  आप  क्‍यों  खुंश  हो  रहे

 50  के  दशक  के  पहले  निमाह  डालें  तो  पता  चलेगा  कि  उस  समय  395  ग्राम  अनाज  प्रति  व्यक्ति

 उपलब्ध  था  और  आज  42  वर्षों  के  बाद  हम  प्रति  व्यक्ति  500  प्राम  अनाज  उपलब्ध  करा  पाए

 गोया  42  बर्षों  में  10:  प्राम  अधिक  अनाज  पैदा  कर  पाए  हैं  ।

 सभापति  आब  भो  हम!रे  देश  में  बहुत  से  प्रदेश  ऐसे  हैं  जिनका  पापूलेशन-पश्रोथ

 फूड  ग्रोथ  से  अधिक  अआससाम  में  पापृलेसन  ग्रोथ  3.3  फूड  ग्रोथ  1.7  मध्य

 प्रदेश  में  24  प्रतिशत  और  फूड  श्रोष  2.1  केरल  में  पापूलेशन  श्रोथ  3.3

 प्रतिशत  ओर  फूड  ग्रोथ  1.9  महाराष्छु  में  पापुलेशन  प्रोव  2.3  प्रतिशत  भौर  फूड  शब्रोष

 2.00  कर्नाटक  में  पापूलेशन  ग्रोथ  2.1  प्रतिशत  ओर  फूड  प्रोथ  1.9  पंजाब

 में  पापुलेशन  ब्रोष  2.12  प्रतिशत  ओर  फूड  ब्रोष  1.2  प्रतिशत  आंध्र  प्रदेश  का  भी  मही

 हासे

 प्राशोज  जिकास  मंत्रालय  में  राध्य  संत्रो  ली०  बेंकट  :  आंध्र  प्रदेश  का  भो  बता

 दीजिए  ।

 शो  बुलशिण  पढेल  :  भांप्र  प्रदेश  में  पापूलेशम  ब्रोथ  है  1.7  प्रतिशत  बोर  फूड  ग्रोष  है  '.।

 प्रतिशत  ।

 लीं-शो०  वैंकेट  स्थांभों  :  आधे  प्रदेश  का  गलत  कता  रहे

 थी  बंशिण  पढेल  :  आंध्र  प्रदेश  5।  गलत  है  था  सही  इसको  बाद  में  मैं  ऑपकी

 बात  मान  लेता  हूं  कि  प्रदेश  के  आंकड़े  मेरे  द्वारा  गलत  दिए  जा  रहे  लेकिन  बाकों  सारे

 प्रदेशों  के  आंकड़े  भी  क्या  गलत  ईं  |  कया  आप  नहीं  मानते  हैं  कि  भ्राज  भी  बहुत  सारे  प्रदेश  में

 वापूलेशन  फ्रेवः  फूड  स्रोथ-से  ज्यादा

 एक  भीरें  बात  को  तरक  मैं  आपका  ध्यांत  भआाकषित  करना  चाहता  हुं  कि  भी
 अनाज  हस

 शश
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 पैदा  कर  रहे  उसकी  गति  कितनी  धोमी  1984-86  में  मोटे  अनाज  का  उत्पादन  31.1

 मिलियन  टन  था  जो  #5-86  में  घट  कर  26.2  मिलियन  टन  हो  गया  और  1990-91  में

 ३३.4  मिलियन  टन  उत्पादन  हुआ  |  क्‍या  इसी  गति  से  आप  पंदावार  बड़ा  रहे  हैं  और

 इसी  गए  से  पंदावार  क-*के  क्‍या  हम  देश  +l  अनाज  खिला  पाएंगे  ?  आप  दाल  को  ले

 तिलहन  को  ल  दाल  का  20.0  मालयन  टन  आाज  14.0  मिलियन  टन  है  ।

 मैं  इसलिए  यह  बात  कहना  चाहता  हू  कि  जितने  अनाज  को  हम  आवश्यकता  हम  उतना

 अनाज  पंदा  नही  कर  पा  रहे  जबाके  हमारे  जो  पड़ोसी  दश  चीन  को  ले  हम  चीन

 की  ओर  ध्यान  करें  ।  नियाजित  विकास  5.  मांग  पर  हम  साथ-छाथ  चले  आज  उसकी

 राष्ट्रीय  विकास  दर  दुगुनी  हो  गई  है  और  पापूलेशन  ग्रोथ  आधी  हो  गई  ह्‌  तथा  हम  जहां  के  तहां

 खड़े

 मैं  दूसरी  बात  कृषि  मंत्री  जी  कहना  चाहता  हूं  कक  आप  चीन  को  जाने  निगाह

 डालिए  संकट  के  पूर्व  सोबिय«  संघ  पर  ।  आप  देखिए  सोवियत  संघ  कं  पापूलेशन  हमसे  एक  तिहाई

 है  और  हमारे  से  दुगुनी  उपज  आज  सोवियत  संघ  को  सोवियत  संघ  के  बिखर  जाने

 के  धाद  आज  वहां  के  लोग  दाने-दान  को  मोहताज  हो  गए  मैं  कहना  चाहता  हैं  कि  अग्र  सोची

 सदा  सुखी  ।  आप  अपने  मित्र  देश  से  साख  भगवान  न  करे  कि  ऐसी  परिस्थिति  कभी

 हमारे  देश  मे  आ  जाए  ।  हमारे  देश  उस  समय  क्या  होगा  ?  हमारे  देश  के  करोड़ों  लोग  भूख  से

 मर  इसलिए  आप  जरा  अपनी  इच्छा  शक्ति  को  जगाइये  और  क्रृषि  में  ज्यादा  रुपया

 दिलवाहये  |  कल  नीतीश  जी  बोल  *  हे  उन्होंਂ  कहा  कि  जनता  दल  की  सरकार  मे  यह  घोषणा

 की  थी  कि  एम  कृषि  के  विकास  पर  50  परसेट  टोटल  बजट  का  खर्च  आप  तो  उतना  भी

 नहीं  दे  रहे  आपको  इससे  ज्यादा  धीषणा  करनी  रुपया  देना  लेकिन  आप

 नहीं  दे  रहे  हैं  ।  मैं  आपको  चाहता  चूंकि  मैं  बिहार  में  ग्रामीण  थिकास  मंत्री  रहा

 इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  कृषि  से  ५रे  हट  कर  मैं  ग्रामीण  विकास  को  भी  कुछ  चर्चा  करू  ।
 **

 कृषि  मंत्रो  बलराम  :  बिहार  के  उत्थान  के  हिसाब  से  क्‍या  सारा  देश

 बला  दें  ।

 हो  बशिण  पटेल  :  सारे  देश  की  बात  में  कह  सकता  अगर  भाप  बिहार  को  सारा  देश

 समझ  रहे  हैं  तो  हमे  खुशी  है  ।  इसमे  कोई  नहीं  ।

 सभापति  जी  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कृधि  को  बढ़ाने  के  लिए  आप  जॉ  छोटी-छोटी

 सिद्ाई  की  योजनाएं  है  आपको  बढ़ावा  दी  जए  ।  आपने  देखा  होगा  गांद  में  जब  आप  जाते  हम॑
 लोग  भी  जाते  वहां  देखते  हैं  कि  20-25  एकड़  के  लिए  लोग  कहते  हें;कि  अमर  15  हजार  या

 0  हजार  में  नाले  खूदाई  कर  दी  जाए  तो  20  एकड़  जमीन  की  सिंचाई  हो  लोग

 हते  हैं  कि हआर  ए+ड  या  दो  हजार  एकड़  में  10  लाख  या  15  लौख  कौ  योज॑नों  बनौं  दी  जाए

 2  3।  हजार  एकड़  भुम  को  भिचाई  कर  आप  अनाज  पैदा  कर  सकते  आपको

 मालूम॑  है  कि  बाटर  लोगिग  ५  समस्या  आप  सिर्फ  जल  जमाव  को  समस्या  से  लोगों  को  निदान

 दिला  आप  देखिए  कृषि  के  मामले  मे  आप  +हां-से-कहां  चले  जाते  ऑपसे  कहना

 चाहता  हूं  कि  फर्टोलाइलन  का  हो  फसल  बोभे  का  सबास  फसल  बौसा  आपको  लामू

 396.
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 करना  चाहिए  ।  पृथे  में
 भी  इस  पर  काफी  जिऊ  हुआ  है  ।!  मेने  आपसे  कहा  था  फसल  ओमा  लागू

 हो  सकता  है  ।  आप  सहयारिता  के  कृषि  ऋण  जो  आप  किसानों  को  देते  उसी  में  रे

 उसका  प्रीमियम  कट  सारे  किसान  फसल  बीमा  करवा  लेंगे  ।  अगर  आपकी  नजर  में  कोई

 ओर  बेहतर  योजना  हो  फसल  बीमा  लागू  करने  की  तो  आपको  यह  शीघ्र  लागू  करनो  चाहिए
 में  कृषि  पर  ज्यादा  बात  म  करके  कुछ  बातें  ग्रामीण  विकास  पर  कहना  में  आपसे  यह

 अनुरोध  करना  चाहूंगा  सभापति  कि  ग्रामीण  विकास  के  माध्यम  से  दो  महत्वपूर्ण  योजनाएं
 हमारे  देश  में  हैं  ।

 4.04  म्र०  १०

 शर्त  विधेषपोठासोन  हुए  )

 एक  तो  जवाहर  रोजगार  योजना  और  एक  में  पसन्द  करता

 जवाहर  रोजगार  योजना  को  ।  क्योंकि  पहले  गांव  के  विकास  ने  लिए  जो  योजना  इस

 दिल्ली  में  बनाई  जाती  थी  यकीनन  तौर  पर  वह  योजना  गांव  के  लोग  बैठकर  ओर  गांव  को  जो

 आवश्यकता  उसके  बना  हैं  |  में  आपसे  कहना  चाहता  हुं  मंत्री  कि  आप  थोड़ी

 हिस्मत  आप  प्राथमिकता  भी  तय  ग्रामीण  विकास  के  लिए  प्राथमिकता  तय

 कीजिए  कि  प्रथम  चरण  में  हप  प्रत्पंक  गांव  को  7  चची  सड़क  से  ही  कच्ची  सड़क  कनवर्टे  के

 साथ  बनाकर  पक्की  सड़क  से  जोड़  देंगे  ।

 यह  प्रायमिकता  आप  तय  कीजिए  ।  आपके  पास  आर०  ई०  ओ०  और  अवाहर  रोजगार
 योजना  जैसी  ग्रामीण  विकास  के  एजेंसी  है  ये  गांवों  +  विकास  के  सिए  हैं  जिनमें  सड़क  का

 मिर्माण  होता  है  ।  ये  दोनों  एजेंसी  जापके  पास  एक  एजेंसी  और  जिला  योजना  की  इसके

 भाध्यम  से  संडकों  क  नर्माण  होता  भाप  जिला  बोजना  मंत्री  के  साथ  बैठकर  विचार

 कर  लीजिए  और  प्राथमिकता  तय  कर  लीजिए  कि  प्रथम  चरण  में  प्रत्येक  गांव  को  करू्ची  सड़कः  से

 जोड़ना  है  ।  ताकि  श्री  बलराम  जावड़  साहूब  को  कश्ली  बिहार  के  किसी  गांव  में  जाना  पड़  तो

 इनको  यह  न..पूछना  पड़  कि  हमारी  गाड़ी  जा  सकती  है  या  नहीं  ।  जवाहर  रोजगार  योजना  में

 प्रति  बच  बरसात  के  बाद  टो  का  नुकसान  होता  ,  तो  उसकी  मेन्टीनेंस  क ेलिए  कुछ  राशि  तय

 कर  दीजिए  कि  जो  सड़क  खराब  हो  जाए  तो  फिर  अनजाने  के  लायक  बना  दी  आर०

 आई०  रोज्गार  योजना  और  जिला  योजना  आपके  पास  तीन  एजेंगी  आप  तीनों

 को  कोआड्डिनेट  कर  पाते  हैं  लो  आप  निश्चित  तौर  से  ज्णादा-से-ज्यादा  सड़क  का  निर्माण  कर  सकते

 जवाहर  रोजग[।र  योजना  मिट्टी  का  काम  करता  जिला  योजना  को  कहिए  कि  हार्ड  कऋक

 का  काम  करें  और  आर०  ई०  ओ०  ब्लेक  टैग  का  काम  न  मिट्टी  का  और  ने  हाई  क्रश  का

 काम  करें  बल्कि  अपना  काम  तरें  ।  यह  कहा  जाए  झि  दूसरा  कास  तुमको  नहीं  करना  इन

 एजेंसियों  द्वारा  अलग-अलग  हार  क्रम  और  ब्लैक  टाप  का  काम  करने  से  इसपें  व्यापक

 भ्रब्टाचार  पैदा  हुआ  है  ।  इस  भ्रष्टाचार  को  रोकने  के  लिए  आप  तीनों  को  कोआइडिनेट

 पोजना  मंत्री  के  साथ  बेठकर  कोआईशिनेशन  बनाहए  ताकि  आने  दाले  दिनों  में  सड़कों  का

 से-म्थादा  निर्माण  कर  सकें  |  प्रत्येक  पंचायत  में  भ्रति  ०्गं॑  डेढ़  से  ठो  लाश  का  काम  होता

 प्रत्येक  प्रखंड  म॑ं  30  से  32  पंचायट  होते  40,  50  वा  70  लाख  का  काम  एक  भोवरसियर



 अनुदानों  को  मांचें  1992-93  8  :  1992

 अति  क्ये  कराता  है  |  क्‍या  बह  करा  पाएगा  |  अबाहर  रोलयार  थोजभा  देते  आप

 ओोबरसिवर  की  निधुक्ति  का  श्रोविजन  कर  शओोजिए  ।  इससे  रोश्रकार  भी  मुहैया  होगा  ओए  सदी

 समय  पर  छह  काम  झी  कर  लेगा  ताकि  विकास  शोजना  अकादद्ध  न  आप  प्रस्पेक  राज्य  को

 त्रमासिक  प्रतिबेदन  के  आधार  वर  जवाहर  रोजभधार  योजना  पैध्वा  अब्रंटित  करते  हैं  ।  जो  अपने

 लक्ष्य  को  पूरा  नहीं  कर  पाता  तो  उसका  क्षेशा  केल्द्र  से  कट  जाता  कभी  किसी  राय  में  कोई

 हक़ताल  हो  कोई  आबषदा  हो  जाए  या  कोई  ऐसी  बात  हो  जाए  कि  वह  अपने  विकास

 की  दर  को  प्राप्त  न  करता  हो  तो  आप  निश्चित  तौर  से  उसका  आवंटन  कट  लेते  भाप

 वार्थिक  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  पैसे  का  आवंटन  कीजिए  ।  कोई  राज्य  मुसीबत  में  हो  और  अपने

 विकास  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  न  कर  रहा  हो  तो  उसका  पैसा  केन्द्र  से  न  क्राटा  जाए  बल्कि  इस  कर

 वाधिक  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  पैसे  का  आक्ंटश  दें  |  श्राभीभ  विकास  में  आई०  आर०  डो०  पी०  के

 माध्यम  से  आप  गरीबों  को  गरोबो  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  आप  कलेजे

 पर  हाथ  रखिए  कि  आप  कितने  लोगों  को  गरोबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठा  थाए  अभी  हाल  ही
 में  धमंयुग  में  बुन्देलखंड  की  रिपोर्ट  आई  है  ।  उसमें  लिखा  है  और  हम  भी  जानते  हैं  कि  तीन

 चार  हजार  रुपये  आप  गरीबों  को  गाय-भेंस  खरीदने  के  लिए  देते  आप  सोचिए  कि  जब

 तीन  हजार  शपये  में  बकरी  नहों  मिलती  तो  आप  जो  इतनी  राशि  उन  गरीबों  को  गरीबी  रेथा

 से  ऊपर  उठाने  के  लिए  गाय-भंस  खरीदने  के  लिए  देते  हैं  बह  कितना  दूध  देती  होगी  .  उनका  क्‍या

 विकास  होगा  ओर  कैसे  वे  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  यहू  तो  भगवान  ही  जाने  ।  आप  गरीब

 हरिजनों  को  गाय-भैंस  देते  लेकिन  हरिजनों  की  कभी  आनरकश्षिप  नहीं  रही  है  ।  शुरू  से  पालने

 रखने  के  उत्तराधिकारी  थे  नहीं  रहे  ये  दूसरों  को  कायनमभेसे  पालते  रहे  शिलासे  रहे
 उनको  आमरशिप  का  कोई  ज्ञान  नहीं  जब  आप  इनकी  वे  प्रदान  कर  रहे  हैंतो  इसके  श्लए
 प्रशिक्षण  भी  ओो  कि  अभी  तक  नहीं  दिया  जा  रहा  आक्य  उकको  ट्रेनिक  दें  कि  कंसे  ले  माय

 था  भेस  को  थाल  सकते  कैसे  उसका  रख-रखाब  कर  सकते  इससे  ले  मफझने  को

 सुनिश्चित  कर  सकेंगे  |

 आई०  आर०  डी०  पी०  के  माध्यम  से  महिलाओं  को  या  नौजबानों  को  स्व-रोजगार  के

 लिए  या  दूसरी  गतिविधियों  के  लिए  रुपया  मुहैया  कराते  क्या  आपने  कभी  फिजीकल

 फिकेशन  कराया  है  कि  हिन्दुस्तान  में  जितने  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  जो
 परिसम्पस्ति  दी  है  क्‍या  कोई  परिसम्पत्ति  बाको  है  ?  मैं  जब  बिहार  में  ग्रामीण  बिकास  मंत्री  था  तो
 पैंने  एक  सर्वेक्षण  कराया  और  पता  चला  कि  25  प्रतिशत  हो  परिसम्पत्ति  वहां  है  और  बाकी

 सम्पत्ति  लापता  है  |  चूंकि  में  बिहार  से  जुड़ा  हुआ  हूं  इसलिए  उसके  बारे  में  ज्यादा  आनता  वहां
 की  समस्याओं  से  अवगत  हूं  ।  लेकिन  आप  दूभरे  राज्यों  में  भी  फिजीकल  बेरीफिकेशन  कराएं  तो  में
 दावे  से  कह  सकता  हूं  कि  वहां  भी  परिसस्पक्ति  आपको  नदारद  पझिलेगी  ।

 आप  जो  रोजगार  हैं  उसके  सिए  कतेई  मार्कट  को  व्यवसशा  नहों  लिखाई
 का  कारश्बार  करने  के  लिए  उसको  मशीन  उद्लब्छा  दू्ध--कऋा  कारोबा२<कस्ने  के  लिए-श्रा
 फल-सम्जो  का  कारोबार  करने  के  लिए  उसको  मुहैया  कगाते  थाफ्ने  कभी  सतेका  है  कि  ओे

 जो  चीजें  उत्पादित  करते  हैं  उसक  शिए  बाजार  कहां  उपलण््स  होगा  ।  कक्ततो  उसके  लिए  कश्यार

 औी  सुनिश्चित  करना  चाहिए  |  आप-थह्क  से  निर्देश  जारी  करें  ज़िलों  मे  ऋलेक्टर्स  के  पास
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 ग्रामोण  विकास  में  जो  लोग  उत्पादन  कर  रहे  हैं  उनको  बेचन  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में  ग्रामीण  मेले

 का  हागय्रोतन  किया  जाए  ताकि  वे  अपना  माल  उसके  माध्यम  से  लोगों  क  बीच  में  पहुंचा
 दूधरी  एजेंस'ज  7  उनको  प्रोत्माहित  करें  कि  बह  गांव  आएं  और  उनके  द्वारा  जो  उत्पादित

 वस्तुएं  हैं  उन+  खरोदें  ताक  उनकी  चल  सके  और  वे  धन  संग्रह  ऋर  सके  और  उनका
 जीवन  खूणहाल  हो  सके  ।

 अब  में  ट्राइसम  के  बारे  में  जिक्र  करूंगा  ।  ट्राइसम  के  माध्यम  से  अप  चाहते  हैं  लोगों को
 स्व-गोजग.र  मिल  लोग  सेल्फ-सकिशेंट  हो  सके  !  आप  अपने  आकड़ों  को  देख्व  ।  मैंने  पर्व  में  भी

 कहा  था  मि  Mocs  वही  हाल  ट्राइमम  योजनः  वा  आपने  1990-91
 मे  लक्ष्य  रखा  था  कि  4  लाख  25  हज'र  314  लोगों  को  प्रशिक्षित  भापक्तो  उपलब्धि

 कितनी  *5  मतलब  |!  लाख  ।9  ह॒त्ार  25  लोगों  को  आप  भ्रश्मिक्षित  करा

 पाए  हैं  ।  ट्राइमम  योजना  में  यह  आंकड़े  या  श्रतिज्ञत  कोई  माबने  नहीं  रखते  ट्राटसम  के  मायने

 यह  हैं  कि  आप  अधिक-सै-अधिक  लोगों  को  स्थ-रोजभार  मुहैया  करा  सके  और  एक  लाख  दृक्‍्यावन

 हजार  लागों  में  आपने  स्व-रोजमार  कितने  लोगों  को  मुहैधा  सिर्फ  इक्थावन  हजार  पांच  सो
 साठ  लोगों  को  !  क्‍या  इसी  रेशों  एर  हम  अपने  गांवों  का  विकास  कर  सकते  हैं  ?  म॑  कहना  चाहता

 हूं  कि  यह  मुमकिन  नहीं  है  कि  आप  इस  पर  गांव  का  विकास  कर  दसलिए  में  आपसे  कहूँ का  कि

 वदि  देश  भो  बचाना  चह़ते  यदि  अपने  शाँवों  की  तरक्कों  चाहते  हैं  तो आप  अपनी  इृल्छाशन्ति

 को  मजबूत  कीजिए  ।  ये  जव।हर  रोजगार  योजना  मे  सारे  देश  में  ढिढ़ोरा  पीट  रहे  हैं  कि  हसके

 माध्यम  से  प्रतिवर्ष  एक  करोड़  लोगों  को  रोजगार  मुठैया  करेंगे  लेकिन  सभी  जानते  हैं  कि  ब्रामीज
 विकास  में  धन  तापने  काट  दिया  में  तो  यह  कहूंगा  कि  भविष्य  में  प्रामोण  विकास  में  आबंटम

 बढाइए  कृषि  का  श्रावंटत  बढ़ाइए  तभी  हमारा  देश  सुखी  और  समद्धिशाली  हो  सकता  है  े॒

 इन्ही  चब्द  श्रब्दों  के साथ  में  आपको  घन्यवाद  देता  हुं  कि  आपने  भुझे  समय
 घन्यवाद  ।

 ]
 श्रो  जो०  एम०  सो०  बालयोगी  :  सभापति  मैं  बजट  में  ग्रामीण

 विकास  के  लिए  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  अनुदान  मांगों  पर  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हैं  ।
 मैं  ग्रामीण  विकास  में  रुचि  रखता  मैं  तेलुग  देशम  पार्टी  री  ओर  से  मत्री  महोदय  द्वारा

 प्रस्तुत  की  गई  मांगों  का  विरोध  करता  क्योंकि  ग्राभीण  विकास  यथोचित  परत्व  नहीं  दिया
 गया  यह  मेरा  पहला  भाषण  है  ।

 पिछले  कई  वर्षों  से  ग्रामीण  विकास  एक  नारा  बन  गया  राजमीतिक  धोक्ला  पत्रों  के

 लिए  एक  अ'कर्षक  शब्द  बन  गया  है  और  निहित  स्वार्थी  लोगों  के  लिए  आसानी  से  घन  आ्य्ईटत
 कराने  के  लिए  एक  उपनाम  बन  गया  है  ।  अधिक  मात्रा  में  धन  व्यय  करना  व्यवहारिक  परिद्धवक

 क्रषि  के  विकास  दत्यादि  ज॑से  चनिन्द्रा  क्षेत्रों  मे  छुट-पुट  विकास  के  अलावा  और  कुछ  गहीं  है  ।

 यह  ग्र'गीण  जनता  के  जीवन  के  हर  क्षेत्र  में  उनका  संपूर्ण  उत्थान  नहीं  है  ।

 ग्रापीण  लोगों  विशेषकर  अनुमूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजआतियों  जौर  पिछड़े

 समुदायों  फे  लोगों  की  शैक्षिक  और  स्वास्थ्य  संबंधी  जरूरतें  सरकार  हारा  आयोजित  अनेक

 401
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 जन  तहत पूर्ण रूप से पूरी नहीं की जा रही हैं। Maal पंचवर्षीय  कि

 कार्यक्रमों  के  तहत  पूर्ण  रूप  से  पूरी  नहीं  की  जा  रही  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  की  और

 संपूर्ण  ग्रामोण  विकास  के  लिए  पिछले  चालीस  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  में  हजारों  करोड़  रुपए
 आबंटित  और  खर्च  करने  के  बाद  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  दशा  जेस  की  तेसे  बनी  हुई  है  ओर  ये  बहुत
 कम  विकप्तित  हुए  हैं  तथा  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  क ेबीच  विकास  का  अन्तर  अधिकाधिक  बढ़ता
 जा  रहा  इस  दयनीय  और  खंदजनक  स्थिति  के  कारण  प्रकट  रूप  से  ज्ञात  है  |  यह  कारण  है
 भायोजना  की  कमी  तथा  कार्यान्वयन  में  पाई  गई  खामियां  भर्थात्‌  अमीर  लोगों  की

 खशहाल  ग्रामीणों  द्वारा  लाभ  लाभान्वित  होने  वालों  में  गरीबों  को  शा।मल  न

 ऋणों  का  राजसहायता  वितरण  मे  दलाल  और  सबंत्र  व्याप्त  भ्रष्टाचार  को  दूर
 करके  कार्यक्रमों  को  लागू  करने  में  राजनीतिक  इच्छाशक्ति  का  अभाव  |  गुणात्मक  पहलुओों  अथवा

 वास्ततविक  निध्पदन  का  कोई  ध्यान  रखे  बगेर  ग्रामीण  विकास  के  लिए  वाषिक  योजना  परिशथ्यय  में

 निर्धारित  भौतिक  और  वित्तीय  लक्ष्यों  को  पूरा  करना  भारतीय  नौकरशाही  का  दर्शन  बन  गया  है  ।

 इस  बारे  में  कोई  जवबदेही  निर्धारित  नहीं  है  और  इसके  अतिरिक्त  इस  प्रणाली  में  और  इसके  बाहर

 हरेक  स्तर  पर  राजनीतिक  समूह  कार्यरत  हैं  जो नोकरशाही  पर  उस  जिससे  बे  संबंधित  उस

 प्रथल  वर्ग  या जातिगत  हितों  के  लिए  दबाव  डालते  हैं  ।  इस  गंभीर  स्थिति  का  कुल  नतीजा  यह  है
 कि  गरोब  ओर  दीन-हीन  ग्रामीण  लोगों  को  उनका  उचित  हिस्सा  नहीं  मिलता  है  और  उनका

 विकास  एक  कल्पना  बनकर  रह  गया  मैं  वचनबद्धता  और  ग्रामीण  लोगों  का  विकास  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  राजनीतिक  इण्छाशक्ति  को  वी  का  विरोध  करते  हुए  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के

 तहत  विभिन्‍न  योजनाओं  पर  अधाधुंघ  धन  व्यय  करने  के  बजाय  उन्हें  अधिक  कारगर  ढंग  से  लागू
 करने  ओर  परिणामोस्मुखी  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित  सुझाव  देता  हूं  ।

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  वर्ष  1992-93  के  बजट  में  375.64  करोड़
 रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  उसकी  अच्छी  तरह  से  समीक्षा  क्री  जानी  चाहिए  तथा  जिला  ग्रामीण
 विकास  एजेंसियों  को  जिसको  धन  दिया  जा  रहा  उन्हें  केवल  भोतिक  लक्ष्य  पूरे  करने  के  लिए  ही
 जिम्मेदार  नहीं  बनाया  जाना  वल्कि  उन्हें  ग्रामीण  गरीबों  के  चुने  हुए  जिनको  मरीबी
 रेखा  से  नीचे  रह  रहे  परिवारों  के  रूप  में  चुना  गया  की  प्रगति  की  निरंतर  निगरानी  करनी

 जिससे  यह  सुरिश्चित  हो  सके  कि  उन्हें  प्रदान  की  गई  राजहायता  का  उययोग  इस  तरह  से  हो  कि

 उन्हें  गरीबी  रेवा  से  ऊपर  उठाग्रा  जा  सके  और  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  चने  गए
 इन  परिवारों  को  आय  पैदा  करने  वाली  आप्तियां  देने  का  उद्देश्य  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  इस
 निगरानी  के  बगंर  किया  जाने  वाला  सरकारी  व्यय  निरथंक  इतना  ही  नहीं  बल्कि  जिन  गांवों

 में  कुछ  मूलभूत  सुव्धिएं  जैसे  विपणन  सिंचाई  आदि  उपलब्ध  उनमें  ग्रामोण  विकास

 केन्द्र  भी  शुरू  किए  जाने  चाहिए  तथा  ग्रामीण  विकास  केन्द्रों  का  प्रबन्ध  जिला  ग्रामीण  विकास

 एजेंसियों  के  पर्यवेक्षण  में  स्थानीय  पंचायतों  को  सौंपा  जाना  चाहिए  '  इन  सभी  कल्याणकारी

 योजनाओं  की  जानकारी  उन  संचार  माध्यमों  से  सभी  लोगों  को  दी  जानी  जिनके  लिए  ये

 बनाई  गई  हैं  । आई  के  कार्यों  की  देखभाल  करने  तथा  भागीदारों  की  सम्पत्ति  को

 बनाए  रखने  की  जीवन-स्तर  में  प्रगति  की  लाभान्वित  होने  वालों  का  एलत  ढंग  से

 पता  लगाये  जाने  संबंधी  कारण  और  ठोक  तरह  से  पता  लगाने  की  धन  का  दुरुपयोग
 संपत्तियों  के  रखधरखाब  के  लिए  उचित  व्यवस्था  ओर  उचित  समझबझ  के  लिए  जानकारी  का  प्रचार

 id
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 करने  तथा  ग्रामीण  गरीब  लोगों  में  इन  योजनाओं  के  लाभों  की  जानकार  देने  का  कार्य  करने  के

 लिए  एक  अनुसंधान  एवं  अध्ययन  समह  को  काम  पर  लगाया  जा  सकता  राज्य  योजना  कार्यों
 को  अधिक  अनुक्रियाशोील  बनाया  जाना  इन  बोर्डों  को  उत्कृष्ट  लक्ष्य  के  दृष्टिकोण  और

 व्यय  के  सांख्यिकीय  आंकड़े  रखने  के  काम  स  परे  रखा  जाना  टन  कदमों  से  भाई०आर०
 डो०पी०  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  में  काफी  सहायता  मिलेगी  तथा  ग्रामीण  विकास  कायंक्रमों  को
 निम्नतम  स्तर  तक  कार्या>वत  किया  जा  सकेगा  ।

 उसी  प्रकार  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  दूसरी  महत्वपूर्ण  योजना  जवाहर  रोजगार

 वोजना  इस  योजना  का  घोषित  उद्देश्य  बेरोजगार  ओर  अल्प  रोजगार  वाले  पुरुषों  भोौर

 महिलाओं  को  अतिरिक्‍त  लाभप्रद  रोजगार  उपखसब्ध  कराना  तथा  ग्रामोण  क्षेत्रों  मे  लोगों  के  जो बन

 स्तर  में  सुधार  लाना  और  ग्रामीण  आधिक  भाघ।र  ढाचे  को  मजबुता  देकर  सतत  रोजगार  उत्पन्न

 करना  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूबित  जनजातियों  के  लोगों  तथा  गरीबो  रेखा  से  नीचे

 रह  रहे  मुक्त  कराए  गए  बंघुआ  मजदूरों  के  लिए  गृह-निर्माण  के  साथ-साथ  उक्त  श्रेणियों  के  गरोब

 ओर  छोटे  तथा  सीमान्‍्त  किसानों  के  लिए  बिना  लागत  के  सिंचाई  के  कुए  बनाना  भी  जवाहर
 रोजगार  योजना  में  झामिल  1992-93  के  बजट  में  2046.21  करोड़  रुपए  को  रापधश  का
 प्रावधान  भी  किया  गया  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  किए  गए  कार्यों  के  मूल्यांकन  से  पता  चलता

 है  कि  इस  योजना  के  तहत  घनराशि  कार्यंदिवस  सुजित  करमे  ओर  बिकास  कार्यक्रमों  में
 लगे  ग्राभीण  मजदूरों  को  मजूरी  का  भुगतान  करने  पर  व्यय  की  गई  इस  योजना  से  लाभकारी

 रोजगार  उत्पन्न  करने  के  उस  उद्देश्य  को  प्रा  नहीं  किया  जा  सका  जिससे  कि  स्थायी  सामुदायिक
 अस्तियों  का सुजन  हो  ।  इस  योजना  का  मुख्य  उद्ृश्य  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  ग्रामीण

 लोगों  को  सतत  और  स्थायी  आधार  १२  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराना  लेकिन  ब्या  वहा  रिक
 तौर  १र  यह  देखा  गया  है  कि  ऐसी  स्थानीय  प्रार्थाधिक्ताओं  के  निर्धारण  भौर  परियोजनाओं  के
 तेयार  करने  जिनसे  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में स्‍्वपोषण  पर  आधारित  मूलभूत  ढांचे  का  निर्माण  हो

 ऐसी  प्रणाली  विद्यमान  नहों  है  भोर  कार्य  दिवसों  का  उपयोग  अलाभकारी  तथा  अप्रोत्सांहक
 योजनाओं  के  लिए  किया  जाता  प्रायः  यह  देखा  जाता  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  श्रमिकों  को

 मजदूरी  के  भुगतान  के  लिए  अधिकाधिक  घनराशि  आबंटित  की  जातो  है  मोर  जब  किसी
 योजना  की  एक-मुश्त  अदायगी  हो  जाती  तो  उसके  बाद  बहुत  से  श्रम्मिक  ज्यों-क-त्यों  ही  २ह
 जाते  हैं  और  फिर  नये  रोजमार  तलाश  करने  के  लिए  बाध्य  हो  जाते  हैं  ।  इसके  परिणामस्वरूप  भो
 शिक्षित  युग  ग्रामीण  क्षेत्रों  स पलायन  करने  लगे  चूंकि  वहां  पर  उनके  लिए  लाभकारी  रोजगार

 के  अवसर  उपलब्ध  नहीं  इसलिए  वे  वहां  से  पलायन  करने  लगे  परिणाम  यह  हुआ  है  कि
 ग्रामीण  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ  ओर  ग्रामीण  शिक्षित  युवाओं  की  भोतरी  शऑक्त:का  उपयोग

 नहीं  हो  सका  ।  इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  जवाहर  २र।जगार  योजना  के  भन्शमंत  जो  धनराशि
 उसका  उपयोग  प्रत्येक  मांव  में  मानव  संसाधन  विकास  कार्यों  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  ओर

 शिक्षित  युवाओं  को  स्वास्थ्य  केन्द्र  सहकारी  एजेंसियां  भोर  अन्य  उत्पादनका  री  तथा  लाभकफ्रो
 परियोज  नाओं  को  चलान  के  अवसर  प्रदान  किए  जाने  जिससे  कि  ब्रामील  क्षेत्रों  का  प्रह्येक

 क्षेत्र  मे ंसर्वांगीण  विकास  हो  सके  ।  इसलिए  जवाहर  रोजगार  योजना  के  भ्रन्तगंत  जो  धनराशि  है
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 इसका  उपयोग  बेहद  सतकंता  और  समुचित  नियोजन  के  साथ  किया  जाना  जिससे  कि

 ब्रासीण  अर्थव्यवस्था  के  स्थायी  विकास  संब्धी  परिणाम  सामने  आ  सकें  ।

 इसी  तरह  में  स्वरोजर  लिए  ग्रालाण  युवाओं  को  प्रशिक्षण  दिया  जाना  ),
 एम०एन“०पी०  वे  अन्तर्गत  सुर्राक्षत  पेयजल  ग्रामीण  सफाई  और  सूछा  प्रवण  क्षेत्र  क

 जैसे  बहुत  से  अन्य  क!यंक्म  है  ।  इन  का  रयंक्रमों  को  संचालित  करने  वाले  सरकारो  विभागों  और

 अभिकरणों  वी  भी  एक  कार्यक्रम  को  दूसरे  कायक्रम  के  साथ  जोड़ने  मे  बाधा  उत्पन्न  कर

 रही हे ओर  उपरोक्त  कोयंक्रमो  क  व्यापक  स्तर  पर  कार्यान्वयन  के  बारे  में  अन्तविभागीय
 कारियों म  समन्वय  न  भी  ग्रामीण  के  मार्ग  मे  बहुत  अड़चन  अच्छा  यह  रहेगा
 कि  इन  सारे  कार्यक्रमा  एक  ही  कार्यक्रम  के  एक  ही  विभाग  के  अधीन  एकीक््त
 कर  दिया  इससे  बेहतर  ग्रामीण  विकास  के  हित  में  विभिन्‍न  योजनाएं  प्रभावकारी  तथा
 परिणामोन्म॒ुखी  ढंग  से  लाग  की  जा  सकंगी  ।

 में  यह  अनुभ्वव  4  रता  हूं  कि  अधिकाधिक  धनराशि  का  आबंटन  ही  नहीं  किया
 जाना  अपितु  विभिन्‍न  ग्रामीण  दिकाप्ष  कार्यक्रमों  को  सफलता  के  हित  में

 बात  की  है  कि  ए+  सुनियोजित  तथा  एकीकृत  कार्य-योजना  बनाई  जानी
 चाहिए  |  हस  बात  को  महूंनजर  रख्ते  अनुदानों  की  मांगों  पर  पुनविचार  किया  जाना  चाहिए
 शोर  ग्रावक्ष्यक  कारंवाई  की  जानी  चाहिए  ।

 अन्त  ५,  मैं  एक  ओर  सुझाव  रखना  चाहुंगा  ।  ग्रामीण  विकास  केवल  तभी  संभव  हो  सकता
 जबकि  भूमि  सुधारों  को  उचित  ढंग  से  लागू  किया  पंचायतीराज  संस्थाओं  जंसे  स्थानीय

 निकायों  को  शक्षितयां  प्राप्त  और  साक्षरता  तथा  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  को  उचित  ढंग  से

 लागू  किया  जाए  |  हमारी  राज  प्रणाली  तीन  स्तरीय  लेकिन  आज  ग्रामीण  इलाकों
 की  बेहतरी  के  लिए  उचित  वयंक्रमों  को  लागू  करने  में  पचायती  राज  प्रणाली  के  पास  वित्तीय  तथा
 राजनंतिक  शक्ति  नहीं  इस  संद्न  में  में  ग्रामीण  विकास  मंत्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  ।
 घरकार  देश  में  स्थानीय  निकायों  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  संशोधन  प्रस्ताव  लाना  चाहती
 है  ।  माननीय  मत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  पंचायती  राज  प्रणाली  स्थानीय  नियर्मों  में  सीधे

 चुनाव  करवाने  बी  व्यवस्था  केवल  तभी  ही  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  स्थानीय  शासन
 प्रणाली  कायम  हो  सकती  है  जोकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  लाभकारी  सिद्ध  हद
 सकेगी  ।

 |

 श्री  अशोक  आगंबराब  देखबल  :  सभापत्ति  सदन  में  प्रस्तुत  कृषि  एवं  अन्य
 श्रामर्तों  ने  सस्वन्छित  अनृदःन  मांगों  का  सम्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हूं

 |
 भौर  इसके

 साथ  अपने  कुकछ  सुझाव  भी  देना  चाहता  किसानों  वा  मामला  ऐसा  जिसमें  किसी  पक्ष  के
 आधरर  पर  गहीं  देखना  चाहिए  |  रुभी  धर्मों  के  तत्व  अच्छे  होते  हैं  सेकिन  उनका  पालन  उस  रूप  में

 नहीं  किया  यही  हमारी  बिट्स्बना  ह्सलिए  ताहे  जनता  दल  जलता  णार्टी  हो  कांग्रेस

 पार्टी  चुनाव  से  पहले  सप्ी  दलों  के  मेनीफैस्टो  बहुत  अच्छे  होते  सभी  लोग  बोल  -  «८

 हम  किसानों  के  लिए  काम  करेंगे  लेकिन  यहां  आकर  कुछ  करते  चाहे  उत्तर  प्रदेश  बिहःर
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 हो  या  कोई  दूसरी  सरकार  हो  ।  महाराष्ट्र  मे किसानों  क ेलिए  बहुत  कुछ  हुआ  मैं  आमता
 '

 महाराष्ट्र  में  कृषि  बहुस  उन्नत  हो  गई  इश्ली  वजह  से  कांग्रेस  पार्टी  यहाँ  सरकाश  मे

 मैं  यहां  जापको  एक  डदाहरण  देना  लाहता  हमारे  देश  मे  लवभन  170  विसियत  टम  अनाज

 पैदा  होता  क्या  वह  फभ  उ0लब्धि  वैजिटेबल  के  मामले  में  हम  आज  संसार  में  चाईना  के

 बाद  दूसरे  नम्बर  पर  पहले  सम्थधर  पर  चाईनः  और  दूसरे  मम्थर  पर  क्रढस  के

 मामले  में  हम  ब्राजील  के  बाद  दूसरे  नम्बर  पर  पहले  श्राजील  जौर  दूसरे  मम्थर  पर  हिन्दुस्तान  ।

 क्या  इस  से  कोई  इंकार  कर  सकता  कोई  सहों  कर  सकता  ।  इसलिए  कृषि  के  क्षेत्र  में  हलने
 प्रगति  अवश्य  की  अभी  हमारे  माथी  ने  चर्चा  की  पौपुलेशन  कन्ट्रोल  क  रभे  मैं  श्री  उमसे  सहमत

 हूँ  क्यों 5.  जिस  तरह  से  हमारे  जनसंद्या  वद्धि  हो  रहो  बह  हमारे  लिए  सबसे  ज्यादा
 छतरनाक  चीज  है  |  चाहे  किसी  भी  पक्ष  का  राज  जब  तक  हम  पोपुलेशन  को  कन्ट्रोल  नहीं

 हिन्दुस्तान  की  हालत  में  सुधार  आने  वाला  नहीं  है  :

 इसका  एकमात्र  हल  यहो  है  कि  हम  सभी  पक्ष  के  लोग  इकट्ठा  मिलकर  श्रोप्रान

 तभी  इस  समस्या  का  हल  निकल  सकता  सिर्फ  बोलमे  से  हल  भिकलते  वाला  नहीं  है  ।

 इसलिए  सभो  माननीय
 सदस्यों  को  फैमिली  प्लानिंग  के  सम्बन्ध  में  गम्भी  रता  से  विचार  करके  कोई

 ठोस  कार्यक्रम  बनाना  आवश्यक  लेकिन  मैं  इस  विषय  पर  अधिक  गहराई  में  नहीं  जाना  चाहुता
 बल्कि  कृषि  से  सरम्बाधत  अपने  कुछ  सुझाव  सदन  के  साभने  पैश  कश्ना  चाहता  हूं  ।

 आज  किसान  को  कुछ  नहीं  उसके  ठत्पादन  में  जितना  शर्ज  जाता  ८,  उसके

 अनुसार  उसे  भाव  मिलना  चाहिए  |  आप  सब्सिडी  फटिलाइजर  मत  लेकिन  उप्तक्रे  उत्पादन

 खर्च  के  अनुसार  उत्पाद  का  दाम  तय  कर  किसान  को  इससे  अधिक  और  कुछ  नहीं  चाहिए  ।

 जब  खुनाव  होते  हैं  तो  सभो  पक्ष  डे  कोग  किसानों  से  बोलते  हैं  कि  शंसा  तुम  हुम  क

 कद  किस्ात  कहे  कि  हिमालय  ला  तो  कहेंग्रे  कि  हिमालय  ला  देशे  ।  दि  किसान  कहे  कि

 समुन्दर  ला  दो  तो  कहेंगे  कि  समुन्दर  जा  देंगे  ।  यदि  किसान  कहे  कि  आकाश  से  सांद  कम  दो

 तो  कहेंगे  कि  आकाश  का  चांद  ला  देंगे  ।  इस  तरहू  के  आश्वासन  सभी  मैम्बस  आफ
 पालियापेंट  इस  देश  के  किसान  फो  देते  टें  लेकिन  जब  चुनाव  सम्पन्म  हो  जते  यहां  चुनकर  भा

 जाते  हैं  एअर  कम्डीशभ्ड  तो  बदल  जाते  किर  कोई  किसान  की  बात  नहीं  करता  ।  हमारे
 बलराम  जाखड़  जो  किसान  हैं  इसलिए  हमे  उन  पर  विश्वास  हमारे  कृषि  राज्य  मंत्री  तिसान

 इसलिए  हमें  उनसे  भी  आशा  सब्सिडी  किसानों  को  भिल्ली

 शो  प्रटल  बिहारो  जाजकेधो  वे  बढ  किसान  हैं  ।

 झो  अशोक  आनंदराव  देशमुल्ल  :  छोटे  और  बड़  किसानों  म॑  कोई  फरक  नहीं  है  ।  कोई  भी

 हमें  बताए  कि  कोन  छोटा  किसान  है  ओर  कौन  बढ़ा  विससन  सभी  किसःन  एक  अरमान  हैं  ।
 उनमें  छोटे-बढ़े  का  कोई  फर्क  हमें  नहीं  करना  किसी  तरह  का  झगड़ा  नहीं  करना

 यदि  देश  प्रें  पांच  परसेंट  किसान  बड़े  ठो  अए्‌  हैं  तो  हमें  उस  पर  अधिपान  होना  चाहिए  कि  कुछ
 किसहन  को  चलो  बड़  किसानों  को  शेणी  में  छोटे  किसानों  को  उन  पर  मर्द  करना  चाहिए
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 5  परसेंट  हमारे  लोग  कम-से-कम  ऊपर  उठे  मैं  यद्यापि  इस  मामले  पर  ज्यादा  बोलता  चाहता
 था  परन्तु  समय  को  देखते  हुए  आपका  ध्यान  महाराष्ट्र  की

 ओर  ले  जाना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  महाराष्ट्र  में  रोजगा  र-हमीं  योजना  के  अंतगंत  बहुत  काम  हुआ  वैसा  काम  किसी

 दूसरे  स्टेट  में  नहीं  हुआ  है  ।  फल-उत्पादन के  क्षेत्र  झाड़  पोघ्ों  की  सफाई  के  मामले  हमारे

 यहां  काफी  ध्यान  दिया  गया  है  ओर  इस  साल  तकरीबन  2-3  लाख  दैक्टेयर  क्षेत्र  में आम  की  पोध

 लगाई  गई  सिट्रेंस  की  पौध  लगाई  गई  उन्हें  पाती  की  व्यवस्था  को  गई  है  ।  फल-उत्पादन  के

 मामले  में  हमने  कितनो  प्रमति  की  उसका  अंदाजा  आपको  तीन  साल  बाद  देखने  को

 जब  महाराष्ट्र  से  फ्रूटूस  मैंमो  यहां  लेमन  यहां  लेकिन  हमें  उनके  लिए  एक

 प्रोस्वैंसिन  यूनिट  चाहिए  ।

 सभापति  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  बहुत  राज्यों  ने  पैसा  लिया  है  लेकिन

 उतना  काम  नहीं  हुआ  बिहार  में  20  परसेंट  कटोती  हुई  हजार  किलोमीटर  रॉड

 बिहार  भें  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  बनी  क्या  यह  संभव  है  ?  सब  पार्टियां  एक  जंंसी  हैं  ।

 मैंने  सब  पाटियों  को  परखा  है|  मैं  ठीक  बोलता  हूं  ।  इसीलिए  मैंने  इस  पार्टी  को  ज्वाइन  किया

 हमें  जाखिर  में  नरसिह  राव  जो  की  पालिसी  अच्छी  इसीलिए  हमने  यहां  ज्वाइन  किया  है  । रद

 कुछ  सुझाव  देकर  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  ।  कृषि  के  क्षेत्र  में  बहुत  सारे

 सुधारों  की  जरूरत  है  ।  जब  फल  सब्जियां  तो  उनकी  मार्केटिंग  की  बहुत  जरूरत

 पड़ेगी  ।  इसलिए  आपको  उतकी  मार्कृटिग  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  देश  के  अंदर  भी  और  देश

 के  बाहर  भी  मार्कोटेग  को  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 बीज  नीति  के  अन्तर्गत  भो  बहुत  सुधार  करने  को  आवश्यकता  हमने  पालिसी

 1988-89  में  बनाई  बाहर  से  जो  आपने  पेड़-पौधे  ओर  उनके  बोज  वहां  से  वे

 प्रस्त  आए  हैं  जिनके  कारण  हमारे  देश  में  भी  कई  रोग  फैल  गए  हैं  ।  पहले  डायना-बोड  आया  फिर
 रिगटीट  आया  ।  जहां  से  ये  आते  वहां  चंक  करने  को  बहुत  आवश्यकता  इसलिए  मेरी  मांग

 है  कि  बीज  नीति  को  बहुत  अच्छी  तरह  से  बनाना

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  निवेदन  भी  है  कि  सरकारी  और  प्राइवेट  संस्थाओं  के  बिशेषज्ञों  को

 एक-दूसरे  के  यर्था  आने-जाने  की  सुविधा  दी  जाए  ।  राष्ट्रीय  स्तर  के  सरकारी  शोध
 संस्थाओं  से  विशेषज्ञों  को  प्रतिनियुक्ति  पर  एक  जगह  से  दूसरी  जयह  पर  भेजा  जाना  चाहिए  जिससे

 एक-दूसरे  को  प्रगति  से  उनको  जानकारो  प्राप्त  हो  सके  ।

 सभापति  जंसा  हमारे  साथी  नीतीश  कुमार  जी  ने  कहा  कि  हर  जिले  में  एक  कृषि
 बिज्ञान  केन्द्र  होना  मैं  उनकी  इस  बात  को  दोहराना  चाहता  हूं  ।  अब  अप  पास  उसके

 लिए  घन  है  या  यह  आप  देश्विए  ।  लेकिन  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  बहुत  आवश्यक  अगर

 हमारे  देश  में  आप  चाहते  हैं  कि  कृषि  के  क्षेत्र  में  उन्‍नतति  तो  यह  बहुत  हो  जरूरी  है  !

 सभापति  इसके  बाद  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  कृषि  के  मामले  में  हम  बहुत
 लो-टेकन।क  से  अपना  विकास  कर  रहे  जिसमें  बहुत  समय  जाया  हो  रहा  इसलिए  मेरा
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 निवेदन  है  कि  चुनो  हुई  जनहित  की  अनुसंघानशालाओं  में  हाई  टेकनोलोजी  का  उपयोग  करके

 सरकारी  और  प्राइवेट  संस्थाओं  के  माध्यम  से  ज्यादा--ज्यादा  विकास  किया  जाना  भारत
 सरकार  ने  नयो  बीज-नीति  1988-89  में  लेकिन  प्लांट  करेंटाइन  सुबिधा  अच्छी  नहीं  है  ।
 नयी  टरैक्नीक  के  अनुसार  एन०  बो०  पी०  जी०  आर०  देना  चाहिए  ।

 अपने  देश  में  साबंजनिक  क्षेत्र  में  कृषि  सम्बन्धी  व्यापार  में  राज्य  बीमा  राज्य  क्षि
 उच्योग  मण्डल  ओर  नाफेड  जैसी  संस्था  क॒षि  व्यापार  में  व्यस्त  इनका  ब्यवस्थापन  आई०  ए०
 एप्त०  अधि  «रियों  के  द्वारा  हो  रहा  है  जिनको  व्यापार  और  कृषि  विषयों  का  ज्ञान  कम  जो
 वेज्ञानिक  हैं  जो  अपने  विषय  के  ज्ञाता  हैं  वे  हो  ठोक  लेकिन  जो  आई०  ए०  एस०  अधिकारी
 वे  ठीक  से  काम  नहीं  करते  हैं  क्योंकि  उनको  विषय  का  ज्ञान  नहों  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि

 उसमें  एक्सपट  रखने  की  जरुरत  है  |

 कृषि  क्षेत्र  ऐें  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  हर  राज्य  में  कृषि  एक्सपोर्ट  काउंसिल  सरकारी  थौर
 नित्री  क्षेत्रों  के  संयुक्त  व्यवस्थापन  में  स्थापित  करनी  चाहिए  ।  निर्यात  के  लिए  किसानों  को  दिए  बए
 मूल्य  के  अलावा  निर्यात  इंसेंटिब्ह  का  ज्यादा  भुगतान  मुनाफे  में  करना  अस्तर्राष्ट्रीय  मांग
 के  अनुसार  पैकिंग  की  अच्छी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  इसके  लिए  उन  क्षेत्रों  में  जहां  सामान  पैक

 होता  मटीरियल  की  इंडस्ट्रीज  लगनी  सागरी  और  हुवाई  माल  द्वारा  कृषि  मालों  के
 निर्यात  को  बढ़ाने  के लिए  आज  भाड़ा  बहुत  खगता  है  |  ग्रेय  और  मैंगो  जैसे  फलों  पर  तो  बहुत
 भाड़ा  लगता  है  ।  ग्रेप  पर  50  रुपए  लगता  जो  बहुत  ज्यादा  इसलिए  नामिनल  टैरिफ  की

 सुविधा  आवश्यक  है  ।

 सभापति  देश  में  अच्छी  किस्म  के  मसाले  और  अनाज  जिस  भाग  में  हो  रहे
 उसका  एक्सपोर्ट  जोन  बनाया  जाए  और  वहां  पर  सड़क  स्टोरेज  की  अच्छी  सुविधा

 प्रदान  करनी

 प्रदेश  में  कृषि  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अच्छी  और  बड़ी  मार्केट  के  देशों  में  भारतीय

 दूतावास  कार्यालयों  में  निर्यातਂ  स्वतंत्र  कक्ष  हर  रोज  की  स्थिति  जानने  के  लिए  खोलना

 चाहिए  और  उनका  सीधा  समन्वय  हर  स्टेट  की  एक्सपोर्ट  काउंसिल  से  जोड़ना  इससे  कृषि
 निर्यात  में  बहुत  सुविधा

 इस  देश  में  वायो-टंक्नोलोजी  डेवलप  कर  सकते  टिशू  कल्चर  के  थ्‌  हम  ज्यादा-से-ज्यादा
 वौधे  इस  देश  मे  तैय/र  कर  सकते  हैं  ।  आज  बहुत  रिस्  हुई  हर  यूनीवर्सिटी  में  आप  देखेंगे  कि
 रिस्े  हो  रहा  ड्राई  फारमिंग  का  काम  हो  रहा  है  ।

 काहंट  आफ  कल्टीवेशन  बहुत  गलत  मैं  मराठवाड़ा  क्षेत्र  का  रिकार्ड  बताता  ज्वार
 का  भाव  200  रुपये  है  और  हमारा  खब  उससे  बहुत  ज्यादा  है  ।  बाजरे  में  भी  ऐसा  ही

 मूंग  में  भी  घाटा  कौटन  में  एक  फैडरेशन  बनाया  लेकिन  फंडरेशनत  से  ओ  बेल  लेनो

 है  बह  नहीं  ली  गई  |  किसानों  के  मामले  में  पक्षपात  नहीं  होना  जब्र  तक  इस  देश  का
 किसान  मजबूत  नहीं  यह  देश  मजबूत  नहीं  होगा  ।  हमारे  कृषि  मंत्री  आज  जो  भी  कर  रहे  हैं
 ठीक  कर  रहे  हैं  ।
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 ना  किक  कक»  ऊन  का  हु

 मैं  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करता  किसानों  की  बात  पर  सभी  पक्षों  को
 ख्राथ  देना  हमारे  पास  वेरन  लेंड  भी  बहुत  पढ़ी  उसे  पानी  के  क्षेत्र  में  लाने  को
 जरूरत  है  '  मिनिमम  बेजेस  ऐक्ट  तो  लगाया  लेकिन  जब  तक  मिनिमम  वर्क  ऐक्ट  नहीं  होगा
 लोग  काम  नहीं  करेंगे  और  स्तेती  नुकक्नन  में  मिनिमम  वेजेस  ऐक्ट  की  तरह  मिनिमण
 वर्क  एक्ट  भी  सदन  i  पास  होना  चाहिए  ।  इससे  किसान  फायदे  में

 जितनी  भी  ग्रामीण  योजनाएं  हैं  जेसे  आवास  योजना  ठसमें  पेका  तो  खर्च  हुआ  सेकिन

 मकान  नहीं  है  |  सड़क  पर  कैसा  खच्च  लेकिन  सड़क  महीं  जो  ग्राम  बिकास  से  वंबित  हुए

 मैं  सर  कार  से  कहना  चाहता  हूं  कि जब  भी  उनकी  बात  आर  हमें  हिचकिचाना  नहीं  चाहिए  ।
 में  जो  से  कहना  चाहता  हूं  कि  अब  हमारे  विसान  को  उत्पादन  के  अनुसार  भाब  मिलना

 चाहिए  ।

 इतना  कहकर  मैं  अपनी  झात  समाप्त  करता  हूं  ।

 थो  रामचखस  भैरोतराव  धंगारे  सभापति  मैं  कृषि  पर  ही  खास  तौर  से

 समय  पर्थाप्त  नहीं

 भूमि  सुधार  कानुन  जो  अपने  देश  में  बने  उन  पर  अमल  बराबर  नहीं  हुआ
 टीनेन्सी  छंण्ड  सीलिंग  सीलिय  ऑन  लैणप्ड  ट्रोल्डिग  ऐक्ट  में  ऐसी  अपेक्षा थो
 कि  करोब  सात  करोड़  एकड़  जमीन  भूमिहीनों  में  बांदने  के  लिए  मिल  लेकिन
 असल  में  वह  जमीन  मिली  बहुत  सारी  जमीन  अभी  भी  बड़ें-बड़े  जमींदारों  ने  अपनी

 ही  फँमिली  में  रखी  अपने  हो  में  बांट  दी  है  और  वास्तव  में  जो  जोतने  वाले  लोग

 उनको  कोई  भूमि  मिली  बहुत  थोड़ी  जब  तक  यह  भूमि-सुधार  कानून  पूरी
 तौर  से  अमल  में  नहीं  आते  तब  तक  इस  देश  की  खेती  व्यवस्था  में  प्रगति  होना  असम्भव  मालूम
 पड़ता

 दूसरा  एक  मुख्य  सवाल  यह  है  कि  जो  मजदूर  इस  जमीन  पर  काम  करते  हैं  हमारे  इलाके
 में  तो  40  50  परसेंट  तक  खेत  एजदूरों  की  संख्या  है  और  जगह  30  33  परसेंट

 खेਂ  मजदूर  तो  खेत  मजदूरों  के लिए  पूरे  देश  को  जमीन  पर  कोई  कानून  नहीं  है  कि  उनकी

 सर्विस  कंडीशस  तय  दरने  के  उनको  मिनिभम  वेजिज  हर  जगह  पर  ठोक  नहीं  हैं  और

 अहाराष्टर  में  जो  मिनिमम  वेजिज  तय  यह  काथा  आम  के  जमाने  के  उसमें  खधार  करने

 का  कोई  प्रोवोजन  कब  कब  +रेंगे  ।  तो  पूरे  देश  में  छत  मजदू-ों  को  न्यूनतम  वे

 उसी  तरह  खेत  मजदूरों  को  उनके  प्रोथिडेष्ट  फण्ड  कोर  बदि  कोई  जन्म  गगरह  होता  है  या

 कोई  अपधात  होता  है  तो  उनको  मुआवजा  मिलने  कम्पेंसशन  मिलने  की  भी  व्यवस्था  होनी

 इस  तरह  का  कानून  पूरे  देश  भर  मे  देशव्यापी  पैमाने  पर  खागू  होना  यह  सारे

 देश  दे  खेत  मजदूर  संगठनों  को  मांग  है  ओर  इस  पर  सोचना  चाहिए  ।

 महाराष्ट्र  न ेएक  दिखतवा  कथा  हैं  कि  जो  खत  भमजहूर  65  साल  का  आधो  एकष्ट

 भी  जमीन  उसके  पास  रहे  तो  उसको  खेत  मजबूर  नहीं  माना  का  छोटा  खत  कजदूर

 ढाई  एकड़  का  कोई  व्यक्ति  खेत  मजदूर  वह  जमींदार  माना  जाता  है  तो  बगैर  जमपेन  काका
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 65  सफल  का  जब  होगा  तो  पेंशन  फने  का  हकदार  है  ओर  कौन-कआा  खेत  जिसको

 बुक्त  अन्न  नहों  मिलता  उसके  अन्न  में  कोई  अऔबनसत्व  नहों  रहता  ऐसा  खेत  मज्ज़ूर  65  वर्ष

 का  आमको  बूंढना  मुर्श्कल  हो  मुश्किल  से  एक-रो  मिलेगा  |  ग्रह  तमाशा

 बलौस  उड़ामा  है  कि  हमने  खत  खशजदूरों  भो  पेंशन  केशा  शुरूकर  विया  इस  तरह  से  जो

 ब्रहासस्ट्र  में  बोलते  हैं  तो  उल्लमें  कोई  दम  नहीं  जिसको  अच्छा  ग्यूट्रिसिक्स  फूड  मिल  सकता

 बह  5.5  भौर  58  साल  रिटायर  होता  है  तो  खत  मजदूरों  के  लिए  65  साल  मर्यादा  क्‍यों

 स्खो  बह  मेरा  कहना  है  ?  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  देसअ्यापी  छत  मजदूरों  के  लिए  कानूल
 जिसके  अन्दर  इन  सप्री  च्रीजों  का  अन्तर्भाव

 देखा  यह  गया  है  कि  भहाराष्ट्र  में  हर  दसरे-तोीसरे  साल  अकाल  पड़ता  समझा  जाता

 है  कि  महाराष्ट्र  औद्योगिक  दृष्टि  स ेकाफी  बिकसित  यह  बात  नलत  केक्‍्ल  कुछ  एरिया
 ठाण  बह  बैस्ट  छोड़कर  महाराष्ट्र  क ेबाको  विभाग  औद्योगिक  दुष्टि  से  भी  अविकसित

 हैं  लेकिन  खेती  बारे  में  शो  सबसे  ज्यादा  अविकसित  इसका  कारण  यह  है  कि  बूरे  देश  में
 गौसतन"खेती  योग्य  जमीन  31.4  टका  है  तो  महाराष्ट्र  मे ंसेचित  जमीन  का  परसेटेज  13.3

 यह  है  महाराष्ट्र  की  प्रगति  और  इस  प्रगति  में  भी  ज्यादक्तर  झमग-बह  जहां  बनने  की  सिलाई

 होशी  है  ।  वह  शुपर  लॉबी  जो  तेयार  हो  गईं  बड़  जमोंदारों  बड़े-बड़े  बागायतदारों

 उन्हीं  को  कनी  दिया  जाताਂ  बाकी  फसम  को  बहुत  कम  बानी  भिलता  वहां  बहुत
 तारे  प्रोजैक्ट्स  को  बन्द  कर  दिया  साल  पहले  चरद्पुर  ओर  गड़चिरोली  जिलों  के
 अंगलीं  के  कुछ  हिस्सों  को  काट  कर  बांध  नहर  वनचाई  और  नई  वन  नीति  कई
 करोड  रुपया  खर्च  किया  गया  और  कई  लोगीं  को  विस्थापित  किया  देहात  से  लोगों  को

 हटाया  गया  और  भाज  इतना  खर्च  करने  के  बाद  सारा  काम  रोक  दिया  गया  ।  पहले  जंगल  को

 काट  कर  बांध  बनवाए  और  पांच  साल  बाद  हालत  थह  है  कि  बांध  तोड़  कर  जंगल  लगाओ  |  इस

 झरहकी  कहां  पर  परिस्थिति  पैदा  हो  रही  28  प्रोलेक्ट  बन्द  कारवाकर  श्रकरल्प  बंद

 हा मन  अकल्प  बन्द  है  ओर  इसी  तरह  से  चम्द्रपुर  व  गड़चिरोली  लिले  के  28  ब्रोजेक्ट  अन्द  हैं  ।

 इस  फर  करोड़ों  रुपया  ख्  किया  सौ  करोड़  से  भी  ज्यादा  रुपया  खच्च  हो  चुका  वर्धा

 जिले  में  भी  कुछ  प्रकल्प  अन्द  हैं  ।  अपर-वर्धा  में  25  साल  से  एक  प्रकल्प  चल  रहा  जो  कि  एक

 सालामें  पूरा  हो  खकता  जेकिन  उसके  बारे  में  मेरे  प्रश्न  के  में  ण्वाब  दिया  गया  है  कि

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पूरी  होगी  या  यह  बता  नहीं  सकते  मैं  जानना  चाहता
 इसका  सतलब  क्या  है  ?  इसका  मतलब  यह  है  कि  जान-यूझकर  सिज्नाई  के  जो  प्रोजेक्टस  उन  पर

 सही  तरीके  से  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  यह  मेरा  घारोप  है  ।

 हैं  आपको  महाराष्ट्र  के  बारे  में  बताना  चाहता  महाराष्ट्र  भें  हर  दूसरे-तीसर  साल

 अकाल  पड़ता  है  |  अपने  देश  में  बारिश  कम  होने  की  वजह  से  देश  में  ऐसे  बहुत  सारे  इलाके

 जो  कि  अनभायग्रस्त  थे  राज्य  मध्य  गुजरात  और  उड़ीशा  भी।ःहै  ।
 ca  भीर  नी  राज्य  मैं  कोई  नाम  नहीं  बिनाना  चाहता  मिसाल  के

 कौर  पर  बिहार  भी  हर  जगह  मेरा  ख्याल  है  कि  भूख  को  वजह  से  मोतें  हुई
 ओर  बिहार  वरगेर्ह  को  तो  मुझे  जानकारी  नहीं  लेकिन  मध्य  प्रदेश  में

 ससमुजा  लि  से  कबंकर  अुखमरी  फंजी  हुई  यहां  लोगों  को  परूरा  काम  नहीं  मिलता
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 पर्याप्त  काम  नहीं  मिलता  ऐसा  पता  चला  है  कि  चपलाई-टोला  जिले  में  रुबई  पांडे  की  बहू
 मर  गई  और  उसके  दो  पोते  अन्न  न  मिलने  की  वजह  से  मर  गए  और  वे  खुद  दवाखाने  में  भर्ती

 किए  गए  तो  जिन्दा  रहे  |  दूसरे  मध्य  प्रदेश  के  28  जिलों  की  95  तहमीलें  अकालग्रस्त  से

 प्रभावित  खास  तौर  से  वल्लभ  रायगढ़  और  विलासपुर  आदि  जिलों  में

 भयंकर  स्थिति  लोगों  को  अन्न  न  मिलने  की  वजह  से  ।  ऐसी  भी  खबर  है  कि  बंदर  और  बिल्लियों

 को  मारकर  खा  रहे  ऐसी  अखबारों  में  खबर  आई  आप  इसकी  छानबीन  कर  सकते  हैं  ।

 एक  जहरीला  कंद  जिसको  पन्द्रह  बार  गरम  पानी  में  उबाल  कर  खाया  जाता  इस

 मूली  को  खाने  की  वजह  से  भी  लोग  मर  जाते  महाराष्ट्र  का  ही सवाल  खास  तौर  से

 मैं  महाराष्ट्र  के  बारे  में  बोलना  बाहुंगा  ।  हमारे  महाराष्ट्र  में  29  हजार  गांव  सूखे  से  प्रभावित  हैं  ।

 करोबन  22  जिलों  के  29  हजार  ग्रामों  में पचास  फीसदी  से  भी  कम  फसल  यानी  बुआई  और

 विजाई  वगरह  का  खर्चा  भी  वसूल  नहीं  हुआ  और  वहां  पर  काफी  बड़ी  मात्रा  में  अभावग्रस्त  स्थिति

 है  ।  अनाज  तो  वहां  बिल्कुल  नहीं  हुमआ  यानी  एक  खरीफ  की  फसल  गई  और  रबी  की  भी
 फसल  नहीं  हुई  और  सरकार  ने  इसको  मंजूर  किया  सरकार  यह  आंकड़े  हैं  कि  29,000  ग्र।म
 अभावप्रस्त  हैं  और  रोजगार  के  शुरू  किए  गए  इत  इजीयस  के  कामों  पर  4-4,  5-5

 हफ्ते  पवार  नहीं  रोजी  नहीं  मिलती  ।  मैं  आपको  कई  उदाहरण  बता  सकता  हूं  जैसे

 महाराष्ट्र  क ेसुभाष  जाधव  नाम  अमरावती  जिले  का  ईटकी  ग्राम  यहां  सुझाष  जाधव  रा
 का  एक  मजदूर  काम  करता  था  और  उसे  पांच  हफो  काम  करने  के  बाद  मजदूरी  नहीं  बह
 एसडीओ  को  एप्रोच  हुआ  और  एसडी»ओ  को  एप्रोच  होने  के  बाद  में  भी  उसने  बोला  कि  मैं  भीख
 नहीं  मांग  रहा  पांच  हफ्ते  को  मेरी  मजदूरी  है  और  मेरी  पत्नी  भी  काम  करतो  है  तो  उसने

 कहा  कि  मुझे  पगार  हम  तीन-चार  दिनों  से  भूखे  लेकिन  तब  भी  एसडोओ  ने  नहीं  सुना  और

 वह  आदमी  काम  करते-करते  गिर  पड़ा  और  मर

 यह  सुभाष  जाधव  की  यह  भौर  भी  कई  जगह  पर  दोहराई  जा  सकती  सुभाष
 जाघव  जो  मर  यह  हमार  स्टेट  पर  धब्बा  मुंह  पर  काला  धब्बा  वह  क्यों
 क्या  वहां  अनाज  नहीं  अनाज  लेकिन  खरीद  नहीं  सकता  क्‍योंकि  ठसवेः  पास  पैसा  नहीं
 था  ।  4-5  हफ्ते  से  उसे  कोई  उधार  नहीं  देता  और  आज  काम  करने  के  बाद  सरकार  के  ऊपर
 उसका  और  उसकी  पत्मी  7  मजदूरी  रहने  के  बाद  भी  उसके  हक  का  पंसा  न  मिलने  की  वजह  से

 वहू  मर

 हसके  साथ-ही-साथ  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  थाना  जिले  में  मोखाड़ा  ताल्लुका
 मोखाड़ा  ताल्लुका  का  एक  गांव  बाबर  नाम  का  एक  गांव  उस  गांव  में  70  शासन

 कहता  है  कि  40  बच्चे  मरे  लेकिन  सभी  की  रिपोर्ट  यह  है  कि  70  बच्चे  भूख  फी  वजह  से  और

 लगातार  रमजोर  होते  जाने  स ेऔर  दवा  का  भी  कोई  इन्तजाम  न  हीने  की  वजह  से  मरे  है  ।

 शासन  ने  40  ऐसा  ऋबघूल  किया  है  और  भी  कई  गांवों  में  बच्चे  मर  रहे  महाराष्ट्र  की

 हालत  बडी  भयानक  खत्तरनाक  वहां  पीने  का  पानी  तक  नहीं  और  जानवर  भी  पानी

 और  चारे  के  अभाव  में  मर  रहे  एक  किनवट  ताललुका  में  पिछले  ही  हफ्ते  डेढ़  सो  पालतू
 जानवरों  के  मरने  की  खबत्रर  है  |  पूर्ण  जिले  में  भी  जो  पालतू  जानवर  वह  मर  गए  हैं  ओर  कई
 लोगों  को  तो  पानो  के  लिए  2-2,  3-3  मोल  तक  जाना  बड़ता  है  भौर  अपने  जानवर  बिन्दा  रखने
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 के  लिए  उनको  25-25  वर्धा  नदी  के  क्नारे  कुछ  लोग  अपने  जानवर  लेकर  पहुंच
 गए  मैं  आपसे  यह  चाहुंगा  कि  इसी  तरह  से  मौतें  नासिक  जिले  म  भी  सुरगना

 मैं  एक  बात  और  कहता  हाहुंगा  हि  सेंट्रल  गवनेमेंट  अपनी  अपने  सेंट्रल  गवर्नेमेंट  ने  कुछ

 म्स  शुरू  को  टैक्तोलाजी  मिशन  3  कार्यक्रमों  का  यानी  उसके  ऊपर  अमख  करने  के

 लिए  श्थाम  पित्रोदा  जी  पहुंचे  लेबिन  उन्होंने  जो  योजनाएं  वहां  पर  दों  उन  पर  अमल  न

 होने  १ी  वजह  से  ये  बच्चे  मरे  वहां  देहातों  में  और  जंगल  में  कोई  नहीं  मास्टर  नहीं
 नर्सें  नहीं  जातों  ओर  सवाल  यह  होता  है  कि  हाजिरो  वे  तहसील  में  बंठकर  ही  लगाते

 हैं  भऔौर  ६घर  दवाखान  म  कोई  भी  नहीं  रहता  इस  तरह  की  हालत  है  तो  फिर  सरकार  की
 योजनाओं  का  क्‍या  उपयोग  है  ।  इसलिए  इसकी  तरफ  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  भयंकर  भर  अभावश्रस्त
 स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  650  करोड़  रुपया  केन्द्र  से  मांगा  लेकिन  दुःख  की  बात  है
 कि  केन्द्र  सरकार  ने  कोई  सहायता  नहीं  की  यह  महाराष्ट्र  सरकार  ने  आरोप  लगाया  वहां
 के  मुख्य  मंत्री  दिल्ली  आए  और  सबसे  सारी  रिपोर्ट  बना  कर  लेकिन  न  तो  महां  से

 एक्सपट्स  टीम  भेजी  गई  और  न  ही  उनको  कोई  मदद  दी  गई  ।  तो  कया  यह  समझता  चाहिए  कि

 महाराष्ट्र  की  जो  भीषण  स्थिति  मौतें  हो  रहो  पीने  का  पानी  नहीं  चारे  के  अभाव  में
 जानवर  मर  रहे  इस  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  कया  महाराष्ट्र  सरकार  को  कोई  मदद

 नहीं  दी  जाएगी  !  सरकार  ने  कहा  था  कैटल  कप  खोले  जिन  किसानों  के  पास  व्यवस्था

 नहीं  वे  अपने  जानवर  इस  कंटल  कप  में  लाकर  रवस्त  सकंगे  और  वहां  पर  चारे  और  पानी  की

 व्यवस्था  होगी  ।  इसको  घोषणा  1991  में  की  मई  लेकिन  अब  1992  आ

 गया  लेकिन  कंटल  केंप  नहों  खोले  गए  क्या  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  सिर्फ  आश्यासन

 दिए  जाते  हैं  उनको  अमल  में  लाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  इस  ओर

 सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ओर  एक्सपट्से  टीम  वहां  पर  भेजनी  महाराष्ट्र  सरकार  की

 पूरी|  मदद  करनी  चाहिए  ।  जिन  अधिकारियों  को  यह  जिम्मेदारी  सोपी  गई  थी  ओर  उस  क्षेत्र  में

 सवेशी  मरे  लोग  मरे  इसकी  भी  जांच  होनी  चाहिए  और  जो  अधिकारी  इसके  लिए  जिम्मेदार

 बाए  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  को  जानो

 सभापति  अंठ  गे  एक  बात  भोर  कहना  चाहता  एफसीआई  में  बहुत  गड़बड़
 बल  रहो  है  ओर  भ्रष्टाचार  चल  रहा  अधिकारियों  को  वहां  पर  तानाशाही  चल  रहो
 जिससे  बहां  के  कमंच।रियों  मे  काफ़ी  असंतोष  फंला  हुआ  नोबत  यहां  तक  भा  गई  है  कि

 15  मई  से  कमंचारी  भू<-हड़ताल  पर  जाने  वाले  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हु  कि  इसकी  जांच

 करवाई  जाए  त।कि  वहां  पर  कोई  बवंढर  पेदा  न  एफसीआई  में  जो  अतियमितताएं  भर

 ड्यवस्था  की  गढ़बढ़ी  चल  रही  उसकी  तरफ  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अंत  में  मैं  इन  मांगों  का  विरोध  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  । का
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 अझ्ो  पांडरंग  पुंडलिक  फुंडकर  :  सभापति  कृषि  तथा  अन्य  मंत्रालयों की
 मांगों  पर  बोलने  का  अवसर  देः  के  लिए  मैं  आपका  बहुत  ही  धन्यवाद  करता  हूं  ।  यह  एक  मान्य  तथ्य

 है  कि  भारत  एक  कृषि-प्रधान  देश  यहां  की  75  से  80%  जनसंख्या  कृषि  पर  निर्भर  करती

 यदि  हम  स्वतन्त्रता  के  45  वर्षों  के  बाद  अपने  देश  की  कृषि  की  स्थिति  का  अवलोकन  करें  तो  हम
 पाएंगे  कि  यह  स्थिति  वास्तद  में  ही  शोचनीय  है  ।  इस  तरह  की  स्थिति  होने  का  कारण  यह  है  कि

 विगत  वर्षों  के  दोरान  हमने  अपने  देश  ॥  कृषि  की  उपेक्षा  की  है  ।  राष्ट्रीय  भाय  में  कुषि  आय  का

 योगदान  1951  से  1956  के  दौरान  60.5%,  1985-89  के  दौरान  33.7%  था  और  वर्तमान

 समय  में  यह  33.7%८  हमारे  किसान  कारखानों  को  कच्चा  माल  देते  हैं  जो  कि  कच्चे  माल  का

 प्रस॑स्क रण  कर  बदले  में  देश  में  रोजगार  सामर्थ्य  पैदा  करते  इसलिए  कषि  हमोंरे  देश  की
 व्यवस्था  की  रीढ़  की  भांति  है  ।

 हु

 हमारे  देश  की  कुल  भूमि  के  लगभग  51%  पर  कृषि  होती  हे  जबकि  कनाडा  में

 यह  अनुपात  54.5%,  चोन  में  15%,  रूस  में  10५८  ओर  जापान  में  13%  है  ।  लेकिन  अभी  भी

 ऐसे  आसार  हैं  कि  हम  अपने  देश  में  कृषि  के  लिए  और  अधिक  भूमि  का  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 हमने  अपने  देश  में  हरित  क्रान्ति  क  परोक्षण  किया  है  ।  लेकिन  यह  परोक्षण  पंजाब  और
 उत्तर  प्रदेश  जैसे  राज्यों  जहां  पर  त्रिचाई  को  सुविधा  उपलब्ध  ही  सफल  हुआ  ।  जहां  पर

 सिंचाई  की  खुबिधा  उपलब्ध  नहीं  बह्म॑  पर  परीक्षण  विफल  हुआ  है  ।  इसकत  परिणाम  यह  हैक
 इस  वर्ष  देश  मेंਂ  लररीफ-उत्पाक्ष्न  बहुत  हं  कम  हुआ  है  ।

 स्‍्वतंत्रता-प्राप्ति  के  पश्चात्‌  भहात्मा  गांधी  जी  ने  हमें  गवों  की  ओर  वापिस  जाने  और

 वहाँ  पर  काये  करके  ग्रामोंण  क्षेत्रों  के  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  बारे  में  कहा  था  ।  उन्होंनें  हमें
 यह  भी  सलाह  दी  थी  कि  गांवों  में  ग्रामोद्वीग  और  कुटीर  उद्योगों  का विकास  किया  जोए  जिससे

 कि  ग्रामीण  अपनी  आवश्यकतं।ओं  को  स्वयं  पूति  कर  लचु  उद्योगों  के  विंकांस  करने  से  कह
 आंशों  की  गईं  थी  कि  हुथारे  गांव  आत्म-निर्भेर  इकाइयां  बन  जाएंगे  ।  ऐसा  महसूस  किमा  वो

 कि  गांवों  का  विकास  हो  जाने  से  देश  का  विकास  हो  जाएगा  ।  लेकिने  हमारे  शासकों  ने  महात्मा
 मंधी  जी  की  इस  को  ओर  तनिक  भी  ध्यान  नहीं  दिया  ।

 हमने  सन्‌  1951  से  पंचवर्षीय  योजनाओं  की  शुरूआत  की  ।  अधथਂ  तक  सात  फंचक्यीय

 योजनाएं  हमने  पूरी  कर  ली  हैं  ओर  आठंवीं  योजेनां  अभौ-अभो  आरंभ  हुईं  लेकिन  इस
 पंचवर्षीय  योजनभिं  को  तंयार  करते  समय  हमਂ  अपनी  बजट  राशि  का  मात्र  20  प्रतिशत  देशਂ  की

 80  प्रतिशत  जनता  के  आवंटित  करते  हैं  जो  कि  ग्राभीण  क्षेत्रों  में  बसंती  है  औरें  जहाँ  केक्‍्स

 20  प्रतिशत  जनसंख्या  रहती  वहां  हम  80  प्रतिशत  बजट-राशि  आवंटित  करते  हम  अपनी

 योजनाओं  मे  यही  गलती  कर  रहे  हैं  ।  यही  कारण  कि  गगर  विकसित  हो  गए  हैं  ओर  गांव  अप्ज

 भी  पिछड़ी  अवस्था  में  अमोर  ओर  अधिक  अमीर  हो  गए  हैं  तथा  गरीब  ओर  अधिक  गरीब  हो

 गया  अमीर  ओर  गरीब  के  बोच  को  खाई  हमेशा  बढ़ती  रहो  है  ।

 न बन  -

 मराठी  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 जबਂ  भी  हमने  देश  में  औद्योगिक  नीत  को  जागू  कचि  को  सबसे  कम  स्थान  दिया
 गया  ।  कृधि-प्रधान  वेश  होने  के  नाते  हमारें  देश  में  कृषिं  को  एक  प्रमुख  उद्योग  का  दर्जा  मिलना

 चॉहिए  यो  |  लेकित  इसकी  बजाए  हमैने  लोहा  और  कंपड़ा  उद्योग  को  प्रमुख  उच्चोग  माना

 औरं  सभी  रियायतें  और  राज-सहायता  इन्हीं  लोगीं  की  हो  दी  सरकार  ने  आसान  छ्तों  पर

 ऋण  उपलब्ध  कराए  एवं  बिजली  भी  प्रदान  की  ओर  इन  उद्थोगों  कों  अन्य  मियेश  भो  उपलब्ध

 कराए  तथा  उनके  उत्पादनों  की  कीमतें  निर्धारित  करने  का  अधिकार  दिया  ।  परस्तु  देश  के

 75  प्रतिशत  लोग  जो  कि  किसान  जी  कड़ो  मेहमत  करत  खेतों  में  काम  करते  हैं  भर  देश  का

 पोषण  करंते  को  कृषि  पंदायार  की  कीमत  निर्घारिंत  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं
 स्वतन्त्रता  |मलने  के  45  वर्षों  के  बाद  भी  हम  महाराष्ट्र  में  ज्वार  ओर  अन्य  फसलें  उगांते

 पंजाब॑  में  गेहूं  पैदां  किया  जाता  है  |  लेकिन  इन  खाद्यॉन्‍्नों  की  कीमत  कौन  निर्धाश्ति  करत

 निश्चित  रूप  से  किसान  नहीं  करते  उच्योगपतियोँ  को  इतनी  सारी  रशियायतें  दी  जत्ती
 उच्चीन  निर्मित  वस्तुओं  की  उत्पादन  लागत  निर्धारित  कश्ने  के  लिए  इसਂ  देश  में  एकतरीका
 निश्चित  किया  हम  स्कृटर  कीਂ  उत्पादन  लागत  निकाल  सकते  लेकिन
 हमारे  यहाँ  कषि  वस्तुओं  की  उत्पादन  लॉ'त  के  आशार  पर  कोमत  निर्धारित  करने  का  कोई
 तशीका  नहीं  महाराष्ट्र  मे ंककाल  पेदा  क्री  जाती  टे  लेकिन  इसको  कीमतें  दिलनी  में  निर्धास्ति
 की  जाती  हैं  |  पंजाब  में  गेहूं  पंदा  किया  जाता  है  लेकिन  इसको  कीमतें  विल्ली  में  निर्शारित  की
 जाती  हैं  ।  कवि  मूल्य  आयोंगਂ  इन  कीमतों  को  निर्धारित  करत्म  लेकिन  हमारे  ग्रामीण  किसान

 जोਂ  कवि  उत्पादन  करते  यह  भी  नहीं  जानते  कि  यह  भायोग  क्‍या  भोर  यह  आयोग  उत्पादन

 लागत  पर  गौर  किए  बिना  कथषि  वस्तुओं  की  कीमतें  निर्धारित  करता  है|  वे  नगरों  में  रहने  वाले

 व्यक्ति  जो  कृषि  के  बारे  में  नहों  अननते  कृषि  संबंधी  वस्तुओं  की  कोमतें  निर्धारित  करते  हैं  और

 इस  तरह  वे  हमारे  किसानों  के  सथ  न्याय  नहीं  कर  सकते  हमारी  पार्टी  की  मांग  है  कि  कषि
 को  इस  देश  में  एक  प्रमुख  उच्चोग  का  दर्जा  दियः  यश्षपि  हमारी  जनसंद्या  का  75  प्रतिशत

 भोग  क॒षि  में  लगा  है  फिर  भी  इसे  हमारे  देश  में  का  स्थान  नहीं  मिला  अतः  किसोंगों

 को  अपनी  उपज  की  कोमंत  निर्धारित  करने  के  मामले  में  कोई  अधिकार  नहीं  ६  ।  यही  आधारभूत
 बलती  हमने  को  मेरो  मांग  है  कि  कृषि  को  ठद्योग  का  दर्जा  दिया  किसान

 दालें  आदि  उगाने  के  लिए  पूरे  साल  बहुत  मेहनत  करते  लेकिन  यदि  कीमतें

 मूल्य  आयोंग  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  हैं  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  किसानों  को  न्याय  मिलेगा  ।

 5.00  भ०  प०

 कुषि  मूल्य  आयोग  के  सदस्य  कोन  हैं  ?  जब  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  की  सरकार  के

 शासनकाल  के  दोरान  श्री  देवी  लाल  क॒षि  मंत्री  तब  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  हुई  उस  समय

 हमने  मांय  की  थी  कि  वे  किसान  जो  कि  वास्तव  में  कृषि  में  लगे  उन्हें  कृषि  मूल्य  आयोग  का
 सदस्य  होना  चाहिए  ।  खरकार  ने  इस  बात  को  सिद्धान्त  कप  में  स्वीकार  कर  लिया  लेकिन »9/

 इस  सिद्धान्त  को  कर्म्यान्वित  नहीं  किया  इसी  वजह  से  किप्तानों  को  न्याय  नहों  मिल  रहा

 किंसासों  को  कीटमंशंक  आदि  भीजें  बहुंत  ही  ऊँचे  दाम  पर  खरीदनी  पढ़तीਂ  है
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 जिसके  परिणामस्वरूप  कृषि  उत्पादन  की  लागत  बढ़  जाती  क्रषि  उपस्करों  के  ऊंची  की  मतों  के
 अलाबा  किसान  को  आवश्यक  वस्तुओं  को  बढ़ती  हुई  कोमतों  को  भी  भुगतना  पड़ता  यद्यपि

 कृषि  उत्पादन  को  लागत  और  आवश्१+  वस्तुओं  की  कीमतें  बढ़ती  ही  जा  रही  तो  फिर  उप्तके
 उत्पादित  बस्तुओं  को  कीमतों  में  क्या  बढ़ोतरी  हो  रही  है  ?  यहां  यह  कहा  गया

 नाशकों  की  कोमरतें  250  प्रतिशत  बढ़  गयी  कारखाना  निर्मित  वस्तुओं  की  कीमतें  510  50

 प्रतिशत  बढ़  गयी  हैं  जबकि  गेहूं  को  कीमत  में  प्रति  क्विन्टल  15  रुपये  जो  बढ़ोतरी  हुई  है  '  कृषि

 मंत्री  ने कहीं  कहा  था  कि  इस  बष  वह  गेहूं  को  250  रुपये  श्रति  क्विन्टल  खरीदन  की  कोशिश

 करेंगे  ।  कल  ही  सरकार  ने  किसानों  के  लिए  बोनस  की  घोषणा  को  सरकार  किसानों  के  लिए
 भीख  मांग  रही  है।.फिसान  नहीं  चाहते  हैं  कि  उन्हें  कोई  चीज  भीख  मांग  कर  वह  तो  कड़ी

 मेहनत  करके  पंसा  कमाना  चाहते  अब  जबकि  सरकार  ने  गेहूं  की  कीमत  250  झपये  प्रति

 क्यिन्टल  निर्धारित  किया  तो  बाजार  में  गेहुं  की  कीमत  500  से  600  रुपयं  प्रति  विवन्टल
 अतः  विश्वोलिय  या  एजेन्ट  कोन  जब  तक  हम  इन  बिचोलियों  या  एजेन्टों  को  नहीं
 किसानों  क्रो  न्याय  नही  मिलेमा  ।  अतः  यहां  मैं  कुछ  विशेष  मांगें  करना  चाहूंगा  ;  जब  माननीय
 मंत्री  मांगों  पर  होने  वाले  वाद-बिवाद  का  उत्तर  देंगे  तो  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वह  कृषि  नीति  की

 घोषणा  करेंगे  जिससे  कि  किसानों  भौर  कृषि  की  हालत  में  काफी  क्रांतिकारी  परिवतेंन  भायेंगे  ।

 जैसे  कि  देश  vt  ओद्योगिक  नीति  होती  है  उसी  तरह  कृषि  नीति  भी  होनो  चाहिए  तथा  इसे

 वज्ञों  की
 एक  सपिति  नियुक्त  करके  बनाया  जाना  हमें  कृषि  नीति  में  मूलभूत  परिवस्तैन

 लाने  जिन्हें  हम  पिछल  45  वर्षों  से  जारी  रखे  हैं  ।  हमे  ऐसी  नीति  बनानी  जो  कृषि
 को  प्राथमिकता  दे  और  इसे  उच्चोग  का  दर्जा  दे  तथा  किसानों  को  न्याय  प्रदान  करे  ।

 सरकार  ने  उयोगपतियों  के  लिए  अनेक  रियायतों  की  घोषणा  की  है  और  उनकी
 कताओं  का  ध्यान  रखा  है  ।  एक  लाख  साठ  हजार  से  अधिक  औद्योगिक  इकाइयां  रुग्ण  यहां
 इस  सदन  में  सरकार  ने  इन  इकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  दस  हजार  करोड़  रुपये  मंजर
 किए  हैं  ।  उद्योगपतियों  के  लिए  सरकार  दस  हजार  करोड़  रुपये  मंजर  कर  सकती  लेकिन

 सरकार  किसानों  को  कोई  रियायत  देने  को  तेयार  नहीं  है  जो  कि  हमारे  देश  की  रीड  इसी

 बजह  से  ह*।रे  देश  में  किसान  असंतुष्ट  असहाय  जब  पिछली  सरकार  ने  ऋण  माफ  करने
 की  योजना  को  घोषणा  की  तो  काफी  शोर-शराबा  हुआ  था  भोर  कई  व्यक्तियों  ने  पूछा  था  कि
 किसानों  को  यह  रियायत  देने  का  क्या  ओऔचित्य  है  ओर  इस  नीति  का  उस  समय  विरोध  किया
 गया

 मैं  महाराष्ट्र  से  श्री  गंगारे  ने  महाराष्ट्र  को  स्थिति  का  वर्णने  किया

 महाराष्ट  में  17  लाख  कपास  की  गांठें  उगाई  जाती  महाराष्ट्र  सरकार  कपास  एकाधिकार
 धोचषणा  को  पिछले  20  वर्षों  से  कार्यान्वित  कर  रही  जिससे  किसानों  के  जीवन  में  क्रानिठ  आई

 है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  बात  की  भी  अपील  करती  रही  है  कि  वह  इस  योजना
 को  सभ्नथेन  दे  ताकि  यह  सफल  हो  ।  हमने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  इस  योजना को
 किसानों  के  हित  में  10  वर्षों  तक  बढ़ाया  लेकिन  सरकार  इसे  प्रति  वर्ष  के  आघार  पर  चढ़ा

 ।  बलेमान  भे  इस  योजना  को  3  वर्षों  के लिए  बढ़ाया  गया  है  ।  वस्त॒त  सर ब्तं  केन्द्रीय  सरकार  ने
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 इस  योजना  का  विरोध  किया  है  ।  यदि  यह  योजना  महाराष्ट्र  के कपास  उत्पादकों  के  पक्ष  में  है  तो

 इस  योजना  को  दस  वर्षों  के  लिए  बढ़ा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 5.04  म०  प०

 राम  नाईक  पोठासोन

 महाराष्ट्र  में प्याज  की  फसल  भी  ली  जाती  लेकिन  आज  नासिक  के  प्याज
 उत्पादकों  की  हालत  क्‍या  है  ?  प्याज  की  कौमत  गिर  गई  कोई  भी  प्याज  खरीदने  के  लिए
 तैयार  नहीं  लाखों  क्विटल  प्याज  सड़  रहा  है  ।  न  तो  और  न  ही  सरकार  इस  प्याज  को

 खरीदने  के  लिए  आगे  आ  रहे  जिसके  परिणामस्वरूप  प्याज  उत्पादक  बहुत  परेशानी  का  सामना

 कर  रहे  हैं  और  उनका  भाग्य  डावांडोल  अतः  मेरी  मांग  है  कि सरकार  इस  सभा  में  एक  विधेयक
 ब्नाए  जिससे  कृषि  वस्तुओं  को  समथंत्र  मूल्य  से  नीचे  खरीदने  पर  कामूती  प्रतिबन्ध  लग  जाना
 चाहिए  ।  मुझे  इस  बात  का  दुःख  नहीं  यदि  माननीय  मंत्री  मेरी  अन्य  जो  मैंने  रस्त्री
 पर  गौर  न  करें  |  लेकिन  मैं  उनसे  अनुरोध  कहू'गा  कि  वट  इस  मांग  को  स्वीकार  जोकि  मैंने

 इस  सदन  में  री  थीं  और  किसानों  को  न्याय

 जैसे  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  पहले  कहा  महाराष्ट्र  में सूखा  पक्षा  29,000  से

 अधिक  गांव  सूखे  से  प्रभावित  16,000  से  अधिक  गांवों  में  पीमे  का  पानी  नहीं  यह  हमारा

 दुर्भाग्य  कि  मुझे  इस  सदन  में  स्वतन्त्रता  के  45  वर्षों  के  बाद  भी  पीने  के  पानी  की  समस्या
 तटठानी  पड़  रही  है  |  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  किसान  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  की

 स्थिति  में  नहों  है  ।  उनकी  वित्तोय  स्थिति  वास्तव  में  बहुत  खराब  अब  क्योंकि  सरकार  ने  किसी
 ब्रकार  की  सहाधता  नहों  दो  है  अतः  पीने  के  पानी  की  कमी  कितने  ही  गांवों  में  हो  रही  है  |  चारे  को
 भी  कमी  है  और  महाराष्ट्र  से अनेक  कृषि  श्रश्चक  शाम  रहे  महाराष्ट्र  सरकार  कहती  है  कि  उसे
 केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  नहीं  मिल  रही  है  और  केन्द्रीय  सरकार  यह  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार
 पर  डाल  रहो  है  ।  लेकिन  इस  जिम्मेदारी  को  थोण्ने  को  प्रक्रिया  में  गरीब  किसानों  को  ज्यादा

 नुकसान  होता  है  भौर  उनकी  हालत  और  भी  दयनीय  हो  जाती  इसीलिए  केन्द्र  सरकार  को

 महाराष्ट्र  सरकार  को  अधिकतम  सहायता  देनी

 अन्त  में  मैं  तो  कुछ  एक  मांगों  के  बारे  में  यदि  क्राप  वास्तव  में  कृषि  में  क्रास्ति
 लाना  चाहते  हैं  और  किसानों  की  जिन्दगी  में  गणात्मक  रूप  मे  परिवर्तन  लाना  चाहते  हैं  तो  हमें
 अपनी  क्षि  नीति  में  कतिपय  आधारभूत  परिवतेन  करने  मेरी  पहली  मांग  यह  है  कि  सरकार

 कृषि  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  अब  जबकि  ओऔद्योगिक  वस्तुओं  की  कौमतों  को
 निर्घारित  करते  वक्त  उत्पादन  लागत  पर  ध्यान  दिया  जाता  हभी  तरह  कृषि  वस्तुओं  की
 कीमतों  को  निर्धारित  करते  हुए  उत्पादन  लागत  ही  निर्णयात्मक  कारक  होना  चाहिए  और  कृषि
 वस्तुओं  की  निर्धारित  मान्य  कीमद  के  नीचे  खरीददारी  को  कानून  द्वारा  अपराध  करार  दिया

 जाए  ।  कृषि  वस्तुओं  की  प्रसंस्करण  संबंधी  इकाइयां  स्थापित  की  जाएं  ।  बड़े  शहरों  जैसे
 दिल्‍ली  आदि  में  इन  इकाइयों  का  केन्द्रीयकरण  नहीं  होना  चाहिए  ।  इन्हें  ताल्खुक  स्तर

 पर  विकेन्द्रीकृत  करता  इन  इकाइयों  को  सरकारी  आधार  पर  चलाना  बाहिए  और  इन
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 उजच्चमों  में  किसानों  को  भागीदार  बनाना  हमारी  ऐसी  नीति  होनी  जिससे  कि

 सारा  अजित  लाभ  किसानों  को  परन्तु  ऐसा  नहीं  हो  रहा  श्रस्कार  के  प्रस  चोनी

 का  रखानों  और  कपास  मिलों  के  कई  प्रस्ताव  लम्बित  पड़े  लेकिन  सरकार  ने  इन्हें  मंजर  नहों
 किया

 फसल  बोमे  का  भी  उल्लेख  किया  गया  माननीय  मंत्री  कह  सकते  हैं  कि  फसल  बीमा

 योजना  को  सभी  फसलों  के  संदर्भ  में  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  लेकिन  ग्रदि  आप

 किसानों  को  न्याय  दिलामा  चाहते  हैं  तो  क्सल  योजना  को  सभी  राज्यों  में  कार्यानिक्त  कमा

 जाए  और  सभी  फसलों  के  सम्बन्ध  में  कारर्मान्वित  किया  किसानों-को  कुछ  सह्तफ्क  उद्योग
 भी  लगाने  चाहिए  ।  किसान  केवल  कृषि  पर  विर्भर  नहीं  रह  सकते  हैं  ।  उन्हें  आश्मनिर्भर  बमयने  के

 लिए  स्वाशिमानपूर्वक  जीने  के  लिए  ख्ंवों  में  सहायक  उद्योग  शुरू  किए  जाने  हम

 दुग्ध  मुर्गीपालन  आदि  जैसे  सहायक  उद्योग  शुरू  कर  सकते  किसानों  को»

 सहायक  उच्योम  शुरू  करने  के  लिए  राजसहायता  तथा  अन्य  ऋह्मायता  दी  जानी  चब्राहिए  4

 भूमि  सुधार  अत्यंत  महत्वपूर्ण  हमें  इस  सिद्धांत  को  मानना  चाहिए  कि  मेहनतकश

 मजदूर  भूमि  मालिक  बने  ।  जिन  किसानों  के  कुएं  उन्हें  पम्पसेट  दिए  जाने  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  पम्पसेट  देने  के  कार्य क्रम की  जोषणा  की  लेकिन  नह  कार्यक्रम  अभी  तक  कलियान्वित

 नहीं  किया  गया  इसलिए  प्रत्येक  किसान  के  पास  होना  चाहिए  और  भअत्येक  पम्फ्लेट
 होना  चाहिए  ।  इसे  हमें  एक  नी  के  रूप  में  स्वीकार  करना  चाहिए  |  लंबित  सिख्च॥ई  योजसा  करों  को
 भी  शीध्रालिशीघ्र  पूरा  करता  व्दिभ  में  150  लिचाई  परियोजमाएं  बन  विभाशम्की  स्वीकृति
 के  लिए  लंबित  पड़ी  दश्सीलिए  हस  क्षेत्र  भ  सिचाई!सुविधा  उपलब्ध  नहीं  मैं  योतुनल  अकोशा
 सीमा  पर  अदम  बांध  का  देना  चाहता  हूं  ।  कंध  तीन  बर्ष  पहले  सथा  था  4

 कांस  में  फनी  अमा  किया  मरा  लेकिन  चूंकि  एक  भहर  क्षेत्र  से  गजरतों  इसलिए
 किसानों  को  इस  पश्ग्रेज्ना  तारा  सिक्वाईकी  सबविधा  महीं  मिल  रहीहे  ।  किसान  असहाय  होकर
 वानी  प्रतीक्षा  करते  रहते  हैं  |  कहां  ऐसी  स्थिति  ।  इसलिए  पसलाई  परियोजनाएं  समधक्स
 कायेक्रम  अनुसार  पूरी  को  जानी  चाहिए  ।  किसामों  को  कच्चा  उवरक  कौर  कोटमम्शक

 दबाहयों  जैसी  बस्तुएं  सस्ते  दामों  पर  दी  जानी  चाहिए  ।  प्रश्वेक  किसान  को  एक  फासओुक  दो  भ्क्तो

 बजटीय  आवंटन  का  50%  क्षि  और  ग्रामीण  विकास  पर  थ्यय  किया  जाना  चाहिए  |
 मैं  यही  मांग  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।

 इल्हों  शब्दों  के  मुझ  थोलने  कासअवसर चेने  के  लिए  मैं  आपका  घन्यवाद  कश्ता  हूं  ।

 जिकास  अंजात्म्य  में  श्सक्य  रखो  देंकट  :  सभपपति  शशभ्र

 से अव  तक  कक्‍के.हें  ओर  ज्याय/त्तर  कृषि  पर  ओले  ।  कुछ  लोगों  मे  श्रामीण  किकलस

 पर  भरी  चर  की  ममर  मैं  छेछतता  हूं  कि  उसमें  से  एक  भी  कहां  नहीं  उन  लोगों मे  स्रो  शी

 सुझाव  उसका  मैं  जवाब  दूंगा  बस्कि  तेमार  करके  लेकिसल  कोई  यहां  मणर  नहों  भावा+
 मेरा

 करंव्य है कि
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 सभापति  महोदव  :  आप  इंटरवीन  कर  रहे  शायद  लोगों  को  पता  नहीं  होमा  ।

 झो  लो  वेंकट  स्थाभो  :  मेरा  कर्तव्य  है  कि  गवनेमेंट  आफ  इल्डिया  ग्रामीण  बिकास  के

 प्रति  क्या  कर  रही  उस  सिलसिले  में  चन्द  बातें  हाउस  के  सामने  आपके  मारफंत  रखना  चाहता

 हे  ।

 सभापति  सेवंथ  फाईव  ईयर  प्लान  में  मजदूरों  के  ग्रामीण  रोजयार  प्रोग्रामों  के

 लिए  तीन  हजार  करोड़  रुपया  रखा  गया  था  जबकि  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ने  तकरोबन  सात

 हुआर  करोड़  रुपया  खं  आप  जानते  हैं  कि  देश  को  आजाद  हुए  आज  45  साल  हो  गए
 लेकिन  यदि  गांबों  की  तरफ  देखते  हैं  तो  अभी  तक  अंधकार  बहुत  सारी  जपहों  पर  काम

 हुआ  है  ओर  हमें  बहुत  कुछ  करना  इन  आठ्वों  प्लान  के  अन्दर  हमारी  तरफ  से  कोशिश  हो

 रहो  है  कि  ग्रामों  के  अन्दर  ओ  75  फीसदी  पापुलेशन  उनमें  ज्याशातर  नौजवान  जो

 एम्प्लायमेंट  के  लिए  परेशान  रहते  उनको  काम  नहीं  मिलता  भौर  वे  काम  करना  चाहते
 उनको  अधिक  मदद  दी  इसका  कारण  है  कि  जब  सीजनस  वर्क  आता  है  तो  काम  मिलता

 लेकिन  उसके  बाद  फिर  बेरोजगार  द्वो  जाते  इस  सबके  लिए  गवरनेमेंट  आफ  इण्डिया  ने

 पर्टिकुलरली  जवाहर  रोजगार  योजना  यह  स्व०  राजीव  गांधी  का  एक  सपना  था  कि

 आजादी  के  इतने  सालों  के  बाद  भी  ग्रामीण  विकास  के  नाम  पर  करोड़ों  रुपया  तो  खचं  हो  रहा  है
 लेकिन  ग्राम  विकास  नहीं  हो  रहा  है  ।

 सभापति  अभी  हमारे  दोस्त  जनता  दल  के  श्रो  पटेल  ने  बताया  कि  जवाहर  रोजगार

 योजना  के  तहत  हर  गांव  में  तारकोल  रोड  बनना  चाहिए  |  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  और  जब

 मैंने  यह  पोर्हंफोलियों  संभाला  तो  मैंने  उस  वक्‍त  अपनी  मिनिस्ट्री  और  अपने  डिपार्टमेंट  से  पूछा
 कि  इस  रोडस  को  कनेक्ट  करने  के  लिए  कितना  पैसा  लगेगा  तो  मालूम  हुआ  कि  करीब-करीब  15-20

 हुआर  करोड़  रुपया  का  खर्च  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त  ब्रिजेज  फिर  तारकोल  रोड्स
 इन  सबके  लिए  सब  खर्खा-ही-खर्चा  अब  तक  जितने  भी  रोड्स  डेवलप  हुए  जवाहर

 रोजगार  योजना  के  माध्यम  जिला  परिषद  के  स्टेट  गवनंमेंट  के  जो  भी  हो  सकता

 भव  तक  किया  गया  है  ।  उसके  बाद  झभी  हम  और  ज्यादा  करना  चाहते  इन  सबके  लिए

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ण्यांदा-से-ज्यादा  रोड्स  के  माम  के  लिए  हम  पैसा  रखमे  की  कोशिश

 करेंगे  ।

 सभापति  पमैंते  जो  आंकड़े  अभी  पिछले  साल  1991  में  जवाहर  शौजगार  योजना

 के  लिए  2100  करोड़  रुप्ये  का बजट  था  ।  इस  प्रोग्राम  में  80%  गवर्न॑मेंट  आफ  इंडिया  और  20%

 स्टेट  गवर्न॑मेंट्स  देतो  इस  प्रशार  2600  करोड़  रुपए  की  देश  की  जवाहर  रोजगार  योजना  है  ।

 मांवों  में  जो  उनके  प्रमुख  सरपंतर  हैं  या  प्रधात  पहले  उनके  पास  पैसा  जल्दी  पहुंचाने  का

 प्रबंध  किया  मया  था  1989  जब  श्री  राजीव  गांधी  प्रधानमंत्री  इस  योजना  की

 स्थापना  के  बाद  उस  विलेज  का  प्रमुख  या  प्रधान  या  सरपंच  यह  सोचने  लगा  कि  देश  आजाद  द्ोने

 के  बाद  कम  से  कम  इस  ग्राम  लेवल  तक  हमारे  चैक्‍स  आने  लगे  और  हम  ग्रामीण  विकास  के  लिए
 काम  शुरू  करेंगे  ओर  शुरू  भो  किया  है  और  बहुत  ढद  तक  इस  जवाहर  रोजबार  वोजना  के  लिए

 जो  विसिपल  हमने  अडाप्ट  बसल  में  बेरोजगारी  को  और  जो  गांव  में  भूख  जौर  तड़प
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 उसको  किस  तरह  से  कम  किया  जाए  और  किस  तरह  से  हम  उनको  सीजनल  बेकारी  के  वक्‍त  में

 रोजगार  दें  यह  देखने  की  बात  जब  सीजन  नहीं  होता  है  तो  वह  भूखा  मरता  इसलिए
 जवाहर  रोजगार  योजना  के  तहत  उस  गांतर  में  कुछ  काप्त  निकाले  और  उनके  लिए  कुछ  काम  यह
 उनका  बुनियादी  मकसद  है  और  उसी  तरह  से  काम  चल  रहा  कई  माननीय  सदस्यों  ने  यहां
 पर  प्रश्न  किया  और  सभायति  आप  भी  जानते  हैं  कि  जो  ग्राम  सरपंच  हैं  वह  ठीक  तरह
 से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  भौर  उनके  ऊपर  कई  तरह  के  चार्जेज  भी  आए  मैं  मानता  हूं  कि  45

 सालों  में  जो  हजारों  करोड़ों  रुपए  खर्च  करके  काम  नहीं  कर  जो  गरीबों  से  इलेक्ट  होकर

 सरपंच  बनकर  आता  प्रधान  बनकर  आता  उस  पर  अब  ये  ब्यूरोक्रंट्स  की  पावर  गरीब  के

 ऊपर  डाली  तो  उसके  ऊपर  जो  नाना  किस्म  के  प्रचार  करने  शुरू  किए  मैं  इस  वात  को

 मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  हुं  कि वह  ठीक  काम  नहीं  कर  रहे  मैं  जानता  हु  और  बहुत  सारे

 राष्ट्रों  में  मैं  बहुत  सारी  जगह  की  मैंने  रिपोर्ट्स  मंगाईं  |  हमारी  मिनिस्ट्री  हर  स्टेट  गवरनंमेंट
 से  रिपोर्ट  मंगाती  है  और  देखतो  है  कि  सही  मायनों  में  जव।हर  रोजगार  योजना  का  फंड  यूज  हो
 रहा  है  या  नहीं  ।  कहीं  भी  गलती  हुई  हे  तो  हम  स्टेट  गवनेमेंट  को  कहते  हैं  कि  पूरी  तरह  से  उसके
 ऊपर  एक्शन  ले  और  कई  जगह  एक्शन  लिया  गया  है  और  इसको  ठीक  ढंग  से  चलाने  कु  लिए  आप
 जानते  हैं  कि  हमने  अमेंडमेंट  पंचायती  राज  का  यहां  पर  इंट्रोड्यूस  किया  है  :  इलेक्टेड  बाढ़ी

 आ  जाएगी  तो  वह  इसमें  इंप्लीमेंटेशनन  के  लिए  पूरी  तरह  से  जिम्मेदार  होगी  ।

 सभापति  आप  जानते  हैं  कि  आज  कई  स्टेटस  में  10-12  साल से  ग्राम  पंचायत  नहीं

 जिला-परिषद  नहीं  हैं  ।  इंप्लीमंटेशन  के  लिए  जो  इलेक्टेड  बाडी  आती  है  रिस्पान्धबिलिटी  के
 साथ  इस  जवाहर  रोजगार  योजना  को  सहो  मायनों  में  मुक्ण  मकसद  रोजगार  देना  इसलिए
 हस  स्कीम  में  60%  वेज  के  लिए  ही  पैसा  देना  सभापति  उस  बिलेज  के  लोग  जो
 बेरोजगार  उनको  काम  देना  जवाहर  रोजगार  योजना  का  लक्ष्य  मैं  मानता  हमारे  दोस्त
 पटेल  जी  ने  सजेस्ट  किया  वह  भी  जानते  हैं  कि  कितने  विलेजेज  के  अंदर  हम  कर  सकते  हैं  और
 कितना  नहीं  कर  सकते  ।  पंसे  की  जरूरत  है  भर  पंचवर्षीव  योजना  के  अंदर  बहुत  सारी  रोड्स
 का  काम  लेने  की  हम  कोशिश  करेंगे  ।

 सभापति  आपको  मैं  बताना  चाहता  हुं  कि जवाहर  रोजगार  योजना  के  साथ  इंदिरा
 आवास  योजना  भी  जुड़ी  हुई  है  जिसके  अंतगत  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोकों
 को  मकार  बनाने  के  लिए  मद्दायता  वी  जाती  है  '  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  10  लाख
 मकानात  बनाकर  अनुसूचित  जाति  और  अनुसबित  जनज!ति  के  लोगों  को  पूरी  तरह  से  देने  की
 कोशिश  की  ।  हमारी  रूरल  डेवलपमेंट  मिनिस्ट्री  ने  सारी  स्टेटस  को  लक्ष्य  पूरा  किया  जा  चुका  है  ।

 इंसट्रक्शन्स  इन  मकानों  को  बनाने  के  लिए  पूरा  जोर  दिया  और  अब  जहां  तक  सवाल  है
 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतगेंस  रोजगार  दिलाने  को  कम  से  कम
 350  करोड़  मेनडेज  एम्पलायमेट  इस  पीरियड  में  क्रिएट  किया  स्टेटस  से  हमारे  पास  जो
 फीगसे  आयो  उन्हें  ही  मैं  इस  हाउस  के  सामने  रखने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं

 जहां  तक  डिकिंग  वाटर  का  ताहल्‍लुक  जवाहर  रोजमार  योजना  के
 फण्ड्स  से  तीन

 7  हर  +  कि  हमारे  भांव  के  लोगों  को  पीने  का
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 पानी  उपलब्ध  हो  सके  |  तकरोबन  दो  लाख  स्कलों  के  लिए  भी  जवाहर  रोजमार  योजना  के  फश्डस
 से  सहायता  हम्ने  उन  स्कूलों  को  कम्लीट  कराया  आइंदा  ऐसे  ही  कई  इसे
 ओर  साक्रतवर  बनाने  के  हम  लेंगे  ।  इसी  तारतम्य  में  पंचायती  राज  बिल  को  सदन  में

 इंट्रोड्यूस  किया  गया  है  जो  इस  समय  ज्वाइंट  सलैक्ट  कमेटी  के  विचाराधीन  उस  पर  अभी  चर्चा
 बल  रही  है  |  यदि  वह  आ  गया  तो  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  हम  ग्रामीण  विकास  के  काम  को

 ग्राम  प्रमुख  और  उस्तके  साथ-साथ  ब्लाक  लेबल  जिला  परिषद  लेवल  आ  चला

 सकते  हैं  |  भी  हमारे  गांवों  में  जो  अंघक्रार  दिखायी  देता  उसे  हम  बहुत  हृद  सिर  उठाने  के

 काबिल  ग्रामीण  नौजवानों  को  बनाने  में  सफल  ऐसी  मेरी  आशा  है  ।

 ड्रिकिंग  वाटर  के  सिलसिले  आप  जानते  हैं  कि  कई  प्रोब्नम्स  कई  प्रौब्लम  विलेजेज
 जहां  पानी  पीने  के  काबिल  नहीं  वहां  भी  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  हम  कोशिश

 कर  रहे  हें  और  रूरल  डेवलपमैंट  के  लिए  भी  पूरी  कोशिश  कर  रहे  हमारे  दोस्त  पटेल
 उस  सम्बन्ध  में  पूरी  डिटेल्स  आपके  सामने  कल  उन्होंने  पूरा  प्रबंध  किया  प्रोब्लम

 विसेजेज  में  पानी  पीने  के  काबिल  नहीं  वहां  मशीनरी  के  पानी  को  पीने  के  योग्य  बनाकर

 उपलब्ध  कराने  का  काम  हमने  तकरीबन  कई  हजार  बिलेजेज  में  शुरू  किया  है  |

 थी  सूर्थ  नारायण  यादथ  :  पीने  का  पानी  भी  तो  दिलव।हए  जो  आजादी  मिलने

 के  इतने  साल  बाद  तक  भी  आप  उपलब्ध  नहीं  करा  सके  इससे  ज्यादा  दुर्भाग्य  भौर  क्‍या  हो
 सकता  है  ।  उसकी  भी  व्यवस्था  करिये  ।

 झो  जो०  बेंकट  स्थामी  :  आप  जैसा  बोल  रहे  मैं  वही  फीगरस  आपके  सामने  रखने  की

 कोशिश  कर  रहा  हूं  जो  सूचना  हमें  राज्यों  से  मिली  है  ओर  जो  सही  जानकारी  मैं  ऐसा  नहीं
 बोल  हुं  कि  पूरे  देश  हर  विलेज  में  पानी  शा  गया  है  |  ऐसा  मैं  नहीं  कह  रहा  हूं  मगर  यह
 जरूर  कह  रहा  हुं  कि  देश  के  आजाद  होने  के  जितना  पानी  हर  विलेज  में  लाना  उसके

 लिए  पूरी  को/शश  हुई  है  ।  कई  प्रोब्लम  विलेजेज  हैं  भौर  ऐसे  |  लाव  62  हजार  बिलेजेज  में

 $  हजार  से  कम  विलेजेज  तक  लाया  गया  यदि  माननीय  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  आंकड़े  चाहते

 हैं  तो  मैं  लिखित  रूप  में  कल  आपको  पहुंचा  दूंगा  ।  अगर  ऐसे  कुछ  विलेजेज  छूट  गये  हैं  क्‍योंकि

 5,8  3,000  कुल  विलेजेज  हमारे  देश  में  उनमें  आप  बताइये  कौन  से  विलेजेज  में  पानी  नहीं  है  ।

 अगर  आप  बतायेंगे  तो  जरूर  इसी  महीने  या  नैक्स्ट  मंथ  उसके  ऊपर  एक्शन  लेंगे  ओर  पूरोी  तरह
 से  उसकी  व्यवस्था  को  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  ।  ऐसे  विलेजेज  के  लिये  हुम  कोशिश

 करेंगे  ।

 करी  धर्य  नारायण  यादव  :  सभापति  हमारे  देश  में  80  फीसदी  लोग  गांवों  में  रहते  हैं

 और  मांवों  में  आज  यह  स्थिति  है  कि  स्वच्छ  पेयजल  की  बहुत  कम  गांवों  में  20  परसेंट

 में  भी  नहीं  सरकार  ने  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  कि  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजातियों

 के  लोगों  को  ही  चापा-तलक्‌प  की  सुविधा  मुहैया  कराई  जायेगी  ।  आप  तो  अभी  तक  उसको  पूरा

 नहीं  कर  सके  ।  व्यक्तिगत  गांवों  का  सवाल  कहां  पृछना  हुई  ।5  लाख  लोग  चुनकर  भेजते  हैं

 ओर  जब  हम  लोग  गांव  जाते  हैं  चाहे  कहों  भी  देक्ष  ऐसे  अनेकों  गांव  हैं  जहां  एक  भी

 चापाकल  नहीं  है  ।  दो  और  कहीं-कहीं  3  किलोमीटर  पर  एक  चापाकल  रत्ती  पहाड़ी
 और  पिछड़े  एरियाज  में  तो

 ओर  भ्रभी  ज्यादा  पानी  को  दिक्कत  है  ।
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 भी  जी०  बेंकट  स्थामो  :  सभापति  मैं  तो  यह  हूं  कि  जहां  पहाड़ी  इसके

 जहां  पर  पानी  बहुत  दूर  से  लाना  पड़ता  वहां  के  लिए  किसी  तरह  से  वानी  का  प्रकता  करता

 यह  काम  भो  हमारी  मिनिस्ट्री  स्टेट  गवनंभेट  के  था  हो  कर  सकती  है  ।

 सभापति  जितना  पंसा  यहां  से  ड्रिकिग  वाटर  के  लिए  अगर  वह  सह्टी  मायनों

 में  वहां  लग  गया  है  भोर  यह  योजना  इम्लीमेट  हो  गई  तो  मैं  जापको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि

 पानी  की  कोई  कमी  नहीं  रहेगो  ।  भगर  इस  बात  की  जांच  कराई  जाए  कि  जितना  पैसा  पेयजल

 उपलब्ध  करान  के  लए  दिया  गया  वह  सब  क्षेत्र  में  लगा  है  या  तो  आपको  वाह्तविक

 स्थिति  मालूम  हो  जाएगी  ।  सभापति  रूरल  डिवेलपमेंट  के  लिए  हमारी  काफी

 योजनाए  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  पी०  वो०  नरसिह  राव  साहब  चुनांचे  एक  विलेज  से  आते  हैं
 भोर  बहू  विलेज  भी  खुशकिस्मती  से  मेरी  कांस्टीट्यूएसी  में  ही  वे  इस  बात  को  जानते  हैं  और

 उन्होंने  इस  सदन  में  भी  उसको  बताया  है  कि  मैं  चाहता  हूं  कि  रूरल  डवलपमेंट  के  लिए

 ज्यादा  प॑सा  खर्च  हो  भौर  अभी  हमारे  आठवें  फाइव  ईयर  प्लान  में  ज्यादा  पसा  देकर  ग्रामीण

 विकास  को  बढ़ाने  को  कोशिश  करेंगे  ।

 सभापति  जैसा  मैंने  बताया  5  लाख  50  हजार  ग्रामों  का  विकास  करने  के  लिए

 ग्वनेमेंट  आफ  इंडिया  की  तरफ  से  डायरेक्ट  ख्च  करने  का  अधिकार  नहीं  हम  तो  स्टेट्स  की

 देते  हैं  और  स्टेट्स  के  थू  विलेज  डवलपमेट  होता  है  ।

 बिलो  पावर्टी  लाइन  के  लिए  यहां  से  जवाहर  रोजगार  योजना  का  प्रोग्राम  बनाया

 रुख  प।इंट  आफ  ब्यू  से  जितना  पंसा  हर  विलेज  के  लिए  उतना  प्रेसा  हम  स्टेट  गवर्नमेंड  को

 देशे  हैं  ।  बहां  से  कह  जिला  परिषद  को  जाता  है  ओर  वहां  से  विशेज  को  पहुंचता  यह  जबाढर
 रोलगार  थोअसा  को  स्कोम  इस  स्कीम  के  नीचे  60  परसेंट  मजदूरी  भोर  40  परश्नेंट  मटीरियल
 बर  खर्चा  किमरा  जाता

 सन्ताषति  अभी  हमारे  महाराष्ट्र  के  दोस्त  धता  रहे  थे  |  लैंड  श्फार्म  और  लेंड  श्ीलिग
 के  बारे  में  उन्होंने  प्रा  ब्यौरा  दिया  ।  आप  जानते  हैं  हमारे  माननीम  सदस्य  जिम्होंने  यही  प्रश्न  चहले
 उठाया  था  ।

 ]

 क्रो  बसुदेव  आचार्य  :  गृह  मंत्री  को  वक्‍तब्य  देना  वह  अत्यंत  महत्कपूर्ध  है  ।
 आप  उसके  बाद  बोल  ख़कते  हैं  ।  हम  उन्हें  सुनभा  चाहते  हैं  ।

 झो  जो०  वेकट  स्वामी
 :

 वे  यहां  बठं  नहीं  उठकर  चले  गए  लेकिन  उनके  साथी

 जो  वहां  बंठे  है  ।  पी०  वी०  नरसिह  राव  ने  क्‍या  यह  खवाल  उन्होने  मेरी

 दूयूएंसो  पी०  वो०  नरसिंह  राव  के  विलेज  में  उन्होंने  1700  एकड़  जमीन  सरेंढर  की  थी
 1972  मे  ।  उसके  बाद  स्टेट  गबनंमेंट  को  रेस्पांसबिलिटो  थी  कि  वह  उसको  डिस्ट्रोब्यूट
 उसने  डिस्ट्रीब्यूट  नहीं
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 खसलापति  भहोदथ  :  मंती  जो  आपको  कितना  खमय  और  सगेगा  क्योंकि  होम  मिनिस्टर  को

 एक  स्टेटप्रेंट  देनी  है  ।

 झो  जो०  वेंकट  स्थाभो  :  मुझे  तो  15  मिनट  और

 सभापति  महोबय  :  अब  स्टेट  होम  मिनिस्टर  को  स्टेटमेंट  देन  दीजिए  ।

 झी  जो०  बेंकट  स्वामो  :  ठीक  मैं  बाद  मे  बोलूंगा  ।

 सभापत्ति  धहोदय  :  में  अपनी  तरक  से  एक  बात  बताता  आपका  स्टेटमैंट  होना
 इसकी  पूर्व  सूचना  सदस्यों  को  मिलनी  वह  मिली  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि
 कम-से-कम  आगे  इस  प्रकार  से  कमी  न  हो  ।  जो  सदस्य  सभागार  में  बंठे  उनको  पता  नहों
 चलता  भांगे  चलकर  पालियामेट्री  मिनिस्टर  इस  बात  का  छ्याल  रखें  कि  सदस्यों  को  पृ  सूचना
 मिले  ।

 जिषुबाब  ]

 संसदीय  कार्य  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एल०
 :  वास्तव  में  पांच  बजे  पृ्थ  सूचमा  दी  यो  ।

 सभापति  महोदव  :  इसे  यहां  सदस्यों  को  परिचालित  किया  जाता  चाहिए

 $.36  मभ०  १०

 मंत्री  हारा  थक्‍्तव्य

 सजिपुर  में  राष्ट्रपति  शासन  का  निरसन

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  एस०
 :  जंसा  कि  सदन  को  ज्ञात  है  कि  मणिपुर  के  राज्यपाल  की  सिफारिश  पर  राष्ट्रपति  ने

 संविधान  के  अनुच्छेद  356  (1)  के  अन्तर्गत  मणिपुर  राज्य  के  संबंध  में  7  1992  को
 एक  उद्धोषणा  जारी  की  राज्य  सभा  द्वारा  25-2-1992  को  और  लोक  सभा  द्वारा
 3-3-1992  को  उद्धोषणा  का  अनुमोद्यण  किया  शजा  था  ।

 हाल  में  भारत  के  राष्ट्रपति  को  भेजी  गई  अपनी  रिपोर्ट  में  मणिपुर  में  राज्यपाल  ने  यह
 सिफारिश  की  है  कि  7  1992  को  राष्ट्रकति  द्वारा  जारी  उद्घोषणा  को  रह  कर  दिया
 जाए  ।  राज्यपाल  का  कांग्रेस  विश्वायी  दल  के  नेता  को  8  1992  को  सरकार  बनाने  के  लिए
 आमंत्रित  करने  का  प्रस्ताव

 राज्यपाल  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  मणिपुर  राज्य  के  संबंध  में  7
 1992  को  जारी  को  गई  उद्घोषणा  को  राष्ट्रपति  ने आज  8  1992  को  रह  कर  दिया  डे  ।
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 Te  त  जता  ज+  +  -।

 मणिपुर  राज्य  के  संबंध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  (2)  के  अन्तगंत  राष्ट्रपति  द्वारा  आज
 जारो  की  गई  उद्धोषणा  को  सदन  के  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ]
 सभ्चा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 भलिपुर  राज्य  के  संबंध  में  7  1992  को  राष्ट्रपति  द्वारा  जारो  उद्घोषणा
 को  रहू  करते  के  लिए  8  1992  को  जारो  को  गई  उद्घोषणा

 संसदोय  कार्य  मज्ालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गुह  मज्ञालय  में  राज्य  मंत्रों  एसम०  एस०
 :  मे  मणिपुर  राज्य  के  संबंध  भ  7  1992  को  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी

 उद्धोषणा  को  रह  करने  के  लिए  संविधान  के  अनुच्छेद  3-6  के  के  अतग्ंत  उनक  द्वारा
 8  1992  को  जारी  को  गई  जो  संविधान  के  अनुच्छेद  356  (3)  के  अन्तर्गत
 8  1992  के  भारत  के  राजपत्र  मे  अधिसूचना  संख्या  सा०का०्नि०  में  प्रकाशित

 हुई  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  भी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रलो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1773/92]

 भरो  बसुदेव  आज्ञा  :  राज्यपाल  की  सिफारिश  आने  से  बहुत  पहले  हमने  यह  मांग  की
 केन्द्र  सरकार  को  स्वयं  ही  वहां  राष्ट्रपति  शासन  को  उद्घोषणा  रह  करने  का  निणंय  लेना  चाहिए
 था  |

 भो  ए०  चाह्स  :  वह  राज्यपाल  के  आचरण  पर  प्रश्न  चिह्न  लगा  रहे  यह
 कार्यवाही  वत्तांत  में  सम्मिलित  न  हों  किया  जाना  )

 भो  बसुदेव  आचार्य  :  मैं  राज्यपाल  के  आचरण  पर  प्रश्न  चिक्न  नहीं  लगा  रहा  हूँ  ।

 मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  ने  जो  भी  किया  वह  भारत  के  संविधान  के  विरुद्ध

 )

 5.38  भझ०  १०

 अनुदानों  को  सांगें

 ग्रामीण  जिकास  स्ालय

 साख  मंत्रालय

 कृषि  मंत्रालय

 लागरिक  पूति  तथा  सार्वजनिक  बितरण  संज्रालय--जारो

 सभापति  महोदय  :  श्री  बेंकट  स्वामी  अपना  भाषण  भारी  रखेंगे  ।

 ]
 झो  जो०  बेंकट  स्थामो  :  सभापति  लैंड  रिफार्म  और  लैंड  सीलिंग  के  सिलसिले  में
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 मैंने  प्रछान  जी  को  उस  रोज  बताया  था|  1972  मे  हमारे  प्रधानमंत्रो  ने  सबसे  पहले  लेंड  रिफार्म
 को  आंध्र  प्रदेश  में  शुह्ल  किया  उस  समय  उन्होंने  अपनी  1700  एकड़  जमीन  स्टेट  गर्बनमेंट

 को  सरेंडर  को  थी  ।  स्टेट  गवंनमेंट  ते  उसको  डिस्ट्रीब्यूट  नहीं  किया  यह  प्रधान  जी  ने  यहां  पर
 उठाया  ।''  '

 थरो  अमर  रायप्रधान  उस  समय  मुख्यमंत्री  कोन  यह  भी  बताना

 चाहिए  |  [

 झरो  जो०  बेंकट  स्थामो  :  लेंड  रिफाम  को  वजह  से  ही  भिनिस्टरशिप  उखड़  गई  यह  भी
 आप  जानते  मैं  जूद  गया  कनेक्टर  से  मिला  और  सारा  डिस्ट्रीब्यूघत  आकर  प्रध्लान

 जी  को  इसी  हाउस  में  रिपोर्ट  दो  थी  ।

 ]
 शो  बसुदेव  आचाय  :  वह  तेलंगाना  आन्दोलन  के  कारण  था  ।

 सभापति  सहीदय  :  क्‍या  वह  घप  डो  रहे  हैं  ?

 )

 शो  अमर  रायप्रधान  :  1971  से  लेकर  1991  मैं  मानता  हूं  कि  1982  से  दूहरी
 सरकार  लेकिन  1971  से  1982  तक  तो  कांग्रेस  की  सरकार  तब  डिस्ट्रीब्यूशन  क्यों  नहीं
 हुआ  ।

 झो  जी०  वेंकट  स्वामी  :  सभापति  आप  जातते  हैं

 सभापति  महोदय  :  आप  वतंमान  में  भूतकाल  में  न  जाएं  ।

 झो  जी  ०  बेंकट  स्वासो  :  इन्दिरा  जी  ने  पहली  मतंबा  न जाएं  में  चीफ  मिनिस्टर्स  कॉफेंस

 बुलाई  थी  ओर  सारे  स्टेट्स  को  उन्होंने  डायरेक्शन  दी  कि  आप  लेजिस्लेशन  प'स  करिए  और  लैंड
 रिफार्म  बिल  को  लाइए  और  उसे  इम्पलीमेंट  कौजिए  |  बहुत  सारी  स्टेट्स  लैजिस्लेशन  लाई  ।
 ऐसे  में  आप  मझसे  सवाल  करेगे  कि  कितनी  स्टेट्स  ने  इम्पलीमेंट  किया  ।  इसका  जवाब  भी  मैं  देने
 के  लिए  तैयार  प्रधान  मंत्री  जी  ने  पिछले  सल  अक्तूबर  में  एक  ल्ोफ  पिनिस्टर्स  कॉफ्रेंस
 बुलाई  ।  मेरी  गह  बात  प्रधान  जी  नहीं  सुनेंगे  । असल  वात  वह  सुनना  नहीं  चाहते  उसमें  सारे

 मुख्यमंत्रियों  के  सामने  उन्होंने  निणंय  लिया  और  एग्री  भी  कराया  कि  एक  सब-कमेटी  बने  ।  इसको
 कंसे  इम्पलीमेंट  किया  यह  टारगेट  उसमें  रखा  कि  जो  सरप्लस  लैंड  बह  3।  1992
 के  अन्दर  डिस्ट्रीब्यूट  कर  देनी  इसको  परे  मुख्यमंत्रियों  ने  एक्सेप्ट  भी  कर  इसके
 बाद  उन्होंने  लैटर  भी  लिखा  और  मैंने  भी  इसका  रिजल्ट  यह  निकला  कि  31  1992
 से  पहले  रेवेन्यू  मिनिस्ट्सं  की  फिर  क्रांफ़  स  बुलायी  इसका  रिजल्ट  यह  निकला  कि  30
 1992  तक  सरप्लस  जमीन  को  डिस्ट्रीब्यट  ऋरने  को  हर  स्टेट  के  रेबेन्यू  मिनिस्टर  ने  एश्री

 क्या  यह  एचोमेंट  नहों  है  ?  हमारे  प्रधान  मंत्री  जो  ने  लेंड  रिफास्स  के  बारे  में  इंटरस्ट  लेकर  डिस्ट्रीब्यूट
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 करने  की  जो  बात  कहीं  मैं
 विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हमें  इसमें  सफलता  मिलेगी  ।  1974  में

 श्री  अमर  रायप्रधान  :  मैं  उस  समय  आपको  बध।ई  जब  सरप्लस  लेंड  डिस्ट्रीब्यूट  द्दो

 सभापति  महोदय  :  बार-बार  हिस्टर्ब  करना  ठीक  नहीं  एक  बार  तो  करना
 ठीक  है  ।

 झी  जी०  बेंकट  स्वामी  :  1974  में  72  लाख  एकड़  लैंड  सरप्लस  बतायी  थी  ।  उसमें  से
 62.6  लाख  एकड़  फ्री  पोजीशन  प्राप्त  हुई  है  और  48.5  लाख  एकड़  का  डिस्ट्रीब्यशन  किया

 हरेक  स्टेट  को  मिलाकर  ।  तकरीबन  46  लाख  लोगों  को  जमीन  मिली  यह  आज  तक  की
 रिपोर्ट  है  ।

 थी  बसदेव  आजा  :  कहां  पर  मिली  है  ?

 श्री  जो०  बेंकट  स्थामी  :  इस  देश  में  मिली  जो  लेंढ  रिफाम्स  और  ऊेंड  सोसिय  के  आंकड़े
 उन्हें  मैं  दे रहा  हु ंऔर  आपके  सामने  रख  रहा  हूं  ।  अभी  11  लाख  एकड़  जमीन  डिस्प्यूटिड

 जो  रेवेन्य  लेवल  कलेक्टर  लेबल  हाई  कोर्ट  लैवल  में  और  सुप्रीम  कोर्ट  लेवल  में  पड़ी  हुई
 हसको  किस  तरह  निपटाया  इसके  लिए  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  ।4  1993  कौ

 रेबेम्य  मिनिस्टसे  की  एक  सब-करमेटी  बनायी  ।  हसमें  आण्के  रेवेन्यू  मिनिस्टर  श्री  विनय  चौधरी  भी

 आए  ये  ।  वह  उसके  कनविनर  थे  ।  11  लाख  एकड़  जमीन  जो  कोर्टस  में  डिसप्यटिड
 ''

 श्री  सूर्य  भाशयज  बादल  :  आप  सीलिम  ऐक्ट  की  बात  कर  रहे  मैं  उसके  बारे  में  कहन
 जाहता  हूं  कि  टमारे  क्रथि  मंत्री  जी  के  पास  सबसे  अधिक  जमीन  है  ।  जिन  केन्द्रीय  मंत्रियों  के  पास

 समौलिग  ऐक्ट  से  अधिक  जमीन  क्‍या  वे  उसे  डिस्ट्रीज्यूट  कर  रहे  हैं  ?

 सभापति  महोवय  :  ऐसा  व्यक्तिगत  सवाल  नहीं  पूछना  चाहिए  ।

 कृषि  संत्रो  बलराम  :  जिस  क्रीज  का  पता  नहीं  वह  बात  नहीं  कहनो

 बाहिए  |  कमजोर  नालेज  वाला  गुनाहगार  होता  है  ।

 कर  सूर्य  नारायण  यादव  :  आप  उसका  बंटवारा  कर  दोजिए  ।

 क्री  बलराघ  खालखड़  :  वह  तो  बिल्कुल  ही  दिया  ।  आपको  गनतफहसो  है  ।

 क्रो  जो ०  येंकट  स्थाभी  :  जो  फैक्ट्स  एंड  स्रोगसे  दे  रहा  उम्रको  एप्रोशेट  करका  चाहिए  ।

 ओ  सब-र  मैरी  ने  निर्णय  वह  मैं  आपके  सामने  रख्द्व  रदा  सब-कमेटो  को  रिपोर्ट  यह  है  कि

 जग  के  अन्दर  तक  जितनी  भी  सरप्लम  लेंड  उसको  डिस्ट्रीब्यूट  कर  देना  हसरा  पाइष्छ

 [।  लाख  एकह  जमीन  जो  डिस्ट्रिक्ट  कजेक्टर  या  डिप्टी  कलेक्टर  के  लेबल  पर  है  भोर  को  के

 लेब्लि  पर  जहां  तक  भी  उनको  ऊहा  मया  है  कि  कोझ्लिश  कोजिए  ओर  जह  दी-से-बल्दी

 स्णमेंट  लेबिल  पर  जो  मी  जमीन  उन  केसअ  को  ध्त्म  कर  30  1992  के  अन्दर
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 टार्गेट  रखा  है  कि  75  परसेन्ट  इन  लोगों  को  डिस्ट्रीब्यूट  कर  देना  मेरा  अंदाआ  है  कि  यह
 सब्य  मिलाकर  प्रधान  मंत्री  श्रो  पी०  वी०  नर्रासह  राव  साहब  ने  जो  स्टेण्ड  लिया  30  सितम्बर

 तक  5  से  6  लाख  एकड़  जमीन  को  बरीबों  के  अन्दर  डिस्ट्रीब्यूट  करने  इस  लंण्ड  रिफो्म

 सीलिग  के  बारे  सरप्लस  वेस्टलेण्ड  का  सब  चोज  का  मैं  उम्मोद  करता  हूं  कि  सारे  रेवेम्य्‌
 मिनिस्टर्स  भर  चीफ  मिनिस्ट्स  इसमे  इण्टरंस्ट  ले  रहे  उसमें  बहुत  हद  तक  जो  गरीब  और

 डास  तोर  से  जो  शंड्यूल्ड  कास्टव  ओर बेजमीन  लोग  उन  लोगों  को  इसपे  ताभ  होगा

 शेडपरूड  ट्राइस्स  के  लोग  हैं  वह  लोग  इयका  ज्यादा  फायदा  उठाएंगे  ।

 मैं  ज्यादा  न  कहते  हुए  यह  जरूर  कहूंगा  कि  जवाहर  रोजगार  योजना  एक  रोशनी
 विलेज  के  भूख  के  बेरोजगारी  के  लिए  और  यह  उनको  मदद  के  लिए  पहुंचो  लेण्ड
 रिफास्स  पर  प्रधानमंत्री  ने  जो  भी  स्टैण्ड  जिया  उसके  बररे  में  हम  पूरी  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि
 बेजमीन  वालों  को  लैण्ड  रिफोम्स  के  तहत  जमीन  मिल  सकेगी  ।

 जेथा  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  यह  कब  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  जमीन
 कोट्स  के  डिस्प्यूट्स  में  उसके  30  1992  तक  हम  75  परसेन्ट  लेण्ड्स  को  डिस्ट्रीब्यूट
 करने  की  प्री  कोशिश

 हन  चन्द  अल्फाज  के  साथ  ग्रामीण  विकास  के  ओ  मुख्य  विषय  उसको  सामते  रखने  की
 मैंने  कोशिश  की  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  जो  भी  कटमोशंस  हमारी  मिनिस्ट्री  के  लिए  मंम्बसे  ने  दिए

 उनसे  मैं  प्राथंना  करता  हुं  कि  वह  उनको  विदड्डा  कर  लें  भोर  ग्रामीण  विकास  विभाग  की
 डिमाण्डस  को  पास  करके  हमको  एनकरेज  आठवें  फाइव  ईयर  प्लान  के  अन्दर  हम
 ज्यादा  पैसा  जेकर  ग्रामीण  विकास  को  मजबूत  करने  की  पूरों  कोशिश  करेंगे  ।

 ६  हम्दा

 भी  औयल्लभ  पाणिप्राहो  जवाहर  रोजगार  योजना  के  बारे  में  एक  स्पष्टीकरण
 चाहिए 1  एक  ही  बात  विन्तन  क्या  है  सरकार  का  ?

 सभापति  महोदय  :  चर्चा  के  अंत  में  आप  ग्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।

 थो  जोबल्लच  पालिक्हो  :  सरकार  को  इसको  मोबिटररिप  के  बारे  में  भाप  जानते  हैं  कि

 सदन  में  सब  दलों  के  लोगों  ने  कहा  है  कि  डिस्ट्रिक्ट  लेविल  के  एम०  पी०  को  लेकर  मोनेटरिंग  करने

 के  लिए  काफी  मांग  होतो  सब  दल  के  लोग  यह  मांग  करते  हैं  कि  क्‍या  गवर्नपेंट  का  इस  पर

 रीएक्शन  चिन्तन  क्या  है  ?

 ]
 समापति  महोदय  :  आपको  विना  अनुमति  के  नहीं  बोलना  आप  वरिष्ठ  सदस्य
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 श्री  जो०  बेंकट  स्वामी  :
 हर  स्टेट  में  एक-एक  तरीका  उसको  हम  परश्यू  कर  रहे

 हमारे  एम०  पीज०  की  डिमाण्ड  है  कि  उन  लोगों  को  भो  पार्टीसिपेट  करने  के  लिए  हम  हर  चीफ

 मिनिस्टर  से  बातचोत  करके  आपके  सवाल  को  भी  हम  प्रा  करने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 ]
 श्री  के०  पी०  रेडुय्या  यादव  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  स्थिति  में  कोई  प्रश्न  न  पूछें  ।  उन्होंने  हस्तक्षेप  किया  चर्चा  के

 अंत  में  आए  प्रश्न  पूछ  सकते  वह  उपस्थित  रहेंगे  भौर  प्रश्न  पूछने  क ेलिए  आपको  भो  चर्चा  के

 अंत  में  उपस्थित  रहना  होगा  ।

 संसदोय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  न्याय  एवं  कम्पनो  मामलों  के  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्रों  रंगराजन  कुमारमंगलम  )  :  काये  मंत्रणा  समिति  की  पिछली  बँठक  में  यह  मुद्दा
 उठाया  गया  था  कि  कई  सदस्य  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहते  हैं  ।  यश्ञपि  जो  समय  वास्तव  में  निर्धारित
 किया  गया  था  वह  दस  घंटे  यह  महसूस  किया  गया  कि  कुछ  और  समय  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अतः  यह  विचार  किया  गया  कि  बंठक  दो  घंटे  और  अधिक  आज  चले  और  कल  अंतिम  उत्तर
 6.00  बजे  शाम  में  दिया  जाए  ।  ताकि  पूरे  14  घंटे  मिल  जाएं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सन्ञा

 प्रस्ताव  से  सहमत  होगी  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  रेफरेंस  दिया  है  कि  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  की  मीटिग  में

 हम  तरह  से  डिस्कस  हुआ  करके  ।

 क्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  मैं  माननीय  मंत्री  जो  का  समर्थन  करता  चूंकि  चार  विभागों

 को  हसमें  लिया  गया  ग्रामीण  जनवितरण  प्रभालो  भोर
 इतने  विभागों  की  डिमाण्ड्स  पर  दो  दिन  बहस  हुई  आज  तीसरा  दिन है  इसलिए

 टाइम  बढाया  जा  सकता  है  ।

 क्रो  रंगराजन  कुमाश्मंगलम  :  इसीलिए  बढ़ाया  गया  है  ।'''  इसी  में  टाइम

 बढ़ा  कल  चार  घ  आज  छः  घण्टे  और  कल  चार  धण्टे  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  समय  पूरा  नहीं  हुआ  इसलिए  पूरा  करना

 तो  कल  करिएगा  |

 ओर  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  आज  तय  हुआ  दो  घष्टे  और  तो  चार  धष्टे  पूरा

 एक्हट्रा  होगा  ।

 सभापति  सहोरय  :  कल  भर  बढ़ाना  तो  और  बढ़ाएंगे  ।

 ००  *  ्ब
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 ओ  भप्रभर  राजप्रधाम  सभापति  यदि  मंत्री  कल  6.00  म०  प०

 उत्तर  देंगे  तो  इस  चर्चा  का  निर्धारित  समय  आठ  घंटे  होगा  ।  इसलिए  आज  हमें  एक  घंटे  से  अधिक

 नहीं  बेठना

 सभापति  भहौद्यय  :  आप  समय  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।

 *"

 ]
 शो  पी०  एस०  सईद  :  सूचो  में  वक्‍ताओं  के  नामों  की  संख्या  कितनी

 सथायति  महोदय  :  स्पीकर  की  बहुत  लम्बी  लिस्ट  कल  परमों  भी  भाषण  करना  तो

 वह  सूचो  काफी  है  |  मुझे  लगता  सबको  सहमति  दिखती  है  ।

 हा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  सभापति  यह  ऐसा  मत्रालय  जिस  पर
 ज्यादा  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  ।  एक्सटरनल  एफेयसे  पर  इस  मंत्रालय  की  अपेक्षा  कम  बोलेंगे  ओर

 कामसे  पर  कम  बोलेंगे  ।

 की  बी०  एल०  सईद  :  एक्सटरनल  एफंयसं  पर  तो  काफी  सदस्य  बोलेंगे  ।

 डा०  लक्सों  तारायज  पाण्डेय  :  इसकी  अपेक्षा  !  मैं  कृषि  मंत्रालय  को  अपेक्षा  कह  रहा

 हूं  ।  मलत  कृषि  हमारा  विषय  अधिकतम  सदस्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  इसमें  समय  बढ़ाना

 चाहिए  ।

 लजायति  महोदय  :  ठीक  सदन  को  सहमति  है  ।  मंत्री  जी  भी  कह  रहे  हैं  कि  बिजनैस

 एडबाइजरी  कमेटी  मे  भी  चर्चा  हुई  सदन  की  सहमति  तो  पहले  अभी  एक  धण्टा  बढ़ाते
 फिप  एक  चष्टे  के  बाद  देखेंगे  ।

 शो  रंगराखन  कमा  रसंगलम  :  आप  दो  बण्टे  बढ़ा  दीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  ठोक  है  |

 डा०  लक्मो  नारायण  पाण्डेय  :  सभापति  सदस्यों  को  सूचित  करते  हुए  आपको  बेठना

 सदस्य  भो  जा  चुके  तो  बोलने  वाले  नहीं  तो  सदन  कंसे  चलेगा  ।  ज्यादा  अच्छा  होगा
 कल  ही  समय  बढ़ाएं  अन्यथा  आज  कुछ  समय  बढ़ा  दें  ।''

 सभापति  भहोदय  :  जिनका  नाम  आज  लिया  कोई  कारण  से  वे  यहां  नहीं  तो
 उनको  कल  बोलने  का  मौका  दिया  जाएगा  ।

 श्री  एस०  एस०  भार०  राजेन्द्र  कुमार  |
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 ]  !

 झी  एस०  एस०  आर०  राजेन्र  कमार  :  सभापति  भारतीय

 अन्नाद्रमुक  दल  की  ओर  से  मुझे  कृषि  मंत्रालय  की  भनुदानों  की  मांगों  पर  बजट  चर्चा  में  भाग  लेने

 का  अवसर  प्रदान  करन  के  लिए  मैं  उन्हें  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 मैं  तमिलनाडु  के  लोगों  की  विभिन्‍न  आवश्यकताओं  की  चर्चा  करूगा  ।  सबसे  पहले  मैं  कह

 कहना  चाहूंगा  कि  गत  वर्ष  राज्य  में  आए  बाढ़  के  प्रकोप  विशेषकर  चेंगलपडद  करोड़ों
 रुपये  का  कृषि  उत्पाद  बर्बाद  हो  गया  ।  किसानों  को  इससे  अत्यधिक  हानि  उठानी  पड़ी  |  डा०

 पुरात्वी  थलाइवी  के  नेतृत्व  मं तमिलनाडु  सरकार  ने  युद्ध  स्तर  पर  तुरंत  कारंवाई  शुरू  की  ओर

 प्रभावित  किसानों  को  तुरंत  क्षातपूर्ति  उपलब्ध  कराई  ।  केन्द्र  द्वारा  दी गई  राशि  गत  वर्ष  अ्कफ

 घाटे  को  पूरा  करने  के  लए  पर्याप्त  नहों  भी  ।  इसलिए  इन  परिस्थितियों  में  केन्द्र  सरकार  को  आथिक

 सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सामने  आना  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  के  लिए  एक  बड़ी  योजना  योजनाਂ  का  प्रस्ताव  भारत

 सरकार  के  पास  बहुत  दिनो  से  लम्बित  पड़ा  यह  योजना  केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए

 लम्बित  पड़ी  है  भौर  मैं  भारत  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इसे  जल्द  स्वीकृति  प्रदान  करें  |

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  संबंध  में  तमिलनाडु  सरकार  को  एक  लाख  पचास  हजार

 टन  चावल  की  आवश्यकता  केन्द्रीय  पूल  से  लेकिन  अभो  तमिलनाडु  को  केन्द्र  सरकार  से  कम

 मात्रा  में  आवंटन  प्राप्त  हो  रहा  है  और  राज्य  सरकार  उसी  से  अपना  काम  चला  रहो

 हमारे  राज्य  में  इस  माह  के  लिए  चावल  का  कम  आवंटन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  हैं  केर्द्र  सरकार  से

 यह  निवेदन  करता  हूं  कि  तसिलनाडु  खरकार  के  लिए  केन्द्रीय  मूत्र  श्ले  क्री  ज़रा  रहे  ध्यवंटठ  में  कमी

 नहीं  को  जाए  भोर  कम-से-कम  85,000  टन  चावल  प्रति  ग्राहू  आपूर्ति  करने  को  ब्यक्वस्था  को  जाए

 ताकि  सावंजनिक  वितरथ  प्रणाली  को  कमी  का  सामना  नहीं  करना  पड़े  ।

 ग्रामीण  विकाक्त  के  संबंध  म॑  मैं  ब्रह  कहना  चाहूंग्रा  कि  प्रामोण  क्षेत्र  के  कल्तेबों  क्ले  रोजगार

 दिखाते  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  चल्लाई  जा  रहो  योजनाओं  में  जवाहर  रोजग्धर  योजर्तःओर  समन्विन्न

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  योजना  इन  योजनाओं  के  लिए  आवंटन  पर्याप्त  नहों  छिर

 तमिलनाडु  एक  मात्र  ऐसा  राज्य  है  जो  उस  राशि  का  उपयोग  अच्छी  तरह  कर  रहा  है  ।

 तमिलनाड  में  हमारे  माननीय  पुरात्वी  थलाईवी  ने  करोड़ों  रुपये  पंचायत  स्वर  पर  मुहैय्पा
 कराए  थे  ताकि  ग्रामीणों  को  बुनियादी  सुविधाएं  प्राप्त  यह  योजना  देश  के  किसी  भी  अन्य

 राज्य  में  लाभू  नहीं  को  गयी  है  ।  पूरे  राज्य  नशार्यदी  जाग  करने  के  कारण  तमिममाडु  सरकार  को

 अत्यधिक  राजस्व  का  घाटा  हो  रहा  इससे  राज्य  को  340  करोड़  रुपये  का  घाटा  हो  रह्ष  है  ।

 इस  स्थिति  में  भी  यह  पंचायत  विराल  के  लिए  ढूष्ोड़ों  रूपये  आवंडित  कर  रही  मैं  भरत

 सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  योजनाओं  को  आधथिक

 सहायता  उपलब्ध  की  जाए  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्र  के  गरीबों  को  बुनियादी  सुविष्ठ  एं  दी  जा  सके  ।

 कावेरी  जल  विवाद  बहुत  दिनों  से  लम्बित  पड़ा  है  ओर  ऋतवेरी  हल  के  बिनत  तंझवुर  और
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 ज़िचो  क्लों  के  किसमन  अत्यधिक  प्रभावित  हुए  ।  अधिक  समय  से  लम्बित  पड़े  मुह  को  हल  करने  के

 लिए  सरक़ार  ने  एक  न्यायाधिकरण  निमुक्त  किया  था  ओर  इस  न्यायाधिकरण  भो  अपने  अतरिभ
 आदेश्य  मे  भी  कहा  है  कि  कर्नाटक  से  205  टी०  qhe  सं।०  जल  तमिलनाडु  को  दिया  जाए  ।  भारत

 सरकार  ने  भो  हस  अपने  राजफत  में  शामिल  किया  है  ।  कर्नाठक  सरकार  ने  न्‍्यायाधिकश्ण  के  उक्त

 निर्णय  के  विरठ़  अपील  की  खिस  दो  थिन  पूर्व  ही  खारिज  कर  दिया  गया  भ्रभी  तक

 फ़िक रण  के  उक्त  निश्देय  को  लाभ  नही  किया  बया  है  ।  कावरंी  जल  के  अभाव  मे

 दक्षिण  उत्तर  अर्काट  और  चेंगलपट्टू  के  क्रिसानों  को  अत्यधिक  कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़  रहा  कर्नाटक  सरकार  के  इस  रवंये  के  कारण  तमिलनाडु  को  चावल  उत्पाद  अत्यधिक

 प्रभावित  हुआ  है  |  न्वायाधिकरण  के  अंतरिम  फँसल  को  स्वीकार  करन  के  परिणामस्वरूप  दगे  हुए
 जिससे  अधिकतर  तमिलों  के  जानमाल  का  नुकसान  हुआ  ।  तमिलनाडु  की  मुख्य  मंत्री  डा०  पुरात्वी
 यलाईवी  जयललिता  ने  केन्द्र  सं  अविलम्ब  क्षतिपूर्ति  की  याचना  की  जिस  पर  कर्नाटक  सरकार  कोई

 कारंवाई  नहीं  कर  रहो  हे  ।

 मैं  केन्द्र  सररार  से  यह  निब्रेदन  करता  हुं  कि  वह  कर्नाटक  सरकार  को  काबेरी  जलन

 घिकरण  के  आदेश  को  लागू  करने  का  निर्देश  दे  जिसस्रे  तमिलनाडु  के  विसानों  को  बचाया  जा  सके
 और  वहां  चावल  के  उत्पादन  को  बढ़ाया  जा  सके  ।  साथ  ही  यह  भी  निर्देश  दे  कि  तमिलों  को  जल्द
 से  जल्द  उपयुक्त  क्षतिपूरत्ति  दी  जाए  |

 मैं  भारत  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  हमारे  सुझावों  पर  अधिलम्ब  कदम  उठाए
 कोर  जल्द-से-जल्थ  भावश्यक  का  रंवाई

 शो  अंकश  राब  टोपे  :  सभापति  मैं  ग्रामीण

 नागरिक  पूर्ति  और  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालयो  के  लिए  अनुदानों  को  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ये  सभी  विभाग  बहुत  महत्वपूर्ण  लेकिन  एक  साथ  कोई  व्यक्ति  इन  सभी  विषयों  पर  सम्य  की

 कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चर्चा  नहीं  कर  सकता  ।  इसलिए  मैं  केवल  खाद्य  विभाग  ओर  बह  पं
 केवल  चीनी  के  बारे  में  चर्चा

 भारत  में  वर्ष  1990-9!  के  दौरान  120  लाख  टन  चीनी  का  उत्पादन  हुआ  |  भारत

 चमी  उत्पादन  के  में  विश्य  में  ग्रथअ  रहा  ।  भारत  म  कुल  493  चीनो  मिलें  उनमें  से

 299  मिलें  सहकारो  हैं  ।  उनभें  से  130  मिले  महाराष्ट्र  म  हैं  और  वे  सभो  सहकारो  क्षेत्र  में

 उनमें  से  94  में  उत्पावन  हो  रहा  महाराष्ट्र  में  अन्य  सभी  मिलें  निर्माण  और  अम्य  चरणों

 में  हैं  ।

 प  राज्य  जहां  का  मैं  वासो  इन  सभी  130  प्रिलों  में  करीब  35  लाछ  शेयरसध्ारक

 शामिल  हैं  |  वे  सदस्य  «न  गए  इन  शेयर  धारकों  में  से  50  प्रतिशत  के  पास  मात्र  एक  एकड़

 जमीन  है  |  उन  श्षेयर  धारकों  में  28  प्रतिशत  के  पास  दो  एकड़  भूमि  इस  प्रकार  कुल  35  लाख

 में  स्रे  75  प्रतिशत  छोटे  किसान  यानि  सीमांत  कछपक  ये  सभी  किसान  एक  साथ  हैं  ।  वे  अपना

 निदेशक  ग्रंडल  विर्वाचित  करते  यह  निदेशक  मंडल  अध्यक्ष  और  उपाध्यक्ष  निर्बान्ित्र  करता  है
 और  गरीब  किसानों  के  ये  सभी  प्रतिनिधिमंडल  मिल्रों  को  सहकारिता  के  आधार  पर  अच्छी  तरह
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 चला  रहे  इन  चीनी  मिलों  में  केवल  चोनी  का  उत्पादन  ही  नहीं  हो  रहा  है  बल्कि  चीनी  से

 संबद्ध  अन्य  उत्पादों  का  उत्पादन  भी  हो  रहा  दीनी  से  संबद्ध  उत्पाद  जिसमें  शराब  कारखाने

 लामिल  हैं  ओर  रासायनिक  तेल  संयंत्र  भी  हैं  जिनमे  एसटिक  कागज  कारखाना

 पाटिकल  बो्ं  आदि  शामिल  इतना  ही  नहीं  कई  झारखाने  तकनीकी  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  भी  आा
 गए  हैं  ।  इन  सभी  क्षेत्रों  ग  अत्यधिक  प्रगति  हुई  है  ।  सुगर  फंडरेशनਂ  के  अध्यक्ष  के  नाते
 मैं  आपको  आमंत्रित  करता  हूं  क्योंकि  आप  भी  महाराष्ट्र  के  ही  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  मैं

 6.00  म०  प०

 निश्चित  रूप  से  सभी  सम्बद्ध  माननीय  मंत्रीगण  जैसे  श्री  बलराम  खाद्य  मंत्री  और  अन्य  सभी

 जो  सहकारी  आन्दोलन  में  रुचि  रखते  बहाराष्ट्र  आने  का  और  यह  देखने  का  निमंत्रण  दूंगा
 कि  सहकारी  आन्दोलन  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्य  हो  रहा  है  ।

 समापति  महोदय  :  आप  सत्र  के  पश्चात  निमंत्रण  दे  सकते  हैं  ।

 झी  अंकुशराब  टोपे  :  सभी  को  सुविधानुसार  किसी  भी  समय  मैं  उन्हें  बुलाऊगा  और

 दिखाऊ  गा  कि  महाराष्ट्र  में  क्या  हो  रहा  है  |

 कृषि  संत्रो  बलराम  :  मीठा  निमंत्रण  माम  लीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  उसमें  मुझे  लगता  है  कि  कोई  विवाद  भी  नहीं  होगा  कि  यह
 मेंद्री  डेलीगेशन  है  या  डेलोगेशन  आफ  पालियामेंटेरियंस  है  ।

 ]

 श्री  अंक्ुशराथ  टोपे  :  इस  शिष्ट  मंडल  का  नेतृत्व  शक्कर  संघ  करेगा  ।  इन  सबके  बावजद
 महाराष्ट्र  में  चीनी  के  मिलों  को  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  इनमें  से
 सिर्फ  कुछ  बहुत  ही  महत्वप्रर्ण  और  मुख्य  समस्याओं  का  उल्लेख  करू गा  ।  सातवीं  योजना  में  महाराष्ट्र
 को  38  चीनी  मिलों  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  हुए  थे  ।  दो  मिलों  को  लेकर  विवाद  चल  रहा  नो
 मिलों  में  अपना  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  है  भौर  महीनों  के  भीतर  वे  चालू  हो  जायेंगे  तथा
 1992  तक  इन  सभी  नौ  मिलों  द्वारा  चोनो  उत्पादन  का  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  जहां

 तक  27  उद्योगों  का  सम्बन्ध  विगत  दो  वर्षों  में  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  इन  समस्त  27  मिलों
 को  क्रयादेश  जारी  कर  दिण  गए  इन्होंने  2  करोड़  रु०  तक  क॑  अपने  शेयर  संग्रहीत  किये  हैं  ।
 सिर्फ  इतना  ही  इन  सभो  मिलों  द्वारा  संग्रहीत  शेयर  पूंजी  को  प्रथम  अग्रिम  राशि  मशीनों
 के  आपूर्तिकर्ता  को  चुका  दी  गई  है  !  जब  काय॑  प्रगति  पर  था  तो  आवाधिक  ऋण  देने
 वाली  जेसे  आाई०  एफ०  सी०  आई०  तथा  अन्य  ने  इन  सभी  मिलों  को  इस  आशय
 का  पत्र  भेजा  था  कि  वे  कार्य  को  आगे  न  बढ़ायें  अगले  आदेश  तक  काय  रोक  दें  ।  आई०

 एफ०  सोी०  आई०  तथा  आई०  डो०  बी०  आई०  भारत  सरकार  से  कह  रहे  हैं  कि  वह
 जाने  जा  रहे  सभी  प्रोत्साहनों  में  संशोधन  करें  ।  उच्च  लागत  के  कारण  इन  सभी  27  मिलों  में

 से  प्रत्येक  को  34  करोड़  रु०  देना  पड़ेगा  ओर  इसी  उच्च  लागत  की  वजह  से  आवधिक  ऋण  देन

 430



 19  1914  अनुदानों  की  मांगें  1992-93  2-93

 वासी  संस्थाओं  द्वारा  उन्हें  दिए  जा  रहे  प्रोत्साहनों  में  संशोधन  करने  द  लिए  कहा  जा  रहा  है
 अन्यथा  इन  मिलों  को  ऋण  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  अतः  बिगत  दो  वर्षों  से  इन  सभी  27  मिलों  का  काम

 झुका  पढ़ा  है  ।  हमारे  सभी  चोनी  हमारे  सांसद  जिनमें  से  अधिकांश  चीनी  मिलों  के

 श्रष्यक्ष  किसी  प्रकार  इस  मामले  को  आगे  बढ़ा  रहे  हैं  लेकिन  अभी  तक  हमें  कोई  जवाब  नहीं
 बिल  पाया  है  |  हन  सभी  कारखानों  मे  कार्य  रूक  गया  है  पिछले  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  प्रत्येक  कारखाने  के  लिए  85  लाख  रुपये  मंजूर  किये  यह  महाराष्ट्र  सरकार  को

 प्रथम  शेयर  पूंजी  है  लेकिन  शर्त  यह  है  कि  जब  तक  आई०  एफ०  सी०  आई०  तथा  आई०  डी०

 बो०  आई०  द्वारा  ऋण  चुकता  नहीं  कर  दिया  जाता  है  तब  तक  यह  धनराशि  नही  दी  जायेगी  ।

 लिए  अब  ये  सभी  कारखाने  भारत  सरकार  की  ओर  से  संशोधित  प्रोत्माहन  योजना  की  प्रतीक्षा  कर

 रहे  मैंने  माननीय  प्रधान  खाद्य  मंत्री  जी  तथा  सम्बद्ध  सभी  माननीय  मंत्रियों  से  भेंट  की

 बैठकों  के  पश्चात  भी  कोई  नतीआ  नहीं  निकल  पाया  वर्तमान  में  हमे  जो  प्रोत्साहन  मिल

 रहे  हैं  वे  न  मिलने  के  बराबर  ही  इसी  कारण  प्रोत्साहन  सम्बन्धी  मांग  उठाई  मई  अतः

 हमें  उच्च  वसूसो  क्षेत्र  मे  10  वर्षों  के  मध्यम  वसूली  क्षेत्र  में  ।2  वर्षों  के  लिए  तथा  निम्न

 बसूसी  क्षेत्र  मे  15  वर्षों  के  लिए  100%  निर्बाध  बिक्री  की  छूट  अवश्य  ही  मिलनी  जब
 तक  हमें  ये  सभी  प्रोत्साहन  प्राप्त  नहीं  होते  हैं  ।  ये  सभी  कारखाने  अधक्ष  म  नहों  बनेंगे  तथा  ऋणदाता
 संस्थाओं  द्वारा  ऋण  नहीं  दिया  जाएगा  और  कारखानों  के  कार्यों  में  प्रगति  नहीं  होगी  ।  दसलिए
 सभी  सम्बद्ध  माननीय  मंत्रियों  से  मेरा  अमुरोध  कि  वे  इस  मामले  में  तेजी  से  कार्यवाही  करें  तथा

 कोई  निणंय  लें  ।

 जहां  तक  महाराष्ट्र  का  सम्बन्ध  है  मेरा  दूसरा  अनुरोध  लेवी  चोनी  से  सम्न्धित  हमारे

 यहां  दो  प्रकार  के  क्षेत्र  हैं  चूंकि  विदर्भ  तथा  खाण्डेश  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  हुए  इलाके  हैं
 अतः  निम्न  वसूली  के  कारण  इन्हें  उत्तरी  क्षेत्र  में  रखा  गया  है  ।  महाराष्ट्र  के  अन्य  क्षेत्र  दक्षिण  क्षेत्र

 के  अस्तर्गत  इसलिए  हुल्क  के  उद्देश्य  हमारे  यहां  दो  क्षेत्र  हैं  परन्तु  प्रोत्साहन  दिये  जाने  के

 प्रयोजन  से  हमारे  यहां  सिर्फ  एक  ही  क्षेत्र  है थोर  वह  उच्ष्च  वसूली  का  क्षेत्र  मेरा  अनुरोध
 है  कि  उत्तरी  क्षेत्र  के  भाग  को  भी  इसमें  शामिल  कर  लेना  चाहिए  अथवा  इसे  अन्य  उच्च  थसूलो  के

 क्षेत्र  मे ंपरिणत  कर  देठा  चाहिए  ताकि  इन  का  रखानों  को  गभी  प्रोत्साहन  दिये  जा  सक॑  और  ये

 कारखाने  अर्थक्षम  बन  सकें  ।

 अब  मुझे  यह  पता  चला  है  कि  आई०  एस०  एम०  ए०  भारतीय  चीती  मिल  जो  कि

 देश  के  सभी  निजी  चीनी  उद्योगों  का  एक  संघ  इन  प्रोत्साहनों  का  विरोध  कर  रहा  ये

 कारखाने  सिर्फ  इन  प्रोत्साहनों  की  सहायता  से  चल  सकते  हैं  ओर  आई०  एस०  एम०  ए०  नहीं

 चाहता  है  कि  सहकारी  चोनी  मिलों  की  स्थापना  हो  ।  इसी  कारण  वे  इन  प्रोत्माहनों  का  विरोध
 कर  रहे  मैं  जातता  हूं  कि  भारत  सरकार  सहकारी  चोनी  मिलों  को  उच्च  प्राथमिकता  दे  रही

 है  ।  इसलिए  वे  शायद  उनके  किसी  भी  परामर्श  पर  विचार  नहीं  करेगी  भौर  मैं  समझता  हूं  कि  इन

 प्रोत्साहनों  की  घोषणा  निश्चित  रूप  से  जल्द-से-जल्द  कर  दी  जाएगी  ।

 मेरा  एक  ओर  अनुरोध  ये  सभी  कारखाने  सातवी  योजना  के  अन्तगंत  जब  तक  इन

 प्रोत्साहनों  को  इन  कारखानों  में  लागू  नहीं  किया  जाता  है  ये  अधंक्षम  नहीं  बनेंगे  ।  इन  प्रोत्साहनों

 की  थोषणा  एक  बात  है  तथा  सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  सम्मिलित  सभी  कार  खानों  में  इन्हें  लागू
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 करना  अन्य  बात्त  इसलिए  इन  दोनों  ही  बातों  को  करना  चाहिए  |  प्ििर्फ  तभी  इन  कारखानों  को
 भाई ०  एफ०  सी०  आई०  तथा  आई०  डी०  बी०  आई०  से  ऋण  सम्बस्धी  प्रोत्साहन  मिल  पायेगा  ।

 चीनी  उद्योग  से  सम्बन्धित  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  बाद  चीनी  विकास  की  चीनी
 उद्योगों  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  घनराशि  एकत्रित  करने  के  लिए  चीनी

 उपकर  1982  के  अन्तर्गत  1-6-1982  से  उपकर  लगाया  गया  14  २०  प्रति
 बोरी  की  दर  से  उपकर  लगा  कर  इनके  वितरण  के  लिए  सभी  कारखानों  से  करीब  901  करोड़
 इ्पया  व  1982-83  से  1990-91  तक  एकत्रित  भया  लेकिन  अब  तक  कितने  ऋण
 की  मंजूरी  दी  गयी  है  ?  901  करोड़  रछ०  की  तुलता  में  सिर्फ  588.16  करोड़  रु०  की  मंजूरी  दी
 शयी  है  और  सिर  364.50  करोड़  रु०  की  राशि  वितरित  की  गयी  जो  कि  50  प्रतिशत  भी

 नहों  है  ।  एस०  डी०  एफ०  या  सरकारी  खाद्य  विभाग  द्वारा  धन  का  अब  तक  उतना  ही  बित्तरित
 किया  गया  यह  बहुत  ही  घीमी  प्रक्रिया  वास्तव  14  रु०  प्रति  बोरो  उपकर  लगा
 कर  इस  कोष  का  गठन  इन  कारखानों  के  विकास  के  उद्देश्य  से  किया  गया  है  ।  लेकिन  वे  ऋचष
 की  मंजूरी  और  इसका  वितरण  नहीं  कर  रहे  मेरा  अनुरोध  है  कि  ऋणों  को  बंबूरों  गे
 बितरण  हेतु  शीघ्र  कदम  उठाया  जाए  सभी  कारखानों  को  शीघ्र  ही  ऋण  दिया  मैं  यहां  इस
 बात  का  भी  उल्लेख  कर  दूं  कि  इस  वर्ष  भी  इस  कोष  के  लिए  एकत्रित  170  करोड़  रुपए  की  तुलना
 में  सिर्फ  ।0  करोड़  रुपया  देना  प्रस्तावित  किया  गया  है  ।

 जिन  नियमों  में  संशोधन  किया  गया  है  वे  बहुत  ही  कठिन  इन  कारखानों  को  आसानी
 से  ऋण  नहीं  मिल  पायेगा  |  संशोधित  नियमों  के  अनुलशार  एक  प्रावधान  यह  भी  है  कि  कारखानों
 को  तब  तक  ऋण  नहीं  सिलेशा  जब  तक  कि  हलमें  कार्य  शुरू  नहीं  हो  जक्ता  यह  बहुत  ही  गलत

 प्रक्रिया  नये  कारखानों  हारा  मशीनों  के  लिए  क्रयादेश  दे  दिये  जाने  के  पश्चात  ही  उन्‍हें  ऋण
 पाने  का  पात्र  बसा  देता  चाहिए  ।  कारखाने  स्थापित  करणे  और  गल्‍्ते  के  क्कास  का  कार्य  एक  हो
 साथ  शुरू  कर  देना  चाहिए  ताकि  जब  कारखानों  में  पेराई  का  काय॑  शुरू  हो  तो  गन्ने  की  फमी  न

 होने  पाए  और  कारखानों  को  आराम  से  चलाया  जा  सके  ।  इसलिए  मैं  अनुरोध  करता  हुं  कि  नियमों
 में  परिवर्तत  किया  जाना  चाहिए  ।

 नियमों  में  यह  भी  प्रावधान  है  कि  किसी  भी  कारखाने  को  इसके  शुरू  होने  के  पश्चात
 निरन्तर  सात  वर्षों  के लिए  ऋण  का  पात्र  नहीं  समझा  ये  ऋण

 यन्‍ना  विकास  तथा  अनुसंधान  सम्बन्धी  गतिविधियों  के  लिए  लेकिन  प्रथम  सात  वर्षों  तक  के

 लिए  तो  प्रतिबंधित  है  '  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  सात  वर्षों
 के  इस  प्रतिबंध  को  समाप्त  करना

 चाहिए  और  सभी  मामलों  पर  उनके  गुणों  के
 आधार  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 इस  ऋण  को  छः  प्रतिशत  ब्याज  दर  की  शर्तों  पर  दिया  गया  आसान  ऋण  समझा  गया  है  ।

 अब  पुनः  ब्याज  दर  को  6  प्रतिश्नत  से  बढ़ाकर  9  प्रतिशत  कर  दिया  गया  आसाव  शर्बों

 पर  दिए  गए  इस  ऋण  को  कठिन  शर्तों  के  ऋण  में  परिणत  किया  जा  रहा  14  २०  प्रति  बोरी

 उदकर  लगाकर  इस  कोष  की  स्थापना  की  गई  है  !  मैं  अनुरोध  करता  हू  कि  ब्याज  की  दर  6
 प्रतिशत  ही  रख्षनी  चाहिए  तथा  इसे  बढ़ा  कर  9  प्रतिशत  किये  जाते  के  प्रावध्चान  को  समाप्त  कर

 दैना  चाहिए  ।
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 आजकल  हमें  चोनो  का  खरीद  मूल्य  नहों  मिल  रहा  वास्तव  में  हमें  चोनी  की  उत्पादन
 लागत  प्राप्त  नहीं  हो  रही  हमारे  यहां  दोहरो  मूल्य  पद्धतिं  और  आंशिक  नियंत्रण  प्रणाली
 बाजार  में  चोनी  को  नियंत्रण-मुक्त  करने  को  अफवाहें  उड़  रही  परन्तु  सरकार  मे  न  तो  सावंजनिक

 झूए  से  और  न  ही  संसद  में  इस  संबंध  में  अपना  इरादा  स्वष्ट  किया  परन्तु  मैं  यह  कहूंगा  कि

 बदि  चीनी  पर  से  नियंत्रण  समाप्त  कर  दिया  जाएया  तो  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  ही  समाप्त  हो

 जाएगी  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सर्थोच्च  महत्व  दे  रहे  अतएथ
 सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  को  कायम  रखमभे  और  समाज  के  निधन  बंगे  को  रियायती  दरों  पर

 चोौनी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  चीनो  पर  से  नियंत्रण  नहीं  हटाया  जाना  चाहिए  और  वर्तमान  दोहरो

 मुश्य  नीति  को  समाप्त  कर  दिया  जाना

 मैं  निर्यात-भायात  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  इस  समय  एस०ई०जी०  निगम  चीनो
 के  निर्यात-आयात  का  काम  संभाले  हुए  इसका  निज्ञीकरण  हो  जाने  के  कारण  कुछ  व्यापारियों

 ने  इसका  निर्यात  करने  के  लिए  सरकार  से  अनुभति  भाँगी  यदि  आप  उन्हें  अनुमति  हमें
 इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।  उन्हें  इसकी  अनुमति  दौ  जानी  परम्तु  यदि  आप  उल्हें
 निर्यात  सम्यंधन  अधिनियम  के  अस्तर्गत  अनुमति  देंगें  तक  इससे  सभों  कारक्षानों  को  घाटा  उठाना

 पड़ेगा  ।  घाटा  तो  कारखानों  को  उठाना  पड़ता  है  और  लाभ  व्यापारियों  और  एस०ईं०जो०  के

 कामिकों  को  होता  मैं  यह  कहूंगा  कि  अधिक-सै-अधिक  निर्यात  किया  लाए  और  मैर-सरकारी

 ड्यक्तियों  को  भो  अनुमति  दी  परम्तु  धाटा  केवल  काश्खानों  को  हीं  नहीं  उठाना  चाहिए  ।  यह
 घाटा  इसके  व्यापारों  ह्वरा  वहस  किया  जमा  चआहिए  |

 अस्त  में  मैं  कर  दोत्रों  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  ।  पिछले  बीस  वर्षों  से  महाराष्ट्र  सरकार  चोनी

 वर  कर  लगाने  की  मांग  करती  रही  उत्तर  और  दक्षिण  दो  क्षेत्र  परन्तु  दक्षिण  क्षेत्र  में  एक

 मध्य  क्षेत्र  भी  दक्षिण  क्षेत्र  में  सितारा  तथा  सांगली  का  भाग  और  कोलापुर  का  भाग  ही  आता

 है  और  कर  लगाने  के  उद्देश्य  से  महाराष्ट्र  के  अन्य  क्षेत्र  मध्य  क्षेत्र  में  आते  मंत्री  जी  को  हस
 पर  विचार  करना

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  जी  इन  सभी  सुझावों  पर  भी  विचार  अन्त  में  मैं  कहूंगा
 कि  कारखानों  को  दिए  जाने  वासे  प्रोत्साहन  के  विषय  पर  सरकार  को  तुरन्त  निर्णय  लेना

 हैं  आपको  मझे  बोलने  का  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 ]

 हरी  भंजय  लाल  :  सभापति  आज  सदन  में  एक  साथ  ग्रामीण  विकास

 खाद्य  कृषि  मंत्रालय  और  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  पर  चर्चा  हो  रही  इन

 मांगों  का  विरोध  करने  के  सिए  मैं  छड़ा  हुआ  हूं  ।  हिन्दुस्तान  गांवों  का  देश  अ्रभी  मंत्री  जी

 ने  कहा  कि  साढ़े  पांच  लाख  गांव  महात्मा  गांधी  कहते  थे  कि  भारत  को  आश्म  गांवों  में  बात

 कस्ती  है  ।  45  क्य  को  आज्क््यी  के  बाद  भरी  भारत  को  आस्मा  कराह  रही  है  ओर  परेशानी  तथा

 तबाएऐे  जिन्‍्दभी  किता  रहो  है  |  साठ  भ्रतिक्षत  लोस  गांवों  में  मरोबी  रेखा  के  नीचे  हैं  ओर  राष्ट्रीय
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 भाय  में  चालीस  प्रतिशत  कृषि  प्र  देते  लेकिन  हमारी  तबाही  ओर  बर्बादी  बढ़ती  चली  था  रही

 है  ।  सरकार  की  से  ग्राम  सुधार  के  लिए  बहुत  पीटा  जाता  जवाहर  रोजगार

 ग्रामीण  सूखा  ग्रस्त  कार्यक्रम  सूछाग्रस्त  क्षेत्र  मरभूमि  विकास  महिला
 तथा  शिशु  विकास  दर  और  स्व-रोजगार  बहुत-सी  योजनाएं  चलाई  जा  रही  पर  मर्ज

 बढ़ता  गया  ज्यों-ज्यों  दवा  दी  मई  और  इस  साल  जो  बजट  पेश  किया  है  और  जो  पैसा  भावंटित

 किया  है  ।  वह  रुपये  के  अवमूल्यन  के  बावजूद  भी  हमने  उसको  कम  कर  दिया  1991-92  में

 3508  करोड़  रुपया  हमने  रखा  था  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  इस  बार  हमने  3100  करोड़
 रुपया  रखा  अर्थात्‌  22  प्रतिशत  उसमें  हमने  कमी  करने  का  काम  किया  है  और  ढिढ़ोरा  पीटते

 हैं  वि  हम  गांवों  का  घिकास  हमारे  ग्रामीण  विकास  मंत्री  अभी  बोलकर  गए  हैं  कि  हम
 गांबों  के  लिए  योजना  बनाएंगे  ।  लेकिन  इस  तरह  से  कैसे  योजनाओं  को  पूरा  करेंगे  ।

 इंदिरा  आवास  योजमा  का  भी  जिक्र  हुआ  ।  वही  रकम  रखी  है  जो  पहले
 जबकि  महंगाई  इतनी  बढ़  गई  कहद्धा  गया  था  कि  सौ  दिन  में  महंगाई  कम  अब  तीन
 बरस  म  कम  करने  की  बात  कही  जा  रही  है  ।  इंदिरा  आवास  योजना  में  जो  रकम  पहले  दौ  जाती

 वही  अब  दी  जा  रही  पहले  2  रुपये  का  बांस  मिलता  घर  बनाने  के  लिए  भाज

 20  रुपये  का  मिलता  लेकिन  रक्रम  वही  क्‍या  आप  लोगों  के  मकान  के  नीचे  मरने  के  लिए
 ही  इंदिरा  आवास  का  निर्माण  करा  रहे  हैं  |

 अभी  मंत्री  जी  ने  पीने  के  पानी  की  बात  चलाई  थी  ।  मंत्री  जो  ने  कहा  कि  हयार
 गांव  बांकी  हैं  |  मुझे  मालूम  साढे  पांच  लाख  गांवों  में  स ेएक  लाख  गांव  ऐसे  जहां  पीने  के

 पानी  का  इन्तजाम  नहीं  हुआ  है  ।  मंत्री  जी  के  आंकड़े  इसी  तरह  के  जेसे  एक  गांव  के  किनारे
 से  बिजली  की  लाइन  चली  जाए  तो  सरकार  कहती  है  कि  उस  गांव  का  बिद्युतीकरण  हो
 पंचायत  में  एक  टयूबवल  लग  जाता  तो  कहा  जाता  है  कि  पीने  के  पानी  का  पंचायत  के  सभो
 गांव  में  प्रबन्ध  हो  गया  जबकि  वास्तवि+ता  यह  है  कि  आप  एक  लाख  गांबों  में  पीने  के  पानी  का
 प्रबन्ध  नहीं  कर  सके  हैं  ।  मगर  पेप्सीकोला  इत्यादि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनीज  को  न्योता  देकर  इस  देश
 को  लटने  के  लिए  तैयार  कर  रहे

 सभापति  जहां  तक  गांव  को  सड़क  से  शहर  तक  जोड़ने  की  बात  मैं  बिहार  से
 आता  मेरे  गांव  की  पटक  पर  चलते  तो  पता  नहीं  चलता  कि  सड़क  में  गड़ढे  हैं  या  गड़ढ़ों  में

 पो०  एस०  सईद  पोठासोन  हुए  )

 सड़क  है  ।  इस  तरह  की  दुर्गंति  आप  कह  रहे  हैं  कि  बहुत  विकास  हो  रहा  सातवीं  पंचबर्थीय
 घोजना  में  1500  की  आबादी  बाले  गांव  को  आपने  पक्‍की  सड़क  से  जोड़ने  को  बात  कही
 लेकिन  आज  क्‍या  कच्ची  सड़क  से  भी  जोड़ने  का  काम  नहीं  हुआ  है  ।

 इसी  तरह  से  आप  कृषि  के  अन्दर  देखें  ।  उममें  इस  साल  1049  करोड़  75  लाख  रुकने
 का  प्रावधान  पिछले  साल  के  हिसाब  से  देखें  तो  अधिक  लगता  मगर  रपये  के  को

 दर
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 जब  देखें  तो  करोब  तीन  प्रतिशत  गत  साल  से  कम  रकम  रखी  गई  हरित  क्रांति  के  बाद  अब
 श्वेत  क्रांति  की  बात  को  जाती  पशुशालाओों  का  कुछ  नहीं  हो  रहा  देश  में  पशु  प्रजनन
 केन्द्र  जिनमें  प्रशिक्षण  और  परीक्षण  बीस  साल  से  चल  रहा  उसमें  भी  दुगंति

 केन्द्रीय  पश्‌  प्रजनन  फार्म  ठीक  से  नहीं  चल  रहे  हैं  ओर  सांडों  को  नस्ल  सुधारने  के  लिए  कोई
 काम  नहीं  हो  रहा  बछड़ों  को  सांड  बनाने  का  काम  करना  लेकिन  वे  बेल  ही  बनकर

 मिकलते  हैं  ।

 गांबों  के  लिए  खेती  मगर  उसके  लिए  भी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनोज  को  निमंत्रण  दिया  जाता

 इंकेल  साहब  कहते  हैं  कि  खेती  में  जो  सब्सिडी  या  सहायता  दी  जा  रही  वह  10  प्रतिशन
 से  अधिक  नहीं  होनी  जबकि  उन्हीं  के  अमरीका  में  किसानों  को  39  प्रतिशत  तक

 सहायता  दी  जाती  है  ।  जहां  कि  6  प्रतिशत  खेती  पर  निर्भर  हैं  और  हमारे  यहां  75  प्रतिशत  लोग

 सेतो  पर  निर्भर  करते  वहां  10  प्रतिशत  से  ज्यादा  वे  देने  को  तैयार  नहीं  हैं  और  सब्सिडी  भी

 कप्त  कर  दी  गई  कल  मंत्री  जी  ने  आकर  कहा  कि  हम  एक  क्विटल  गेहूं  पर  पच्चीस  रुपये
 '
 बोनस  देंगे  ।  बोनस  आप  किनको  वड़  किसान  होते  मंझोले  किसान  होते  छोटे  किसान

 होते  हैं  ।  बड़े  किसान  होते  वे  ही  गेहूं  बेचेंगे
 ।  लेकिन  छोटे  मझौले  किसान  ते  गेहूं

 बैचने  का  काम  करते  हैं  या  कृषि  मजदूर  उनके  घर  में  जब  भी  कोई  बीमार  हो  जाता  उसके

 लड़के  को  स्कूल  को  या  कालेज  की  फीस  देनी  होती  चाहे  शादी-ब्याह  में  रुपया  खचं  होता
 फसल  के  समय  गेहूं  को  बेच  देते  परन्तु  छः  महीने  के  बाद  उनको  गेहूं  महूंगे  दाम  पर  खरीदना

 पड़ता  है  भौर  यह  बही  येहूं  होता  है  जो  बढ़  किसान  बेचते  हे  ।  इसलिए  कहते  हैं  कि  यदि  गेहूं  की

 कीमत  को  उसी  वर्ष  बढ़ा  दिया  जाता  जेसे  250  रुपये  प्रति  क्विटल  से  350  रुपये  कर  दिया

 जाता  तो  छोटे  किसान  और  कृषक  मजदूर  उस  रेट  पर  गेहूं  बेचते  और  महीने  बाद  महंगे  दाम

 पर  नेहूं  न  खरीदते  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अन्न  के  दाम  में  ऐसी  व्यवस्था  करनी  बाहिए
 जैसा  डा०  लोहिया  ने  कहा  :

 अस्य  दाम  का  अन्न  सेर  का  भीतर  हो  ।

 करखनियां  माल  का  दाम  लीगत  कर  से  ड्योढा  हो  ।

 are  हम  जो  अन्न  बेचते  छः  महोने  के  बाद  उसको  खरीदे  तो  एक  ओन  सेर  भ्री  अन्तर

 ही  होना  चाहिए  ओर  उसी  तरह  से  कारखाना  से  जो  माल  तेयार  होता  उसे  लागत  दर  से

 डूबोहा  ही  होना  चाहिए  अर्थात्‌  कृषि  उत्पादन  वस्तु  से  कारखाना  उत्पादन  वस्तु  की  कीमत  में

 ,  संतुलन  होना
 ह

 सभापति  सब्सिडी  को  घटा  गया  वह  लागू  करना  चाहिए  ।

 इंकरेज  ने  एक  बात  भोर  कर  दी  कि  पेटेंट  बोज  तो  उसके  साथ  जो  जऔीएटीटी  का

 हश्रीबेंट  हुआ  उसमें  ब्रीज  को  आगे  साम  तक  में  लेते  चले  जाएंगे  यानि  पांच  बर्ष

 तक  भहंगे  दाम  पर  सोड  लेते  चले  जाएंगे  और  जब  बोज  खत्म  हो  जाएगा  तो  हमें  कहा
 जाएमा  कि  500  झपये  कि०ग्रा०  बोज  का  दाम  खरीदना  हो  तो  छरोदो  नहीं  तो

 एस्जिट  पालिसी  के  मुताबिक  वे  विदेशी  कम्पनियों  के  स्राथ  चले  जाएंगे  और  हमारी  लेती  बौपट

 हो  जाएयी  ट्र
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 सभापति  कृषि  उत्पादन  के  लिए  कृषि  चिज्ञान  केन्द्र  खोलना  चाहिए  ।  जिहर  में

 जनता  दल  की  सरकार  के  समय  कई  क्ृथि  विज्ञान  केम्ट्र  की  मंजूरी  हो  नई  परन्तु  इससरकार
 के  आते  ही  हमारे  मंजूर  किए  हुए  कृषि  विज्ञान  केम्द्र  की  स्थापना  हो  बंद  कर  दिए  गए  ।

 कृषि  को  उन्नति  के  लिए  सायल  टेस्टिग  का  काम  होना  चाहिए  ।  परम्तु  गरीब  लोग  केन्द्र  में  मिद्ढी
 का  परोक्षण  कराने  नहीं  जा  सकते  इसके  लिए  मोबाईल  वन  होमा  चाहिए  ।  मैं  बिहार  से  आता

 हू  जो  हिन्दुस्तान  का  एक  बहुत  बढ़ा  भू-भाग  एक  जमाना  जब  बिहार  अन्न  का  जण्णर

 माना  जाता  था  ।  आजादी  के  बाद  से  भारत  को  1/10  भाग  आजादी  बहां  पर  बहां  के  लोग

 मेहनती  जो  हरियाणा  भोर  पंजाब  में  काम  करने  जाते  हमारा  बिहार  40%  देश  का  खनिम्

 पैदा  करके  सप्लाई  करता  परन्तु  बिहार  को  हालत  सबसे  खराब  आजादी  के  समय  हमारी

 जहां  प्रति  व्यक्ति  आमदनों  के  हिसाब  से  पोजोशन  आज  नीचे  से  फट  भा  गया  इसका
 कारण  बिह।र  नहों  केन्द्र  सरकार  इसका  कारण  आप  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  से  सातवी

 वर्षीय  योजना  को  देखिएगा  ।  बिद्दार  देश  को  आजादी  का  ।0  प्रतिशत  परन्तु  एलोकेशन  ढाई
 से  तीन  और  अधिक-से-अधिक  साढ़े  चार  प्रतिशत  हो  रहा  यदि  1961  की  संसेज  देखी  जाए
 तो  उस  समय  बिहार  के  क्रषि  मजदूरों  को  संख्या  22  प्रतिशत  थो  जो  1991  में  बढ़कर  41%  से

 अधिक  हो  गई  है  भर  भूमि  का  टुकड़ा  हो  गया  ऐसी  स्थिति  में  जब  तक  भूमि  सुधार  को  लाग्‌

 नहीं  तब  तक  खेतिहर  मजदूरों  को  हाक्षत  नहीं  सुधर  सकेगी  ओर  साथ  ही  वहां  पर

 मिनिमम  वेजेज  कानून  को  सख्ती  से  लागू  करना  चाहिए  ।

 सभापति  एक  बात  ओर  कहमा  चाहता  हूं  कि  कोई  भी  ठद्योग  पा  कृषि'फर
 ्राधारित  उद्योग  चलाने  के  लिए  बिजली  की  आवश्यकता  रहती  भगर  जिअलो  नहीं  दी  आएजी
 तो  खेती  नहीं  चल  सकती  न  सिंचाई  दो  सकतो  है  ओर  म  ही  फोई  रोजनार  कल  सलकत्तःहै

 परन्तु  हमारे  बिहार  में  लिलली  को  हासत  सकते  शराय  है  ।  में  अश्थके  मह्यण  से  सरकार-से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  कांटो  बिजलीषर  अधूरे  काम  को  हर  हालत  में  छततर  अर  रो-दमनीय

 दक्शा  को  टूर  करने  के  लिए  यथाशीघ्र  निर्माण  महाराष्ट्र  में  सिचाई  के  लिए  बिजली  पर

 15  लाख  पंपिंग  सेट  चलते  वहीं  बिहार  में  हाई  लाख  पंपिम  श्रंट  विजलो  पर  चसाए  जाते  हैं  ।

 जहां  उत्तर  प्रदेश  में  डीजल  पर  15  लाख  पंपिंग  सेट  चलाए  जाते  हैं  वहां  बिहार  में  दो  लाख  पंपिग

 सैट  चलाए  जाते  हैं  ओर  खेतो  पर  प्रति  व्यक्ति  बिजली  जहां  बिहार  में  12  किलोबाट  प्रति  घंटा

 वहां  पंजाब  में  190  किलोवाट  प्रति  थंटा

 जब  1977  में  हमारी  सरकार  बनो  हमने  नाथ  बिहार  में  बिजली  के  लिए  काटी  यमैल

 पावर  बनाने  का  काम  किया  था  |  220  भेगाबाट  बिजलोबर  तेयार  हो  660  का  प्रस्ताथ था
 और  जब  हमारी  सरकार  गई  तो  बाकी  440  मेमाथाट  क्जिशीधर  क्याता  रोक  सिया

 हवों  पंचवर्चीय  वोजमा  में  उत्तरी  बिहार  में  घिबलो  के  लिए  कोई  प्रतथघान  नहीं  पका  भया  ।

 खाद  की  भी  हालत  बिहार  में  वही  जहां  बिहार  में  अति  हैकक्‍्टेयर  57  कि०  प्रा०  खकह़द  उपलब्ध

 पंजाब  में  156  कि०  ग्रा०  खाद  उपलब्ध  बिहार  के  मजबूर  पंजाब  मे  खेती  करते  जहां

 खाद  अधिक  दी  जाती  है  ।  कीटमाशक  दवाओं  का  भी  बही  हाल  क्हार  में  285  प्राम  प्रति

 हैक्टेयर  है  और  तमिलनाडु  में  10,700  प्राम  प्रति  हैक्टेयर  कोटनाशक  द्षाओं  की  सब्लाई  हौतो

 है|  हम  खाद  खनिज  हमारी  जमोम  उपजाऊ  पर  हमारी  पालिसी  शेसी  जहै  कि
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 हार  में  प्रति  व्यक्ति  जमीन  की  जोत  को  जमीन  कम  क्योंकि  लेतिहर  मजदूरों  को  संख्या  बढ़ती
 जाती  यहां  0.17  हैक्टेयर  एक  आदमी  पर  जमीन  पड़ती  वहां  पंजाद  में  0.6  हैक्टेयर  जोत्त
 की  जमीन  पढ़ती  है  जिसका  नतोजा  यह  होता  है  कि  पंजाब  म  प्रति  अ्यक्ति  भाग  सालाना

 8,500  रुपए  होती  है  तो  बिहार  भ  1,016  रुपए  होती  है  ।  उसी  तरह  भन्‍्न  के  मामले  में  हम
 रछे  होते  चले  जा  रहे  हे  ।  1970  में  बिहार  में  प्रति  व्याक्त  153  कि०  प्रा०  भन्‍्न  यैदा  होता

 1990  में  प्रति  व्यक्ति  125  कि०  ग्रा०  अम्न  पंदा  कर  रहे  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  आप  अब  समाप्त  कीजिए  ।

 ओ  संजब  साल  :  सभापति  छोटे  किसानों  ओर  मार्जितल  किसानों  के  लिए  बागवानी
 और  हाटिकलश्थर  कहुत  बरूरी  हाटिकल्वर  के  लिए  जो  पंसा  इस  साल  मिला  कुछ  बढ़ाबा
 गया  है  ओर  165  करोड़  रखा  बया  मगर  इसके  विकास  के  लिए  जो  बोड़  साउथ  में

 नारियल  बोर्ड  मसाला  बोर्ड  ममर  हमारे  उत्तरी  हिन्दुस्तान  मे  खासकर  बिहार  में  बहुत  केला

 नेता  है  भोर  कहुत  लोची  होती  मुजफ्फरपुर  की  लोची  बहुत  मशहूर  है  जहां  का  मैं  रहने  वाला

 हूं  ।  वहां  पर  फूकष  प्रोसेश्तिंग  उद्योग  नहीं  लगा  है  ।

 सभापति  मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि  फसल  बीमा  योजना  को  लागू  किया  मछली

 पालन  पर  भी  अधिक  घ्यान  दिया  आज  मछली  पालन  में  जो  50  लाख  मछुआरे  समुव्र  के

 किनारे  आपने  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  को  छूट  दे  दी  है  कि आकर  मछली  मारें  ओर  50  लाख

 महुआरे  परिवारों  को  वह  बरबाद  करने  म  लगे  हुए  कृषि  |वज्ञान  ओर  फूड  प्रोसे  सिंग  के  साथ

 मैं  चसहता  हूं  कि  सहकारी  समिति  के  द्वारा  इनको  ठोक  से  चलाया  आए  जिप्तसे  किसानों  की  उस्नति

 हो  ।

 सभापति  दलहन  ओर  तिलहन  के  सबंध  में  जो  रेन  फेश  एरिया  जो  कम  पानी  में

 रक्ष्ता  वहां  इंप्रब्ड  वेराइटो  के  बोच  दिए  जाएं  तो  दलहन  ओर  तिलहन  का  बहुत  काम  हो
 अकता  है  ।

 सभापति  मैं  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  आपको  बटुत-बहुत  धम्यवाद  देता  हुँ  और  इस  बजट

 का  बिरोध  करता  हूं  ।

 ]

 शो  क्षरत्‌  चन्म  पटमायक  :  सभापति  मैं  कृषि  क्षेत्र  मे  नयी  पहल  करने

 के  लिए  माननीय  कृश्नि  मंत्री  को  बधाई  देना  चाहूंगा  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे  बसने  वाली  देश  की

 80  प्रतिशत  जनता  का  मुख्य  व्यवस्ताय  कृषि  ग्रामीण  जनता  के  लिए  कृषि  रोजगार  का  मुदुय

 स्रोत  देश  में  कृषि  का  सम्बन्ध  मानसून  से  पर्याप्त  सिचाई  सुविधाओं  के  अभाव  में  भौर

 भूमि  के  उपयोग  हेतु  अवेज्ञानिक  पद्धति  के  अभाव  के  कारण  देश  मे  कृषि  योग्य  परती  भूमि  का

 107  जिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  और  खाली  भूमि  का  23  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  व्यर्थ  पड़ा  हुआ
 प्रयोभ  में  न  लाई  जा  रही  यह  भूमि  बुनियादी  सुविधाओं  के  अभाव  में  आर्थिक  रूप  से  अब्यवहार्य

 हो  रहो  है  ।  सबसे  बड़ी  समस्या  इम  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  को  329  मिलियन  हैक्टेय  र

 भूमि में ते मिलियन हेक्टेयर भूमि समस्यायुक्त है ओर इसमें से भी 26 मसिलिबन 437
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 हेक्टेयर  क्षेत्र  सूख  ग्रस्त  है  ।  जनसंख्या  वृद्धि  और  पशुधन  के  दबाव  के  कारण  इस  भूमि  से  होने
 वाली  उपज  मे  मिरावट  आ  रही  है  ।

 भूमि  १.  इस्तेमाल  सम्बन्धी  समस्या  के  निदान  हेतु  एक  समन्वित  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए
 केन्द्रीय  भूमि  आयोग  का  गठन  किया  जाना  सरकार ने  प्रधान  मंत्री  जी  की  अध्यक्षता  में

 राष्ट्रीय  भूमि  आयोग  ओर  परती  भूमि  विकास  परिषद  नामक  एक  शीर्ष  निकाय  का  गठन  किया

 है  ।  स्थिति  का  जायजा  लेन  के  लिए  बोर्ड  की  बंठक  जल्दी-जल्दी  होनी  चाहिए  ओर  राश्ष्यों  ओर

 केन्द्रशासित  भ्देशों  को  नीति  सम्बन्धी  निर्देश  दिए  जाने  चाहिए  ।

 सांझी  भूमि  के  प्रबन्धन  के  बारे  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  सरकार  को  जनता  को  भाभोदारी

 भोर  सांझो  भूमि  के  श्रबन्धन  द्वारा  लाभ  की  वितरण  सम्बन्धी  नीति  शीघ्र  ही  बनानी  चाहिए  ।

 सांझी  भूमि  पर  अवध  कब्जा  करने  की  प्रवृत्ति  को  हतोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 चरागाह  और  पशुधन  जनसंख्या  का  दबाव  कृषि  भूमि  की  ही  एक  और  सम्बद्ध  समस्‍या

 पिछले  30  वर्षों  में  पशुधन  की  संख्या  में  43  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 चरागाहों  में  कमी  आती  जा  रही  है  और  भूमि  की  उबंरता  समाप्त  होती  जा  रही  इसको

 रोकने  के  लिए  देश  के  चरागाह  संसाधनों  की  सर्वोत्तम  उपयोगिता  और  उसके  विकास  के  लिए  एक
 यथापरक  और  प्रभावकारी  नीति  तुरन्त  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 सूछा  पड़ने  की  स्थिति  में  कृषि  लघु  और  सीमान्त  किसानों  को  सर्वाधिक

 कठिनाइया  उठानी  पड़ती  रोजगार  के  अभाव  में  वे  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  चले  जाते
 थे  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  थोलंगीर  में  12  खंडों  के  200  गांव  सर्वाधिक  प्रभावित  हुए  सरकार
 को  लघु  ओर  सोमानत  किसान  विकास  एजेन्सी  स्थापित  करनी  चाहिए  और  इन  व्यक्तियों  को
 रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  इनके  लिए  उचित  योजनाएं  बनानी  चाहिए  ।

 सहकारी  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  यद्यपि  एन०  सो०  सी०  एफ०  भौर  नैफेड
 कार्यरत  है  तथापि  इन  संस्थाओं  को  पहुंच  अभी  पिछड़े  क्षंत्रों  तक  नहों  हो  पाई  है  जहां  पर  लोगों

 को  इनकी  सेवाओं  को  आवश्यकता  है  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  के  टिटलागढ़  ओर  मुरीबहल
 खंडों  में  प्याज  उश्पादकों  को  भंडारण  सुविधाओं  के  अभाव  में  उचित  मुल्य  नहीं  मिल  रहे  इस

 क्षेत्र  के  सूखाग्रस्त  होने  के कारण  सरकार  को  इस  क्षंत्र  के  प्याज  उत्पादकों  के  लिए  अपेक्षित

 सुविधाएं  सुनिश्चित  करनी  चाहिए  ।

 सरकार  ने  क्सिानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  फसल  बोमा  योजना  शुरू  को

 परन्तु  इस  योजना  का  विस्तार  उड़ीसा  के  सूखाग्रस्त  क्षत्र  तक  नहों  किया  गया  है  ।  इसका  विस्तार

 उड़ीसा  के  फूलबनी  और  कोरापट  जिलों  में  शीघ्र  ही  किया  जाना  चाहिए  ।

 गांव  के  लोगों  को  लाभकर  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  कृंथष  विविधकरण  कार्यक्रम

 आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  बागवानी  बाली  फसलों  की  यहां  पर  काफो  सम्भाव्यता  देश  के

 अध-शुष्क  क्षत्रों  मं  बागवानी  वाली  फसलें  जैसे  मसाले  इत्यादि  उगराए  जाने

 चाहिए  ।  सरकार  को  उड़ीसा  के  बोलंगीर  और  कालाहांडोी  जिलों  में  बागवानों  वालो  फसल

 सम्बन्धी  योजना  को  कार्यान्वित  करने  की  व्यवहायंता  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  सरकार  को  इस
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 क्षेत्र  के  अध-कुशल  ग्रामीण  अमिकों  के  लिए  कृषि  ब्यापार  संघ  को  स्थापना  करके  रोजगार

 सुनिश्चित  करना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  बीज  नीति  बनाने  के  बावजूद  और  भारतीय  बीजों  के  निर्यात
 की  काफी  संभावना  हम  इसका  पूरी  तरह  से  निर्यात  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  और  सरकार  को
 भारतीय  बीजों  की  विदेशों  में  खपत  को  बढ़ावा  देने  के  उपाय  करने  चाहिए  ।

 मनन

 यतपि  मत्स्य  पालन  क्षत्र  में  सरकार  ने  मत्स्य  किसान  विकास  एजेन्सी  की  स्थापना  की  है
 किर  भी  सरकार  खारा  मत्स्य-पालन  और  समुद्री  उत्पादों  के  संवर्धन  की  संभावना  को  सुनिश्चित

 नहीं  कर  पाई  है  ।  इनको  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  जोरदार  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।

 बारानी  खेती  एक  ऐसा  क्षत्र  है  जिस  पर  सरकाश  को  ओर  अधिक  ध्यान  देना

 अष्न॑ं-शुष्क  क्ष  त्रों  भ  इससे  रोजगार  ओर  आय  बढ़ाने  में  मदद  मिल  सकती  सरकार  को  वर्तमान

 दशक  के  लिए  एक  बारानी  खेती  योटना  बनानी  चाहिए  ।

 समेकित  नाशीकीट  नियंत्रण  तथा  जलाशय  व्यवस्था  और  दलहन  तथा  तिखहनों  के  लिए

 बीज  विकसित  करने  के  सम्बन्ध  में  चालू  दशक  में  मनृसंधान  और  विकास  कार्य  किया  जाना

 चाहिए  ।

 फसपि  सरकार  गरीबी  उस्पूलन  कार्यक्रम  पर  अत्यधिक  धन  ब्यय  कर  रही  है  परन्तु  उसका
 परिणाम  संतोषजनक  नहीं  है  ।  इस  कार्यक्रम  का  मुख्य  उदेश्य  ग्रामीण  लोगों  के  लिए  रोजगार  का

 सजन  करना  है  |  परन्तु  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  बोलंगीर  में  लोग  ग्रामीण  भंत्रों  को  छोड़कर  जा  रहे

 हैं  क्योंकि  वहां  पर  उनके  लिए  लाभकर  रोजगार  मिलने  की  कोई  संभावना  नहीं  अतः  इस

 योजना  के  अन्तगंत  बोलंगीर  जिले  को  कुछ  विशेष  अनुदान  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  ने

 उनके  लिए  जीविका  साधन  प्रदान  करने  के  लिए  ओर  बुनियादी  सुविधाएं  देने  के लिए  जवाहर
 रोजगार  योजना  आरम्प  की  थो  ।  यद्यपि  राज्य  सरकार  ने  परामछैदात्री  समिति  का  गठन  किया  है
 फिर  भी  संसद  के  प्रतिनिधि  को  सक्रिय  भूमिका  नहीं  दी  गई  है  ।  उसकी  उचित  निगरानी  नहीं

 की  जाती  समिति  का  सभापति  कोई  सांसद  होना  चाहिए  ।

 यश्षपि  केस्द्रीय  सरकार  ने  ग्रामीणों  के लिए  जल  आपूर्ति  योजना  चनाई  है  फिर  भी  इस

 बोजना  की  उपलब्धि  संतोषजनक  नहों  मेरे  क्षत्र  में  250-300  समस्याग्रस्त  गांव  हैं  जहां  पर

 मौसम  की  काफी  मंभीर  समस्या  सरकार  को  वर्ष  '992-93  तक  इन  सभी  गांवों  को  पेयजल

 प्रदान  करने  के  लिए  एक  समयबद्ध  काये  योजना  को  अन्तिम  रूप  देना  चाहिए  ।

 यश्षपि  सरकार  ने  आवश्यक  वस्तुओं  की  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  नई
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  लागू  की  है  फिर  भो  यह  प्रणाली  अभी  तक  मेरे  क्षंत्रों  के  समस्या  ग्रस्त
 मांबों  में  लागू  नहीं  हो  पाई

 उड़ीसा  राज्य  सरकार  मेरे  इलाके  के  गरीब  लोगों  की  भलाई  के  लिए  कोई  भो  प्रस्ताव

 नहीं  भेज  ही  है  |  जैसा  कि  सभा  को  भी  विदित  उड़ीमा  का  पश्चिम  हिस्सा

 फूलबनी  और  कोरापुट  ज्यादा  ही  उपेक्षित  इसलिए  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  के
 मामलों  में  हस्तक्ष  प  करना  बाहिए  और  प्रस्तावों  की  प्रतीक्षा  किए  बिना  ही  उन्हें  बोलंगीर  जिले  के
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 दस  से  बारह  खष्हों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  और  वहा  के  लोगों
 को  पीने  के  पानी  की  सुविधा  भी  मिलनी  चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ  ।

 डा०  रमेह्ा  जम्द  तोमर  सभापति  मैं  4  विभागों  की  अनुदान  को  मांगों
 कृषि  ग्रामीण  खाद  एवं  पशिलिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  के  विभाग  की  मांगों  पर  चर्चा  में  भाग

 लेने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 बजट  को  देखते  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  तो  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  ये  मार्गे  और  यह
 जो  बजट  पेश  किया  गया  इसमें  गरीब  झुग्गी-झोपड़ी  में  रहने  वाले  बेरोअगार
 तथा  महिलाओं  के  हितों  की  अनदेखी  की  गई  है  |  इसलिए  मैं  इन  मांगों  का  विरोध  करता  हूं  ।

 कहने  को  तो  भारत  कृषि-प्रधान  देश  देश  की  85  करोड़  आबादी  है  उसमें  से  80
 प्रतिशत  आबादी  किसान  किसान  से  मेरा  मतलब  किसी  विशेष  जाति  या  घमे  के  व्यक्त्ति  से  नहीं
 है  |  मेरा  मतलब  उनसे  जो  जमीन  से  उत्पन्न  करते  हैं  और  देश  की  जनता  का  भरण-पोषण  करते

 किसान  इस  देश  की  रीढ़  हैं  ओर  किसान  को  रीड़  कृषि  है  ओर  कृषि  की  रीढ़  फस्लि#इजर
 हस  देश  में  सरकार  ने  फटिलाइजर  की  जो  नाति  कह  गलत  बनाई  हकपरा  देश  खाद  के
 मामले  में  सैल्फ-सफीएयेंट  नहीं  हमें  खाद  विदेशों  से  आयात  करमी  पड़ती  जो  शवसिडोी  खाल
 पर  देते  जा  रहे  थे  वह  भी  आपने  कम  कर  दी  है  और  समाप्त  कश्ने  जा  रहे  जिससे  किसानों  को
 जैती  बहत  महंगी  पड़ती  है  और  खाद  के  महंगा  होने  के  कारण  जिस  मात्रा  में  वे  फसल  लैयार  कदना
 चाहते  उस  मात्रा  में  फसल  तेयार  नहीं  कर  पाते  हैंਂ  इसलिए  आपकी  वह  नीलि  भो
 विरोधी  नीति  है  ।

 सभापति  मेरा  दूसरा  बिन्दु  सिंचाई  के  वारे  में  मध्यम  और  वहद्‌  सिथाई
 योजनाएं  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  हैं  ।  हमारे  ही  प्रदेश  की  24  बृहद्‌  सिंचाई  की  योजनाएं  केन्द्र  सरकार
 के  पास  लंबित  जिनमें  से  कछ  तो  ऐसी  हैं  जो  1982  से  लंबित  सरकाश  उनको  स्वीकृति
 नहीं  दे  रही  जो  मध्यम  सिचाई  की  योजना  जिसमें  केन्द्र  सरकार  बिश्ब  बैंक  से  पैसा  सेकद

 ट्यूबबेल  लगाती  वह  योजना  भी  आपको  विफल  हो  रहो  ट्यूबचेज  लगाए  जस्ते  तो  कन्ी
 आपरेटर  नहों  आता  कभी  मोटर  उठ  जाती  कभी  ट्रांसफामेर  जल  जाता  है  ओर  कभी  त़रें
 कट  जातो  हैं  ।  इसलिए  यह  योजना  भी  आपकी  ठोक  नहीं  इसलिए  मेरा  सरकार  को  सुझाव  है
 कि  वह  विश्व  लेक  से  पैसा  लेकर  ट्यक्येल  न  बल्कि  किसान  को  पैसा  देरूर  प्रोस्सालित  करे
 जिससे  वह  स्वयं  अपनी  तरफ  से  टयबरवल  लगाए  ।  जो  लघ्‌  सिचाई  योजना  है  बह  फ्रो  बोरिस  स्कोम
 है  ।  उसमें  सरकार  अपनी  तरफ  से  पाइप  देती  है  ।  पाइप  घटिया  क्‍्यालिटो  का  दिया  जाता  पाइप
 के  दाद  जो  पैसा  किसानों  को  दिया  जाता  है  वह  किसानों  तक  नहीं  पहुंचता  इसलिए  लघु
 खिचाई  की  स्क्रोम  बेकार  है  ।  किसानों  को  सिक्माई  के  साधन  उपलब्ध  नहों  हैं  जिसकी  वजह  से  खेती
 में  नुकसान  होता  है  ।  असः  सरकार  को  सिंचाई  की  समुचित  व्यवस्था  करती  चाहिए  ।

 मैं  सरकार  की  किसान  विरोधी  नीतियां  गिना  सकता  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  । तल
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 उत्तर  प्रदेश  में  गस्‍्ने  को  सबसे  शधिक  पैदावार  होतो  है  ।  जो  गन्‍्ने  को  थीनी  मिल  उसर  प्रदेश  में  है
 वह  गन्‍्ले  का  33  ब्रतिशत  ही  पिराई  कर  पाती  है  ।  एक  तिहाई  चीनी  मिलों  हारा  होतो  है  और  दो

 तिहाई  गसने  की  पिशाई  फोल्हू  और  क़शरों  द्वारा  होती  चीनी  मिलों  में  गन्‍्मे  का  जो  मल्य
 निर्धारित  है  उससे  तिहाई  दामों  में  कोलहू  और  क्रशरों  पर  किसानों  को  गन्ना  डालना  पड़ता  है
 लिससे  किसानों  को  अआधथिक  हालत  जर्जर  होती  जाती  है  ।  किसानों  के  बारे  में  हर  सरकार

 गज्छी  बातें  करती  उनके  विकास  की  बातें  करती  है  लेकिन  कथनी  ओर  करनी  में  अन्तर  है  ।

 देश  को  आजाद  हुए  45  वर्ष  हो  गए  लेकिन  भाज  तक  कृषि  मूल्य  संबंधी  कोई  स्थायी  नीति

 नहीं  बनाई  गई  है  ।  जो  भी  मूल्य  नीति  बनाई  गई  है  अथवा  अपनाई  गई  कृषकों  के  लिए  कम

 कर  सिद्ध  हुई  है  ।  सही  कारण  यह  है  कि  कृषकों  के  आर्थिक  स्थिति  विशेषकर  लघु  एवं  सोमान्त

 कृषकों  को  अधथंब्बवस्था  मे  कोई  बिशेष  बढ़ोतरी  नहीं  हुई  है  ।  कृषि  बंज्ञानिकों  के  अनेक  अध्ययन  से

 यह  स्पष्ड  हो  गया  है  कि  कृुथकों  को  उनके  कुल  उत्पादन  के  अनुमान  में  उन्हें  शुद्ध  लाभ  कम  मिला

 है  क्योंकि  बाजार  में  उनके  हारा  उत्पादित  कृथि  पदार्थों  का  मूल्य  सही  नहों  मिलता  है  जबकि  कृषि
 उश्पादन  पर  लागत  ऋण  में  तेजो  से  बढ़ि  हुई
 है  ।  अतएब  राष्ट्रीय  हित  में  कृषि  मूल्य  नोति  ऐसी  होनो  चाहिए  जिससे  कृषकों  के  द्वितों  की  रक्षा
 को  जा  सके  ।  इसके  लिए  अनिवायं  है  कि  चार  मूल्य  सूचकों  में  अन्तर  संबंध  एवं  समन्‍्वयन  स्थापित
 किया  जाए  ।

 कृषि  उत्पादित  पदार्थों  के  मूल्य  सूचकांक  ।

 (a)  कृषि  उत्कादन  के  लिए  आवश्यक  लागतों  कौ  मर्व  सूचकांक  |

 सकल  घरेलू  उत्पादों  डी०  का  मूल्य  सूचकांक  ।

 कृषि  उत्पादित  पदायों  को  फुटकर  मृल्य  सूचकांक  ।

 उपर्युक्त  चारों  मुल्य  सूचकांकों  में  यदि  समम्ययन  स्थापित  होगा  तब  किसी  के  लिए  मूल्य

 अलाभकर  नहीं  होगा  |  कृषि  उत्पादों  की  स्थायी  गल्य  नौति  उपर्युक्त  आधारों  पर  बनाई  जानी

 सहिए  तथा  लाग  की  जानी  चाहिए  जिससे  कृषक  अधिक  उत्पादन  करके  भी  अ  धिक  दृष्टि  से

 निराश  न  हो  सके  ।

 बड़े  दुख  से  यहां  यह  कहता  पड़  रहा  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  अस्तराल  में  अनेक  सरकारों

 के  भ्राश्वासन  के  बावजद  भी  अब  तक  कृषि  नीति  संसद  में  प्रस्तुत  नहों  की  जा  सकी  ।  अतः  भाषी

 कृषि  नीति  बनाते  समय  इन  सुझावों  का  ध्यान  रखना  चाहिए  ।

 कृषि  मंत्री  यहां  मौजद  मैं  प्राथंना  करता  हैँ  कि
 जस्दी-सै-जल्टी  कृषि  मूल्य  नीति  की

 घोषणा  करे  ।

 है  प्रामोज  विकास  के  बारे  में  बात  कहना  चाहता  हैं  ।  ग्रामीण  विकास  पर
 पूंजी  निवेश  में

 कमी  आई  199  .-93  के  बजट  में  ग्रामीथ  विकास  पर  कुल  पूंजी  निवेश  2610  करोड़

 बजट  का  5.4  प्रतिश्वत  है  जबकि  पिछले  साल  5.8  प्रतिन्षत  था  ।  80  से  90  के  दशक  से

 64  वरतिकत
 से  6.6  प्रतिशत  इस  प्रकार  ब्रामोण  बजट  पर  घटती  पूंजी  निवेश  ग्रामीण
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 गरीबों  लिए  दुद्धदाई  होगी  ।  ग्रामीण  विकास  के  कुल  पू  त्नी  निवेश  का  85  प्रतिशत  केवल  दो

 योजनाओ  पर  खर्च  किया  जाता  है--अआई०  आर०  डी०  पी०  ओर  जवाहर  रोजगार  योजना  ।

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  जवाहर  रोजगार  योजना  के  बारे  में  बहुत  बखान  कर  रहे  थे  ।  उन्होंने  कहा
 कि  उससे  मिट्टी  डलवाई  जाती  खरंजे  बनवाए  जाते  ओर  इन्दिरा  विकास  योजना  के  अंतर्गत

 मकान  बनाए  जाते  हैं  |  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  जिन  लक्ष्यों  की  लेकर  जवाहर  रोजगार  योजना

 शुरू  हुई  थी  उन  लक्ष्यों  की  पूर्ति  नहीं  हो  पा  रही  यह्‌  जवाहर  रोजगार  योजना  है  या  जवाहर
 रेड  मार  योजना  टै  ।  आप  गांवों  में  जायेंगे  तो  वहां  इसके  बारे  में  बहुत  कुछ  सुनने  को  मिलेगा  ।

 गांवों  में  आये  दिन  इस  जवाहर  रोजगार  योजना  के  धन  को  लेकर  झगड़ा  हो  जाता  सरकारी

 अधिकारी  और  पदाधिकारी  मिलकर  इस  योजना  के  धघत  का  दुरपयोग  करते  हैं  ।  अभी  जनता  दल
 के  साथी  बोल  रहे  थे  कि  यह  योजना  जब  शुरू  की  गई  थी  तो  इन्दिरा  आवास  योजना  के  लिए  भी

 कुछ  घनराशि  आवंटित  की  गई  थी  ।  महंगाई  तो  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  लेकिन  इस
 योजना  के  जो  धनराशि  रखी  गई  है  वह  उतनी  ही  है  ।  इससे  उस  पैसे  का  पूरा  सदुपयोग  भी
 नहीं  हो  पाता  है  ।  आप  इस  योजना  को  महंगाई  के  आघार  पर  लागू  करिये  और  घन  का  वितरण

 भी  ठीक  तरह  से  होना  चाहिए  ।  वास्तव  में  इसके  कार्यान्वयन  में  अनेक  समस्याओं  का  अनुभव  हमें

 हुआ  है  जिसकी  असफलता  के  लिए  सरकारी  तंत्र  में  समपित  भावना  की  कमी  को  विशेष  उत्तरदायी
 बताया  गया  ।  इन  योजनाओं  ने  कार्यान्वयन  में  पूंजी  निविश  की  कमी  तथा  निचले  स्तर  तक  इस

 पूंजी  निवेश  का  लाभ  सही  प्रकार  से  न  पहुचना  विशेष  रूप  से  बाधक  ग्रामीण  रोजगार  स॒जन
 की  व्यवस्था  हेतु  साधमों  का  अभाव  भी  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  ने  24.5  लाख  अतिरिक्त  रोजगार  उपलब्ध  कराने  हेतु  177  विकास  केन्द्रों

 की  स्थापना  तथा  उन्हें  सभी  सुविधायें  प्रदान  कराने  के  उद्देश्य  से घनराशि  की  मांग  की  थी  परन्तु
 वित्त  मंत्रालय  ने  बजट  में  अपर्याप्त  धनराशि  की  स्वीकृति  प्रदान  कर  इस  योजना  को  निष्फल  कर
 दिया  ।  उद्योग  मंत्रालय  का  यह  भी  प्रस्ताव  था  कि  1997  तक  देश  के  कुल  247  पिछड़े  जनपदों  में

 विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  का  दाय॑  पूरा  कर  लिया  जायेगा  ।  प्रस्येक  विकास  केन्द्र  पर  सभी  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराने  हेतु  5  करोड़  रुगये  खं  करने  को  योजना  प्रस्तावित  थी  ।

 अतएवं  इस  योजना  को  पूर्णरूपेण  अविलम्ब  लागू  किया  जाये  अन्यथा  ग्रामीण  अंचलों  में

 बेरोजगारी  में  सतत  वद्धि  होगी  ।  ग्रामीण  बेरोजगारी  की  फौज  नगरों  को  ओर  भागती

 रहेगी  जिससे  नगरों  म  अनःवश्यउः  भीड़  बढ़ेगी  तथा  एक  स्थिति  यह  भी  आ  सक्ती  है  कि  नगरों  का

 रण  हो  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  पूर्ण  निजीकरण  का  प्रस्ताव  न्यायोचित

 नहीं  है  ।

 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  हाल  ही  में  एक  स्रंगोष्ठी  मे  प्रायोगिक  स्तर  पर  ग्रामीण  विकास

 के  निजीकरण  की  सोच  दी  थी  ।  मैं  इससे  नहीं  हूं  ।  42  वर्षों  को  विकास  यात्रा  के  मूल्यांकन

 के  पश्चात  एक  नई  सोच  को  जन्‍म  दिया  जा  रहा  है  जो  अब  तक  की  सरकारी  मशीन  द्वारा  संचालित

 एबं  नियंत्रित  ब्यवस्णा  की  असफलता  को  स्त्रीकारना  क्‍या  एक  मात्र  निज्जीकरण  से  ग्रामीण

 विकास  में  सभी  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  जायेगा  जो  अब  तक  सम्भव  नहों  हो  पाया  है  ।  नीति  के

 साथ-साथ  नीयत  सही  आकलन  आदि  का  होना  किसी  कायंक्रम  की
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 सफलता  के  लिए  एक  पूर्व  अनिवायंता  कुछ  समय  पूर्व  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांघी  जी  ने  यह  सत्य

 स्वीकार  किया  था  कि  एक  रुपया  विक्रास  पर  रखने  क  बाद  निचले  स्तर  तक  केवल  15  पैसे  ही
 हुंचते  हैं  ।  शेष  बीच  में  ही  खो  जाते  योजना  चाहे  सरकारी  मशीन  द्वारा  नियत्रित  व  संचालित

 हो  या  निजी  क्षेत्र  में  योजना  की  सफलता  के  लिए  हर  स्तर  पर  संबंधित  जनता  की  सक्रिय

 साझीदारी  सुनिश्चित  करनी  होगी  ।  लिए  केन्द्र  अथवा  राज्य  सरकारों  से  धनरा।!श  अनुदान
 देने  के  स्थान  पर  ग्राम  स्तर  पर  ही  पूंजी  सृजन  की  व्यवस्था  करनी  सक्रिय  भूमिका
 वासियों  करी  होनी  चाहिए  |  सरकार  की  तरफ़  से  केवल  भूमिका  होनी  चाहिए  ।

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंतज्ो  जो०  बेंकट  :  फिर  अफसरों  के  हाथ
 में  दे  देना  चाहते  हैं  ।

 डा०  रमेश  चन्द  तोमर  :  आप  जवाहर  रोजगार  योजना  की  बात  कहते  हैं  भोर  कहते  हैं  कि
 बेरोजगार  नवयुककों  द्वारा  इससे  काम  कराया  जाना  क्‍या  आपने  कभो  इसका  आकलन
 किया  है  ?  सरकारों  अधिकारो  और  पदाधिकारी  मिलकर  ठंकेदारी  पर  काम  करते

 प्रत्येक  गांव  के  प्रत्येक  परिवार  को  पेय  जल  की  आपूर्ति  सुनिश्चित  करानी  प्रत्येक
 गांव  को  सम्पर्क  मार्गों  की  सहायता  से  मुख्य  मार्गों  तक  जोड़ना  चाहिए  ।  अधिकतम  एक  किलोमीटर
 को  दूरी  पर  प्रत्येक  ग्रामीण  बच्चे  को  प्राइमरी  शिक्षा  को  व्यवस्था  की  जानी  अ्रिकतम

 तीन  किलोमीटर  को  दुरी  के  भीतर  माध्यमिक

 उवरक  पशु  चिकित्सालय  आदि  सेवाओं  को  उपलब्ध  कराना  चाहिए  ।  ग्रामीण  जिलों  में
 सावंजनिक  स्पोट्स  स्टेडियम  की  व्यवस्था  ग्राम  के  प्रत्येਂ  गरीब  परिवार  के  एक  सदस्य  को
 रोजगार  मुहैया  अनुसूचित  जाति  एवं  जनजाति  के  सम्पूर्ण  जनसंख्या  के  लिए  हर  स्‍तर  पर
 शिक्षा  की  उचित  व्यवस्था  सुनिश्चित  कराना  इन  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसके  लिए
 अलग  धनराशि  को  आबंटित  करना  चाहिए  ।

 आपने  मुझे  समय  इसके  लिए  बहुत-बहुत  घन्यवाद  ।  यह  कहते  हुए  मैं  इन  मांगों  का
 विरोध  करता

 भो  कृष्ण  वत्त  सुल्तानपुरों  :  माननीय  मभापति  जो  मांगें  माननीय  मंत्रो  जी
 को  ओर  से  सहकारिता  कृषि  पशु  डेयरी  रासायनिक

 पोल्ट्री  फाम्सं  इत्यादि  और  नागरिक  आपूर्ति  ओर  सावंजनिक  वितरण  विभाग  के  सम्बन्ध
 में  यहाँ  पर  रखी  मैं  उनका  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 सबसे  पहले  तो  मैं  आपको  इस  बात  के  लिए  मुबारकबाद  दूंगा  कि  कम-स-कम  जो  यहां  देर
 तक  बठने  वाले  उनको  आप  बाद  में  भी  समय  देते  और  जो  पिछड़े  हुए  लोग  अनुसूबित  जाति
 और  जनजाति

 के  लोग  उनकी  टर्म  भी  इस  तरह  से  आती  बहुत  बाद  मे  ।  मैं  आगे  लिए
 यह  कहना  चाहुंगा  कि  उनको  बाकायदा  हौर  पर  अपने  दु:ख  व्यक्त  करने  के  लिए  आपको

 य  निर्धारित  करना  जो  नये  मेम्बसं  वह  सभो  चाहते  हैं  कि  समें  पार्टीसिपेट

 मैं  जहां  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  वहां  वास  तोर  से  हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  में  यह
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 कहना  ध्वमय  इतना  नहीं  कि  मेरे  क्षेत्र  में  फल  उत्पादक  हैं  ।  हमारे  यहां  दो  फसलें  होती
 एक  आल  और  दूसरा  इसके  अलावा  अदरक  को  फसल  ।  इसमें  पिछले  साल  तीन  नौजवानों

 को  मोली  से  मारा  गया  और  वहां  एनीटेशन  चला  ।  यह  सरकार  जो  कहती  है.कि  हम  गरीबों  के
 रखवाले  इन  लोगों  का  हिमाचल  प्रदेश  में  क्या  उसूल  रहा  है  ?  इसके  बी०  जे०  पी०  के  शासन
 में  यह  सारा  काम  हुआ  ।  यह  बड़  शर्म  की  बात  है  कि  जब  मैंने  यहां  सदन  में  मांग  रखी  कि  इसको
 इन्क्वायरी  हाई  कोर्ट  के  जज  के  द्वारा  कराई  जाय  ताकि  हमारे  सेब  उत्पादकों  को  पता  लग्रे  कि  यह्‌
 राष्ट्रीय  मोर्चा  को  जिसका  भाप  समर्थन  कर  रहे  मैंने  उस  सरकार  स्रे  यहां  इस  सदन
 में  कहा  था  ले+िन  किसानों  की  कोई  भावाज  नहीं  सुनी  गई  ओर  11  महीने  के  शासन  में  किसानों
 के  ऊपर  जो  अन्त  ढाया  वह  मैं  कहना  चाहता  उस  समय  गरीब  आदमी  का  पैसा  माफ

 नहीं  हुआ  ।  माफ  किन  भादमियों  का  जो  बड़  आदमी  थे  ।  चौधरी  देवी  लाल  यहां  नही  रहे  ।

 वह  कहते  थे  कि  हम  तो  किसानों  का  बहुत  भला  करते  हैं
 हिमाचल

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  हिमाचल  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के
 किसानों  का  बी०जे०पी०  की  सरकारों  ने  ऋण  माफ  किया  ।

 भो  कृष्ण  वक्त  सुश्तानपुरो  :  बड़ा  अच्छा  किया  वह  किसान  जो  बी  के  मुझे
 लिस्ट  लाकर  बताओ  कि  जो  हरिजन  और  अनुसूचित  ज!ति  के  लोग  क्या  उनका  भी  आपने  माफ
 किया  ?  नहीं  हुआ  ।  किसानों  को  धोखा  दिया  गया  ।  जाखड़  साहब  हमारे  स्पीकर  भी  रहे  और
 आज  यह  अच्छी  पोजोशन  में  मंत्री  भी  हैं  ओोर  किसान  भी  हू

 **

 डा०  सक्सोनारायण  पाण्डेय  :  अकेले  मध्य  श्रदेश  मे  764  करोड़  का  कर्जा  माफ़
 किया

 भो  कृष्ण  दस  सुश्तानपुरो  :  आप  इस  बात  को  जांच  किसानों  को  स्प्रे  के  ह्विए
 दवाइयां  नहीं  मिलती  मैंने  आपको  हाल  हो

 में  चिट्टी  जो  स्प्रे  क ेलिए  दवाइयां  मिन्नती
 उसे  राज्य  सरकार  ने  बन्द  कर  दिया  ।

 भाप  कहते  हैं  कि जवाहर  रोजगार  योजना  में  कुछ  पैसा  नहीं  कम  मिलता  है  तो
 कया  राज्य  सरकार  को  ड्यूटी  नहीं  होती  कि  उसमें  फण्ड  अगर  गरीबों  की  इमददं  बनती  है  ।
 भारत  सरकार  जितना  दे  सकती  उतना  देती  लेकिन  उसका  भी  भिसयूज  हो  रदह्दा  4
 चेलेंज  करके  ग्रह्मां  पर  कहता  हूं  कि  इन्होंने  भन्त्योदय  भ्रोग्राम  मैं  नहीं  क्या  अन्त्योदय
 प्रोग्राम  मगर  उसमें  भी  ट्रक  के

 मालिक  जो  बढ़-बड़  उनकी  लिस्ट  की  जांच  होनी  चाहिए
 कि  गरीबों  के  नाम  पर  जवाहर  रोजगार  योजना  के  नाम  पर  और  ग्रामीण  विकास  के  नाम  पर
 सारे  पैसे  का  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  दुरुपयोग  कर  रहो  है  और  मैं  यहां  इस  बात  के  लिए  इल्जाम
 लगाता  हूं  कि  पहाड़  की  रक्षा  करने  के  लिए  आपको  उचित  कदम  उठाना  जब  हमारी
 कांग्रेस  की  सरकार  थी  तो  दो  रुपये  साठ  पंसे  के  हिसाब  से  हम  सेब  का  समर्थन  मूल्य  किसानों  को
 देते  रहे  हैं  ओर  दूरदराज  के  जहां  पर  रेल  नहीं  जहां  सड़कें  नहीं
 हम  बड़ो  मुश्किल  से  पीठ  पर  बोरियों  में  लाद  कर  रोड  हैंड  पर  लाते  हैं  फिर  उसको
 मार्केट  में  पहुंचाते  हैं  और  बिचोलिए  उसका  शोषण  करते  हिमाचल  की  सरकार  ने
 हीन-चार  वायदे  किए  थे  |  क्‍या  वायवे  किए  यह  मैं  महों  कहता  जिस  वक्‍त  सरकार

 कैफड



 19  1914  अनुदानों  की  मांगें  1992-93
 फएप/भऊ््त-+

 तो  उन्होंने  भोथ  लेते  हुए  कहा  कि  यह  जो  2.60  रुपये  देते  हम  किसानों  को
 5  रपये  देंगे  ।  मैं  गलत  नहीं  कहता  उन्होंने  पांच  रुपये  का  एनाउंस  किया  ओर  हर  आदमी  को
 चार  आने  किलो  में  नमक  देंगे  ओर  पंजाब  के  बराबर  दिहाड़ी  देंगे  ।  इस  वक्‍त  पंजाब  मे  बिहाड़ी
 33  रुपये  के  हिसाब  से  दी  जा  रही  है  |  यह  जो  ट्रिब्यूनल  बनाया  सरकारी  कममचारियों  के

 हम  उसको  तोड़  देगे  |  इस  प्रकार  तरह-तरह  के  वायदे  किए  गए  थे  ।  ऐसे  ही  लोगों  ने  सारे  देश

 को  तबाह  करके  छोड़  दिया  कई  किस्म  के  दल  यह  राष्ट्रीय  कया  राष्ट्रीय  मोर्षा

 राष्ट्र  क ेलिए  इन्होंने  कणा  काम  किया  अब  हमारे  नरसिह  राव  जी  नेता  इंदिरा  जी  ने  थौर

 राजीव  जी  ने  देश  को  आगे  बढ़ाया  |  इसका  कायाकल्प  करने  का  वुत  इसी  वजह  से  यह  देश

 आगे  बढ़  सका  ।  आपने  आईएमएफ  के  लिए  कहा  कि  सारा  देश  बिक  कोन  ऐसा  व्यक्ति

 होगा  जो  इस  राष्ट्र  को आईएमएफ  के  पास  गिरवी  मैं  कहना  चाहता  जब  हमें
 बात  करनी  तो  सोच-समझकर  करनी  आप  किसानों  की  नीति  की  बात  करते  आप
 कौन  से  किसानों  की  बात  करते  हैं  ?  आज  हमारे  लोगों  को  उचित  भाव  मिल  रहा  लेकिन  जो

 बिचोलिए  वे  हमारा  शोषण  करते  भाजादपुर  में  सारे  हिन्दुस्तान  का  सेब  भाता  जो
 केला  पेदा  करने  वाले  लीच्ी  पैदा  करने  वाल  ये  सब  चीजें  भी  आजादपुर  मार्कोट  में  आती

 बहां  पर  किस  प्रकार  ने  किसानों  का  शोषण  किया  जाता  हसकों  कभी  आपने  देखने  की  कोशिश
 की  है  |  कहा  जाता  है  कि  जवाहर  रोजगार  योजना  ठीक  नहीं  चल  रही  है  ।  तो  क्या  जाखड़  साहब
 भोर  बंत्रिमंडल  जाकर  उस  काम  को  क्‍या  हमारो  शयूटी  नहीं  होती  है  कि  हम  उस  काम  को
 करें  ।  बितरण  प्रणाली  के  बारे  में  भी  माप  कहते  हैं  कि  वहां  भाव  बहुत  तेज  है  ।  आपने  सो  दिन  के

 लिए  कहा  हमने  पांच  साल  के  लिए  वायदा  किया  है  |  तुमने  तो  ग्यारह  महीने  में  राष्ट्र  का
 बरक  कर  उस  वक्‍त  तो  प्रधाम  मंत्री  भी  वूसरे  दल  के  थे  ओर  वही  आपके  लीडर  बन  गए  ।
 बोफोश-कोफोर्स  में  ही सदन  का  सारा  समय  ले  लेते  किसानों  की  बात  नहों  होने  देते  है  ।  हरिजन
 कर  गरीब  अरदिवासियों  की  बात  नहीं  होने  वेते  आपको  सारी-की-सारी  बातें  हमने  क्षुनी  हैं
 ओर  भाफ्को  बातें  सुन-सुनकर  हमारे  कान  बहरे  हो  गए  आप  कहते  हैं  कि  आप  राष्ट्र  भक्त

 मैं  पूछता  आपकी  राष्ट्रभक्सि  कया  है  ?  क्या  आपकी  यही  राष्ट्रभक्ति  है  कि  मदिर  बनाओ  और

 मह्जिद  को  मिराओ  ?  द्सरोी  भक्ति  यह  हो  गई  कि  चलो  यात्रा  काश्मीर  तो  कया  काश्मीर  में

 हमारा  क्षष्शा  नहीं  सहरा  रहा  क्‍या  इस  तरह  से  आप  हस  राष्ट्र  को  चलाना  चाहते  क्‍या
 इस  तरह  से  भाप  किसानों  की  मदद  करना  चाहते  हैं  ?  इस  बात  को  ध्यान  मे  रखते  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि  आप  जरा  सोबिए  कि  यह  जो  झुमले  कसने  को  बात  यह  जो  झुमले  कस  जाते  हैं
 भर  हुर  मिनिस्टर  को  बदनाम  करमे  की  बात  कही  जाती  मैं  समझता  हैं  कि  यह  उचित  नहीं
 इस  तरह  को  बातों  से  राष्ट्र  बदनाम  होता  है  ।  भापके  जो  नेता  जो  आपको  इस  तरह  से  चलाते

 मैं उतको  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  अब  आगे  तो  मुकाबला  हमारा  और  तुम्हारा  ही  होना  है  ।
 ये  जो  जनता  दल  बाले

 ओो
 शोर  मचाते  ये  तो  बंट  गए  इसलिए  मुकाबला  अब  हमारा  और

 तुम्द्दारा  ही  होना  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि
 जो  भी  बात  यहां  कह्ढी  वह  राष्ट्र  के  हित  में  होनी  आप  कहते  हैं  कि  किसानों  के
 सिए  बातें  होनी  चाहिए  |  मैं  कहता  चाहता  हूं  कि  हिमाचल  प्रदेश  म॑  पहाड़ों  पर  बहुत  छोटे-छोटे
 गांव  उन  गांवों  के  लिए  आपको  योजनाएं  बनानी  चाहिए  ।  मैं  पूछना  बाहता  अब  से  आपकी
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 सरकार  आई  तो  उसने  क्‍या  कोई  योजना  बनाकर  भारत  सरकार  के  पास  भेजी  है  ?  मैं  कहता

 हू  कि  कोई  योजना  नही  बना  रही  उनके  पास  योजना  को  बनाने  के  लिए  समय  नहीं  है  ।

 आपने  वहां  लोगों  को  काफी  परेशान  कर  दिया  जिसका  कोई  हिसाब  नहीं  मैं  आपको  एक
 बात  ओर  कहना  चाहता  अभी  जाखड़  साहब  वहां  गए  में  भी  उनके  साथ  गया  वहां  एक
 बागवानी  यूनिवर्सिटी  वहां  के  लड़कों  ने  डिग्री  लेने  स  मना  कर  दिया  और  प्रोटेस्ट  करके  बाहर  चले

 1.00  भ०  १०

 गए  लेकिन  मंत्री  जी  ने  जब  प्रार्थना  की  कि  तुम  मेरे  बच्चे  तुम  यहां  तो  फिर  उन्होंने  बाद

 में  डिग्रियां  हासिल  कीं  ओर  फिर  आज  तक  ये  सरकार  उनको  रोजगार  नहीं  दे  सकी  ओर  कृषि  में

 जो  वैज्ञानिक  उन्होंने  केन्द्र  सरकार  पर  यह  सारी  बात  डाल  अब  जो  करे  वह  केन्द्र

 ताकि  ये  सारे  खजाने  खाली  कर  जाएं  ओर  अब  केन्द्र  सरकार  जिम्मंदार  कांग्रेस

 जिम्मेदार  है  ।

 कांग्रेस  ने  हमेशा  इस  देश  को  आगे  बढ़ाया  कांग्रेस  ने  हिन्दुस्तान  के  किसानों  को
 निर्भर  किया  भोर  मुझे  बड़ा  दुःख  होता  इस  बात  जब  यह  कहते  हैं  कि  फर्टिलाइजर  जो

 बाहर  से  आ  रहा  इससे  हमारी  जमीन  खत्म  होगी  ।  अभी  एक  भाई  सहब  कह  रहे  थे  कि
 फटिलाइज  र  कम  आ  रहा  है  और  फटिलाइजर  के  ऊपर  सब्सिडी  मिलनी  लेकिन  इनका  तो

 पहले  रू्याल  एक  पश्चिम  के  जवान  जो  हमारी  उमा  भारती  जी  ने  कहा  फर्थ्लाइजर
 के  बारे  शायद  ये  भी  यहां  तो  इन्होंने  कहा  था  कि  यह  जो  बाहर  से  आईएमएफ  के  लोगों
 खाद  भेजी  हुई  इससे  हमारी  जमीन  खराब  हो  जाएगी  और  इससे  प्रोडक्शन  घट  तो

 हमारे  जाखड़  साहब  ने  बताया  कि  ये  90  किलो  के  करीब  हुआ  चाइना  में  ओर  हमारे  यहां
 तो  बहुत  कम  खाद  इस्तेमाल  की  जाती  है  ।  तो  भाज  आप  मांग  कर  रहे  सब्सिडो  दी  तब  तो
 आप  हमारी  खेती  को  खत्म  कर  आपके  बिचार  में  तो  इस  तरह  की  खेती  होनी  बाहिए  कि

 गाय  के  गोबर  से  खाद  गाय  को  चाहे  कोई  पाले  या  न  चाहे  वह  भूखी  मर

 यह  जो  सारो  बातें  यह  आप  लोगों  में  है  ओर  इसके  लिए  आपको  इस  बात  का  ध्यान  रखना
 पड ़गा  कि  अगर  पश  पालने  हैं  तो  इतना  इतना  गाय  को  खाना  देना  ये  सारे  लालों  की
 पार्टी  हैं  ओर  लालों  को  कुछ  पता  नहीं  होता  है  कि  क्‍या  करना  क्‍या  नहीं  करना  तो  मैं
 आपको  यह  बताना  चाहता  मैं  उनको  लाले  कह  रहा  हूं  जिन्होंन  सारे  राष्ट्र  का  ठेका  ले  रखा
 उनको  मैं  कहना  चाहता  हूं  ओर  मैं  इनसे  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  अगर  हिमाचल  प्रदेश  और  इस
 राष्ट्र  के  जो  पहाड़ी  क्षेत्र  हैं  उन  पहाड़ो  क्षेत्रों  में  जो  हमारे  वेजिटेबल्स  हमारी  सब्जियां  जो  होती

 हमारे  यहां  सब  होता  आलू  होता  वहा  ट्रेनों  का  भी  कोई  प्रोग्राम  नही  होता  सडकें
 बड़ी  कम  हैं  तो  उनके  लिए  ज्यादा  श्रावधान  किया  जाए  ओर  जो  समथंन  मूल्य  उस  सरक

 ह
 के

 लिए  यहां  कह  दिया  है  |  ज  कांग्रेस  १।र्टी  देती  थी  दो  रुपये  साठ  पंसे  के  हिसाब  से  सेब  आ
 पांच  रुपये  पूरा  मैं  जाखड़  साहब  से  प्रा्थंना  करू  गा  कि  जहां  आप  लोची  को  दे
 रहे  जहां  आप  हर  चीज  को  किसान  पैदा  करता  उसको  समथ्थन  मूल्य  दे  रहे  तो  मैं  आपसे
 प्राथंना  करू गा  कि  पहाड़ो  लोगों  वे  जो  फ्रूट  पैदा  करते  उसमें  चाहे  वह  नाशपाती
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 चाहे  खुमानी  करें  और  चाहे  वह  सेब  पैदा  करते  तो  उनके  लिए  समर्थन  मूल्य  होना

 मैं  उनका  भौ  आभारी  हूं  जो  हमारे  वज्ञानिक  जिन्होंने  यह  रास्ता  दिखाया  राष्ट्र  को

 आगे  बढ़ाने  का  और  जिन्होंने  यह  किया  कि  आज  कपभ्त-से-कम  हरित  क्रांति  पंजाब  में  इतना

 अच्छा  अनाज  पंदा  होता  हालांकि  वहां  उग्रवादता  है  और  हमारे  लोग  जो  यहां  पर  पंजाब  से

 जीत  कर  आए  हैं  वे  बड़  बहादुर  उन्होंने  बड़ी  हिम्मत  के  साथ  काम  किया  है  और  उन  किसानों

 के  साथ  उनका  जुड़ना  बहुत  जरूरी  इस  बजह  से  कांग्रेस  पार्टी  वहां  जीती  है  और  यही  सब
 जगढ़  हुआ  है  ।  अब  आगे  के  लिए  असेम्बलियां  दो-तीन  साल  के  तो  उसका  ध्यान

 रखना  क्योंकि  आई०एम०एफ०  के  लोन  में  आप  नहीं  ये  जो  हमें  आपने  फंसा  दिया

 हमको  फंम!ते  हैं  और  हमको  कहते  हैं  कि  हम  इस  देश  को  बेच  रहे  आपकी  जो  अक्ल  बह
 पारी  आई०एम०एफ०  के  ऊपर  लगी  हुई  है  और  सारे  सारी  बात  आई०एम०एफ०  के  ऊपर
 चलती  है  और  कोई  आपके  पास  सुझाव  नहीं  होता  कि  इस  सुझाव  से  हमारा  गष्ट्र  आगे  बढ़
 सकता  ।

 मैं  आपका  बहुत  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  समय  दिया  और  आप  जब  भो  कुर्सी
 पर  बैठते  तो  हमें  समय  मिल  ही  जाता  वरना  हमारे  नाम  ही  कट  जाते  हैं  और  आगे  के  लिए
 मैं  मंत्री  जी  से  प्राथना  कर ूगा  कि  आप  जरा  इसकी  मानिटरिंग  क्योंकि  जो  वहां  को  सरकारें

 बह  आपके  हाथ  में  तो  हैं  वे  तो  टलियां  उनकी  बजाते  हम  पर  यटां  रौब  मारते  हैं  और

 हमारा  पूरा-पूरा  दिन  खराब  करते  तो  यह  जो  सारी  बातें  यह  आपने  देखनी  हैं  और  इस

 राष्ट्र  को  आप  लोगों  के  सुपुर्द  किया  जनता  हमारी  जो  पार्टी  वहां  नरसिह  राव  जी  की
 अध्यक्षता  में  आगे  बढ़ेगी  और  हम  चाहते  हैं  कि  तीन  साल  के  अन्दर  हम  सारी  कोई  अपनी
 करामात  दिशाएं  और  इस  राष्ट्र  को  अच्छा  बनाएं  और  किसानों  के  लिए  बेहतर-से-बेहतर  हम  कोई

 सुविधा  प्रदान  हमें  जाखड  जी  से  ऐसी  उग्मोद  है  और  कमालुहीन  जी  से  और  सबसे
 उम्मीद  है  कि  राष्ट्र  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  प्रयहत  करेंगे  ।

 इसी  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 भरी  भ्‌०  विजय  कुमार  राजू  :  सभापति  मैं  तेलुगु  में  बोलना  चाहता

 हूं  भौर  इसलिए  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  कह  ईअर  फोन
 लगा  लें  ।

 जेसा  कि  स्वविदित  भारत  एक  क्रषि  प्रधान  देश  जहां  80%  से  भी  अधिक

 अधिक  आबादी  केवल  कृषि  पर  ही  आश्रित  है  |  देश  में  चल  रहे  आ्िक  संकटों  के  उर्थरकों

 पर  दी  जाने  वालो  राजसहायता  काफी  हद  तक  बंद  कर  दी  गई  है  ।  इस  देश  में  किसान  पहले  ही

 बहुत  गरीब  हैं  ।  राजसहायता  बंद  करने  के  उन्हें  और  भी  बहुत-सो  परेशानियों  को
 नजजनीनतीी क्‍च  क्‍ानाक्‍"++

 +पम्रलतः  तेलुगु  में  दिए  मए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।
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 झेलना  पड़ेगा  ।  मैं  कुछ  सुझाव  रखना  चाहता  हूं  ।  यदि  मेरे  इन  सुझावों  पर  अमल  किया  जाता  है
 तो  मुझे  यकीन  है  कि  कृपक  वर्ग  काफो  हद  तक  भार  से  छुटकारा  पा  सकेगा  ।

 अच्छी  फसलों  के  लिए  उत्तम  किस्म  के  बीज  होना  बहुत  ही  आवश्यक  यदि  हम  यह
 चाहते  हैं  कि  देश  में  खाद्याननों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  तब  हमे  यह  भी  सुनिश्चित  करना  होगा
 कि  किसानों  को  उत्तम  किस्म  के  बीज  भी  उपलब्ध  कराए  जाएं  ।  आज  हम  उत्तम  किस्म  के  बीजों
 को  विकसित  करने  के  लिए  जो  भी  घनराशि  आबंटित  कर  रहे  वह  हमारी  अनुसंधान  संस्थानों
 में  वैज्ञानिकों  ओर  प्रोफेसरों  के  वेतन  पर  ब्यय  हो  रहो  हमारी  व्यापक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति
 के  लिए  वर्तमान  आबंटन  बहुत  हो  भर्ण्याप्त  है  ।  इसलिए  हमारे  कृषि  मंत्री  माननीय  श्री  बलराम
 जाखड़  जी  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  उत्तम  किस्म  के  बीजों  के  विकास  बड़े  पैमाने  पर
 उत्पादन  तथा  वितरण  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  आबंटित  की  जाए  ।  हमारे  देश  के  प्रत्येक  भाग  में
 किसानों  को  उत्तम  किस्म  के  बीज  ठीक  समय  पर  उपलब्ध  कसए  जाने  अन्यथा  केवल
 किसान  ही  अपितु  पूरे  देश  को  भी  इससे  भारी  नुकसान  होगा  ।  आज  हम  देखते  हैं  कि  बीज
 तैयार  करने  वाली  कई  संस्थाएं  बीजों  के  विज्ञापन  देती  इन  विज्ञापनों  आदि  के  जरिए  किसानों
 को  यह  बताया  जाता  है  कि  अभुक  संश्यान  हारा  तंयार  किए  गए  बीज  उत्तम  किस्म  के  लेकिन
 किसानों  को  ये  बोौज  बेचे  नहीं  जाते  ।  उन  बीजों  के  ब्रांड  के  नाभ  पर  घटिया  किस्म  के  बीज  बेचे
 जा  रहे  प्रायः  बिचौलिए  भोले-भाले  गशैब  किसानों  का  शोषण  कर  रहे  भाप  जानते  हैं  कि

 जब  घटिबभा  किस्म  के  बीजों  का  हसस्‍्तेमाल  किया  जाएगा  त्तो  फिर  फसल  को  क्या  स्थिति  होगी  ।
 देक्ष  में  खाल्ान्तों  के  उत्पादन  पर  प्रतिकल  प्रज्ाव  पड़ेमा  |  माननीम  मंत्री  जी  से  मैं  यह
 अपोल  करता  हुं  कि  किशानों  को  उत्तम  किस्म  के  बीज  मुहैया  फराने  से  लिए  विशेष  सावधाती

 बरलोी  जाए  ।  इस  बारे  में  उन्हें  कोई  कलर  नहीं  रखनी  चाहिए  ।

 यही  स्थिति  उव्रकों  के  बारे  में  भी  उवरकों  में  अत्यधिक  मिलावट  की  जा  रही
 यह  एक  तथ्य  जिसके  बारे  में  हर  कोई  जानता  इस  सभा  में  कोई  भी  माननीय  सदस्य  इस
 सथ्य  से  इनकार  नहीं  कर  सकता  ।  मेरे  विच्वार  में  माननीय  मंत्री  जी  भी  इस  बात  को  जानते  हैं  ।

 मेरे  ही  जिले  में  जिला  समाहर्ता  ने  कई  व्यक्षितयों  को  उर्वश्कों  मैं  मिलावट  करते  शोर  उन्हें
 बेचते  रंगे  हाथों  पकड़ा  लेकिन  किसी  को  भी  सजा  नहीं  हुई  ।  उनके  खिलाफ  कोई  भी

 वाही  नहीं  की  गई  ।  यदि  उवेरकों  में  मिलावट  का  सिलसिला  निर्याध  रूप  से  चलता  रहा  तो  देश

 में  क्रिसानों  कौ  क्या  दशा  होगी  |  हमने  उर्वेरकों  पर  शराज-सहायता  हटा  दो  इसके

 स्वरूप  किसान  अब  उर्वेरकों  क ेलिए  अधिक  कीमत  देने  के  लिए  जि्विश  और  किसानों  द्वारा

 अधिक  कीमतों  पर  खरीदे  गए  उर्वेरकों  में  मिलावट  निकलती  है  तो  हम  गरीब  किसान  कौ  दुर्देशा
 का  अंदाजा  लगा  सकते  हैं  ।  इससे  किलामों  के  साथ  क्‍या  होता  हमारे  उत्पादन  का  क्या  होता

 है  ?  इसलिए  हस  सासले  में  लो  कोई  भी  उधरकों  में  मिलाबट  करता  हेसे  अपराधियों  के  विशज्ञ

 सरकार  को  सख्त  कार्रवाई  करनी  चाहिए  |  यह  सही  है  कि  उर्बरकों  को  आपूर्ति  करना  राज्य-लूक्षी
 से  संबंधित  विषय  फिर  भी  केस्द्र  सश्कार  का  यह  दाजित्व  बसता  है  कि  इस  पर  नजर  रखे  कि

 कि  पूरे  देश  में  किसानों  को  बिना  मिल!कट  अच्छे  उर्वरकों  को  आधुर्ति  की  जा  केन्द्र

 सरकार  को  चाहिए  कि  यदि  आवश्यक  हो  दो  राज्य  सरकारों  को  जावश्यक  शिज्षा-निर्देश  जारी  करे
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 ओर  स्थिति  को  सही  करे  ।  किसानों  को  बिता  सिलाबट  वाले  उबेरकों  को  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने
 के  मामले  में  केन्द्र  सरकार  को  सतक  रहना  चाहिए  ।

 देश  में  अच्छी  फसल  तथा  अधिक  उत्पादन  के  लिए  पानी  की  आपूर्ति  का  भी
 इतना  ही  महत्व  इस  प्रयोजन  के  लिए  हम  बड़े-बड़े  बांघों  ओर  परियोजनाओं  का  निर्माण  कर

 रहे  आज  ऐसा  समय  आ  गया  है  जबकि  देश  में  बड़ी-बड़ी  परियोजनाओं  की  उपादेयता  के  बारे
 में  बए  सिरे  से  विचार  किया  जाना  आवश्यक  है  |  हम  हसन  परियोजनाओों  की  स्वीकृति  करने  में
 काफी  समय  लगाते  फिर  इन  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  भी  काफी  समय  लगता

 है  ।  निर्माण-कार्य  में  भो  लम्बा  समय  लगमे  के  परियोजना  पर  आने  वाली  लागत  कई  गुणा
 बढ़  जाती  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  इसकी  जगह  अच्छा  यह  होगा  कि  पूरे  देश  में

 अलग  स्थानों  पर  छोटी-छोटी  परियोजनाओं  का  निर्माण  किया  इसके  फलस्वरूप  किसानों
 को  आश्वस्त  जल  आपूर्ति  सुविधा  मिल  सकेगी  |  कहना  त  हससे  खाह्यास्नों  के  उत्पादन  में

 कई  भ्रुणा  वृद्धि  हो

 मैं  भारतीय  श्ाद्यध  निगम  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना
 भारतीय  छ्ाद्य  निगम  किसानों  के  साथ  घोलेबाजी  कर  रहा  भारती  थातद्य  निगम  को  किसानों
 से  अनाज  खरीदना  होता  है|  किसानों  के  पास  भो  भारतीय  क्षाद्य  निगम  को  अपना  उत्पादन  बेचने

 के  सिवाय  और  कोई  रास्ता  नहों  होता  ।  यदि  तुफान  अथवा  भारी  बर्षा  के  कारण  अनाज  को  क्षति

 पहुंचती  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  किसानों  से  ऐसा  अनाज  खरीदने  से  इम्कार  कर  देता  तय
 धीरे-घोरे  बिचोलिए  आ  जाते  हैं  किसानों  से  सोदेबाजोी  करने  लगते  अंत  में  भारतीय  जाल

 नमिसम  किसानों  को  इस  बात  के  लिए  विवल्ल  कर  देता  है  कि  क्षति-प्रभावित  श्षाद्याल्नों  की  खरीद  से

 पहले  किसान  बिचोलियों  को  रिश्वत  दें  ।  यदि  इसे  सिद्ध  करने  के  लिए  कहा  जाता  है  तो  मैं  इसे

 सिद्ध  कर  सकता  हूं  ।  अगर  भारतीय  खाद्य  निगम  किसानों  से  इनके  उत्पादन  की  खरीद  करता  है

 तो  बिचोलियों  की  मौजदगी  परमावश्यक  इस  कारण  से  भी  किसानों  को  भारी  नुकसान  हो

 रहा  सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इसी  तरह  से  बोरियों  की  भापूर्ति  में  भी  रिश्वत

 मांगी  जाती  यदि  भाप  रिश्वत  दे  देते  हैं  तो  बोरियां  मिल  जाती  हैं  और  यदि  आप  रिश्वत

 नहों  देते  तो  आपको  बोरियां  नहीं  मिलेगी  ।  मुझे  मलत  न  समझा  जाए  ।  मैं  मात्र  आलोचना  की

 इष्टि  से  हो  सरकार  की  आलोचना  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  कुछेक  सच्ची  बातों  को  यहां  कह  रहा  हूं
 ताकि  उन्हें  सरकार  को  जानकारी  में  ला  सरूं  जिससे  वे  स्थिति  को  सही  करने  को  विशा  में  कदम

 उठा  सके  ।  इस  संबंध  में  मैं  एक  ओर  बात  भो  कहना  चाहूंगा  ।  मांवों  में  कुछ  ढोलरों  के

 माध्यम  से  कपनो  से  उर्वरक  खरीद  सेते  हैं  ओर  फिर  बढ़े-चढ़े  दामों  पर  डघार  पर  क्षिसानों  को

 बेचते  इसके  बदले  में  ये  व्यापारी  लोग  बहुत  ही  सस्ते  दामों  पर  उनका  अनाज  खरोद  लेते  हैं  ।

 ओर  फिर  बे  अनाज  को  अमाशोरी  करते  हैं  और  जमा  किए  मए  अनाज  को  उस  समय  बेचते  हैं

 जअवयकि  उनके  दाम  बहुत  अधिक  बढ़  जाते  हैं  ।  दस  प्रकार  व्यापारी  लोग  गरीब  किसानों  का  खुन
 श्स  रहे  हैं  ।  ऐसे  बेईमान  व्यापारियों  की  वजह  से  भी  किसानों  को  भारी  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 सरकार  को  इस  संबंध  में  अवश्य  ही  कुछ-त-कुछ  करना  सरकार  एक  ऐसा  कानून  बना

 सकती  है  जिससे  व्यापारियों  को  इस  तरह  के  अबंध  कार्य  करने  से  रोका  आ  सके  |  यह  ठीक  है  कि

 बह  विषय  राज्य  सूची  में  दिया  गया  है  ।  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  इस  बारे  में  भृष्पी  साधे  नहों  रह
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 डबलबफससातान  —  ऊि  चकिकलऊ्  एपण

 सकती  ।  इस  किभानों  के  हिंतों  की  रक्षा  करती  होगी  ।  किस्तानों  को  हम  इतनी  आसानी  सेले  रहे

 किसानों  क  बारे  में  देश  में  गलत  घारणा  व्याप्त  चूंकि  किसानों  को  भायकर  से  मुक्त  रखा

 गया  लोग  सोत्त  है  कि  वे  बहुत  ही  अमीर  $:  और  करोड़ों  रुपया  कमा  रहे  लेकिन

 क्षव॒धा  बिल्कूल  गलत  है  ।  किसानों  को  दिक्कतों  को  कोई  नहों  जानता  ।  उद्बे  रकों  की
 खरीद

 के  उन्द्ें  दूसरी  जगह  ज।ना  पड़ता  उसके  लिए  उन्हें  अत्यधिक  दाम  चुकाने

 भर  वे  रत-विन  खन-पसीमा  बहाते  वे  सूख्ला  और  ब!ढ़  को  झेलते  इसके  .  इस  बात

 की  कोई  मर  हन्दी  नहों  होती  वे  अपनी  फसल  काट  पाएंग्रे  ।  अल्ततः  ब्यापारियों  की  दका

 पर  हैं  जो  fe  उत्फृद  का  बहुत  फम  मूल्य  देते  दूसरी  व्याप।री  कुछ  न  करने  के-बावजूद

 लाभ  प्राप्त  +रले  कृषकों  की  कठिनाह्यों  को  ध्यान  में  केन्द्र  सरकार  को

 हमेशा  सावधान  रहना  चाहिए  तथा  यद्धि  आवश्यकता  हो  तो  कृषि  के  हितों  को  रक्षा

 राजुपस  को  मार्ग-निर्देश  जारी  कृषि  क्षेत्र  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 परिवरदुंद्र  किए,जाने  बाहिएं  ।  आज  भो  हस्रारी  कृषि  इन्द्र  देड़ता  क्री  दया.पर  बिश्वेर  यदि

 वर्षा  नहीं  होती  तो  सूखा  पड़ेगा  और  कोई  फसल  नहीं  होगी  ।  यदि  तोः

 खड़ी  फसलें  बहू  जाती  एकत्रित  किए  गए  अनाज  को  नुकुसान  है  ॥  चूंकि,यह  देश

 महाद्वीपीय  ओकोर  का  एक  क्षेत्र  में  तो  सूखा  होगा  और  दूसरी  ओर  ,
 के

 दौरान  हम  क्षि  की  वेज्ञानिक  पद्धति  विकसित  करने  में  रहे  धत  तश्शि  की  कृषि
 की  वैज्ञानिक  पद्धति  विकसित  भरने  को  राह  में  एक  रुकावट  है  |  हमने  राज्‌-सहाय्रता  कर  द्री

 इससे  सरकार  पर  कृषि  समुदाय  के  हितों  की  रक्षा  की  अध्विर्ू  जिम्मेदारी  है  ।

 चूंकि  मुझे  बहुत  कम  समय  किया  गया  है  इसलिए  मैं  ग्रामीण  विकास  पर  बहुत
 संक्षेप  में  कहना  चाहूंगा  ।  सन  1920  के  आसपास  इणिडियन  नैशनल  कांग्रेस  ने  ग्रामीण  विकास  को

 प्राथम्मिकता  प्रदान  करते  एक  संकल्प  पास्ति  किया  |  चूंकि  हम  उस  समय  स्वतंत्र  नहीं
 इसलिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अध्विक  प्रगति  नहीं  कर  सके  ।  लेकिसे  दुर्भाग्य  स्वतंत्रताप्राप्ति  के  पश्चात्‌
 भी  ग्रामीण  क्षेत्रों

 के  सुधार  बी  दिशा  में  बहुत  कम  कःय॑  किया  यहां-वहां  कुछ  विकास
 कार्य  हुए  हैं  लेकिन  वे  नगण्य  बिहार  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  कि
 किस  तरह  से  डी०  आर०  डी०  ए०  के  ऋणों  का  दृरुपययोग  किया  जा  रहा  देश  में  सब  जगह
 यही  स्थिति  हपें  प्रायः  ऐेसे  कार्यक्रमों  में  आमंत्रित  किया  जाता  है  जहां  ऋणों  का  वितरण  होता

 है  क्योंकि  हम  जनता  के  प्रसिनिष्टि  ऐसे  अवसरों  पर  अकसर  दूध  देने  वाले  पशु  और  सिलाई
 मशीनें  इत्यादि  वितरित  की  जाती  हैं|  मैं  यह  कहुंगा  कि  धनराशि  बैंक  ”  स्थानीय

 तथा  बिल्योलियों  हारा  हंडप  ली-जाती  है  |  गरीबों  तक  कुछ  भी  नहीं  पहुंच  रहा
 सरकार  में  उर्वरकों  पर  राज-सहायता  देना  बन्द  कर  दिया  यहां  तक्  कि  विभिन्‍न  योजनाओं

 द्वारा  यह  छोटे-छोटे  लाभ  भो  यामीण  क्षेत्रों  में  गरोबों  तक  नहों  पहुंच  रहे  योजनाएं  जारी  हैं
 लेकिन  जिम  लाभभोगियों  के  लिए  यह  योजनाएं  है  वह  कोई  लाभ  प्राप्त  नहीं  कर  रहे  यहां
 इस  सम्मान्य  सभा  मे  हम  प्रामीण  विकास  इत्यादि  के  लिए  आबंटन  के  बारे  में  चर्चा  करते

 हैं  ।  लेकिन  हम  इस  बारे  में  चर्चा  नहों  करते  हैं  कि  प्रामीण  विकास  के  लिए  आऑबंटित्त  बजट  का

 किलना  सही  उपयोग  किया  गया  मैं  आपको  बताऊ  कि  थोड़ी-बहत  आबंटित  घनराशि

 को  उपयुक्त
 रूप  से  खब  नहों  किया  जाता  है|  हमें  प्रशासनिक  तंत्र  को  इस  बारे  में  सचेत
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 करना  होगा  कि  बढ़  सुनिश्चित  करे  कि  क्या  आबंटित  धनराएि  का  सही  ढंग  से  उपयोग  किया  जा
 रहा  है  ।  हुए  प्रशाशन  को  चुस्त-दुरुस्त  बनाना  है  |  वहां  भी  हम  जाते  है  हम  दही  देने  बाले

 वही  की  मणशीने  तथा  वही  आयल  इंजिन  दिखाई  देते  त्रैठकें  व  कार्यक्रम  भिन्‍न  होते
 हैं  लेकिन  तितरिर  वी  जाने  वार  चसस्‍्तुएं  वही  रहती  है  ।  व॑  गु  अथवा  वस्तुएं  वितरित  की
 जाती  वितरित  की  जाती  हैं

 !  हमें  हर  जगह  गरूत  गलत  बाऊचर  सभी

 जगह  शगीमित  श्रष्टाचार  व्याਂ  गद  यही  स्थिति  रहने  दी  तो  मै  यह  समझ  नही  पा  रहा

 हूं  कि  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  टिकास  तरह  होगा  ।  समंय  आत्म-विश्लेषण  का  ।
 कम-से-कम  अपनी  संतुष्टि

 के  लिए  हम  सुनॉश्चत  १रना  है  कि  सभी  कल्याणकारी  योजनाएं
 ईमानदारा  और  निष्थापूर्वक  करर्यान्वित  की  अपने  मुख्य  दल  से  अलग  गए  है
 त,कि  हम  सरकार  का  कर  सके  जो  कि  निर्धनों  को  ऊपर  उठान  के  लिए  वंचनबद्ध  है  ।  यदि

 सरकार  बहुत  सातध  नी  ससमो  +ल्‍ल्याणऋरी  उपायो  का  +यान्बित  करने  के  पश्चात  भा  है
 को  ऊपर  उठाने  में  अतफल  रहती  है  तो  यट  न  केवल  हमार  लिए  लज्जा  की  बात  होगी  बॉलिंक

 इतनी  ही  सरकार  के  लिए  भी  लज्जाजनक  बात  होगी  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  ग्रामाण  क्षे  त्रोंमे  गरीबों
 को  ऊपर  का  काय  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  म।ननीय  मंत्री  जी
 ने  कहा  है  क  वे  गरीबों  के  द  धर  घरों  का  नि  र्णण  करेंगे  ।  लकिन  भूमि  कहां  ठीक

 हो  राक  ।  है  आप  भूम  प्रोप्त  करते  का  प्रबंध  +र  लेकिन  वंह  भूमि  अथवा  प्लांट  वर्षा
 के  दौरान  पानी  से  भर  जाएंगे

 *  वहां  पहुंचत  के  लिए  कीई  उपयुक्त  सड़कें  नहीं  |नर्माण
 कार्य  मे  की  तन्ह  कमियां  ।  वह  मकान  वहां  के  निवासिया  के  जावन  को  खतरे  में
 डालकर  किसी  भी  समय  गिर  पड़ेंगे  ।  यढ़  कहना  पर्याप्त  नहां  ह  कि  हम  10  लाख  मकानों

 का  निर्माण  करने  रहे  है  रकार  को  उस  बात  का  छ्यात  रखना  चाहिए  के  मंक,नों का
 निर्माण  उपयुक्त  तरीके  से  तथा  उपयुक्त  जगह  पर  किया  जाए  ताकि  कहा  पर  रहते  वाले  निवासी

 वहां  रहकर  वास्तव  म  प्रसन्‍न  हा  |  यह  मेरा  अन्‌  रोघ  न  कि  क  सरकार  का  आलोचना  ।

 डुमने  जवाहर  रोजगार  के  अँ?गेत  सामाजिक  बानिकौ  उडको  तथा
 इमारतों  का  निर्माण  दृत्योदि  कार्य  हाथ  में  लिए  धनराशि  का  दुरुपयोग  किया  जांता  है  तो  अब
 गाँव  के  तथा  मुखिया  का  कारावास  का  डर  दिया  जाता  जिसके  परिणामर  रूप  कोई
 ही  ब्यधित  किसी  भी  कार्य  को  करने  &  लिए  भागे  नहें  भा  रहा  है  |  योजना  के  अस्तगंत  आवंटित

 घनराशि  का  उपयोग  नहीं  हो  रंहा  है  ।  कुछ  मौमत
 में

 योजना  %  लिए  रखे  गई  बहुत  बड़ो
 राशि  भी  वे  रा  वॉपस  ली  जा  रहो  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  कंरन  के  लि  ए  उपयुक्त
 उपस्य  करन  चाहिए  कि  योजना  को  प्रभावी  रूप  से  ऋार्यान्वित  किया  गया  है  ।

 महोदय  संरक्षित  जल  की  हापूर्ति  के  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  मैं  सरकार  की

 इस  बान  मे  स  ४  कि  संरक्षित  बल  की  आपूर्ति  क  लिए  आवंटित  घनराशि  का  कुछ  हद  तक

 उपयुक  प्रयोग  हि  या  गया  है  तटवर्ता  क्षत्रोी  म  और  अधिक  डाअल  पर  अ.ध्वारित  संयंत्र  लगाने  की

 आविशर्कती है  ।  बेंहां अब  उपलब्ध  जल  खा  हे  ओर  पीने  के  लिए  उययुक्‍त  नंहों  उन  क्षेत्रों  मं

 बोने  का  वी  पहुंच'ने  का  दूधरा  विकल्प  नहीं  है  ।  वहां  पहले  ही  कुछ  अपक्षार  संयंत्र  बायित

 किए  जा  चुके  है  ।  ऐस  ओर  संयंत्र  स्थ।पित  करने  की  आवश्यकता  है  ताकि  पूर  तटीय  क्षेत्र  को  इनमें

 शामिल  किया  जा  सके  ।
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 आपका  अधिक  समय  न  लेते  हुए  मैं  अंत  में  सावंजनिक  वितरण  ओर  नागरिक

 भापूर्ति  के  संबंध  में  संक्षेप  कुछ  उल्लेख  करूंगा  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  यह  इसलिए  महत्वपूर्ण

 है  कि  सारो  अ्थंध्यस्था  इस  प्रणाली  पर  निर्भर  इस  वर्ष  प्रस्तुत  किए  गए  बजट  की  पहले  ही
 श्रालोचना  हो  रही  ऐसा  कहा  गया  है  कि  बजट  भे  मध्यम  दर्जे  के  और  छोटे  किसानों

 की  उपेक्षा  की  गई  है  ।  समाज  के  गरीब  लोगों  के  भय  को  दूर  करने  के  लिए  इन  लोगों  को
 खाद्य  तेल  भौर  दालें  सावंजनिक  बितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  कम  दामों  पर  उपलब्ध  कराए

 जाने  चाहिए  ।  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  देश  में  कहीं  भी  ठीक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रही
 गरीब  वर्ग  का  शोषण  हो  रहा  है  ।  लेकिन  आंध्र  प्रदेश  में  सावंजनिक  वितरण  श्रणाली  कुछ  हृद  तक
 कारगर  इसके  लिए  मैं  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  श्री  एन०  टी०  रामाराव  के  प्रयासों  की  प्रशंसा  करता

 हूं  ।  इसका  भ्रय  उन्हें  जाता  उनके  कार्यकाल  के  दोरान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  लाभ
 गरीब  लोगों  को  मिला  ।  उसी  प्रकार  पश्चिम  बंगाल  और  केरल  ज॑ँसे  कम्यूनिस्ट  शाप्नित  राष्यों  में

 भी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  समान  रूप  से  कारगर  रही  माननीय  नागरिक  आपूर्ति  एवं
 साबंजनिक  वितरण  मंत्री  को  इस  संबंध  में  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  चाहिए  ताकि  इस  प्रणाली
 को  पूरे  देश  में  कारगर  बनाया  जा  सके  ।  इस  बारे  में  संदेह  हे  कि  सावंजनिक  वितरण  भ्रभाली  देश
 के  कुछ  भागों  में  का्यं  कर  भी  रही  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को

 सुचारू  रूप  से  चलाने  का  पुरजोर  आग्रह  करता  हूं  क्योंकि  इसका  संबंध  देश  के  लोगों  ओर  विशेष

 रूप  से  गरोब  लोगों  से  इस  लक्ष्य  को  धूलना  नहीं  चाहिए  कि  इस  प्रणाली  से  गरीब  लोगों  को
 लाभ  पहुंचता  है  ।

 मैं  भूमि  सुधारों  के  बारे  में  बोलने  के  लिए  केवल  एक  मिनट  का  समय  शायद

 आंध्र  प्रदेश  ही  केवल  ऐसा  राज्य  है  जहां  भूमि  सुधारों  को  कारगर  रूप  से  कार्यान्वित  किया  गया

 है|  इन्हें  आंध्र  प्रदेश  में  तद  शुरू  किया  गया  था  जब  श्री  पी०  वो०  नरसिह  राब  वहां  के  मुख्य  मंत्री
 मैं  उस  समय  विधान  सभा  का  सदस्य  लेकिन  किसी  को  भी  एक  ऐसा  निष्कर्ष  नहीं

 निकालना  चाहिए  कि  सारो  उपलब्ध  फालतू  जमीन  भूमिहोनों  में  वितरित  कर  दी  गई  अभी

 न्याय  किया  जाना  है  ।  अनेक  झूठी  धोषणाएं  को  स्यायालयों  में  मामले  दर्ज  किए  गए  ।

 भूस्वामियों  ने  अपनी  फालतू  जमीन  को  बचाने  के  लिए  अपने  सभी  साधनों  का  उपयोग  ओर
 योग  किया  ।  भूमि  सुधारों  को  कारगर  रूप  से  कार्यान्वित  करने  का  सबसे  अक्छा  तरीका  यह  होगा
 कि  इस  विषय  को  संविधान  की  नौवीं  अनुसूची  में  शामिल  कर  दिया  इस  प्रकार  हथ  इस

 मामले  को  न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  निकाल  सकते  भूमि  सुधारों  को  कारगर  कृप  से

 लागू  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  सरकार  के  पास  राजनीतिक  इच्छा  शक्ति  हो  |  यदि  भूमि

 सुधारों  को  भविष्य  में  कारगर  रुप  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  तो  देश  के  सामने  संकट  पैदा  हो

 जाएगा  ।  अतः  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  भूमि  सुधारों  को  लागू  करने  में  जरूरी  साहस
 ओर  राजनीतिक  दृण्छाशक्ति  दिखाई  और  इस  प्रकार  देश  को  संकट  से  बचाए  ।

 मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  आपका  धन्यवाद  ।  मैं  अपना  भाषण  समाप्त

 करता  हुं  ।
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 +झो  पलास  बसंन  :  सभापति  मैं  कृषि  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों
 मांगों  का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  ४०  प्रतिशद  जनसंख्या

 कृषि  पर  निर्भर  साथ  ही  50  प्रतिशत  से  अधिक  जनसंख्या  गरीबी  रेखा  के  नीचे  रह  रही  है
 क्योंकि  हमारी  कृषि  प्रणाली  प्रकृति  पर  निर्भर  हमें  कृषि  के  लिए  उचित  सिंचाई  सुबिधा  और

 अच्छे  किस्म  के  बीजों  की  आवश्यकता  परन्तु  खेद  की  बात  है  कि  आज  भी  किसान  इन

 पूर्ण  भावश्यकतओं  के  लिए  तकलीफ  उठा  रहे  केरल  ओर  पश्चिम  बंगाल  के  सिवाय  किसी  भी
 राज्य  में  भूमि  सुधारों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  इसलिए  भूमि  अभी  भो  बड़े  किसानों
 ओर  जमीदारों  के  कब्जे  में  गरीब  किसानों  और  भूमि  जोतन  वालो  में  भूमि  वितरित  नहीं  की

 गई  है  |  भूमि  सुधार  अधिनियम  को  ठोक  से  लागू  करने  में  सरकार  विफल  रहो  इसके
 ह्वरूप  बड़े  किसान  ओर  जमोंदार  सभी  तरह  के  लाभ  उठा  रहे  हैं  और  गरीब  किसानों  को

 नाइयों  का  सामना  कर  पड़  रहा  सिंचाई  की  सुविधाएं  अपर्याप्त  अभी  तक  हमारे  देश  में

 एक  बहुत  बड़ा  भाग  परती  भूमि  का  है  जिसे  निश्चित  कार्य  योजना  के  साधनों  से  उपजाऊ  भूमि  में

 बदला  जा  सकता  है  |  सरकार  गांवों  में  कोई  भी  विकास  कार्य  शुरू  करने  में  असफल  रही  अतः

 स्वतंत्रता  के  45  वर्ष  बाद  भी  ग्रामीण  क्षेत्र  पिछड़ें  हुए  हैं  ।  वहां  कोई  संचार  सुविधा  नहीं  सड़कों
 या  परिवहन  के  साधनों  का  विकास  नहीं  हुआ  है  या  वे  बुरो  हालत  में  हैं  ।  कुछ  गांवों  मे  कोई  सड़क

 नहीं  है  |  वहां  पीने  का  पानी  नहीं  है  ।  हममे  से  शहरों  में  रहने  वाले  पढ़े-लिखे  भाग्यशाली  लोगों  को

 ग्रामीण  जनसंख्या  की  दशा  का  कोई  अंदाजा  नहों  हम  पढ़ें  लोग  जो  वहन  कर  सकते  हैं
 बड़े  शहरों  में  बस  गए  हैं  ओर  इस  प्रकार  गांबों  से  हमारा  संपर्क  टूट  गया  ग्रामीण  लोग  अपनी

 न्यूनतम  जीवन  की  न्यूनतम  आवश्यकताओं  को  भी  पूरा  नहीं  बर  पाते  हैं  ।

 हम  जानते  हैं  कि  आबादी  के  अनुपात  में  भूमि  नहीं  बढ़  रही  इसलिए  भूमि  की  कमी

 पड़  गई  है  |  ऐसी  हालत  में  हमें  वर्ष  में  केवल  एक  फसलें  ठउगाने  को  बजाय  दो  या  तीन  फसलें  डयाने

 की  जरूरत  अन्यथा  किसानों  को  तकलीफ  ओर  गंभीर  हो  आएगी  ।  साथ  ही  किसानों  को  मब

 दूसरे  प्रकार  के  व्यवसाय  भो  अपनाने  चाहिए  ।  उन्हें  केवल  कइुषि  पर  ही  निर्भर  नहों  रहना

 लेकिन  सड़कों  और  संचार  साधनों  के  अभाव  में  ग्रामीण  लोग  अपना  काम  भी  नहीं  बदल  सकते  हैं  ।

 गरोबी  के  बोझ  तले  दबे  लोगों  को  किन्ही  दूसरे  कामों  में  लगाया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  जीवन  की

 न्यूनतम  आवश्यकताएं  पूरी  कर

 उस्नत  किस्म  के  बोजों  का  व्यापक  प्रचार  किया  जाता  लेकिन  गांवों  में  लोग  अभी  भो

 पुराने  बीजों  को  प्रयोग  में  ला  रहे  अतः  स्वाभाविक  है  कि  घटिया  किस्म  के  बीजों  और  खाद  का

 इस्तेमाल  करके  वे  अच्छी  किस्म  की  फसलें  नहों  दे  सकते  साथ  ही  की  कीमतें  धीरे-धीरे

 बढ़  गई  हैं  और  छोटे  किसान  कठिनाई  महसूस  कर  रहे

 मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  छोटे  किसानों  ओर  बटाईदारों  के  बारे  म  सरकार  कुछ  सोचती  है  ।

 भसे  ही  आई०  आर०  डो०  एन०  आर०  ई०  पी०  या  भआर०  एल०  ई०  जी०  पी-«  जैस्तोी  अनेक

 योजनाएं  या  परियोजनाएं  लेकिन  इन  परियोजनाओं  के  लिए  पर्याप्त  आवंटन  नहीं  किया  मया

 कमूल  रूप  से  बंग्ला  में  दिए  गए  भाषण  का  अनुवाद  ।
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 '

 है  1992

 याद  हम  गांवो  में  जाएं  तो
 हम  देखगे  श  गांवों  को  इन  परियोजनाओं  से  कोई  लाभ

 नहीं  हुंआ  है  |  परन्तु  संचार  समाचःर  पत्र  ईंम  तरह  ऊे  प्रचार  कर  रहे ंहैं  कि  इन
 योजनाओ  या  याजनाओं  से  केसे  किसानों  के  भाग्य  को  सुधारा  गया  लेकिन

 बस्तुस्थिति  ऐसी

 है
 ।  भूमि  को  जोतने  वाले  किसान  हेम  संबको  भोजन  प्रदान  करते  परन्तु  सरकार  न  उनकी

 न
 लिए उपैक्षा  वी  है  ।  सरकार  न  उनकी  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  उनकी  दशा  सुधारने  के

 |ई  सुविचारित  योजना  नहीं  बनाई  गई  है  ।  बजट  में  उनके  लिए  बहुत  कम  प्रावधान  किया

 गया  है  |

 जब्र  हम  सिंचाई  की  बात  करते  हैं  तो  हम  देखते  हैं  कि  राज्यों  मे  सिंचाई  परिंगीजनाँओं  की

 अआधारशिला  तो  रखी  गई  हैं  १रम्तु  योजना  आुरू  नहों  ॥  गई  है  अथवा  वे  आधी-अध्री  रह  गई

 है  ।  उत्तरो  बंगाल  म  तिस्ता  परियोजना:हे  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसके  लिए  अब  तक  पांच  करोड़

 रुपए  सहायता  राशि  और  पशचीस  करोड़  रुपए  ऋण  दिया  है  तथा  पश्चिम  बगाल  सरकार  दस  पर

 359  करोड़  रुपए  व्यय  कर  चुकी  है  ।  इस  परियोजना  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  पश्चिम  बंगालਂ  में

 हरित  क्रांति  आ  9  लाख  हेक्टेयर  भूमि  को  धिचांई  सुविधा  मिल  सकेगो  तथा  मास्टर  प्लान

 में  13  लाख  हेक्टेयर  भूमि  के  लिए  सिंचाई  ब्रुविधा  दी  जा  सकेगी  ।  यह  महल्वपूर्ण  परियोजना  समय

 पर  पूरी  हो  जाती  तो  उत्तरी  बंगाल:के  किंसानों  को  इसका  लाभ  मिल  भया  होता  ।  लेकिन  नहीं

 मालूम  तिस्ता  परियोजना  का  काम  कब  पूरा  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  एक  समयकक्‍द्ध
 कार्यक्रम  होना  चाहिए  |  एफ  पर  कार्य  शुरू  करंने  के  बाद  आप  उसे  अँधूरे
 म  नही  छोड़  सकते  हैं  ।  ये  कैसा  कार्यक्रम  ग्राम  पंचायतें  भी  इस  संबंध  में  इससे  अच्छी
 वे  कोई  योजना  शुरू  करते  हैं  तो  वे  उस  निश्चित  समय  के  भीतर  पूरी  कर  देते  परन्तु  भारत

 सरकार  योजिना  शुरू  तो  कैरती  हैं  लेकिन  उसे  कभी  भी  पूरा  नहीं  करती  ।  इसलिए  यह  उम्मीद
 कंसे  कर  संकते  है  कि  लॉग  औंप॑के  कार्यों  में  विश्वास  करें  ।  वे  महसूस  करते  हैं  कि  उसके  साथ

 भाव  जा  रहा  है  ओर  इसलिए  हर  कहीं  अलगाववाद  सिर  उठा  रहे  ऐसा
 बयों  है  ?  लोग  भुखमरी  सहने  के  लिए  पंदा  नहीं  हुए  है  ।  गरीबी  और  वचन  के  कारण  लोग  अपनी

 सँवेदनशं।लता  एंवं  धैयं  जैसे  दोनों  जन्मजात  गुणों  को  छोड़ने  पर  मजबूर  हुए  है  ।  वे  रूह्ानुभूवि  और

 घयं  को  छोड़  रहे  हैं  तंथा  हिसा  की  ओर  भ्रवृत  हो  रहे  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  इस
 संबंध  मे  गंभीरता  से  विचार  करें  ओर  आधी  अधूरी  परियोजनाओों  को  यथाशीक्र  पूरा  करने  की
 कीशिश

 मैं  इस  संबंध  मे  आपका  ध्यान  दूसरे  तथ्य  की  ओर  आकर्षित  करना  हम  जानत्ते

 हैं  कि  १0  प्रतिशत  जनसंख्या  गांवों  में  रहती  है  ।  इसका  अथ  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  रहने  बाली  80
 करोड़  अपनी  जीविका  के  लिए  मात्र  कृषि  पर  हो  निर्भर  है  |  मैं  महसूस  करता  हू  कि  यदि

 समे।ज  के  इतमे  बड़े  वेंगे  को  हम  अच्छे  उवैरँक  और  घिंचोई  सुविधाएं  देंकर  उनको  स्थिति  में  सघार

 ला  सकें  ती  हम  उमंटी  १य  शैक्ति  में  वद्धि  कर  सउते  यदि  उनके  पास  क्रय  शक्ति  होगी  तौ  वे

 आद्धोमिफ  उत्पाद  की  खरीद  सकेंगे  ।  तब  स्विंर  अंधव्यवर्गया  के  लिए  उत्तरदायी
 रुग्ण

 उच्चोगों  को
 जीवनक्ष  म  बनाया  जा  सकता  है  ।  उसके  धाद  उद्योग  को  बन्द  करने  की  या  आउंटਂ  करने  का
 कोई  भय  नहीं  रहेगा  लेकिन  सरकार  इस  दिशा'में  कोई  भो  योजना  तैथार  करने  में  छसेफल  रही
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 ———  _  -  —  जा  न  बनना  न  है । द्द्योग में अधिक पूंजी निवेश करन्म ही उनका एक्माज् लक्ष्य है जिसका कोई  पी यरभरगभ2भगनन

 है  ।  द्द्थोग में  अध्विक  पूंजी  निवेश  करन्प  ही  उऩका  एक्माश्न  लक्ष्य  है  जिसका  कोई  लाक्षदाण्क  फसल

 नहीं  टोगा  ।  वे  ग्रामीण  लोगों  की  क्रय  शक्ति  को  बढ़ाने  के  लिए  कोई  पहल  नहीं  कर  रहे  है  ।  तब  ..

 उद्योग  कैसे  चलेगा  ।  इसलिए  तो  हम  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  में  आउटਂ  थौर  पाते  हैं  । सरकार
 को  इस  दिशा  में  सोचना  चाहिए  ।  हमारा  देश  एक  क्ृधि  प्रधान  देश  है  और  यदि  हम  निधन

 किसानों  दयनीय  स्थिति  में  थोड़ा  भी  सुधार  ला  पाए  तो  देश  की  आर्थिक  संक्‍्ट्र  को  हल  किया

 जा  सकता  है
 !  तब  हमारे  रुरण  एवं  बंद  हुए  उद्योगों  को  जीवनक्षम  बनाया  जा  यसक्षता  हमें

 विका  सशोल  देशों  शिक्षा  पत्र  थामे  आश्चित  नहीं  रहना  हमारा  कई  देशों  की

 तुलना  प्राकृतिक  एवं  खनिज  संपदा  से  सम॒द्ध  हमें  संसाधनों  को  जुटाने  के  लिए  एक  समुचित
 योजना  की  जरूरत  है  |

 सरकार  स्तर  मेरा  ग्रह  अनुरोष्त  है  कि  अधिक  जब॒संक्या  को  दयनीश  स्थिति  को

 यान  में  रखते  उन्हें  ,  एक  सुत्तिग्रोज़िव्र  योज़  ता  तेप्ता  ए  कट  सी  यह  बड़ी  लेदफूर्ण  हु
 है  कि  आजादी  के  45  ब्ं  के  बाद  भी  किसानों  की  द८्नीय  स्थिति  पर  छपान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 कृषि  के  क्षेत्र  में  आधुनिक  यंत्रों  को  नहीं  अपनाया  जिसके  परिणामद््वरूप  बिधंन  किसामों  को

 स्थिति  और  भी  भयानक  हो  गई  है  ।  इन  सभी  बातों  को  देक्षते  मेरे  अनुदान  मांग्रों
 का  विरोध  करने  के  अलावा  ओर  कोई  चारा  नहों  है  ।

 ।

 मारायण  सिह  चोधसेਂ  :  सभापति  मैं  ग्रामोद्योग
 खाद्य  एवं  पी०डी०एस»  मंत्रालयों  की  अनुदान  की  मांगों  के  समथंन  में  घड़ा  हुआ

 घ

 सभापति  सबसे  पहले  तो  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  जो  को  धन्यवाद  दे  ता  हूं
 उन्होंने  इस  कृषि  प्रघान  देश  जिसमें  +  70  प्रतिशत  से  अधिक  जनसंद्रया  कृषि  के  कार्यों  में

 कृषि  पर  निभ्नर  इस  बड़े  मंत्रांलप  का  भार  डा०  बलराम  कृषि  जो
 की  समस्याओं  को  च्ानते  उनको  खॉगा  इस  वर्ष  के  बजट  में  कुछ  शुभ  संकेत

 जिसके  ,  लग्न्ता  कि-त  किश्यनों  : की-त्तरफ  .  जो  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  यह  दिया
 ऐसे  प्र  में  जिमके:लेत  जिनकी  उपज  पर  सारा  परिश्रम  और  पैसा

 खर्च  के-ब:द  यह  श्र  रफेस  नहोंः  होता  कि  फलल  सुरक्षित  रूप  से  घर  पहुंच  पाएगी  क्योंकि

 प्राकुतितत  ओकावुष्कि-श्रोर  बहुत  अ्रक्धते  बीमारियां  ऐसी  जिनसे  उनका  व्यक्साय  अनुर  कित
 है  ।  इसके  क्रॉप  इंझपरपरेम्स  तरफ  वो  सरकाद  का  गवा  और  40  करोड़  रुपये  की
 राशि  रखी  भर  जनरल  इंश्योरेन्स  के-तहत  भट़ाणों  सेन्द्रल  क्रॉप  इंश्योगेज्स  में  3,60  00,000  से

 बढ़ाकम  29,55,09,000  रूपया  |  ये  राजिकां  बहुत  हैं  भौर  इसके  लिए  व्यापक  नीति

 अज़श्पकृतः है और फसल योशना,में गांव को हो एक इसऐ मानता होगा । कई बार ऐस्प होड़ है (४ हमने कि-एक तरक-मांव की कमले साफ हो जाती है ओोड़ दूसरी तरफ.अच-जाती इसके बिए कुछ योजना बननी थाहिए और गांव को इसकी इकाई भानकर चलना इसके अतिरिक्त जो हा्िकल्चर के / नए पिछले बजट में केवल एक करोड़ रुपये का प्रावधान अब करोड़ लाख कपओे की रप्झ इसमें 45%.
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 रखी  तो  खगता  है  कि  इस  पर  भी  सरकार  का  उचित  ध्यान  है  और  इसमें  भी  देश  के  अन्दर
 प्रगति  होगी  ।

 इसी  तरह  से  केन्द्रीय  आयोजन  स्कीमों  के लिए  72  करोड़  88  लाख  से  बढ़ा  कर  112

 करोड़  40  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया  जाना  भी  एक  सराहनीय  पग  है  और  इसी  तरह  से

 शेड्यूल  कास्ट्स  और  शेड्यूल  टद्राइब्ज  की  विशेष  खेती  योजना  के  लिए  8.5  करोड़  से  बढ़ाकर
 14  करोड़  80  लाख  रुपये  का  प्रावधान  करना  भी  अच्छा  कदम  लेकिन  सभापति
 अभी  तक  जिस  कृषि  नीति  को  बड़ी  प्रतीक्षा  थी  कि  यह  सरकार  गहुत  शीघ्र  एक  व्यापक  कृषि  नोति

 बनाएगी  जेंसे  कि  उद्योग  नीति  आई  व्यापार  नीति  आई  उसी  प्रकार  से  कृषि  नीति  का  भी
 निर्धारण  किया  जाना  अति  आवश्यक  जिससे  कि  भारतवर्ष  के  अन्दर  जो  सबसे  बड़ा  क्षेत्र

 जिससे  आशा  की  जाती  थी  कि  हमारी  राष्ट्रीय  आय  में  कृषि  की  तरफ  से  जो  वृद्धि  वह

 नहीं  हो  पा  रही  इस  संबंध  में  पूर्णरूपेण  नीति  बनाने  की  आवश्यकता

 सभापति  सबसे  बड़ी  जो  गंभीर  समस्या  मुझे  लगती  वह  लगती  किसानों  के
 बच्चों  विशेष  तौर  पर  जो  शिक्षित  बच्चे  युवक  उनकी  बेरोजगारों  की  समस्या  सबसे

 ज्यादा  चिन्ता  का  विषय  हमने  देखा  है  कि  पढ़ोस  के  राज्य  पंजाब  में  आज  जो  स्थिति  हो  रही
 उसका  जहां  राजनीतिक  कारण  हो  सकता  लेकिन  सबसे  बड़ा  जो  कारण  जो  मौलिक

 कारण  वह  आर्थिक  कारण  रहा  जो  पढ़े-लिखे  नौजवान  बच्चे  हैं  किसानों  वह  या  तो
 सेना  में  भर्ती  हो  सकते  हैं  या  पुलिस  में  जा  सकते  हैं  या  किसी  दफ्तर  में  काम  कर  सकते  उनके

 लिए  इतनी  भारी  समस्या  रोजगार  के  मामले  जबकि  छोटे  दुकानदार  का  बच्चा  भी  दुकान
 पर  बैठते  हुए  संकोच  नहीं  उच्योग  चलाने  वालों  के  बच्चे  भी  उद्योग  धंधे  में  लगने  में

 संकोच  नहीं  लेकिन  इस  पढ़ाई  यह  जो  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  मैं  इसको  दोषी
 मानता  हृ  ||

 किसानों  के  बच्चे  खेती  को  घाटे  वाला  व्यवसाय  समझते  कृषि  के  कार्य  को  अपनाने
 से  संकोच  करते  जो  भी  ग्रेजुए्ट्स  या  पोस्ट-प्रेजुएट्स  हो  जाते  बैसे  तो  हर  हर  किसान
 अपने  बच्चों  को  शिक्षा  दिलवाने  की  कोशिश  करता  लेकिन  जो  भी  बच्चा  पढ़कर  आता
 खेती  की  तरफ  उसको  रुचि  नहों  खेती  की  तरफ  उसका  ध्यान  नहीं  रुझान  नहीं
 कोई  खेती  करना  पसन्द  नहीं  करता  |  इसलिए  जरूरी  है  कि  देश  में  कृषि  पर  आधारित  उद्चोगों

 एग्रो-बेस्ड  इंडस्ट्रीज  का  जाल  बिछाया  भारत  के  देहातों  में  ।  जहां  आलू  पंदा  होता  प्याज
 पैदा  होती  टमाटर  पैदा  होता  वहीं  उनके  प्रोसैसिंग  प्लांट्स  या  डिहायड् शन  प्लॉट्स  देहातों
 में  लगें  ।  उनमें  प्राथमिकता  के  आधार  पर  किसान  के  पढ़े-लिखे  बच्चों  को  लिया  इसी  तरह
 जहां  शगर-केन  पेदा  होता  जहां  कपास  पैदा  होती  जहां  जो  कोई  उपज  होती  उसी  के
 भ्राघार  पर  उद्योग  वहीं  देश  के  देहातों  में  जैसे  स्पितिंग  मिल  टेक्सटाइल  मिस  शुगर
 प्रिष्ल  एग्रो-बेस्ड  इंडस्ट्रीज  को  प्रोत्साहन  देने  को  तरफ  हमारा  ध्यान  जाए  और  उनमें  किखान
 के  परिवारों  के  पढ़-लिखे  बच्छों  को  हो  प्राथमिकता  के  आधार  पर  लिया  तभी  हमें  कुछ
 सफलता  मिलेगी

 |

 इसके  अतिरिक्त  स्व-रोजगार  या  सैल्फ  एम्पलायमैंट  की  जहां  बात  आाती  जेसे  यहां जी

 ,  456
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 बा  मििमििललिकि  लक  किक  कक  कि  किन  नकल  कक  रब  वि

 जे०आर०वाई०  को  चर्चा  दूसरी  बातें  जे०आर०वाई०  जैसी  यह  ठीक  है  कि  देहात

 में  रहने  वाले  बेरोजगारों  क ेलिए  काफी  लाभकारी  लेकिन  मैं  सुझाव  दूंथा  कि  देश  के  तम!म

 पढ़  युवक  छोटे  उच्चोग  या  स्माल  स्केल  सैक्टर  में  उद्योग  लमा  इसकी  तरफ  हमें  ध्यान

 देना  चाहिए  |  इसके  साथ-साथ  ऐसी  व्यवस्था  होना  भी  जरूरी  है  कि  उसमें  वे  जिम  बस्तुओं  का

 निर्माण  मेन्युफैकक्‍्चर  सरकार  की  तरफ  से  उम्हें  संरक्षण  मिले  क्योंकि  आज  जिस  तरह  से

 छोटी-छोटी  चीजें  भी  हमारे  देश  में  बड़  औद्योगिक  घराने  बना  रहे  चाहे  साबुच  नमक

 उन  चीजों  को  छोटी  इंडस्ट्रीज  के  लिए  सुरक्षित  कर  दिया  सरकाश  की  तरफ  से  उन्हें  संरक्षण

 हसकी  व्यवस्था  होनीं  जरूरी  है  ।  उनका  ऐसी  वस्तुओं  के  निर्माण  में  जो  भी  खर्चा

 मेन्युफैक्चरिंग  पर  जो  भी  खर्चा  उसे  कलकुलेट  किया  जा  सभता  प्रत्पेक  वस्तु  की  मिनिमस

 प्राइस  सरकार  फिक्स  कर  सकती  यदि  माकट  में  उनका  माल  नहीं  खपता  कप्न  दाम  में  वह

 बस्तु  जाती  सरकार  ऐसी  वस्तुओं  के  संबंध  में  सपोर्ट  प्राइस  मुकरंर  कर  सकती  है  था  कोई  ऐसा
 प्रावधान  कर  सकता  क्योंकि  सभी  पढ़ें  नौजवानों  को  नौकरी  में  खपाया  जाना  सम्भव  नहीं

 इसलिए  इस  दिशा  में  सरकार  को  गम्भीरता  से  सोचना  होगा  ।  वर्ना  हमारे  नौजवानों  का  लोग

 राजनैतिक  कार्यों  के  लिए  प्रयोग  उनका  दुरुपयोग  करते  मैं  यह  भी  कहता  क्योंकि

 पिछले  जार  सालों  में  हमारे  हरियाणा  टमने  देखा  है  कि  न  जाने  कितने  पढ़े  नौजवानों  की
 जिन्दगी  तबाह  हो  गई  ।  कितने  हो  नौजवानों  को  कट्टे  या  पिस्तोलें  थमा  दी  कोई  कार

 छोनता  कोई  मोटर-साईकल  छीनता  है  या  दूसरी  किसी  तरह  की  बदमाशी  करता  है  और  ऐसी
 बातें  लगातार  जैसे  पंजाब  में  स्थिति  आ  गई  हमें  डर  है  कि  उनकी  हरकतों  से  अब

 हरियाणा  ब  दिल्ली  भो  नहीं  बच  पाएगी  |  हसलिए  जरूरी  है  कि  हम  पढ़े  मोजव।नों  की

 तरफ  ध्यान  उन्हें  रोजगार  देने  की  तरफ  ध्यान

 इसके  अतिरिक्त  मैं  अमरोप  करू गा  कि  यकश्षापि  हम  देश  हे  किसानों  ने  खाद्यान्तों  का

 उत्पादत  बढ़ाकर  अहुत  सराटनीय  काम  किया  जहां  स्वतंत्रता  के  जनसंस्या  में  तीन  गुनी

 वद्धि  हो  उसके  बावजद  देश  की  १३  करोड  जनसंख्या  का  पेट  भरने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा
 में  किसान  ने  अनाज  का  उपाजंन  या  उत्पादन  किया  उसके  लिए  जहां  वेश  के  किसान  बधाई  के

 पात्र  लेकिन  इस  संबंध  में  सरकार  ने  समय-समय  पर  जो  नौतियां  उन  नीतियों  के  अंतर्गत
 देश  में  क्षि  विश्वविद्यालय  वैज्ञानिक  खोजों  पर  जोर  हमारे  देश  में  ट  लैंडਂ
 प्रोग्राम  कृधि  उत्पादन  में  इनका  भी  महत्वपर्ण  योगदान  जिसके  लिए  मैं  अपने  देश  के

 कृषि  वैज्ञानिकों  को  बचाई  देता  लेकिन  मैं  कट़मा  चाहता  हैं  कि  कृषि  के  क्षेत्र  में  जो  ढ़मारे

 जज्ज्यों  के  अन्दर  कधि  विभाग  उनमें  देखने  में  आता  है  कि  निदेशक  के  पदवर  आई  ०ए0०एस०
 अधिकारियों  को  लगा  दिया  जाता  यह  ठोक  नहीं  इस  बारे  में  मैं  अमुरीध  करूगा  कि

 राज्य  सरकारों  को  भी  यहाँ  से  निर्देश  दें  कि  कम-से-कम  इन  विभागों  में  तो  कृषि  विशेषज्ञ  हों
 विभास  के  भ्रद्यक्ष  नियुक्त  किए  जाने

 सभापति  कृषि  श्नातकों  की  भी  अनदेखी  होती  चंकि  पढ़ाई  में  उतना  ही
 समय  कृषि  स्नातकों  को  लगता  जितना  मैडीकल  और  इंजीनियरिंग  वालों  को  लगता  हमलिए

 उनके  साथ  भेड्भाव  या  अनदेखी  नहीं  को  जाती  इसके  लिए  इंटनंशिष  का  भी  कोई
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 प्रावधान  नहीं  है  ।  इनके  पे-स्केल्स  और  ग्रेड  भी  बहुत  कम  इसलिए  मैं  यह  अनुरोघ  करू गा  कि
 कृषि  के  जो  विशेषज्ञ  कृष  के  जो  स्नातक  उनको  भी  इसी  तरह  से  इंसेंटिव  दिया  जाना
 चाहिए  और  कृषि  उत्पादन  जहां  ।7  करोड़  टन  का  दिया  है  इसका  काफो  बढ़ाने  की  गुंजाइश
 इसमें  मैं  चाहूंगा  कि  जहां  जिस  राज्य  में  खनिज  होते  हैं  और  उन्तकी  रॉयल्टी  की  मांग  होती  रहती

 हालांकि  यह  प्राकृतिक  सम्पदा  यह  बड़ी  अच्छी  बात  वह  राष्ट्र  की  सम्पदा  लेकिन  जो
 किसान  अपना  खून-पसीना  बहाकर  अनाज  पैदा  करता  है  और  देश  के  लोगों  को  पेट  भरता
 उनके  लिए  भी  कुछ  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  जिन  राज्यों  से  एफ०समी०आई०  या  सरकारी  एजेंसी
 जो  भी  अनाज  का  क्रम  करती  हैं  या  सरकार  खरीदती  मैं  समझता  हैं  कि  आज  सबसे  बढ़ा
 रायल्टी  का  अधिकार  तो  किसान  को  हैं  ।  सबसे  ज्यादा  अधिकार  किसान  को  जो  अपनी  मेहनत
 से  उत्पादन  करता  इसलिए  उसको  कम-से-कम  50  पैसे  प्रति  किलोग्राम  जितना  अनाज
 जिस  राज्य  से  बाहर  के  प्रांतों  में  जो  राज्य  खरीद  वह  किसानों  को  रायल्टी  के  रूप
 में  दें  ।

 इसके  अतिरिक्त  शुगरकेन  के  बारे  में  एक  माननोय  साथी  ने  बहुत  कुछ  लेकिन
 केन  टेस्टिंग  ट्रेनिंग  यूनिट्स  का  बहुत  अभाव  है  ।  हमारे  हरियाणा  में  जो  नये  कृषि  मिल  लगते

 उनको  टेक्नीकल  आदमियों  की  उपलब्धता  नहीं  होती  इसलिए  मैं  अनुरोध  कर ूगा  कि  हरियाणा
 में  शुगरकेन  टेस्टिंग  व  ट्रेनिंग  यूनिट  स्थापित  की  जाएं  क्‍योंकि  वहां  गन्ना  बहुत  होता  है  ।  अभी  भी
 आधा  गन्ना  खड़ा  है  ।  अतः  और  शुगर  मिलों  की  स्थापना  की  आवश्यकता  है  ।

 सभापति  महोदय  इसी  प्रकार  से  हरियाणा  में  एक  मर्रा  नस्ल  की  भेंस  सबसे  बढ़िया  होती

 लेकिन  यह  नस्ल  घीरे-घीरे  समाप्त  होती  जा  रही  इसको  कायम  रखने  के  लिए  सेंद्रल  कंटल
 श्रीडिंग  फार्म  जींद  में  स्थापित  टिया  जाए  |  इसके  लिए  पहले  जींद  में  जमीन  भी  ली  वहां  पर
 इसे  स्थापित  किया  जाए  ।  इसी  प्रकार  से  जो  एलीट  (Elite)  सीड  टैस्टिग  लेबोरेट्री  उसको
 पित  किया  जाए  क्‍योंकि  जो  अच्छी  सीड  जो  क्वालिटी  सीड  वे  उपलब्ध  नहीं  हो  रहे  हैं  ।

 इसलिए  वे  उपलब्ध  कराए  जाएं  ।

 अभी  देखने  में  आया  है  कि  सन  फ्लावर  का  बीज  गुजरात  से  आता  है  ।  एक  एकड़  के  लिए
 साढ़े  सात  सौ  रुपए  का  बीज  मिल  रहा  है  ।  उसमें  भो  यह  तसल्ली  नहीं  है  कि  वह  बीज  सहो  है  या

 गलत  है  ।  इसलिए  बीज  की  तरफ  विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ओर  सबसे  बड़ी  बात  तो

 यह  हो  रही  है--हम  अनाज  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  लेकिन  फिर  विदेशों  से  गेहूं  मंगाये  जाने

 की  जो  चर्चा  होती  हमारे  लिए  यह  बड़ी  कष्टदायी  होती  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है
 कि  एक्सपोर्ट  की  पोर्टेश्यलिटी  देखनी  चाहिए  ।  खाद्यान्नों  को  इम्पोर्ट  करने  की  बात  नहीं  होनी

 चाहिए  ।

 इसके  अलावा  जो  एग्रीकल्चर  क्राप  लोन  वह  साफ्ट  लोन  6  प्रतिशत  ब्याज  परे  मिलना

 चाहिए  और  उसके  अलावा  जो  इम्पलीमेंट्स
 हैं  उन  पर  भी  जो  डयटो  है  वह  भी  कम  करके

 नेबलरेट्स  पर  किसानों  को  उन्हें  उपलब्ध  करवाया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  बात  तो  मुझे  बहुत  कहनी  लेकिन  आपका  आदेश  इसलिए  मैं  यहां
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 पर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।  मेरी  तो  उम्मीद  थी  कि  मैं  सारो

 बातों  को  कह  पाऊंगा  ।

 सभावति  झअहोदय  :  आपने  दूधरों  से  7  मिनट  ज्यादा  ले  लिए  हैं  ।

 श्रो  नारायण  सिह्ठ  बोधरो  :  ठोक  सभापति  आपका  बहुत-बहुत  घन्यवाद  ।

 भ्रो  रामपाल  सिंह  :  सभापति  मैं  कृषि  खाद  एबं  नागरिक

 आपूर्ति  विभाम  की  मांगों  का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  जेसा  कि  अभी  हमारे  माननीय

 प्दस्यों  ने  बताया  है  कि  भारत  एक  क्रषि  प्रधान  देश  यहां  के  अधिकतर  लोग  गांब  में  रहते  हैं
 और  क्रृषि  पर  उनका  जीवन  निभंर  जंसा  बताया  गया  है  कि  हम  अनाज  के  मामले
 में  भात्मनिभर  हो  चुके  फिर  भी  गांव  मे  किसानों  की  दशा  बहुत  चिन्‍्तनीय  है  ।  कोई  भी  किसान

 का  बेटा  अपने  बाप  शहरों  कालेज  में  जाकर  अच्छी  पढ़ाई  नहीं  कर  पाता  उसका

 मुख्य  कारण  यह  है  हि  जो  कृषि  उत्पादन  का  मूल्य  है  वह  उनको  उचित  नही  मिलता  है  |  कृषि  में

 लगने  वाली  जो  वस्तुएं  है  जेंस  बिजली  ,  उनके  दाम  कई  गुना  बढ़  गए  हैं  लेकिन

 कृषि  अनाज  के  दाम  उस  रेशियों  में  नही  बढ़े  ।  किसान  की  जो  आवश्यकता  है  जेस  कपड़ा  या  मौर

 उनकी  कोमतो  मे  जितना  बढोतरा  हुई  है  उस  हिसाब  से  कृषि  के  दामों  मे  बढ़ोतरी  नहीं  हुई
 है  ।  इस  कारण  कृषक  चिन्तनीय  दशा  में  2  ।  उत्तर  प्रदेश  में  गांव  के  किसान  को  देखें  तो  वहु  जिस

 तरह  खाता-पीता  है  उससे  कहीं  अच्छा  के  रिबशा  चलाने  वाले  ख्रा  रहे  इसका  कारण  यह

 है  कि  उसके  पास  उतनी  पूंजी  नहों  वहू  समय  से  अपना  काम  पूरा  नहों  कर  पाता  है  ।

 मेरा  कृषि  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  कृषि  को  उपज  का  मूल्य  उचित  तरोके  से  निर्धारित  किया

 जाए  जिससे  कृषकों  का  शोषण  न  हो  सके  !  अगर  ईमानदारी  के  साथ  कृषि  नोति  निर्धारित  की

 जाए  तो  कोई  वजह  नहीं  कि  उनको  उचित  मूल्य  न  मिले  ।  अगर  सख्लेत  को  पूरा  पानी  मिलेगा  और

 उपज  का  पूरा  पैसा  कृषक  को  मिलेगा  तो  गल्‍ले  की  कमी  कभी  नटी  होने  यह  देश  ऐसा  नहीं

 रहेगा  कि  बाहर  से  गेहूं  मगाना  पड़  बल्कि  बाहर  भेजने  वाला  हो  जाएगा  ।

 यूनीवर्सिटी  में  जो  कृषि  अनुसंधान  किए  जाते  है  उनको  खेती  तक  पूरा  पहुंचाया  जाए  ।

 इसका  डेमोस्ट्रेशन  विकास  मेलों  द्वारा  होता  है  लेकिन  वह  पर्थाप्त  नहीं  उनको  ओर

 बढ़ावा  दिया  जाए  जिससे  कृषि  की  उपज  भौर  बढ़े  ।

 इसके  साथ-साथ  खाद  का  मामला  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  काफी  चीनी  मिलें  गन्ना

 अभी  तक  खड़ा  चीनी  मिलों  के  लिए  लाइसेंस  के  तमाम  प्रार्थना  पत्र  उत्तर  प्रदेश  से  आए  हैं

 लेकिन  उनको  स्वीकति  नहीं  मिली  टै  |  चीनी  मिलों  में  मोडंनाइजेशन  प्रोग्राम  मे  जो  पैसा  मिलना

 था  वह  नहीं  मिला  है  जिसके  कारण  गन्ने  की  पिराई  रुकी  हुई  औसत  इस  समय
 जो

 प्रदेश  की

 सोनी  मिलें  वह  कुल  35  से  40  प्रतिशत  से  कम  गन्‍ना  पेर  पाती  हैं  बाकी  गन्ना  किसानों  को

 ऋशरों  पर  देना  पड़ता  है  ।  मन्‍ने  का  रेट  उत्तर  प्रदेश  में  42  से  45  पर  क्विंटल  है  लेकिन  कृषक  को

 30  से  32  रुपए  पर  क्विंटल  पर  ही  गन्ना  क्रेशर  देना  पढ़ता  वह  विवश  कोल्ड  में  पिराई

 नहीं  कर  पाता  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  अधिक-स-अधिक  ओर  चोनी  मिलें  लगाई  आएं  और  देश  में

 जो  चोनी  मिलें  हैं  उनर  ठीक  से  लगाया  जाए
 !
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 हमारे  संसदीय  क्षेत्र  सिद्धा  रनगर  में  कोई  भी  चीनी  मिल  नहीं  है  ।  वहां  से  दूसरी

 चीनी  मिलें  खलीलाबाद  को  गन्ना  दिया  जाता  इसलिए  खलीलाबाद  चीनी

 मिल  भी  बन्द  हो  गई  |  नतीजा  यह  हुआ  कि  नवस्बर-द्विसम्बर  तक  कांटे  नहीं  बड़ी  भागदौड़

 करने  के  बाद  वहां  से  गन्ना  उठाना  शुरू  हुआ  है  ।  खेतों  मे  :0  प्रतिशत  से  ज्यादा  गन्ना  पड़ा  हुआ

 ।  हमारे  क्षेत्र  मे  चीनी  मिल  लगाई  जाए  ।  गल्‍्ने  का  मूल्य  तीन-तीन  साल  नहीं  मिल  पाता

 ।  इसकी  व्यवस्था  होनी  किसान  अपनी  फसल  के  दाम  पर  ही  सारा  श्रोग्राम  बनाता  है

 चाहे  शादी-विवाह  चाहे  अगले  साल  खेती  करने  का  प्रोवीजन  हो  ।  ये  सब  उसी  पर  निर्भर  करता

 है  ।  अगर  उसको  दाम  समय  पर  नहों  मिलेंगे  तो  अपना  काम  नहीं  कर  पायेगा  ।

 है

 है

 अभी  बताया  गया  कि  चीनी  का  उत्पादन  वर्ष  1989-90  में  119.8  लाख  मिट्रिक  टन  था

 भौर  1990-91  में  119.5  लाख  मिद्रिक
 टन  रहा  ।  इसमें  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  हमारे  देश  में  इतनी

 गन्ने  की  उपज  अगर  इसकी  ठीक  से  पेराई  का  इंतजाम  कर  दिया  जाए  और  फंक्ट्रियों  का

 इंतजाम  कर  दिया  जाए  तो  हम  चीनी  निर्यात  भी  कर  सकेंगे  ओर  अधिक-से-अधिक  विदेशी  मृद्रा

 भो  भरजित  कर  लेंगे  ।

 पहले  यह  बताया  गया  था  कि  ग्रामीण  जनता  के  लिए  बजट  को  50  परसेंट  रखा  जाएभा

 लेकिन  इसके  लिए  जो  घन  रखा  गया  वह  कम  है  ।  इससे  गांबों  का  पूरा  विकास  नहीं  होगा  ।

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  जे०  आर०  वाई०  के  अंतर्गत  सड़कों  का  निर्माण  होता  है  जिसमें  60

 परसेंट  कल्बे  काम  ओर  40  परसेंट  दूसरे  काम  होते  इस  योजना  के  अंतगंत  काम  जरूर  हो  रहे

 लेकिन  जितना  होना  उतना  नहीं  हो  पा  रहा  इसकी  ठीक  से  मानिटरिंग  की

 श्यकता  फ्री  बोरिग  स्कीम  की  जो  व्यवस्था  सरकार  केद्वारा  दी  जा  रही  ह  उसमें  पाइप  दी  जा

 है  |  वह  पाइप  अच्छी  बवालिटी  की  नहीं  होती  है  ।  काश्तकारों
 को

 विवश  हो+र  लेनी  पड़ती  है  ।

 उसकी  कोई  ऐसी  व्यबस्था  हो  जाए  कि  यह  पाइप  न  दे  करके  काश्तकारों  के  लिए  बोरिंग  को

 ब्यवस्था  कर  दी  जाए  ओर  कुछ  उनको  पेसा  दे  दिया  जब  उसकी  कम्पलिशन  रिपोर्ट  आा

 जाए  कि  सुचारू  रूप  से  बोरिंग  चल  रही  है  तब  पैसा  दिया  जाए  तो  ज्यादा  राय  मे  ज्यादा

 अच्छा  होगा  ।  इसी  जे०  आर०  वाई०  के  अंतगंत  10  लाख  नलक्‌प  की  योजना  है  ।  इस  योजना  से

 गांव  में  पोख  तालाब  या  सिंचाई  के  अन्य  साधनों  को  मरम्मत  की  जाती  जिसमे  50  प्रतिशत

 भाग  अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभार्थियों  को  मिलना  चाहिए  ।  इस  योजना  से  ज्यादा  लाभ  गांवों  मे

 नहीं  पहुंच  पा  रहा  है  क्योंकि  गांवों  के  श्रधाव  वगैरह  अपवी  दादागिरी  के  जरिए  कागज  बनाकर

 तालाब  की  मरम्मत  ये  पंसे  ले  जा  रहे  इसको  समुचित  व्यवस्था  होनी  जाहिए  ।  इससे

 सिचाई  योजना  चाहे  ड्रनज  की  चाहे  ट्यूबवंल  को  नालो  को  हो  या  नहर  या  नालों  को  इनकी

 मरम्प्त  मे  पैसा  लगाया  जाए  न  कि  10  लाख  नलकूप  की  ०"रना  का  मात्र  तालाब  में

 फेंक  दिया  जाए  ।

 द्रामीण  बराटर  सप्लाई  कौ  योजना  के  बारे  मे  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  यह  काफी

 गांवों  में  की  गई  है  ।  द्वारा  मार्क  इंडिया  पप  लगाए  गए  हैं  लेकिन  अभो  भी  हमारे  क्षेत्र  में

 कुछ  जगह  वहां  वाटर  बियरिंग  स्ट्रेटा  ऐसा  नहीं  है  कि  यह  पम्प  100-150  फीट  नीचे  तक  लग

 सकते  बहां  पानी  को  दिबकत  है  ।  नेपाल  हिन्दुस्तान  के  बाडंर  का  एरिया  वहां  पर
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 शोह  कक  रहवा  में  ऊपर  का  स्ट्रेटा  बहुत  खराब  मिलता  नीचे  जाना  पढ़ता  ऐसी

 जगहों  में  सर्व  करवाकर  जहां  इनको  आवश्यकता  ज्यादा  यहां  ज्यादा  पंसा  देकर  उन  एरियाज
 को  स्वच्छ  पेय  जल  उपलब्ध  कराया  जाए  ।

 महिलाओं  का  भी  उत्थान  नहों  हो  पा  रहा  जो  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत

 इन्दिरा  आवास  बनाए  गए  उसके  लिए  मात्र  औठ  हजार  रुपये  को  प्रावधान  एक  आवास  के  लिए
 किया  गया  है  !  यह  प्रावधान  पहले  से  चला  भा  रहा  है  |  महंगाई  बढ़ती  जा  रही  है  ।  आठ  हआर
 में  वह  आबास  पूरा  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।  नतीजा  यह  होता  है  कहीं  वह  खराब  बनते  कहो  आधे

 बनते  कहीं  रह  जाते  हैं  ।  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वहु  इसको  दिखवा  लें  भौर

 जिस  साइज  के  आवास  प्रोवा  इड  उतने  में  ही आवास  बनाए  जाए  ।  इसी  के  ताँथ  आपको  अंत  मे

 घन्यवाद  देता  हूं  ।

 झी  बोर  सिंह  महतो  :  श्री  मैं  पग्रामोण  विकास  कृधि  ओर  नागरिक

 पूछ्ति  और  सा्वजनिक  बित्तरण  मंभ।खय  को  अमुहान  की  मांगों  कः  विरोध  करता  हूं  ।

 हमारी  जनसंख्या  में  से  60%  ग्रामीण  क्षेत्रों  कृचि  को  जीविका  का

 आधार  बनाकर  रहते  भूमि  स्वाभित्थ  व्यवस्था  में  कोई  संरचनात्मक  परिवतंन  लाए
 बिना  हमारे  देश  को  कोई  भी  मूलभूत  समस्या  का  समाधान  नहीं  निकाला  जा  सकता  और  भूमि
 सुधार  के  कोई  वेकल्पिक  उपाय  भी  नहीं  हैं  ।

 छठी  योजना  में  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  का  और  भूमि  परिसीमन  लागू  करने  हेतु  आवश्यक

 कानूत  का  निर्माण  करने  तथा  अतिरिक्त  भूमि  को  अपने  अधीन  शैकर  उसका  वितरंण  करने  का
 वादा  किया  गया  सातवीं  योजमा  में  एक  भई  संयुक्त  किया  शुरू  की  गई  उसका
 मतलब  था  कि  निर्धनता  उपशमन  कार्यक्रम  का  एक  भाग  होगा  और  भूमिन्धुधार
 उत्पादन  का  मूल  माध्यम  होगा  ।

 राज्य  से  संबंधित  विषध  है  लेकिल  वेश.ट्रीथ  सरकार  की  भी  कुछ  जिम्मेदारी

 विभिन्‍न  राज्यों  में  मनेर  भूमि-सुधार  कानून  पारित  किए  गए  विभिन्‍न  विधान-सभाओं  में  कुल
 222  भूमि  सुधार  कानून  पारित  किए  गए  ।  लेकिन  पश्चिम  केन्द्र  और  आंध्र  प्रदेश  के  कुछ
 क्षेत्रों  को  अन्य  राज्यों  में  भूमि  परिसीमन  कानून  और  अतिरिक्त  भूमि  को  वितरण  समुचित
 रूप  से  नहीं  किया  गया  ।

 जिनके  पास  कृषि  योग्य  भूमि  उनमें  से  74.5  प्रतिशत  केवल  26.7

 प्रतिशत  भूमि  का  ही  उपयोग  करते  हैं  जबकि  22.6  प्रतिशत  भूमि  उन  भुस्वाम्रियों  के  समूह  के

 पास  है  जो  कि  कुल  भूमि  का  2.4%  ऐसी  स्थिति  में  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  द्वारा

 किए  गए  भूमि  बितरण  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 इसके  साथ-साथ  कृषकों  से  संबंधित  एक  कार्यक्रम  भी  है  ।

 सभापति  महोदथ  :  श्री  महतो  कृपया  आप  एक  मिनट  के  लिए  अपना  स्थान  ब्रहण

 कीजिए  ।
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 संसदोय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  मोर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्रो  रंगराजन  :  मैं  जानता  हूं  कि  डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  जो  इसे
 पसन्द  नहीं  करेंगे  ।  लेकिन  ऐसे  दो  या  तीन  वक्ता  हैं  जो  इस  विषय  पर  बोलना  चाहेंगे  और  वे

 दूसरे  शहर  जा  रहे  हैं  ।  वे  अब  बात  करना  चाहते  हैं|  उन्होंने  अनुरोध  किया  है  कि  अब  उन्हें  बोलते

 की  अनुमति  दी  यह  सभा  के  विचाराथ

 ]

 श्रो  हरि  केशव  प्रसाद  :  क्‍या  मजाक  करा  रहे  सदन  में  कोरम  भी  है  क्या  ?

 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  हमारी  भोर  से  भी  बोलने  वाले  काफो  लोग  आप  बंठें  तो

 हम  उनको  बुला  लें  |  जैसा  आपने  कहा  2  घण्टे  बेठें  तो  8  बजे  तक  बंठें  तो  ठोक  है  ।

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलस  :  आप  नहीं  चाहते  तो  कल  कर  लेंगे  ।

 ]

 सभापति  महोवय  :  यदि  आप  ऐसा  कहते  तो  हम  आठ  बजे  स्थगित  श्री  महतो
 आप  ओर  कितना  समय  चाहते  हैं  ?

 थी  बोर  सिह  महतो  :  मैं  कुछ  ओर  समय  लूंगा  ।

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  आप  ओर  दो  मिनट  लेंगे  ?

 झो  बोर  सिह  महतो  :  मैं  दस  मिनट  और  लूंगा  ।

 सभापति  महोदय  :  भाप  अपना  भाषण  कल  जारी  कर  सकते  हैं  ।

 अब  सभा  कल  11  बजे  म०  पृ०  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 8.00  म०  प०

 तत्पधथात्‌  लोक  सभा  9  1992/20  1914  के  ग्यारह  बज
 तक  के  लिए  स्थणित  हुई  ।

 चोधरी  मुद्रण  12/3,  श्रीराम  दक्षिणी  द्वारा  मुद्रित  ।
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